


. यह पहली कृति मेरे पृज्य पिताजी 
को. 


समर्पित 


अकिीयथन 


खतन्ज्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय नागरिकों पर नया उत्तरदायित्व 
आ गया है। अब देश की पुनः स्चना का समय आ गया है। अतः 
प्रत्येक भारतीय नागरिक को केवल नागरिक शास्त्र के मूलतत्वों ही से' परि- 
चित नहीं होना है, किन्तु उन मौलिक तत्वों को कार्यरूप में परिणित 
कर देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है, जिससे देश का लाभ 
हो | श्रत: इस पुस्तक में नागरिक शास्त्र के विभिन्न तत्वों को केवल 
पठन-पाठन का ही विषय न बनाकर उसको व्यवहारिक व उपयोगी 
बनाने का प्रयज्ञ किया गया है। दैनिक जीवन के उदाहरणों को लेते हुये . 
विभिन्न विषयों का विवरण किया गया है, जिससे पाठकों के हृदय पर नाग- 
रिक शास्त्र के सिद्धान्तों का और दैनिक जीवन की समस्याओं का घनिष्ट 
सम्बन्ध अंकित हो । यथा सम्भव मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोश .की प्रृष्ट भूमि पर 
विभिन्न विषय समझाने का प्रय्ल किया गया है। राष्ट्रीय तथा अन्‍्तर्यप्रीय 
समस्याश्रों को मानव समाज के समुचित लाम की दृष्टि से समझाने व. 
सुलमकाने का प्रयत्न किया गया है। 

भारतीय गणतन्त्र संविधान पूर्णतया लोकतन्त्रात्मक दिशा की और मका 
हुआ है । इस संविधान की सफलता के लिये नागरिकों को लोकतन्‍्त्र सिद्धाग्हों 
तथा उसके व्यवहारिक रूप से पूर्णतया परिचित कराना आवश्यक है | 
ख्स्थ प्रजातन्त्रात्मक मावना ही प्रजातन्त्र को सफल बना सकती है। अतः 
इस पुस्तक में प्रजातन्त्रात्मक भावना की उत्तत्ति के साधन, कुट्धम्ब समूह, 
समाज इत्यादि की स्वना के सिद्धान्त क्‍या होने चाहिये, विद्यार्थियों के 
सम्मुख क्या ध्येय होने चाहिये, उच्च नागरिकता की सृध्चि केसी होनी 
चाहिये, समानता, खतन्त्रता और श्रातृत्व का सच्चा अर्थ क्‍या है इत्यादि 


( आ ) 


विषयों पर यथोचित प्रकाश डाला गया है। नागरिकों की समस्याश्रों व 
सम्बन्धों को नवीन दृश्कोण से समझाने का ग्रयत्न किया गया है। 

यह पुस्तक इण्टस्मीडियेट कन्षाओंके पाठ्य-क्रमानुसार लिखी गईं है। 
आज नागरिक शास्त्र पर अनेकों पुस्तकें लिखी गई हैं | किन्तु यह पुस्तक 
अपनी इन विशेषताओं तथा विशिष्ट ध्येयवादिता के कारण आवश्यक 
प्रतीत होती है | यह पुस्तक विद्यार्थियों और अध्यापकों के सम्मुख इसलिये 
रक्‍खी जाती है कि वे उससे लाभ उठा सके और देश की रचना नूतन 
विचार धारा के अनुरूप कर सके | 

में आशा करतीं हैं कि पाठकगण पुस्तक की चुटियों की ओर मेरा 
ध्यान आकृष्ट करते हुये स्वनात्मक सुझाओं द्वारा मुझे अनुग्रहीत करेंगे | 

सखतन्त्रता दिवस? 
१४ अगस्त, १९५२ 
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अध्याय १ 
३-२० 


नागरिक शास्त्र को परिभाषां क्षेत्र तथा अन्य विषयों से 
सम्बन्धः--नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति, नागरिकता का महत्व, नागरिक 
शास्त्र का ज्षेत्र तथा उसका विस्तार, अन्य सामाजिक शास्त्रों से सम्बन्ध, 
नागरिक शात्र तथा इतिहास, नागरिक शास्त्र और मनोविज्ञान, नागरिक 
शास्त्र तथा अर्थ शास्त्र, नागरिक शास्त्र ओर भूगोल, नागरिक शास्त्र और 
राजनीति, कानून और नागरिक शाखत्र, नीति शास्त्र धर्म तथा नागरिक 
शास्त्र, समाज शास्त्र ओर नागरिक शात्त्र | नागरिक शास्त्र क॒ल्ला है अथवा 
शास्त्र है, नागरिक शास्त्र की उपयोगिता, विद्यार्थियों के लिए. इसकी 
उपयोगिता । . 


अध्याय २ 
३१-२६ 


समाज:--समाज को परिभाषा, समाज की उत्पत्ति के मूल कारण, 
सामाजिक जीवन की आवश्यकता, मनुष्य के भौतिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए, मनुष्य के व्यक्तिबके विकास के लिए, समाज के प्रकार 
मानव जाति को समाज की देन, समाज ओर व्यक्ति, व्यक्तिगत व सामा- 
जिक काये, सम्प्रदाय अथवा उप समाज, आमीण समाज, नगर समाज, 
राष्ट्र सम्प्रदाय, अन्तर्राष्ट्रीय संघ व लीग आफ नेशन्स | 


फणर । 


( ख ) 


अध्याय ३ 
३०-३८ 
कुटुम्बः--कुठम्ब की उत्पत्ति तथा इतिहास, सम्मिलित कुटठुम्ब पद्धति, 
सम्मिलित कुट्म्ब के गुण, दोष, व्यक्तिगत कुट्धम्ब॒ पद्धति के गुण, दोष, 
परिवर्तनशील कौटुम्बिक सम्बन्ध, कुठ्धम्ब पवित्र नागरिकता की पाठशाला 
है, आर्थिक दृष्टि से कुठम्बका महत्व, संस्कृति ओर कलाओं का पोषक, चरित्र 
निर्माण, सेवा भाव, सहानुभूति त्याग सहिष्णुता इत्यादि गुणों का निर्माण, 
अनुशासन तथा आज्ञा-पालन अनागरिक प्रवृत्तियों का दायित्व कुट्ुम्ब पर, 
अर्थ ओर अनागरिक प्रवृत्ति | 
अध्याय ७ 
३९-५५ ३ 
समुदायः--समुदाय की परिभाषा, संस्थाओं के रूप, समुदायों की 
श्रावश्यकता तथा उपयोगिता, स्वाभाविक अथवा अक्षत्रिम समुदाय, कुट्म्ब, 
परिवार, कुल तथा राज्य, कुल जाति, राष्ट्र ओर राज्य, कृत्रिम तथा अस्वा- 
भाविक समुदाय, धार्मिक समुदाय, सच्चा नागरिक और धर्म आर्थिक समु- 
दाय, सांस्कृतिक समुदाय, राजनीतिक समुदाय, लोग सेवा समुदाय, आमोद- 
प्रमोद के समुदाय, सामाजिक सुधार समुदाय, सच्चा नागरिक और सप्ताज 
सुधार, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय लीग आफ नेशन्स ओर संयुक्त राष्ट्र संत्र, समुदाय 
ओर उप समाज अथवा सम्प्रदाय । 
अध्याय ३ 
पू ४-७१ 
. शज्यः--राज्य की परिमाषा, अंग, जनसंख्या, आधुनिक राज्य ओर 
जन संख्या, जनसंख्या पर स्फुट विचार, भूमि भाग जन संख्या तथा भूमि- 
भाग का सम्बन्ध, सरकार अ्रथवा राज्य संगठन, राज्य सत्ता राज्यका उपतत्व, 
प्रजा की भावना, क्या ये राज्य हैं ?, राज्य तथा कुछ अन्य शब्दों में अन्तर, 


में ) 


राज्य तथा देश, राज्य तथा राष्ट्र, राज्य ओर सरकार, राज्य ओर समाज में 
समानता, राज्य ओर समाज में मिन्नता, राज्य तथा समुदाय अथवा संघ, 
राज्य को आवश्यकता शान्ति सुव्यवस्था, अधिकार तथा कत्तंव्यों का उपमोग, 
वाह्म ओर आन्तरिक आक्रमणों से रक्षा, मानसिक, बौद्धिक जीवन तथा 
विज्ञान-कला इत्यादि का विकास, आर्थिक विकास, मनोरञ्ञन के साधन, 
सभ्य व सुसंस्क्ृत जीवन । 
अध्याय ६ 

्श्न्यूटर 

राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त--शक्तिवादी सिद्धान्त, आलोचना, 
देवी सिद्धान्त आलोचना, गुण-दोष, सामाजिक इकरारनामे का सिद्धान्त, 
प्राकृतिक अवस्था अथवा जंगली जीवन, हाब्स, लाक, रूसी सामाजिक 
समझौते के सिद्धान्त की आोचना, पितृ प्रधान सिद्धान्त, मातृ प्रधान, 
आशिक सिद्धान्त, विकास सिद्धान्त | राज्य की उत्तत्ति, विकास तथा . 
निर्माण के प्रमुख कारण, रक्त सम्बन्ध घ्म, समान रीति-रिवाज, आर्थिक _ 
आवश्यकताय, शान्ति ओर सुरक्षा, राजनीतिक चेतना । सेन्द्रीय सिद्धान्त | 


अध्याय ७ 
८९-९७ 

राज्य की प्रश्ुत्व शक्ति अथवा साबमौमिकता:--राज्य प्रभुता 
का सर्वोच्च गुण खतन्त्रता है, राज्य सत्ता की परिभाषायें, राज्य-सत्ता के गुण, 
स्वभाव और लक्षण, निरंकुशता, व्यापकता, मौलिकता, अविमाज्यता, 
स्थायित्व, सर्वमान्यता, अदेयता, राज्य सत्ता के रूप, आन्तरिक और वाह्य 
अभुता, नाम मात्र की राज्य सत्ता तथा यथार्थ की राज्य सत्ता, वैध तथा 
राजनैतिक राज्य सत्ता, वास्तविक तथा कानूनी राज्य सत्ता, राष्ट्रीय राज्य सत्ता 
तथा सार्वजनिक राज्य सत्ता, राष्ट्रीय राज्य शक्ति, क्‍या राज्य प्रभ्ुता असो- 
मित है ? कानून ओर राज्य प्रभुता | 


(.. मी .) 


अध्याय ८ 
६८-१ ०९ 
कानून:--कानून का अर्थ--कानून कया है, कानून की परिभाषा एवं 
विस्तार | कानून का वर्गीकरण व्यक्तिगत कानून, सार्वजनिक कानून, वेधा- 
निक कानून, लोक नियम, अन्तर्राष्ट्रीय विषय | कानून के खोत रोतिं-रिवाज 
या प्रथाएँ व रूढियाँ, धर्मादिश् स्वायाघोश निर्मित नियम, शासक मण्डल 
द्वारा निर्मित कानून, व्यवस्थापिका समा द्वारा निर्मित कानून, वैज्ञानिक 
वादविवाद, अच्छे ओर बुरे कानूनों में अन्तर, अच्छे कानूनों के लक्षण, 
कानून ओर नीति । 
अध्पाय € 
 ११०-श ८ 
. राज्य के उह्देश्यः--राज्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में कुछ प्राचीन तथा 
आधुनिक विचार, अराजकवाद, व्यक्तिवाद, वैधानिक दृष्टि कोण, नैतिक 
दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोश, व्यवहार के दृष्टिकोण, 
व्यक्तिवादी सिद्धान्त की आलोचना, व्यक्तिवाद से निष्कर्ष, समाजवाद, 
समाजवाद के बुनियाद सिद्धान्त, समाजबाद की स्थापना, इतिहास का 
आशिक पहलू , शारीरिक परिश्रम का मूल्य, अनुचित मूल्य सिद्धान्त, वरग- 
: बाद, समाजवाद के पत्त में तक, समाजवाद के विपक्ष में तक, सारांश । 
उपयोगितावाद, आदशंवादी सिद्धान्त, फासिस्थ्वादी सिद्धान्त | 


अध्याय १० 

१३२६-१९४६ 
राज्य के कार्य:--अनिवार्य अथवा आवश्यक कार्य राज्य की बाहरी 
आक्रमणों से रक्षा, शान्ति और सुव्यवस्था, न्याय, लोक हित साधक, ऐच्छिक 
अथवा अनावश्यक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सकाई ओर रोगों के इलाज का 
कास, वाणिज्य, उद्योग-घन्चे अथवा देश की आशिक उन्नति, यातायात के 


( ड ) 


साधन, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, आधुनिक राज्य इन कार्यों को भी 

करता है, अपाहिज, दरिद्र, अनाथ तथा बूढ़ों का मी प्रबन्ध करता है। 

सरकार व सरकार के विभिन्न काय क्षेत्र 
अध्याय ९९ 
१५४३-२० ० 
सरकार व उनके भेदः--सरकार के भेद तथा गुण व दोष | पुराने 
वर्गीकरण---राजतन्त्र, वेशपरम्परागत अथवा निर्वाचित राजतम्त्र, निरंकुश 
श्रथवा वैधानिक राजतन्त्र, राजतन्त्र के गुण, दोष | सामन्त तन्त्र, गुण, 
दोष | प्रजातस्त्र अथवा जनतन्त्र, प्रजातत्र राज्य के आधार, प्रजातन्र के 
रूप, प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र, अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, अ्रप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र को आधार । 
जनारम्भाषिकार [ 7॥ं80876 |, जनादेश [ 9०ए०४र्ंपए ], जन 
_सम्भति, वापसी [ ६००७ ]। प्रजातन्त्र के गुण, प्रजातन्त्र सरकार 
के दोष, प्रजातन्त्र का व्यापक श्रर्थ प्रजातनत्र, को सफल बनाने के उपाय, 
जनता का शिक्षित होना, तानाशाही, तानाशाही सरकार के गुण दोष, 
नोकरशाही अथवा कर्मचारियों का राज्य। सभात्मक अथवा उत्तरदायी 
सरकार, समात्मक रुरकार की विशेषताएँ, विधान मण्डल तथा कार्यपालिका 
का घनिष्ट सम्बन्ध, संगठन की एकता मन्त्रिमए्डल का सामूहिक उत्तरायित्र 
इत्यादि समात्मक अथवा मन्त्रिमण्दलात्मक सरकार के गुण दोष, अध्यक्षा- 
त्मक सरकार, अ्रध्यक्षात्मक सरकार की विशेषताएँ, राष्ट्रपति की प्रधानता, 
काय विभाजन उत्तरदायित्व का अभाव, निश्चित अवधि अध्यक्षामक्र शासन 
के गुण दोष | एकात्मक तथा संघीय सरकारें, एकात्मक सरकार, एकात्मक 
सरकार के गुण, दोष, संघीय सरकार, संघ शासन को स्थायना के लिये 
आवश्यक शर्ते तथा उद्देश्य, संघीय सरकार के मुख्य लक्षण, संविधान 
लिखित तथा अपरिवर्तनशील हो, न्यायालय का विशेष स्थान, अन्य 
विशेषताएँ । संधात्मक सरकार के गुण दोष | 


(५ 8 .) 
अध्याय १२ 
२०१-२४३ 


. सरकार के अंग तथ। उनका सम्बन्ध ओर अधिकार विभा- 
जन का सिद्धान्तः--राज्य और सरकार की तुलना, अधिकार विभाजन 
का सिद्धान्त अधिकार विभाजनवादियों की दलीलें ये हैं--विभाजन सिद्धांत 
की समालोचना, सरकार के कार्य विभाजन का अवरोध और सन्तुलन का 
सिद्धान्त, विधान मण्डल अथवा व्यवस्थापिका सभा के कार्य, विधान 
मण्डल की अवधि, दो सभाओं से लाभ, दो समाओं से हानि, दोनों 
समाओं का सम्बन्ध, कार्य कारिंणी, कार्ययालिका की नियुक्ति की रीतियां, 
वैशानुगत कार्य पालिका, मनोनीत कार्य पालिका, निर्वाचित कार्य 
पालिका, कार्य पालिका के गुण | सर्व श्रेष्ठ शासक के काय, पररा्र सम्बन्धी 
अधिकार, कानून निर्माण सम्बन्धी अधिकार, शासन सम्बन्धी सैनिक 
अधिकार, न्याय सम्बन्धी कार्य । न्याय विभाग, न्यायाधीशों की नियुक्ति, 
न्यायालयों के कार्य । 





अध्याय १३ 
२२४-२३५ 


संविधान अथवा शाख्र विधानः--शासन विधानकी परिभाषा, 
संविधान की आवश्यकता, स्पष्ट, सरलता तथा निश्चित भाषा व्यापकता, 
अधिकारों की घोषणा, परिवर्तनशील, ख्वतंत्र न्यायपालिका । संविधानका 
वर्गीकरण, आलोचना, नमनीय तथा अनमनीय संविधान, संग्रहीत विकसित 
अलिखित, परिवर्तनशील एवं नमनीय संविधान के गुण-दोष। अंपरि- 
बर्तनशील, निर्मित लिखित, अनमनीय संविधान के गुण-दोष । एकात्मक 
तथा संघ्रात्मक शासन विधान । 


( छे ) 


अध्याय ९ ४ 
२३६०-२७ ३ 
स्‍थानीय स्वशासन--स्थानीय सरकार का महत्व, स्थानीय संस्थाओं 
के मुख्य काय, स्थानीय संस्थाओं को सफल बनाने के उपाय | 
अध्याय २४ 
. २७४-२८३ 
मताधिकार तथा निर्वाचन प्रणाज्ञी--मताधिकार की शर्तें 
वयस्कमताधिकार, वयस्कमताधिकार के पत्षु व विपक्ष में तर्क, सम्पत्ति के 
आधार पर मताधिकार, शिक्षा के आधार पर मताधिकार, स्त्रियाँ और 
मताधिकार, मत देने की विधि, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बहुसदस्यीय 
निर्वाचन क्षेत्र, परोक्ष तथा अपरोज्ष निर्वाचन पद्धति--गुण व दोष, 
एकमत प्रणाली--गुण एवं दोष, कार्यौत्मक प्रतिनिधित्र, सीमित मता- 
घिकार, एकत्र मताधिकार, - बहुमताधिकार, एक परिवर्तनीय मत-विधि, 
लिस्ट प्रणाली, प्रथक निर्वाचन, सुरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन, 
अच्छे निर्वाचन विधि के गुण | 
अध्याय १६ 
२८४-३०३ 
राजनेतिक दल्ल--राजनैतिक दलों की परिभाषा, राजनैतिक गुट, 
सम्मिलित राजनैतिक सरकार, राजनैनिक दलों के निर्माण के आधार, 
हद्विदल और अनेक दल पद्धति, राजनैतिक दलों के गुण और दोष । 
अध्याय १७ 
क्‍ ३: ४-३ १८ 
जलोकमत तथा जनमत--जनमत का वास्तविक अर्थ, जनमत की 
उत्पत्ति एवं खोत, लोकमत निर्माण करने के तथा व्यक्त करने के आधुनिक 
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साधन, समाचार पत्र, भाषण साहित्य, रेडियो सिनेमा, सांस्कृतिक, सामा- 
जिक एवं धार्मिक संस्थाये, राजनैतिक दल, घारा सभा तथा निर्वाचन । सच्चे 
जनमत के निर्माण करनेके उपाय । 
अध्याय १८ 
३२१-३४४ 
नागरिकता--नागरिक शब्द का क्षेत्र तथा विस्तार, नागरिक शब्द 
की परिभाषा, खदेशी अनागरिक, विदेशी अ्रनागरिक, प्रजा, नागरिकता, 
नागरिकता ग्राप्ति के सिद्धान्त, सक्तवंशाधिकार, भूमि सीमाधिकार, नाग- 
रिकता प्राप्त करने की अन्य विधियाँ, समाज वराष्ट्र के मौलिक सिद्धान्त व 
आर्देश नागरिक के गुण, आदश नागरिकता के मार्ग में बाघायें | 
अध्याय १६ 
३४६-३ ६४ 
अधिकार तथा कतेठ्यः--अधिकार की परिभाषा तथा उनके आव- 
: श्यक तत्व, अधिकार, की व्याख्या, कतंव्य व अधिकारों का सम्बन्ध, जीवन 
रक्षा का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, आ्थिक अधिकार, शिक्षा का 
अधिकार, इत्यादिं। राजनीतिक अधिकार, अधिकारों का सिंहावलोकन, 
कतंव्य देश भक्ति, राज्य नियम पालन, करों को समय पर अदा करना 
इत्यादि, सरकार का विरोध । 
.. अध्याय २० 
३७५४-३९ ३ 
स्वतन्त्रता समानता व अआ्रातृत्व:--स्वतन्त्रता का श्रमात्मक अर्थ, 
स्वतन्त्रता का ठीक अर्थ, खतन्त्रता के दो पहलू-सकारात्मक, नकारात्मक, 
स्वतन्त्रता विभिन्न प्रकार स्वतन्त्रता की आवश्यकता, राज्य सत्ता व स्वतन्त्रता, 
व्यक्ति के लिए राज्य सत्ता की आवश्यकता, स्वतन्त्रता और कानून समानता _ 
का भ्रमात्मक अर्थ, समानताका ठीक अर्थ,स्वतन्त्रता तथा समानता, श्रातृत्व । 


( मे ) 


अध्याय २१ 
३९४-४१० 
शिक्षा, सम्पत्ति ओर दण्ड:--शिक्षा, आदर्श शिक्षा का स्व॒रू 
सम्पत्ति, सम्पत्ति से लाभ ओर हानि, दण्ड, दण्ड का प्रयोजन, दण्ड 
सम्बन्धी सिद्धान्त, प्रतिशोधक सिद्धान्त, भयावह सिद्धान्त, सुधारवादी 
सिद्धान्त, आधुनिक सिद्धान्त 
अच्य|यय २२ 
४११९-४ १३६ 


राष्ट्र, राष्ट्रीयता व अन्तरोष्ट्रीयताः--राष्ट्रीयीय की परिमापा, राष्ट्र 
की परिभाषा, राष्ट्रीयवा के निर्माण के मूल तत्व, राष्ट्र तथ्ग राष्ट्रीयता का 
सम्बन्ध, राष्ट्रीयता का आत्म निर्णय सम्बन्धी तले, अन्तर्सज्रीयता, अन्त- 
राष्ट्रीय निभरता, क्या राष्ट्रीयता व अन्तर्राष्ट्रीयीगा विरोधात्मक तल हैं? राष्ट्र 
संघ संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्रसंघ का भविष्य । 
अध्याय २३ 
3२५७-४४ ४ 
विद्यार्थियों से दो शब्दः--स्वतन्त्रता समानता की भ्रमात्मक व्याख्या 
तथा विद्यार्थी, अनादर प्रवृत्ति, उत्तरदायित्व रहित अनियमित आचरण, 
अनमोल समय व शक्ति का नाश, वेषभूषा | 
अध्याय २७ 
४४५४-४५८ द 
उच्च नागरिता को ओर:--अआाधुनिक भारतीय समाज, प्रजातन्त्रात्मक 
भावना तथा उसके उत्पत्ति के साघन, नेतिक व भारमिक प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण का निर्माण । | 





अध्याय १ 


नागरिक शासत्र की परिभाषा, क्षेत्र तथा 
अन्य विषयों से सम्बन्ध 


नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति :---नागरिक शात््र का अंग्रेजी पर्याय- 
वाची शब्द सिविक्स ( (४07८8 ) है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन 
भाषा के सिविटास ( (४४98 ) शब्द से हुईं है। आधुनिक योरोपीय सम्यता 
के जनक रोम और ग्रीस ही हैं। प्राचीन काल में रोम और ग्रीस में 
सिविदास ( (#ए(98 ) तथी पॉलिय्क्स ( ९0४८5 ) शब्द की उत्पत्ति 
हुई थी। सिविटास शब्द का अथ नगरराज्य है, जो प्राचीनकाल में ग्रीस 
में पाये जाते थे । भारतीय शब्द नागरिक का सम्बन्ध भी नगर के रहने 
वाले से ही था। ग्रीस में प्रत्येक नगर स्वतन्त्र रा्र था और प्रत्येक नगर 
राजनैतिक ओर सामाजिक जीवन की पूर्णतया स्वतस्त्र इकाई था। इन 
नगर राज्यों में राजनैतिक और सामाजिक जीवन की सुन्दर व्यवस्था की 
गई थीं इसी शास्त्रीय व्यवस्था का नाम सिदिक्स अथवा नागरिक शास्त्र 
'था। उस काल में इस शास्त्र का क्षेत्र बहुत ही सीमित था। नागरिक 
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शात्त्र भें मनुष्य का नगर राज्य तथा नगर समाज के प्रति अधिकार तथा 
कतव्यों का ही अध्ययन किया जाता था। इस प्रकार नागरिक शाघ्नर का 
जन्म छैटिन भाषा के सिविटास शब्द से हुआ और इस शब्द का बहुत ही 
सीमित श्रथ में प्रयोग किया जाने लगा । अतः नागरिक भी बह व्यक्ति है 
जो नगर की राजनैतिक सदस्यता के योग्य है तथा नगर में रह कर नगर 
के सामूहिक जीवन से लाभ उठाने वाला हो । कालान्तर से इस शास्त्र का 
विस्तार हुआ । राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के 
लिये कई नगर राज्य अपनी स्वाधीनता त्याग कर एक दूसरे में मिल गये । 
ये सम्मिलित राज्य राष्ट्र कहलाने लगे | परिणाम स्वरूप कर्तव्यों और 
अधिकारों की सीमा भी बढ़ी | अब नागरिक शाज्र का क्षेत्र केवल नगर से 
ही सीमित न रहा । नागरिकों के अधिकार और कत्तंव्य, राष्ट्रीय अधिकार 
ओर कत्तव्य में परिणित हुये। श्रर्थात्‌ नागरिक शासत्र का सम्बन्ध अब 
. केबल नगर के राजनैतिक और सामाजिक जीवन से ही न रहा । अतएव 
एक ही राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति अब नागरिक कहलाने,लगे। श्रर्थात्‌ 
उजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये नगर राज्य अपनी 
स्वाधीनता त्याग कर एक दूसरे में मित्र गये। इस प्रकार राजनैतिक 
संस्थाओं का आकार व शासन बडा व विस्तृत हो गया। ये कालान्‍्तर में 
राष्ट्र कहल्ाने लगे | 
नागरिकता का महर्व :--अधिकांश पूर्वीय देशों में नागरिकता 
की भावना का अभाव पाया जाता है। कोई भी राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता 
है, जब तक वहाँ के अधिकाँश नागरिकों में सची नागरिकता की मावना 
का जन्म न हो | विशुद्ध सामाजिक भावना ही समाज को व्यवस्थित तथा 
सज्ञठित रख सकती है | राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन को यही भावना 
दृढ़ रुख सकती है। प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिक दृश्कोण का होना आवश्यक 
है। अनेक करथगाश्यं। का सामना करते हुये भी पाश्चात्य देश अपने 
ह् को सुसज्ञठित तथा सुरक्षित इसी भावना के कारण रख सके हैं। 


पाश्चात्य देशों के नागरिकों में नागरिकता की भावना कूट कूट कर भरी 
है । उच्च सभ्यता तथा संस्कृति को प्राप्त करने पर मी पूर्वाय देश अपनी 
स्वाधीनता शुद्ध नागरिकता के अ्रभाव के कारण ही खो बैठे | इसी भावना 
के अभाव के कारण पूर्बीय देश पिछुड़े हुये हैं । 

नागरिक शास्त्र क्या है :--यूनान के दाशनिक अरूखतू ने मनुष्य 
की सामाजिक प्राणी कहा है। क्योंकि समाज के बिना मनुष्य का अश्तत्व 
ही सम्भव नहीं है। आरम्म से ही मनुष्य समाज में रहा है ओर अभी 
समाज मे रह रहा है और भविष्य में रहेगा। मनुष्य के रंग रग मे प्रम, 
मैत्री तथा अन्य व्यक्तियों से सम्बन्ध की प्रबल्ल॒ इच्छा सदैव विद्यमान रहती 
है। इस प्रकार स्वभाव से प्रेरित होकर तथा अपनी आवश्यकताओं को 
पूर्ति के लिये मनुष्य समाज बनाता है। मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक, 
मानसिक, धार्मिक इत्यादि अनेकानेक आवश्यकतायें हैं। अन्य मनुष्यों के 
साथ आदान प्रदान से ही इन आवश्यकताशओ्रों की पूति वह कर सकता है । 

ते; नागरिक शास्त्र बतधान सामाजिक जीवन के प्रेत्येक पहलू का अध्ययन 

करता है। क्योंकि समाज द्वारा ही व्यक्ति के भाव, आचार-विचार, आद 
इत्यादि दाली जाती है। अतः नागरिक शाखत्र इन विषयों का भी अध्ययन 
करता है क्‍योंकि इन सब्र का प्रभाव नागरिक तथा नागरिकता पर 
पड़ता है । ह 

नागरिक शाज्न व्यक्ति का व्यक्ति से, व्यक्ति का कुट्ठम्बर से, तथा कुट्ठम्ब 
का राष्ट्र से पारस्परिक सम्बन्ध का भी अध्ययन करता हैं । 

सामाजिक जीवन की नींव लेन देन के व्यवहार पर ही स्थिर रह सकती 
है। समाज से व्यक्ति कुछ लेता है, और व्यक्ति समाज को कुछ देता भी 
है | साथ द्वी साथ सामूहिक जीवन को सुरक्षित रखने के लिये प्रत्येक व्यक्ति 
को कुछ न कुछ त्याग मी करना पड़ता है। नागरिक शास्त्र इन्हीं सम्बन्धों 
का अध्ययन करता है। इसी प्रकार मनुष्य को कुठ्ठम्ब के प्रति, आम के 
प्रति, नगर के प्रति, समाज के प्रति, संस्थाश्रों के प्रति अधिकार तथा 


््‌ 


कर्तव्य होते हैं। नागरिक शात्त्र इन्हीं सम्बन्धों तथा समस्याओं की विवेचना 
करता है। तथा इन पारस्परिक सम्बन्धों पर राष्ट्र तथा समाज के हित की 
दृष्टि से प्रकाश डालता है । 

नागरिक शास्त्र का क्षेत्र तथा उसका विस्तार :--पदा होते 
ही हर व्यक्ति का प्रथम सम्बन्ध उसके कुट्म्ब से होता है। यही 
मनुष्य का पहला समाज है। बच्चा जब कुछ बड़ा होता है तब उसका 
सम्बन्ध उसके पड़ोसियों से, स्कूल से तथा अन्य संस्थाओं से होता है। 
अुवावस्था और प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति का सम्बन्ध नगर, जिला, गाँव, प्रान्त 
और राष्र से होता है। जीवन से मृत्यु पर्यन्त मनुष्य की आवश्यकताश्रों का 
अन्त नहीं है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन की अ्रल्गण अलग अवस्था में 
मनुष्य का समाज ओर राष्ट्र के विभिन्‍न पहलुओं से सम्बन्ध आता है। इस 
सम्बन्ध को हम “लेन देन! का सम्बन्ध कह सकते हैं। अर्थात्‌ समाज से 
प्रत्येक व्यक्ति बहुत कुछ ल्ञाभ उठाता है। जैसे खाना, कपड़ा, जानमाल 
की रक्षा, आर्थिक, नैतिक, घामिक आवश्यकताओं की पूर्ति इत्यादि मनुष्य 
समाज द्वारा ही करता है। समाज क्या है ? मनुष्यों का सदज्गठन ही समाज 
है। श्र्थात्‌ हरेक व्यक्ति के सहयोग से ही इन विभिन्‍न कार्यों की पूर्ति हो 
सकती है। इस सामाजिक “लेन देन” को नागरिक शाझ्ल में कतंव्य तथा 
अधिकार कहते हैं । एक लेखक ने नागरिक शात््र की व्याख्या करते हुये 
कहा है-“नागरिक शा््र वह विद्या है जो हमारे अधिकारों और कर्त्तव्यों 
का ज्ञान कराती है।” अर्थात्‌ क्षमाज के अंग होने के नाते ही मनुष्य 
समाज से बहुत कुछ लाभ उठाता है। जैसे पानी की ध्यवध्य!, लप्वर३ की 
व्यवस्था, शासन व्यवस्था, बिमारियों के ल्विये अस्पतात्न की व्यवथा इत्यादि | 
जब हमें समाज से यह अधिकार ( फायदे ) प्रात्त हैं, तो हमारा कर्तव्य है 
कि हम इन सब्च का दुरुपयोग न करें | किन्तु इनकी सुचारु रूप से व्यवस्था 
करने में समाज की मदद करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का हित सामूहिक जीवन 
से ही सम्भव है और सामूहिक जीवन पर ही निर्भर है। नागरिक शात्तर में 


के 


, दम इन्हीं विविध कत्तव्यों ओर अधिकारों का अध्ययन करते हैं। इसकी 
भित्ति पर ही राष्ट्र और समाज का निर्माण सम्मव है। नागरिक शाम्र 
अधिकारों से कर्तव्यों को ही अधिक महत्व देता है, क्योंकि कर्तव्य वह 
सृद्टम तन्‍्तु है जो मानव समाज को स्थायी रखने में सहायक है । 

नागरिकता का अध्ययन ही नागरिक शास्त्र कहल्लाता है। प्रो० पुणता- 
ख्ेकर ने कहा है नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दशन 
है |!” ए० जी० गोल्ड के अनुसार “नागरिक शाज्न उन संस्थाश्रों, आदतों, 
कार्यों और शक्तियों का अ्रध्ययन है जिनके द्वारा कोई पुरुष या खल्री अपने 
कर्चेव्यों की पूर्ति कर सके । श्रोर राजनैतिक सम्प्रदाय के सदस्य होने के 
लाभ प्राप्त कर सके |” मनुष्य का कुट्ुम्ब के प्रति कत्तव्य ओर अधिकार 
राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और अधिकार घा्मिक, राजनैतिक, आधिक संस्थाओं 
के प्रति कत्तंव्य ओर अधिकार---इन सब का सम्पूर्ण ज्ञान ही नागरिक शात््र 
कहलाता है । नागरिक शास्त्र व्यक्ति को उपयुक्त नागरिक बनाना सिखलाता 
है | नागरिक शास्त्र हमें कत्त व्य ओर अधिकारों का ज्ञान कराता है। ओर 
साथ ही साथ विभिन्‍न संस्थाओं के प्रति मनुष्य का सम्बन्ध निर्धारित करता 
है। सुखमय सामाजिक जीवन के लिये ओर सामाजिक उन्नति के लिये 
छोटी छोटी बातों का जानना और समझना भी परमावश्यक है | सड़क पर 
केसे चल्लनना चाहिये, सफाई कैसे रखनी चाहिये, बोट कैसे देना चाहिये, 
समाज को और राज्य को सुसक्गषठित रखने के लिये और उन्नत बनाने के 
लिये किन गुणों की आवश्यकता है, सद्व्यवहार क्‍या है ? सामाजिक 
नियम क्‍या है, जिला बोड', म्युनिसिपल बोड क्या है इत्यादि | इन सब की 
विवेचना भी नागरिक शास्त्र करता है | 

प्रत्येक व्यक्ति अपने कुटुंम्ब से, अपने समाज से ओर अपने राष्ट्र से 
बहुत प्रकार के लाम उठाता है । और सामूहिक जीवन सुदृढ़ बनाने के 
लिये अपने आचार-विचार, भावनायें व्यवह्र इत्यादि को उन्हीं के अनु- 
रूप दालने का प्रयत्न करता है। नागरिक शा््र इन्हीं सामाजिक सम्बन्धों 


चर 


का अध्ययन करता है तथा सामूहिक जीवन को स्थिरओ्ओर शान्तिमय बनाने 
के उपाय दूँटता है। नागरिक शास्त्र व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में सच्चा 
नागरिक बनने की शिक्षा देता है। सामूहिक जीवन की बुनियाद ही सच्ची 
ओर सुस्वस्थ नागरिक पर निभर है। नागरिक शाह्न के अध्ययन से ही 
प्रत्येक नागरिक समाज के सुख, शान्ति, सुव्यवस्था और उन्नति में सहायक 
हो सकता है। अतः नागरिक शास्त्र मनुष्य को इन विषयों को जानकारी 
करशाता है। । 
मानव समाज में सट्डघ तथा वैमनस्थ पाया जाता है। एक ही प्रकार 
की इ5छाओ्ों की पूर्ति के लिये सद्ठप हो सकता है, तथा प्रतिकूल इच्छाओं 
की पूति के लिये भी सद्बप हो सकता है। शअ्र्थात्‌ मनुष्य की बहुत सी 
इच्छायें ओर आवश्यकतायें ऐसी होती हैं जो दूसरे मनुष्य के आ्रावश्यक- 
ताओों शोर इच्छाओं से मेल नहीं रखती हैं। ऐसी स्थिति में समाज, 
कुठम्ब तथा संस्थाओं में सड्ढष पेदा होता है। सट्ठघ सामाजिक जीवन में 
कठुता उत्पन्त करता है। तथा सामाजिक व राजनैतिक उन्नति में रोड़े 
डालता है। सच्डूष मनुष्य में विनाशकारी भावना को उत्पन्न करता है ! 


मानव समाज में सद्डूष, कलह, वेमनस्य के साथ ही साथ प्रेम तथा 
सहयोग भी दिखलाई पड़ता है । नागरिक शास्त्र सद्धाष ओर कलह को 
धथ कर प्रेम और सहयोग की स्थापना करना चाहता है। अर्थात्‌ प्रतिकूल 
प्रदृत्तियों को हटा कर अनुकूल वातावरण की स्थापना करना चाहता है, 
जिससे राष्ट्र और समाज में शान्ति, सुव्यवस्था के साथ ही साथ उन्नति भी 
“सम्भव हो | 

मनुष्य में “अधिक?” की होड़ जन्म से ही पायी जाती है । वह होड़ 
धर्म, अथ, काम और मोज्ष के सञ्जय के लिये होती है । इसी कारण नगर 
में, राष्ट्र में और जगत्‌ में अशान्ति और अव्यवस्था पाई जाती है। नाग- 
रिक शात्र इस पर शोर करता है, ओर संसार में शान्ति ओर सुब्यवस्था 


है 


लाने का मार्ग दिखलाता है। ओर मनुष्य को स्चनात्मक कार्य की ओर 
प्रवत्त करता है। क्योंकि सहयोग, प्रेम, सद्भाव और श्रद्धा ही समाज का 
आधार है अर्थात्‌ नागरिक शास्त्र बद्द विज्ञान है जो श्र .्ठटतम सामाजिक 
जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है । 

मनुष्य की विभिन्‍न इच्छायें, अधिरुचि, आकांक्षायं तथा इच्छायें 
होती है। दिन प्रति दिन, वर्ष प्रति वर्ष, युग प्रति युग ये बढ़ती और 
बदलती हैं । नागरिक शास्त्र इनकी पूत्ति का मार्ग दिखलाता है तथा प्रत्येक 
व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को सम्भव बनाता है । 

बतमान सामाजिक जीवन का प्रत्येक विषय जैसे परिवार, राज्य, धमम, 
धार्मिक संन्यायें, आशिक संस्था, सांस्कृतिक सन्नठन, विवाह-पद्धति, 
शिक्षा, दग॒इ-व्यवस्था, शासन-व्यवस्था, नीति, अ्रनीति इत्यादि सभी नाग- 
रिक शांत्र के अव्ययन तथा विवेचना के विषय हैं । क्योंकि नागरिक शामत्त्र 
का क्षेत्र व्यापक है। सामाजिक जीवन के हर पहलू से यह शास्त्र सम्बन्धित 
तथा प्रभावित है। अर्थात्‌ गेडस और मावेत्ञ के अनुसार “नागरिक शास्त्र 
बह विज्ञान है जो नगर के सम्पूणं जीवन, तथा समस्त समस्याश्रों का 
अध्ययन करता है। तथा नगर, केन्द्र तथा प्रान्त के राजनैतिक सम्बन्ध 
का भी अध्ययन करता है |?” 

अजकबत विज्ञान के युग में संसार अन्तर्राद्रीयता की ओर अग्रसर हो 
रहा है। एक नागरिक केवल नगर से ही सम्बन्धित नहीं होता है परन्तु 
पत्येक नागरिक का राष्ट्र के सभी पहलुओं से सम्बन्ध होता है। आजकल 
एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से आशिक, बौद्धिक, व्यापारिक इत्यादि सम्बन्ध 
बढ़ता जा रहा है | इसलिये नागरिकों का सम्बन्ध केवल अपने राष्ट्र से ही 
सीमित नहीं है | किन्तु आवागमन की सुविधा के कारण दूसरे राष्ट्रों से भी 
सम्बन्ध बढ़ता जा रहा है। नागरिक का सम्बन्ध स्थानीय, राष्ट्रीय तथा 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के प्रत्येक पहलू से प्रत्यक्ष अथवा अग्रत्यज्ञ रूप से बढ़ रहा 
है| इसलिये नागरिक शास्त्र का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। नागरिक का 
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कत्तव्य केवल कुठम्ब पड़ोसियों और राष्ट्र से ही सीमित नहीं है | परन्तु 
नागरिक के कत्तव्य की सीमा अन्य राष्ट्रों की ओर भी बढ़ गई है। 

किसी समाज का पूर्ण ज्ञान केवल वतमान परिस्थिति के अध्ययन से 
ही नहीं हो सकता है। भूतकाल के विचारों का, संस्थाओं का, व्यवहार 
का तथा रीति रिवाज का प्रभाव वतमान स्थिति पर भी पड़ता है। अत- 
एव भूतकात की प्रतिक्रिया का प्रभाव वतंमान समाज पर भी पढ़ता है । 
वर्तमान समाज भी अपनी छाया भविष्य के मानव समाज पर डालेगा | 
यदि हम भविष्य के लिये कुछ आदश निश्चित न करें तो नागरिक शास्त्र 
का अध्ययन अपूर्ण ही रह जायेगा | इस प्रकार प्रत्येक नागरिक भूतकाल 
से प्रभावित है। श्र्थात्‌ भूतकाल वतमान पर प्रभाव डालता है और 
वतमान भविष्य पर प्रभाव डालेगा । इस प्रकार नागरिक शाख्त्र का भूत, 
भविष्य, तथा वतमान से घनिष्ट सम्बन्ध है। भूतकाल में परिस्थिति के 
अनुसार नागरिक के क्या विचार थे, क्‍या अधिकार ओर कत्तेब्य थे और 
बतमान में क्‍या हैं और भविष्य में क्‍या होंगे--इस सब का अध्ययन 
नागरिक शाघ्त्र द्वारा होता है। अर्थात्‌ भूतकाल में किस प्रकार समस्याश्रों 
की हल किया गया तथा भूतकाल्न के विभिन्‍न प्रयोगों का क्या असर हुआ, 
तथा उन प्रयोगों के हानि ओर ल्ञाम को देख कर समझ कर नागरिक 
शाघ्त्र वतमान को ढाल्ता है अर्थात्‌ भूतकालीन सामाजिक जीवन से ह 
बहुत कुछु सीख, सकते हैं और , उस ज्ञान के आधार पर वर्तमान तथा 
भविष्य के समाज की रचना कर सकते हैं। अतएव आदर्श समाज की 
रचना वर्तमान सामाजिक परिस्थिति के अनुसार भूतकाल के ज्ञान तथा 
सश्चित अनुभवों की मित्ति पर ही हो सकती है। डा० ई० एम० हाइट 
के अनुसार “नागरिक शास्त्र मानव शास्त्र की वह शाखा है जो नागरिकों 
से सम्बन्धित समस्त विषयों ( सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनैतिक, 
धामिक ) का विचार करती है। इसके साथ ही साथ वह ना॥रिकता के 
अतीत, भूत, मविष्य, बतमान, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं विश्वव्यापी पहलुओं 
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का भी विश्लेषण करती है | इस प्रकार नागरिक शास्त्र का ज्ेत्र व्यापक 
तथा बिस्तृत है । जैसे जेसे समाज का और सभ्यता का विकास होगा, 
वेसे वेसे इस शास्त्र का भी विश्तार और विकास होता जायेगा । ग्रतएव 
मनुध्य के विकास के साथ ही साथ इत्त शास्त्र का भी विकास होगा । 
अर्थात्‌ नागरिक शास्त्र विकासमय शास्त्र है। 

नागरिक शा का अन्य सामाजिक शाद्रों से सम्बन्ध :--- 
नागरिक शास्त्र का विभिन्‍न सामाजिक शास्त्रों से घनिष्ट सम्बन्ध है| नाग- 
रिक के नाते प्रत्येक व्यक्ति को समाज की स्थिति का अध्ययन करना 
आवश्यक है। साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को शासन तथा शासन पद्धति 
का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि सामाजिक तथा शजनैतिक अवस्था 
का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। उसी प्रकार समाज के 
नैतिक जीवन का तथा नैतिक विचारों का प्रभाव भी नागरिक के जीवन पर 
पड़ता है। इसलिये नागरिक को नीतिशाब्र का भी अध्ययन करना पड़ता 
है, नागरिक के दिन प्रति दिन के जीवन में आशिक परिस्थिति तथा रा के 
आशिक व्यवस्था का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिये प्रत्येक नागरिक 
को अ्थशास्र की मोदी मोदी बातें भी समझनी पड़ती हैं। कुद्धम्ब तथा 
पड़ोसियों के सुख दुख म॑ ही प्रत्येक नागरिक का सुख दुख सम्मिल्षित है । 
इस प्रकार प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य, न्याय, मनोविज्ञान आदि विभिन्‍न 
विपयों का भी अध्ययन करना आवश्यक है। प्रत्येक क्षेत्र में नागरिक के 
कत्त व्य असीमित हैं। इस कारण नागरिक शास्त्र का क्षेत्र भी असीमित है । 

नागरिक शास्त्र तथा इतिहास :--इतिहास ओर नागरिक शास्त्र में 
घनिए सम्बन्ध है | इतिहास मानव जीवन की कथा है। इतिहास ऐतिहा- 
सिक काल से आज तक के मानव विचारों की तथा कार्यों की गाथा है। 
किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि इतिहांस नागरिक शास्त्र का मूल है 
ओर नागरिक शास्त्र इतिहास का फल्न है। इतिहास भूतकाल के विचारों, 
संस्थाओं, आन्दोलनों तथा समस्याओ्रों का संग्रह है। मानव जीवन का 
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सर्वोगीणु चित्र इतिहास में ही पाया जाता है। इतिहास में मनुष्य के 
धार्मिक, सांस्कृतिक, आशिक, तथा नैतिक जीवन की चर्चा होती है | उसमें 
कला, साहित्य, रीति रित्राज का भी बणन होता है। इतिहास में समाज 
तथा संध्याञ्रों के उत्थान ओर पतन का अ्रध्ययन होता है | भारतीय इति- 
हास के अध्ययन से मालम होता है कि किस प्रकार फूट और नागरिकता के 
खभाव के कारण हिन्दुम्तान हजारों वर्षो से दासता की बेड़ी में जकडा 
हुआ पड़ा रहा। इतिहास द्वारा ही वंशपरम्परागत राज्य-पद्धति के दोष 
ओर गुण का पता चलता है। किस प्रकार हिन्दुओं की धामिक अ्रस 
हिष्णुता ही भारत के विभाजन का महत््वपूण कारण बनी,---इत्यादि 
इत्यादि विषयों के गुण और दोप इतिद्दास द्वारा ही बिदित होते हैं । इपति- 
हास मानव-जीवन के सामाजिक, ग्राथिक, राजनैतिक इत्यादि प्रयोगों की 
प्रयोगशाल्ा है। और यह भूतकाल्लीन प्रयोग बतमान तथा भजिष्य के 
सामाजिक तथा राजनेतिक स्वना के लिये मार्गदर्शक हो सकते हैं | अर्थात्‌ 
नागरिक शात््र का यथायोग्य अध्य यन इतिहास की पएरश्ठभूमि पर ही हो 
सकता है। क्योंकि भूतकाल की संस्थाओं और समध्याओ्रं का असर वर्तमान 
संस्थाओ्रों, विचारों ओर समस्यात्रों पर भी पड़ता है। वर्तमान समस्याश्रों 
की गत अनुभवों द्वारा समझाया और सुल्लकाया जा सकता है। अतः 
इतिहास और नागरिक शाह्व में गहरा सम्बन्ध है। नागरिक शास्त्र का 
मुख्य कतव्य है---राजनैतिक तथा सामाजिक आदर्श की सृशि । यह घ॒ष्टि 
पूर्व इतिहास के अनुभवों पर योग्य रीति से की जा सकती है। 

नागरिक शाख ओर मनोविज्ञान :--मनोविज्ञन शास्त्र मनुष्य के 
हृदय तथा मस्तिष्क से निकले हुये भावों तथा विचारों का अध्ययन करता 
है। शअ्र्थात्‌ मनोविज्ञान मनुष्य के व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं पर 
प्रकाश डालता है। भिन्न मिन्‍न, परिस्थिति में मनुष्य क्या सोचता है, 
उसके क्या भाव होते हैं, उसकी क्‍या प्रतिक्रियायें होती हैं, उसके म्रति- 
क्रियाओं का क्‍या सामूहिक रूप होता है, इत्यादि सब का ज्ञान मनीविशान 
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शास्त्र द्वारा होता है। मनुष्य के भावों और बिचारों का प्रभाव मनुप्य के 
कार्यी' पर, देश की सरकार पर, तथा समाज पर पडता है| नागरिक शास्त्र 
का ध्येय समाज तथा राष्ट्र को सुखमब तथा शान्तिमय बनाना है । इसलिये 
व्यक्तियों के विचार, भावना, रीतिरिवाज, प्रतिक्रिया इत्यादि भी जानना 
नागरिक शास्त्र के अध्ययन का एक मुख्य अंग है। समाज अथवा राष्ट्र की 
श्वना, सुनार, उन्गति नागरिकों के प्रवत्ति के तदरूप ही होनी चाहिये, नहीं 
तो समाज गे संब्पाव्यिक प्रसल्ियाँ जाग उठंगी ओर समाज तथा गष्टू दर ह 
उथल' पुथल्ल मच जायेगी। मनुष्य की प्रवत्तियों का अध्ययन मनोविज्ञान 
शास्त्र में टी किया जाता है। शस प्रकार नागरिक शास्र तथा मनोविज्ञान 
शाह्न में वि सम्बन्ध हे । आदइश नागरिक तथा उत्तम सागरिकता की 
सना मनोविज्ञान शाक्ष की सहायता से ही सम्भव है | 

नागरिक शाख्र तथा अथशाख्न ;:--अरथशा्र में घन का उत्पादन, 
वितरण, उपभोग तथा विनिमय का अ्रध्ययन किया जाता है | हरेक व्यक्ति 
को कम से कम इतनी आशिक शक्ति होनी चाहिये कि वह अपने लिए तथा 
अपने कुटुम्बियों के किये पर्याप्त भोजन, बस्तर तथा निवास स्थान की व्यवस्था 
कर सके । तथा सम्य और सुसंस्कृत जीवन-यापन की व्यवस्था कर सके । 
प्रत्येक नांगरिक को समाज में ग्राथिक समानता तथा अपना आशिक 
जीवन उन्‍नग बनाने का अवसर ग्राम होगा चाहिये। जिस व्यक्ति को उदर- 
निर्वाह तक की शक्ति नहीं है, वह अधिकार तथा कर्तव्य का पाल्नन किस 
प्रकार कर सकेगा ? तथा ऐसी दयनीय अब्रस्था में वह समाज रचना में 
किस प्रकार भाग ले सकेगा ! जिस समाज में धन का वितरण टोक तथा 
न्यागपृर्ण नहीं है, जिस समाज में बहुत नि्षन तथा अत्याधिक घनी 
व्यक्षित बसते हैं, ऐसे समाज में क्या शान्ति सम्भव है ! भूखे, समाज की 
शान्ति को भंग करेंगे झौर ये ही राष्ट्र ओर संसार की शान्ति को भी मज्ञ 
करंगे। जैसे जैसे ये जाणत होने लगेंगे, वैसे वैसे वे अपनी अवस्था को 
सुधारने का प्रयत् करेंगे। ऐसे असमानतापू्ण समाज में आशिक सच्चेष 
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अवश्यम्मावी है | इंसी प्रकार व्यापार, कर, अकाल इत्यादि सभी का प्रभाव 
नागरिक के जीवन पर पड़ता है। इसलिये अथशाञ्र तथा नागरिक शास्त्र 
में घनिष्ट सम्बन्ध है। स्वस्थ भावना, कत्तेव्य-परायणता, सच्चाई, परिश्रम 
ईमानदारी, जनहित, समाजद्ित, यह सब आदइश नागरिकता के चिह्न है । 
काफी सीमा तक सन्तोषग्रद आाधथिक दशा तथा आशिक स्थिरता इन गुणों 
के बीजारोपण तथा वृद्धि में सहायक हैं। अतः आधिक स्थिख्ा के बिना 
सुप्वस्थ नागरिकता सम्भव रहीं। अतः अथशासत्र व नागरिक शास्त्र में 
घनिष्ट सम्बन्ध है | 

नागरिक शास्त्र और भूगोल :--सूगोल् शाम्ल में देश की आज- 
हवा, प्राकृतिक बनावट, उपज, खनिज पदाथ इत्यादि का अध्ययन किया 
जाता है। भोगोल्िक स्थिति का प्रभाव मनुष्य के संस्कृति पर, संस्थाओं 
पर तथा समाज पर पढ़ता है। भौगोलिक स्थिति के कारण ही इंगलेंड के 
सामुद्विक शक्ति का विकास हुआ । भोगोलिक कारणों से ही हिन्दू संस्कृति 
सिन्घु तथा गल्गा नदी के तट पर फैली । मौगोलिक परिस्थिति के अनुसार 
ही आचार-विचार, खान-पान, रीति-खिाज, बनते हैं। और इन्हीं का 
ग्रमाव समाज, सरकार, ओर राष्ट्र पर पड़ता है। इसलिये भूगोत्न तथा 
नागरिक शाद््र में सम्बन्ध है | | 

नागरिक शास्त्र ओर राजनीति ;:--राजनैतिक शास्त्र राज्य और 
सरकार के प्रकृति, उत्पत्ति, विकास और सक्ञठन का अध्ययन करता है । 
राजनीति शात्त राज्य का विधान, कानून और शज्य के सिद्धान्त इत्यादि 
विषयों पर विवेचना करता है। राजनीति शात्तर व्यक्ति व राज्य का सम्बन्ध 
निश्चित करता है। नागरिक शात्र राज्य के अन्दर रहने वाले व्यक्तियों को 
आदश नागरिक बनाने का प्रयत्न करता है। ओर नागरिक , शास्त्र राज्य 
द्वारा निर्धारित अधिकार तथा कत्तंव्यों की व्याख्या करता है। नागरिक 
शात्र का क्षत्र विस्तृत है। क्योंकि नागरिक शात््र केवल व्यक्ति ओर राज्य 
के सम्बन्ध का ही अध्ययन नहीं करता लेकिन व्यक्ति का समुदाय से, राष्ट्र 
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से, तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सम्बन्ध पर भी विचार करता है । मानव 
समाज के लिये सरकार आवश्यक है। सरकारी नियम, काचून के बिना 
राज्य ओर समाज में उथल पुथल्न मच जायेगी ओर उसकी रचना अस- 
ग्भव सी हो जायेगी। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सुसक्षठित राज्य में 
ही सम्भव है | इसलिये राजनीति तथा नागरिक शा्र में सम्बन्ध है। 

कानून और नागरिक शास्त्र :--सामाजिक जीवन को सुगमता से 
चलाने के लिये कानून का महत्वपूर्ण स्थान है। काबून द्वारा ही अधिकार 
की सीमा निश्चित की जाती है। तथा कानून द्वारा ही सुन्दर सामाजिक 
जीवन में विन्न डालने वाले व्यक्ति को दश्डित किया जाता है। इस प्रकार 
सामाजिक जीवन सुचारु रूप से चलने के लिये कानून की आवश्यकता 
है | कानून परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार तथा देश के अनु- 
सार बदलते जाते हैं और पुराने कानून संशोधित किये जाते हैं। इस 
काल में हरिजनों के नागरिक अधिकार, दल्लियों को वोद तथा समता का 
अधिकार, मजदूरों को हड़ताल का अधिकार इत्यादि अधिकार सबमान्य 
हैं। बहुत ही कम व्यक्ति इन पर आपत्ति करते हैं। 


नीति शासन, धम तथा नागरिक शाद्र :--नीति शात्र में उचित 
अनुचित, धर्म अपमे, अ्रच्छा बुरा, झूठ सच इत्यादि का अध्ययन किया 


जाता है | नीविशान्न, सत्य, प्र म, सदाचार, सहानुभूति, श्रद्धा इत्यारि 
को महत्त्वपूर्ण स्थान देकर समाज का वातावरण शुद्ध बनाना चाहता है। 
प्रत्येक समाज को स्थिर और स्थायी रखने के लिये नेंतिक उन्नति बहुत 
ही आवश्यक है। क्‍योंकि दुर्भावना, दुराचार, असयम, अनीति इन 
भावनाओं की वद्धि से समाज का वातावरण विषाक्त हो जाता है। इन 
दर्भावनाओं से समाज और राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक 
सम्बन्ध में अनिश्चितता आओ्रोर अस्थिरता पंदा हो जाती है। नीतिशाख््र का 
ग्रन्तिम द्य है, परस्पर प्र म, सहानुभूति ओर सद्व्यवहार की भावनाश्रों 
की समाज में बढ़ाना । नागरिक शास्त्र का लक्ष्य भी विश्व-बन्धुः ब की 
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भावना को बढ़ाना ही है। इस प्रकार प्रेम, विशुद्ध श्राचरण तथा सदू- 
ब्यवहार द्वारा ही आ्रादश तथा सुखी समाज ओर राष्ट्र का निर्माण हो 
सकता है। अतः इन दोनों का घनिष्ट सम्बन्ध है । 

धर्म मनुष्य के आन्तरिक जीवन की शुद्धि पर जोर देता है। घर्म 
मनुष्य को पूर्ण, उत्तम तथा पवित्र जीवन की ओर अग्रसर करता है| धर्म 
आत्मा ओर परमात्मा के विषय में बतल्ाता है। धर्म का अच्छा ओर 
बुरा दोनों ही प्रकार का प्रभाव होता है। धर्म के कारण सच्डप, घृणा 
ओर असहिष्णुता की भावना बढ़ती हुई <बखिलाई देती है परन्तु काई भी 
धर्म ऐसी भावनाओं को प्रोत्साहना नहीं देता है । ऐसी सहुखित मनोवत्त 
हटा कर धर्म के यथार्थ तथा असली रूप को जगाना दी नागशक का 
कसंब्य है | है ेल्‍ 

समाज शास्त्र और नागरिक शाख्र :--समाज शाज्त्र में समाज की 
उत्त्ति, विकास, अभ्युदय, सन्नठन इत्यादि के विषय में अध्ययन करते हैं। 
अर्थात्‌ समाज शात्त्र मनुष्य के सन्नठित जीवन के हर एक पहल पर 
विचार करता है। नागरिक ओर समाज का घनिष्ट सम्बन्ब है। अथवा 
नागरिक श्रौर समाज एक ही सूत्र में चँथे हुये हैं। इस लिये नागरिक 
शास्त्र समाज शा््र से ली हुई सामग्री की मित्ति पर ही स्थित हैं। नागरिक 
शास्त्र समाज शात्र का एक आवश्यक अंग है। समाज शास्त्र का क्षेत्र 
बहुत ही विस्तृत है क्योंकि समाज शास्त्र मानव जीवन के अथ से इति तक 
के इतिहास की पृ जी (कोष) है। | 

नागरिक शास्त्र कल्ला है अथवा शास्त्र है ः--किसी भी विषय को 
वास्तविक जीवन में प्रयोग करना ही कल्ला है। कला का अथ है ज्ञान को 
व्यवहारिक रूप देना। कुछ विद्वानों का कथन है कि नागरिक शास्त्र क॒ल्ला 
है ओर रसायन शास्त्र अथवा गणित शाज्त्र के समान अब्ल शास्त्र नहीं है । 
केबल ज्ञानोपाजन से ही मनुष्य अ्रच्छा या बुरा नागरिक नहीं बन जाता है 
क्योंकि पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति भी अनागरिकता का व्यवहार करते हुये 
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पाये जाते हैं। यहाँ पर अनागरिकता के कुछ उदाहरण देना यथार्थ होगा। 

जेसे पानी पीने के बाद नल को खुल्ला छोड़ देना, रेल के डिब्बे में स्थान 
होने पर भी दूसरे यात्रियों को स्थाय नहीं देना, केले के छिलके रास्ते पर 
फेकना, अपने घर की कतवार गल्ली में फ्रॉंकना, नालियों का दुरुपयोग 
करना, पढ़ने के समय विद्याथियों का शोर मचाना, खास करके जब अन्य 
विद्यार्थी पढ़ना चाइते हैं, विद्याथियों द्वारा पुस्तकों, मेजों, कुर्सियों इत्यादि 
का दुरुपयोग करना, अन्न की कमी के समय अधिक अन्न ओर वस्त्र का 
संचय करना, काले बाजार को अपरोज्ष रूप से प्रोत्साहन देना, समाज हित 
की सबंथा भूलकर स्वाथथ बुद्धि से प्रस्ति होकर अपने पद तथा रुपयों का 
दुरुपयोग करना, न्याय्युक्त करों को न देना, बिना टिकट यात्रा 
करना इत्याडि ये सब अनागरिकता के चिह्न है। नागरिक शास्त्र के केवल 
अध्ययन से ही मनुष्य अच्छा नागरिक नहीं बनता है। कुछ व्यक्तियों में 
तो जन्म से ही अच्छी नागरिकता की प्रेरणा होती है। सच्ची नागरिकता 
कला है। केवल पढ़ने लिखने से ही अ्रथवा परीक्षा में उत्तीण होने से ही 
सच्ची नागरिकता की भावना का उदय नहीं होता है | सच्ची नागरिकता सतत्‌ 
प्रयास से, प्रयोग से ओर क्रमशः चरित्र निर्माण से हासिल की जा सकती 
है। जेंसे जैसे नागरिकों का नैतिक चरित्र बल्न बढ़ेगा वैसे बेसे नागश्किता 
की भावना बढ़ेगी । ओर एक विशुद्ध वातावरण की सष्टि समाज में होगी । 

नार्गारक शास्त्र मानव प्रकृति हे सम्बन्धित है तथा यह व्यवहारिक ज्ञान है। 

इन सब के साथ ही साथ नागरिक शास्त्र का अध्ययन क्रम बद्ध शास्त्रीय 

पद्धति से होना चाहिये और होता रहना चाहिये जिससे नागरिक शास्त्र का 

पूर्ण ज्ञान नागरिकों के दिल्ल और श्मिग में होता रहे | इस दृष्टि से 
देखते हुये कह्ा जा सकता है कि नागरिक शास्त्र एक कला है। क्‍योंकि 
' जीवन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक अच्छे नागरिक के लिये 
यह आवश्यक है कि वह अपने देनिक जीवन में नागरिक शान के नियमों 
का पालन करें | क्‍या नागरिक शास्त्र की गणना रसायन शास्त्र से की जा 
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सकती है १ इस प्रश्न का उत्तर हाँ और नहीं में दिया जा सकता है | 
नागरिक शास्त्र मनुष्य प्रकृति से सम्बन्धित है। मनुष्य, देश, परिस्थिति, 
रुची तथा समय के अनुसार बदलता है। इसलिये मनुष्य पर रसाथन शास्त्र 
के सम्पूर्ण नियम लागू नहीं हो सकते हैं। श्सायन शास्त्र के नियम अल 
सत्य के समान है। किन्तु नागरिक शास्त्र के नियम परिबतन शीत होते हैं। 
नागरिक शास्त्र को शास्त्रीय पद्धति द्वारा अध्ययन किया जा सकता है, तथा 
किया जाना चाहिये। इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि मनुष्य 
प्रकृति जटिल्ल है उप्को समझना और शास्त्रीय रूप देना आसान नहीं है। 
साथ ही साथ यह भी ध्यान रखने की बात है कि मनुष्य प्रकृति पर वाता- 
वरणु, जाति तथा वंश परम्परा का असर पड़ता है। अर्थात्‌ मनुष्य स्वमाव 
ओर मनुष्य प्रकृति रसायनिक पदार्थों की तरह कल्लपुर्जों में नापा नहीं 
जा सकता है'। नागरिक शास्त्र में सम्भावनाओं का अनुमान किया जा 
सकता है। नागरिक शास्त्र का प्रयोग सजीब व्यक्तियों पर होता है और 
रसायन शाल्त्र का प्रयोग नि्जीव, भौतिक वस्वुओं पर होता है, जिनका 
गुण और प्रभाव सदेव एक सा ही रहता है। परन्तु मनुष्य में इच्छा शक्ति 
है। एक ही परिस्थिति में दो व्यक्तियों की प्रतिक्रियाश्रों में अन्तर पाया 
जाता है। इसलिये नागरिक शातत्र तथा रसायन शास्त्र एक ही तील से नापे 
नहीं जा सकते हैं। नागरिक शास्त्र कल्ना है तथा शास्त्रीय पद्धति से इसका 
अध्ययन किया जा सकता है। परन्तु रसाथन शास्र तथा गणित शात्र के 
समान इसके प्रयोग अण्ल तथा अचल नहीं हो सकते हैं। नागरिक शास्त्र 
का क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सकता है, इसलिये इसे विज्ञान कहते हैं । 

नागरिक शाश्न की उपयोगिता +--( १ ) नागरिक शास्त्र की उप- 
थोगिता मनुष्य के प्रतिदिन के जीवन में पायी जाती है प्रत्येक व्यक्ति किसी 
न किसी समाज अथवा राष्ट्र का सदस्य होता ही है। नागरिक शास्त्र मनुष्य 
को योग्य नागरिक बनने की शिक्षा देता है। नागरिक शास्त्र नागरिक के 
संघष घटाकर परस्पर मेल जोल तथा सहयोग स्थापन करना सिखलाता 
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है। अर्थात्‌ नागरिक शासत्र साथ रने और साथ काम करने की कला से 
प्रत्येक नागरिक को परिचित कराता है। धम, अथ, काम ओर मोक्ष के 
कार्यो में सहयोग तथा सहानुभूति का पाठ पढ़ाता है। 


(२ ' मनुष्य ने विज्ञान के विभिन्‍न आविष्कारों द्वारा विनाशकारी 
शक्तियाँ जेंसे लोहा, कोयला, बिजली इत्यादि को वश में कर लिया है | 
नागरिक. शास्त्र इन विनाशकारी शक्तियों को मानव समाज की 
भत्ना३ई के लिये प्रयोग करना सिखंलाता है । परन्तु यदि संसार में अना- 
गरिकता की भावना की वृद्धि हुईं, तो मानव समाज का नाश निश्चित है। 
जब तक समाज नागरिक शास्त्र के वसूलों पर नहीं चत्तेगा, तब तक समाज 
तथा राष्ट्र की नींब पक्की नहीं हो सकती है । 


३--प्रतिदिन राष्ट्र के कार्य जटिल्ल एवं कठिन होते जाते हैं। आज 
के नवयुवक और नवयुवतियाँ कल्न के नागरिक हैं। इस कारण उन्हें 
सरकार के विषय में, राष्ट्र के विषय में, तथा समाज के विषय में पूर्ण ज्ञान 
होना चाहिये जिससे वे नागरिकता प्राप्त कर लेने पर अपने घ्म और कतंब्यों 
को यथायोग्य कर | नागरिकता की ठीक-ठीक शिक्षा के बिना कोई नागरिक 
राष्ट्र और सरकार की जटिल समस्याश्रों को न सुलझा सकता है. और न 
समझ सकता हैं। 


४--समस्त संसार एक राष्ट्र होने जा रहा है। आवागमन के सुल्लभ 
साधनों के कारण विभिन्‍न जाति, विचार, रंग, आचार-विचार, श्रन्तर्यप्रीय 
अन्तर्प्रान्तीय व्यक्तियों के सम्पक में नागरिक आ रहे हैं। नागरिक शात्तर 
वह कल्ला है जो इन विभिन्‍न प्रकार के सम्बन्धों को निर्धारित करती है 
तथा नागरिक को ठीक-ठीक सम्बन्ध स्थापित करने का ज्ञान दिलाती है। 


५--परिवतनशील' संसार की समस्‍यायें विद्युत गति से बदल 
रही हैं। नागरिक शांसत्र नागरिक को इनसे मुखातिब होना सिख- 
लाता है । 
ब्‌ 
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६--प्रजातन्त्र राज्य में प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार 
प्राप्त होता है। इस प्रकार इस स्वाधीनता तथा समानता के युग में प्रत्येक 
नागरिंक को राष्ट्रीय, घार्मिंक ओर आधिक समस्याओं को समभकर, उस 
पर अपनी शक्ति ओर योग्यता के अनुसार अमल करने का अवसर प्राप्त 
होता है। नागरिक शात््र में इन विविध कत्तेव्यों और अधिकारों का 
क्रमबद्ध पठन होता है। इ 

७--स्वस्थ, उन्‍नत तथा आदश सामाजिक जीवन के लिये प्रेम 
सद्भावना, सहानुभूति, सेवा, विश्वचन्धुत्व, कत्तव्यनिष्ठा, त्याग इत्यादि 
भावनाओं की आवश्यकता है। नागरिक-शासत्र इन भावनाओं को प्रोत्सा- 
हित करता है तथा संघ, असहिष्णुता, देष, कलह, इत्यादि भावनाश्रों का 
अन्त करना नागरिक को सिखलाता है। नागरिक शाजत्त्र प्रत्येक परिस्थिति 
में तथा विभिन्‍न सम्बन्धों में सच्चे कर्तव्य एवं अधिकारों का ज्ञान नाग- 
रिकों को कराता है। क्‍ द 
विद्यार्थियों के लिये इसकी उपयोगिता :--आज के विद्यार्थी 
कलत्न के नागरिक हैं। विद्यार्थियों को समाज का, राष्ट्र का नेतृत्व ग्रहण 
करना है। सार्वजनिक संस्थाओ्रों को चलाना है। बड़ी-बड़ी पद-पदवियाँ 
अहण करनी हैं। वोट देना है, व्यवस्थापिक सभाश्रों की सदस्यता ग्रहण 
करनी है | कुसमय में देश, राष्ट्र तथा समाज की रहा करनी है। इसलिए, 
विद्यार्थियों के लिए. नागरिक शाख्न का ज्ञान आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन 
में ही विद्यार्थियों को सहयोग, उत्तरदायित्व की भावना, श्रधिकार और 
कर्तव्य की जानकारी, स्वार्थत्याग, कत्तेव्य-निष्ठा इत्यादि नागरिकता की 
भावनाशञ्रों का बीजारोपश करना आवश्यक है | 





अध्याय २ 


समाज 


समाज की परिभाषा ;--बोल-चाल की भाषा में मनुष्य-समूह को 
समांज कहते हैं। ( १ ) समाज मनुष्य का वह सामूहिक सम्बन्ध है जिसके 
द्वारा मनुष्य शान्तिपूवक जीवन व्यतीत कर सके तथा जिसमें सच्नर्ष 
एवं प्रतिदवन्द्रित का गौण स्थान हो। (२ ) मनुष्य के सब प्रकार के 
सम्बन्धों ओर उसकी सब प्रकार की संस्थाओं के समूह का नाम समाज 
है। मनुष्य ने इन्हें समान उद्देश्यों की प्राप्ति तथा रक्षा के निमित्त स्थापित 
किया है । व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के ध्येय की पूर्ति के लिए बनाया है। 

मनुष्य के चिरस्थायी सम्बन्ध को समाज कहते हैं। किसी आकस्मिक 
समूह को समाज नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य के उस विशाल समूह 
को समाज कहते हैं जिसमें सज्ञठित तथा एकत्रित जीवन की इच्छा हो, 
स्थाई सम्बन्ध हो, व्यापक उद्देश्य हो, शान्तिमय्र तथा नियम बढ्ध 
जीवन हो ओर पारस्परिक सहायता और सहयोग की इच्छा विद्य- 
मान हो | 


समाज की उत्पत्ति के मूलकारण :--मनुष्य सामाजिक प्राणी 
हैं। समाज के बिना मनुष्य का जीवन शुष्क, दुःखी, उत्साहहीन तथा 
असम्भव है। मनुष्य की आस्तरिक प्रेरणा ही समाज की स्थापना का मुख्य 
कारण है। मनुष्य एकान्त में नहीं रह सकता है। वह अन्य मनुष्य का 
साथ ढूंढ़ता है। तदुपरान्त ज्री और पुरुष में नैसगिक आकर्षण होता है। 

९ ९ श्ै ५ 

यही आ्राकर्षण समाज की सवग्रथंम सीढ़ी है। इस नेसर्गिक आकर्षण के 
कारण ही कुंडम्ब बनते हैं। बाह्न बच्चे माता पिता रक्त-सम्बन्ध के कारण 


श्र 
साथ रहने लगते हैं। बच्चा जन्म से ही दूसरों पर निर्भर रहता है। पशु- 
पक्षियों के बच्चे जन्म के कुछ समय बाद ही स्वावलम्बी हो जाते हैं | परन्तु 
मानव सन्तान, खान पान, रक्षा इत्यादि सभी बातों के लिये कई वर्षों तक 
दूसरों पर निर्भर रहती है । प्रकृति का नियम ही ऐसा मालम देता है कि 
जन्म से ही मनुष्य समाज से घिरा रहे । इसके अतिरिक्त समाज की स्था- 
पना का दूसरा कारण है मनुष्य की विभिन्‍न आवश्यकताश्रों की पूर्ति । 
मनुष्य की बहिर जगत की विभिन्‍न आवश्यकता अन्य मनुष्यों के सहयोग 
के बिना पूरी हो ही नहीं सकती हैं| इस प्रकार मनुष्य की आन्तरिक प्रवृत्ति 
के कारण तथा मनुष्य की विभिन्‍न आवश्यकताश्रों की पूर्ति के निमितत समाज 
की स्थापना होती है। किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि मनुष्य के अ्रन्तः:- 
करण में भी समाज है, तथा बहिजंगत्‌ में मनुष्य सदा समाज से ही घिग 
हुआ है। 

सामाजिक जीवन की आवश्यकता :--( १ ) मनुष्य की आथिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये समाज की आवश्यकता :--मनुष्य अपनी 
सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता है। मनुष्य की 
विभिन्न आवश्यकताओं की पूति के लिये समाज की आवश्यकता होती है । 
मनुष्य को खाना, कपड़ा, मकान इत्यादि की सवप्रथम आवश्यकता होती है। 
इन आश्िक आ्रावश्यकताओं की पूर्ति वह समाज के अन्य व्यक्तियों की 
सहायता से ही करता है। इसके अलावा एकान्त में रहने वाले व्यक्ति को 
अपनी जान और माल का खतरा होता है। अपनी और अप्रनी वस्तुओ्नों की 
रक्षा वह समाज में रह कर ही कर सकता है | इस प्रकार जान और मात्र 

' की रज्जा के निमित्त मनुष्य को समाज बनाना ही पड़ता है | 
(२) मनुष्य के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ;--मनुष्य 
का मन अपने समान दूसरों से मानसिक, शारिरिक, आध्यात्मिक, भौतिक 
और भावात्मक सम्बन्ध स्थिर करने के लिये सेव लालायित रहता है । 
इसके बिना वह पागल हो जायेगा। क्योंकि मनुष्य अकेला रह ही नहीं 
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सकता है। इस प्रकार आन्तरिक प्रेरणा के कारण और बाह्य जगत की 
आवश्यकताओं के कारण मनुष्य समाज की स्थापना करता है। मनुष्य के 
मन की गढ़न ही ऐसी है | यदि कोई व्यक्ति अपने मन पर अत्याचार करके 
एकास्त में रहे तो क्रमशः उसकी, सब प्रवृत्तियाँ नष्ट भ्रष्ट हो जायेंगी । और 
उसका विकास रुक जायेगा। कदाचित्‌ कुछ वर्षों के उपरान्त वह जानवरों 
की तरह हो जायेगा । 

मनुष्य केवल शारीरिक सुखों से ही तृप्त नहीं होता । जब बच्चा बड़ा 
होता है, तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिये पांठ- 
शाल्ाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है। मनुष्यों को ईश्वर के भजन की 
आवश्यकता होती है | इसलिये मन्दिर ओर मस्जिद बनवाने पड़ते हैं । इस 
प्रकार मनुष्य की विविध आवश्यकताओं की पति समाज द्वारा ही हो 
सकती है । 


(३ ) मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिये $- समाज के 
बिना मनुष्य का विकास हो ही नहीं सकता है। उसकी स्वाभाविक प्रेरणाय 
समाज के बिना कुंठित हो जायेंगी। मनुष्य के पूर्ण विकास के लिये अन्य 
मनुष्यों की आवश्यकता होती है। मातृत्व की भावना का विकास बच्चों 
द्वारा ही हो सकता है। खेल्ल कूद की भावना का विकास सन्नी साथियों 
द्वारा ही हो सकता है। अनुशासन की भावना का विकास भी समाज में 
ही हो सकता है | इसी प्रकार आज्ञा-पाल्न, प्रेम, भक्ति, सहानुभूति इत्यादि 
भावनाओं का विकास समाज के अतिरिक्त हो ही नहीं सकता है । 

समाज के प्रकार :--साथ रहने ओर काम करने से अनेक प्रकार के 
सम्बन्ध पेदा होते हैं। कुछ स्थाई होते हैं ओर कुछ अस्थाई। माँ का अपनी 
सन्‍्तान से सम्बन्ध स्थाई है। रेल-यात्रा में मिलने वाले यात्रियों का परस्पर 
सम्बन्ध अस्थाई है। अनेकों प्रयोजनों से आने वाले सम्बन्ध को समाज 
कहते हैं। समाज क्या है ! मनुष्य के विविध सम्बन्धों को, जो विभिन्‍न 
शुत्यियों से बचे है--जिनका रूप स्थाई या अस्थाई है---ऐसे सभी सम्बन्धों 
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को समाज कहते हैं। अथवा अनेकों समुदायों का समूह जिसके द्वारा 
मनुष्य अपनी बौद्धिक, धामिक, और आधिक इच्छाश्रों की पूर्ति करता है- 
वह समाज है। 

समाज चिस्सथायी है और साथ ही साथ प्रगतिशील और परिवतेन- 
शील भी है। जब तक संसार में मानव रहेगा तब तक मानव-समाज भी 
रहेगा । केवल उसकी सीमा और रूप आवश्यकतानुसार तथा विचारा- 
नुसार बदलता रहेगा। प्रत्येक समाज के कुछ स्वाभाविक गुण होते हूं 
जो प्रष्ठ भाग में सदेव रहते हैं। जैसे हिन्दू , मुसलमान, क्रिश्वन तथा यहूदी 
समाज अपने श्वजातीय गुणों के कारण ही पहचाने जाते 

प्राकृतिक दशा में समाज की गढ़न सादी थी। जेसे-जेंसे मनुष्य की 
आवश्यकतायें बढ़ीं और मनुष्य के मस्तिष्क की गढ़न जख्लि होने लगी बंसे 
उसके मानसिक परिवतन का प्रतिबिम्ब समाज पर पड़ा ओर समाज की 
गढ़न भी जटिल होने लगी। श्रर्थात्‌ जेंसे मनुष्य में कृत्रिमता आने लगती 
है बेसे-वैसे समाज भी जटिल और कृत्रिम होने लगता है | 

समाज स्वाभाविक भी है, और इत्रिम भी। कुट्ठम्ब जाति इत्यादि 
स्वाभाविक समाज के उदाहरण हैं तथा आधिक, धामिक, राजनैतिक समाज 
कृत्रिम समाज के उदाहरण हैं। 

मानव जाति को समाज की देन :--( १ ) सवप्रथम समाज 
मनष्य के जान ओर माल की रक्षा करता है। मनष्य चाहे बाल्यावस्था में 
हो, युवावस्था में हो, चाहे वद्धावस्था में हो, प्रत्येक मनष्य अपनी रक्ता 
अपने आप नहीं कर सकता । मनष्य को समाज की यह पहली देन है । 
ख्वस्क्षा के बाद अन्न बस्र तथा रहने के स्थान का प्रश्न आता है। अर्थात्‌ 
शरीर के पोषण का भी आवश्यक प्रश्न है। जैसे-जैसे संसार विशान थुग में 

ग्रसर होता जा रहा है, वेसे-वेसे मनष्य की आशिक आवश्यकतायें दिन 

दूनी रात चोगुनी होती जा रही हैं। अन्न, वच्न तथा रहने के स्थान के 
अलावा मनुष्य को आभूषण, कागज, मोटर, रेल, दवाई इत्यादि की भी 
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आवश्यकता होती है। इन सब की पूति समाज ही कर सकता. है। 
इसके अतिरिक्त अथ के बनाने तथा सश्नय करने के ज्ञान का भंडार 
समाज ही है। किसान तथा व्यवसायी अपने अनुभव अपने पुत्र, अन्य 
कुठम्बियों ओर अपने पड़ोसियों को हस्तान्तरित करता है | इस प्रकार पुश्त 
दरपुश्त इन अनभवों की वद्धि होती जाती है ओर साथ ही साथ यह 
संचित ज्ञान समाज के कोष में अज्लित होता जाता है। 

२--बौद्धिक वैज्ञानिक, राजनैतिक, सामाजिक, ज्ञान का भी कोष 
समाज ही है। असा० रण व्यक्ति पुरातन ज्ञान की नींव पर नये विचार 
तथा नये आविष्कारों को भी जन्म देते हैं ओर साधारण व्यक्ति इस ज्ञान 
के कोष से लाभ उठाते हैं। अर्थात्‌ समाज के कारण ही ज्ञान की रक्षा 
होती है। उसी सड्चित ज्ञान की मित्ति पर नवीन अविष्कार तथा विचारों 
को सृष्टि होती है। 

३--इसी प्रकार समाज संस्कृति और सभ्यता की रक्ता करता है। 
समाज ही कत्ला, रीति-रिवाज, आआचार-विचार इत्यादि को जीवित रखता 
है और उनके विकास में सहायता पहुँचाता है । 

४--शान की वद्धि सम्यता संस्कृति की उन्नति तथा सुसन्नठित 
आशिक जीवन के लिए शान्ति और सुव्यवस्था की आवश्यकता है, समाज 
ही विविध कार्यों को अलग-अत्षग मनुष्यों में योग्यता तथा रुचि के अनु- 
सार बाँगता है। समाज ही मनुष्य के कार्यो' की सीमा निर्धारित करता 
है। अर्थात्‌ मनुष्य केवल प्राण-रक्षा के लिए ही नहीं परन्तु अपने पूर्ण 
विकास के लिए तथा अपनी विविध आवश्यकताश्रों की पूति के लिए समाज 
पर अवल्म्बित है। 

संक्तित में कहा जा सकता है कि समाज ही ज्ञान की वद्धि में सहायक 
है। समाज ही ज्ञान का पोषक ओर रक्षक है। सभ्यता और संस्कृति 
की उन्नति समाज के कारण ही सम्भवनीय है । सामाजिक जीवन द्वारा 
मनुष्यों में बिचारों का आदान-प्रदान हो सकता है। सामाजिक ज्ञान कोष 
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की सहायता से ही नवीन श्राविष्कार ओर खोज सम्भव हो सकता है। 
मनुष्य की विविध आवश्यकताश्रों की पूति तथा राजनैतिक, आशिक, 
सामाजिक, धार्मिक इत्यादि उन्नति सामाजिक जीवन से ही सम्भव हो 
सकती है। मनुष्य के व्यक्तित्व का पूण विकास समाज द्वारा ही होता है । 
अर्थात्‌ समाज ही मनुष्य की स्वतोमुखी उन्नति का मुख्यतम आधार- 
स्तम्भ है । 

समाज एक दिन में नहीं बनता है। धीरे धीरे अनेक शक्तियों द्वास 
समाज बनता है। प्रत्येक समाज की भाषा, साहित्य, सल्लीत, कल्ला, रीति 
रिवाज सभ्यता संस्कृति विचार तथा भौगोलिक सीमा प्रथक्‌ होती है । और 
इन्हीं गुणों द्वारा प्रत्येक समाज की पहिचान होती है। क्‍योंकि प्रत्येक 
समाज की व्यक्तिगत विशेषता होती है । 

समाज ओर व्यक्ति :--व्यक्तियों के समूह को ही समाज कहते है। 
- व्यक्ति के बिना समाज हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति और समाज का 
परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है | व्यक्ति समाज से ल्ञाभ उठाता है और समाज 
व्यक्ति से। क्‍योंकि वे एक दूसरे पर पूर्णरूपेण अवल्लम्बित हैं। उसी 
प्रकार समाज का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। ओर व्यक्ति का समाज 
पर। समाज ही व्यक्ति के विकास का साधन है| और व्यक्ति के विकास 
ओर उन्नति पर ही समाज का विकास ओर उन्‍नतिं निभर है | जो दोष और 
गुण अधिक मात्रा में अधिकाबिक व्यक्तियों में पाये जाते हैं वे दोष और 
गुण समाज में भी पाये जाते हैं। घूसखोरी, अ्रत्याचार, असहिष्णुता, 

'म्प्रदायिकता अथवा दया, धर्म, सहानभूति, नागरिकता, प्रजातन्त्रात्मक 

भावना इत्यादि दोष और गुण यदि व्यक्ति में विद्यमान हैं तो वे समाज में 
भी अवश्य होंगे । 

हर समाज में देखा गया है कि कुछ महान व्यक्ति अपनी तपश्चर्या 
ओर त्याग से अपने समाज का स्वर ऊँचा उठाते हैं, जैसे महात्मा गाँधी, 
ईसा मसीह, मुहम्मद, अशोक, बुद्ध इत्यादि । प्रत्येक समाज में कुछ वर्षों 
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के बाद बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं। मनुष्य, रुढ़ी का दास बन जाता है। 
जब समाज संकीरण हो जाता है तो पुरानी परिपाठी को बिना सोचे विचारे 
पीटने लगता है, ऐसा समाज अपनी ताज़गी खो देता है। कट्टर सनातनी 
समाज परिस्थिति ओर समयानसार बदलते हये नये विचारों को ग्रहण करने 
गी शक्ति भी खो बैठता है। ऐसे समय कुछ महान व्यक्ति बदलती हुईं 
परिस्थिति के अनसार नये विचारों को समाज के सम्मुख रखते हैं। फिर 
धीरे धीरे साधारण जनता उनका अनसरण करने लगती है । इरी प्रकार 
समाज मुधार होता है। ओर प्रत्येक समाज में इसी ग्रकार परिवतन 
होता है | 
समाज ओर व्यक्ति मिन्‍न नहीं है | कुछ लोगों का कथन है कि समाज 
व्यक्तित्व का नाश करता है। ओर समाज मनष्य की स्वाधीनता दरण करके 
उसको अनेकों बन्धनों से जकडता है। क्या यह सत्य है ? समाज का काये 
सुचारु रूप से चलने के लिये समाज को कुछ न कुछ बन्धन बनाने दी 
पडते हैं। नहीं तो सामाजिक-जीवन असम्भव हो जायेगा । साथ ही साथ 
यह भी सत्य है कि समाज के बिना व्यक्ति का विकास सम्भव नहीं है । 
समाज और व्यक्ति इन दो शक्तियों में कुछ हृद तक प्रतिद्वन्द्रिता सदव 
रहती है परन्तु जब समाज की संकोणता इतनी बढ़ जाती है कि वह व्याक्ति 
के व्यक्तित्व का भी नाश करने लगती है तब समाज में संघष पंदा होता 
है, और कुछ व्यक्ति उस संकीणंता को तोड़ कर नये विचारों को रचना 
करते हैं। इसी ग्रकार समाज की प्रगति होती है ) 


व्यक्तिगत व सामाजिक काय :-मनष्य के कार्य दो विभागों में 
बांटे जा सकते हैं। व्यक्तिगत तथा सामाजिक | व्यक्तिगत कार्य वे हैं 
जिनके करने से समाज पर बहुत अधिक प्रभाव' नहीं पड़ता है। और 
सामाजिक कार वे हैं जिनके आ्रचरण से समाज के अन्य व्यक्तियों पर भी 
असर पहता है। परन्तु साथ ही साथ यह कद देना आवश्यक है कि 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों की मीमाँसा बहुत स्पष्ट रीति से नहीं हो 
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सकती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ सीमा तक अपने कार्यों से 
वूसरे पर प्रभाव डाल्नता है। इसलिये व्यक्तिगत कार्यों का ज्षेत्र बहुत ही 
सीमित है। उदाहरणाथ यह व्यक्ति विशेष पर ही निर्भर है, कि वह किस 
प्रकार का अन्न खाये, वह किस राजनैतिक दल्ल का *दस्य बने, वह कौन 
कोन सी संस्था का सदस्य बने, अथवा जीविकोपार्जन के लिये नौकरी करे 
अथवा व्यापार करे इत्यादि । निम्नलिखित कार्य सामाजिक काय कहलाये 
जायेंगे, क्योंकि इनके करने से समाज पर प्रभाव पड़ता है जेंसे यदि मेरा 
ध्येय अपने पुत्र को डाकू बनाने का हो, अथवा यदि मैं किसी की सम्पति 
की चोरी करूँ अथवा प्रधानमन्त्री की हत्या के लिये घडयन्त्र करूँ इत्यादि। 
इन कार्यों से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्य की सीमा का उल्लंघन करके 
समाज में ओर दूसरे व्यक्यियों में भय और अशान्ति पंदा करता है। 
जिससे समाज में खलबली मच सकती है। इसलिये जब मनुष्य समूह में 
रहते हैं तब उन्हें कुछ नियमों और कानूनों का पालन करना ही पड़ता 
है। यदि प्रत्येक व्यक्ति मनमाना व्यवहार करें तो सामूहिक जीवन नष्ट हो 
जायेगा । जब ये नियम कठोर और अपरिवर्तनशील् हो जाते हैं तब समाज 
सुधार की आवश्यकता होती है। समाज सुधार में इसी बात का ध्यान 
रखना आवश्यक है कि समाज सुधार ऐसा ही होना चाहिये जिससे समाज 
की रचना अट्ूठट रहे ओर वे समाज की नींव को धक्का न पहुँचावे 
क्योंकि समाज ओर व्यक्ति का अन्योन्याश्रय संबन्ध है | क्योंकि समाज 
व्यक्तियों की सबंतोमुखी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और व्यक्ति 
समाज की। व्यक्ति समाज का निर्माता है और समाज व्यक्ति का 
पोषक है । 


सम्प्रदाय अथवा उपसमाज :--( (०ण्ष्ापा08 ) सम्प्रदाय 
मनुष्य का वह समूह है जिसमें जीवन की सभी मौलिक अवस्थाओं में एक 
दूसरे से सम्बन्ध हो | सम्प्रदाय में मनुष्य के समी सामाजिक सम्बन्ध तथा 
मनुष्य जीवन के सभी पहलू तथा आवश्यकतायें और इच्छायें अ्रन्तर्गत है। 
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प्रत्येक सम्प्रदाय के लिये निश्चित भूमि-भाग तथा निश्चित जन-समृह आब- 
श्यक है | ग्रामीण समाज, नगर समाज, शहर समाज, राष्ट्र समाज इत्यादि 
उपसमाज अथवा सम्प्रदाय के उदाहरण है। सम्प्रदाय में समान रीति 
रिवाज, समान धमम, समान भाषा, समान संस्कृति, समान आशिक जीवन 
तथा एकता की भावना आवश्यक है। द 

ग्रामीण समाज +--मनष्य के प्रारम्मिक जीवन में ग्रामीण समाज 
की स्थापना हुई । उस समय जीवन सरल और साधारण था ओर कुपि 
उनका मुख्य व्यवसाय था। प्राम में ही ग्रामवासियों की आवश्यकता की 
बस्तुओं का उत्पादन होता था। ग्रामीण समाज के सब व्यक्ति एक कुट॒म्ब 
की भांति एक दूसरे के सुख दुःख में सहयोग देते हुये रहते ये । इनका 
शासन पश्मायत द्वारा होता था। और ग्राम के बड़े बूढ़ों पर ही शासन का 
दायित्व था । 

शहर समाज :--बंक, व्यापार, व्यवसाय, कल कारखानों के आवि- 
' ध्कार के बाद ग्रामीण जीवन में परिवर्तन हुआ ओर शहरों और नगरों की 
स्थापना हुईं। आवागमन के सुगम साधनों के कारण मभांति-मांति के लोगों 
का निकट सम्बन्ध आने लगा । मनुष्य संकुचित ग्रामीण जीवन से निकल 
कर शहर निवासी बना । प्रत्येक शहर के रहन-सहन का ढाँचा तैयार होने 
ल्गा। क्योंकि प्रत्येक शहर का रहन-सहन विशिष्ट प्रकार का होने लगा | 
प्रत्येक शहर के निवासियों के रहन-सहन में साम्यता होने पर भी कुछ 
विभिन्‍नता भी पाई जाती है | 

राष्ट्र सम्प्रदाय :--एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही धर्म का पालन 
करने वाले, एक ही संस्कृति, रीति रिवाज, जाति में गु थे हुये एक ही 
इतिहास से बँघे हुये तथा निश्चित भूमि भाग पर रहने वाले व्यक्ति-समूह 
को राष्ट्-समाज अथवा राष्ट्-सम्प्रदाय कहते हैं | 

अन्तरोष्ट्रीय संघ व लीग ऑफ नेशंन्स :--संसार झ्रज इस ओर 
भी दृष्टि छ्ञेप कर रहा है । 


अध्याय २ 
कुड़म्ब 


कुटम्ब की उत्पत्ति तथा इतिहास :-समाज का सबसे पहला, 
सबसे छोटा, परन्तु सबसे महत्वपूर्ण चरण कुट्म्ब ही है । इसका रूप आदि 
काल से बदल रहा है, ओर बदलता जायगा। कुटम्ब की उत्पत्ति के मुख्य 
कारण हैं सम्भोग की इच्छा, सन्तति प्रेम ओर उसकी रक्षा । श्राज कल्न 
कुटुम्ब का अथ है पति पत्नी और सन्‍्तान । परन्तु हिन्दुस्तान तथा चीन में 
सम्मिलित अथवा अविभक्त कुट्ठम्ब पद्धति थी और अभी भी विद्यमान है | 
सम्मित्नित कुट्म्ब का श्रथ है चाचा, चाची, दादा, दादी, भाई, बहन, बाबा 
भतीजा तथा अन्य निकय्वर्ती सम्बन्धी का सम्मिल्षित जीवन-यापन | परन्तु 
पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण, नौकरी चाकरी के निमित्त तथा वेय- 
क्तिक स्वतन्त्रता के विचारों से प्रभावित होकर सम्मिलित कुटठ्म्बपद्धति 
ग्रायः टूट्ती जा रही है। प्रायः विभक्त कुठम्बों का प्रचार बढ़ता जा 
रहा है । | 
अनुमान से ऐसा मालूम होता है कि आदि काल से सत्रीओर पुरुष 
समूह में रहते थे और जीवन यापन सामूहिक रूप से करते थे। ऐसे 
जीवन में संघ की मात्रा अधिक थी। क्रमशः ये हबशी लोग निश्चित 
' भूमि भाग पर रहने लगे | धीरे-धीरे जंगली जीवन त्याग कर सम्य जीवन 
की ओर बड़े । क्रमशः कुद्धन्ब ओर परिवार का विकास हुआ । धीरे-धीरे 
है समूह छोटे-छोटे हुकड्टों में विभक्त होने लगा। ये टकड़े कुटम्ब 
कहलाने लगे | 
आजकल कुटम्ब का अथ है विवाहित स्ली ओर पुरुष ओर उनकी 


फ ३१ 
संतान। आदि काल में क्री ओर पुरुष का स्थायी सम्बन्ध नहीं था। 
प्राचीन काल में माँ ओर बच्चों से ही कुटम्ब बन जाता था। और माता 
के नाम से ही कुठ मर की पहचान होती थी। माता ही कुटम्ब की रक्षक 
ओर पोषक थी । ऐसे परिवार मातृप्रधान कहल्ाने लगे । क्रमशः इनमें 
परिवर्तन हुआ क्योंकि इनमें व्यवहारिक कठिनाईयाँ पंदा होने लगी । च्तरी 
पुरुष का स्थाई वेबाहिक सम्बन्ध होने लगा | पुरुष का केवल प्रजनन का 
ही कार्य न रहा | अब सत्री ओर सनन्‍्तान का रक्षक और पोषक पिता ही माना 
जाने लगा | इस प्रकार के कुटम्ब॒ पितृप्रधान कहलाने लगे' | 

पूर्वीय देशों में अविभक्त अथवा सम्मिलित कुट॒म्ब पद्धति प्रचलित है। 
पाथ्चात्य देशों में व्यक्तिगत कुट्म्ब पद्धति प्रचलित है। 

सम्मिलित कुटम्ब पद्धति :---जब भाई-भमाई, चाचा-चाची, दादा- 
दादी, एक ही घर में रहते हैं ओर सामूहिक रूप से कुटम्ब की सम्पत्ति का 
उपभोग करते हैं। तो ऐसे परिवार को सम्मित्नित कुटम्ब कहते हैं। ऐसे 
परिवारों में घर का बड़ा बूढ़ा ही कर्ता कहलाता हैं। वही घर का संरक्षक 
होता है तथा परिवार का प्रत्येक व्यक्ति उसके श्रादिश तथा आज्ञा का 
पाज्नन करता है। 


. सम्मिलित कुटम्ब के गुण :--सम्मिल्नित कुट॒म्ब पद्धति में अधिक 
स्थिरता, आपत्ति काल अथवा बिमारी इत्यादि के समय देख-भाल ओर धन 
के अपव्यय से बचत, ये-मुख्य गुण हैं। सम्मिल्षित कुट्म्ब में ही विधवाशओं 
बूढ़ों और बेकारों की देख भाल सम्भव है। सब लोगों की आथिक रक्षा 
सम्मिल्षित कुटम्ब पद्धति में ही सम्भव है । 


(२ ) जब बहुत लोग बहुत दिनों तक एक साथ रहते हैं तो उनमें 
अपनत्व, प्रेम, आदान प्रदान, परस्पर सहयोग, सहायता ओर 'सहिष्णुता की 
' भावमा पैंदा होती है। रक्त सम्बन्ध इन भावनाओं को दृढ़ बनाता है | इस 
प्रकार सम्मिलित कुटगब द्वारा सच्ची नागरिकता की भावमाश्रों का उदय 
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होता है। अन्य ब्यक्तियों के साथ रहने से मनुष्यों में विशाल दृष्टिकोण का 
भी उदय होता हैं। 

अविभक्त कुटम्ब पद्धति के अन्त होने के कारण उपरोक्त दोनों ही 
कार्यों को राज्य तथा अन्य सम्प्रदायों को करना पड़ रहा है। बूढ़ों, बेकारों, 
अपाहिजों की देख रेख का भार अब सबंस्वी राज्य पर आ पड़ा है। उसी 
प्रकार पवित्र नागरिक भावनाश्रों की जाणति भी राज्य को करनी पड़ रही 
है। राज्य प्रचार द्वारा, संध्याओं द्वारा, इसको करता है। जब ये कार्य 
राज्य के कमंचारियों द्वारा होते हैं तो करने वालों में केवल कतंव्य की 
भावना होती है। प्रेम ओर सहानुभूति का स्पश कम होता है | स्वतंत्रता, 
स्वाधीनता तथा व्यक्तित्व के विकास इत्यादि नवीन विचारों के आ। जाने से 
तथा आ्िक दशा में परिवतन के कारण सम्मिल्षित कुटम्ब पद्धति टूटने 
लगी है । ओर जहाँ जहाँ पर यह पद्धति विद्यमान भी है वहाँ पर परिवतित 
मनोदृत्ति के कारण परिवर्तित भावना के कारण अथवा परिस्थिति के 
कारण संघर्ष, असहिष्णुता, ढेष प्रतिद्वन्द्रिता ही नजर आता है। 

दोष :---( १ ) सम्मिलित कुग्म्ब पद्धति में कुछ व्यक्ति तो कुटम्ब 
के भरण पोषण के क्षिये दिन रात प्रयास .करते हैं। परन्तु अधिकांश 
कुट म्बी बेकार, आलसी ओर निस्तेज बन जाते हैं। सम्मिल्नित कुटम्ब 
पंद्धति में व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये अबसर नहीं मिलता है। 
विचारों की विभिन्‍नता तथा स्वभाव की विभिन्‍नता के कारण संघर्ष, वैमनस्थ, 
हंष, असहिष्णुता की भावना का प्रादुर्माव होता है। इस प्रकार सम्मिल्षित 
कुटम्ब पद्धति शान्ति, उन्‍नति तथा सुख का द्वार बन्द कर देती है । 

व्यक्तिगत कुटम्ब पद्धति के गुण :--इस कुटम्ब पद्धति में कलह 
तथा संघर्ष की सम्भावना कम होती है। व्यक्तित्व के विकास के लिये 
अच्छा अवसर मिलता है। माता पिता का बच्चों से निकट सम्बन्ध आता 
है। माता पिता के सच्चे प्रेम से पल्ा हुआ बालक सहज और स्वाभाविक 
बन जाता है। घर में शान्त तथा प्रेम पूर्ण व्यवहार की सम्भावना अधिक 
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होती है। और प्रत्येक माता पिता की यह सनन्‍्तोष होता है कि वह अपने 
बच्चों का अपनी आशिक स्थिति के अनुसार पालन-पोषण कर रहे हैं । 
ओर उनका उपाजित घन उनकी सन्‍्तान की भल्ताई में ही व्यण हो 
हे का --छोटे छोटे कुटम्ब के होने से बच्चों में स्वार्थ की मात्रा 
बढ़ती है। परस्पर सहयोग की भावना का उदय ही उनमें नहीं हो पाता 
है । आपत्तिकाल में व्यक्तिगत कुटुम्ब के कुठम्बियों को किसी का सहारा 
नहीं होता है । व्यक्तिगत कुटम्ब में रहने वाले व्यक्ति अपने ही सुख और 
आरा में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे कुटम्ब में सम्पत्ति का अ्रपव्यय होता 
है । यदि पति-पत्नी में वेमनस्थ अथवा मतभेद आरा जाता है, तो दोनों ही 
का जीवन असहनीय हो जाता है। अलग-अलग विचार और स्वभाव के 
लोगों के साथ रहने से दूसरों को समझने की इच्छा और परस्पर सहयोग 
की भावना उत्पन्न होती है। छोटे कुटम्ब में ऐसी शिक्षा मिल नहीं 
पाती है । 

परिवतनशील कौटम्बिक सम्बन्ध ;--कुटम्ब तथा कुटम्बियों का 
एक दुसरे से सम्बन्ध समय, स्थान ओर देश के अनुसार बदल्लता जाता 
है। आदि काल में एक पुरुष कई खस्त्रियोंसे विवाह कर लेते थे। 
परन्तु सभ्यता के विकास से एकपलीतत ही अच्छा सममा जाने लगा है। 
वेदिक काल में स्त्री पुरुष में समता ओर समानता थी। स्त्री को अपने 
व्यक्तित्व के विकास के लिये पूण अवसर दिया जाता था। क्रमशः भारत 
में स्नियों की स्थिति दयनीय होने लगी। घर गशहस्थी, घूल्हा चक्‍की ही 
उनके जीवन का क्षेत्र ओर उद्देश्य माना जाने लगा। वे चहरदीवारी में 
बन्द कर दी गई । भारत में ह्वियाँ अशिक्षा के अन्धकार में डूब गई । 
उन्हें किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। घर के अन्दर उनका स्थान 
गौण था | समय बदला, नये विचारों के प्रभाव से स्त्रियों में जागति हुईं । 
सवप्रथम ल्लियाँ शिक्षित होने लगीं। आज खस्रियाँ घर में, समाज में, 


रे 


राष्ट्र भें, पुरुषों से समान अधिकार माँग रही हैं। श्राज वे पति से संगिनी 
ओर सहधर्मिणी का सम्बन्ध चाहती हैं, दासी का नहीं । भारत में आज 
स्त्रियों की सम्पत्ति का अधिकार मिल्नने जा रहा है। स्तरियाँ विवाह-विच्छेद 
की माँग पेश कर रही हैं। मारत में झ्रियों को सब्च प्रकार की नौकरियाँ 
करने का अधिकार प्राप्त हुआ है । इन सब परिवतेनों से ञ्री पुरुषों के 
सम्बन्ध में भी परिवर्तन होगा । और साथ ही साथ कौटम्बिके जीवन में 
भी परिवतन होना अ्रवश्यंभावी है। इस प्रकार समय समय पर कोटम्बिक 
सम्बन्ध बदलते जायेंगे ओर बदलते जा रहे हैं। 

कुटम्ब पद्धति को समूल नाश करने की समय समय पर योजनायें हुई 
हैं। १६१७ की क्रान्ति के पश्चात्‌ रशिया में कुटम्ब पद्धति को नाश करने 
का निश्चय किया गया। कोटम्बिक जीवन के स्थान पर सामूहिक भोज- 
नालय, सामूहिक ग्रह तथा राज्य की ओर से बच्चों के संगोपान की व्यव- 
स्‍्था इत्यादि की योजना की गई। परन्तु इतना करने पर भी रशिया में 
कुटम्ब पद्धति का उदय हुआ।। इस प्रकार की योजनाय समय संमय पर 
कई देशों में हुई हैं, पर वे कुटम्ब पद्धति के नाश में असफल रही हैं । 
सम्भवतः कुटम्ब मनुष्य स्वभाव का एक अन्ञ है। मालूम देता है कुटम्ब 
किसी न किसी प्रमाण में विद्यमान रहेगा | 

कुट॒म्ब पवित्र नागरिकता की पाठशाला है :--( १ ) शिक्षा, 
दीज्ञा, रक्षा व सहायता की देन--संभोग तथा स्ली पुरुष का आकषण ही 
कुटम्ब के उत्पत्ति का कारण है। शिशु अवस्था में हर एक बालक को 
प्रेम और रक्षा की आवश्यकता होती है। कम से कम पन्द्रह सोलह वर्ष की 
आयु तक बच्चा अपने माता पिता पर ही जीवन, भोजन, शिक्षा, रक्षा 
श्रादि के लिये निभर है। कंहा जाता है कि शिशु के जीवन के पाँच छः. 
वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय उनका मन और भाव लच्ीता 
होता है । व्यवहार आदतें, भाव, विचार, रहन-सहन, की पद्धति इत्यादि को 
बनाने और बिगाड़ने का समय यही है । इन्हीं पाँच वर्षो के अन्दर अन्दर 


रैश्‌ 


ओर दिमाग की ग्रवत्तियाँ ढाल्ली जाती हैं। जिसका प्रभाव आजीबन रहता 
है। अर्थात्‌ कुटुम्ब पर अथवा माता पिता पर सनन्‍्तान को बनाने की बहुत 
बडी जिम्मेदारी है। 
कुटम्ब ही में बच्चा मापा तथा ब्रोलने चाढने का ज्ञान प्राप्त करता 
है। शिशु-अवस्था में बच्चा बड़ों का अनुकरण करता है। बच्चा माता 
पिता, भाई, बहन के सम्पक में आकर व्यवहार, रीति रिवाज, बोलने चादने 
का दल्ल इत्यादि का ज्ञान ग्राप्त करता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक विषयों 
की रुचि भी कुटम्व द्वारा ही सन्‍्तान को प्राप्त होती है। इस प्रकार घर के 
बढ़े बूढ़े कुटम्ब की संस्कृति तथा सभ्यता अपनी सन्तान को प्रदान करते है | 
बच्चा कुटम्ब॒ के वातावरण को आत्म-सात्‌ करता जाता है। साधारण 
व्यक्ति जिस वातावरण में पत्चता है वह उसी वातावरण का अनुसरण 
अपने जीवन में करता है | अ्रसाधाव्ण तीदण बुद्धि वाले महान व्यक्ति जैसे 
खीन्रनाथ ठाकुर, महात्मा गाँधी, शिवाजी, नेपोलियन, ईसा मसीह इत्यादि 
की प्रतीभा तो किसी भी वातावरण में प्रस्फुटित होती है। ये सब युग-पुरुष 
है। इस लिये उपरोक्त बातें केवल साधारण व्यक्तियों के लिये ही सत्य है | 
(२) आशिक दृष्टि से कुटम्ब का महत्त्व :--कुट्ट॒ म्ब राष्ट्र की आशिक 
इकाई है । आशिक दृष्टि कोण से भी कुटम्ब का बहुत महत्व है। कुटम्ब 
के सबत्न तथा बुद्धिमान व्यक्ति घनोपाजन करके बच्चों, वृढ़ों ओर अन्य 
कुठुम्बियों का जो काम-काज करने योग्य नहीं है पालन-पोषण करते हैं। 
प्रत्येक कुठुम्ब का कुछ विशिष्ट व्यवसाय होता है, ओर बाप से बेटा उसे 
खता है । इस प्रकार बाल्यकाल से ही अनुकत्न वातावरण में पलने से 
बच्चा स्वाभाविक रूप से उस व्यवसाय में विशेष योग्यता प्राप्त करता है 
जेंसे कुम्हार अथवा बढ़ई का लड़का बाल्यकाल से ही कुम्हारगिरी अथवा 
बढईगिरी में प्रवीण हो जाता है । 
प्रत्येक मनुष्य अपने कुटुम्ब को सुख चेन से रखने के क्िय ही 
धनोपाजन करता है। ओर घन को आर्थिक संकट के लिये अथवा किसी 
| 
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अनिश्चित खर्च के लिये बचाता है। कुट्ठम्ब ही एक ऐसा बन्धन है जो 
मनुष्य को घन के अपव्यय से रोकता है। कुट्ठम्ब व्यवस्था के कारण ही 
वेयाक्तिक सम्पत्ति की प्रथा का निर्माण हुआ है । इस प्रकार मनुष्य को घन- 
संग्रह की प्रेरणा कुट्ठम्ब के कारण ही होती है। अतएव सम्पत्ति का संग्रह 
आर सदहुपयोग कुट्ठम्ब के कारण ही सम्भव है । 

(३ ) संस्कृति और कलाओं का पोषक :---प्रत्येक कुट्धम्बर की 
व्यक्तिगत परम्परा तथा रीति-रिवाज होते हैं। प्रत्येक कुटम्ब का नंतिक 
आर आध्यात्मिक स्तर भी होता है संगीत, क्या, चित्र कल्ला इत्यादि कल्ाश्ों 
की उन्नति भी कुटम्ब में ही सम्भव है | इस प्रकार कुटुम्ब, संस्कृति तथा 
सभ्यता का पोषक है। क्योंकि बाल्यकाल में बच्चा बड़ों का अनुकरण' 
करता है ओर कुटम्ब के वातावरण से अनजाने बहुत कुछ सीखता है । 

( ४ ) चरित्र-निर्माण :--कुटम्ब ही बालक के स्वभाव और चरित्र 
का निर्माण करता है। चरित्र तथा स्वमाव, सश्चित कम, वातावरण, शि 
तथा वंशपरम्परा की देन है। राज्य ओर समाज का अच्छा सेवक बनने 
के गुण बहुत हद तक मनुष्य कुटम्ब से सीखता है। क्योंकि चरित्र का 
निर्माण कुटम्ब द्वारा ही होता है। इस प्रकार एक आदर्श कुट॒म्ब सच्चे 
नागरिकता की पहली पाठशाला है | सत्य है कुथ्म्ब ही बच्चे को बनाता है 
अथवा बिगाड़ता है । 


( ४ ) सेवा-साव, सहानुभूति त्याग सहिष्णता इत्यादि गुणों 
का निर्माण :--एक आदश कुटम्ब ही आदश नागरिक की बना सकता 
है। आदश नागरिक जीवन की रचना, प्रेम, सहिष्णुता, त्याग, सेवा-भाव 
तथा सहानुभूति की नींव पर ही हो सकती है। ये सब गुण बच्चा कुटम्ब 
के वातावर॑ण से ही सीख सकता है। कुटम्बियों का परस्पर प्रेम, 
सहानुभूति, सहिष्णुता बड़ों का छोटों के प्रति त्याग, ओर सेवा-भाव 
ही कुटम्ब का वावावरण शान्त, स्वास्थ्य-गद और सुखमय बना सकता है । 
जहाँ प्रेम होगा वहाँ सहिष्णुता, सहानुभूति, परस्पर-सहयोग, सहनशीत्ता 
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इत्यादि भावों का प्रादुर्भाव अवश्यममावी है। त्याग और सेवा-माव प्रेम 
की सहचरी है। ये स्वाभाविक गुण हैं। यदि कुटुम्ब में ऐसा वातावरण 
होगा तो बच्चा उसे सीखेगा। ओर इन गुणों का अनुकरण करेगा | 
क्रमशः ये गुण व्यक्ति के स्वभाव के अंग बन जायेंगे । समाज ओर राज्य 
की नींव बल-प्रयोग से नहीं, किन्तु इन्हीं गुणों से सुदृढ़ हो सकती है । 
कुटम्ब जिन गुणों का निर्माण आज अपनी सन्‍्तान में करेगा वे ही गुण 
उसे भविष्य के नागरिक-जीवन में काम आयेगे | 


(६ ) अनुशासन तथा आज्ञा-पालन :---आाल्यकाल में बच्चा, 
माता पिता के अनुशासन में रहता है ओर बह माता पिता से शिक्षा, 
समभ्य-जीवन तथा सुखी आथिक जीवन के अधिकारों का भागी होता है । 
उसी प्रकार बच्चा कुट म्ब में रह कर ही छोटे भाई बहनों की रक्षा, बड़ों 
की सेवा तथा आज्ञा-यालन के गुण सीखता है, इसी तरह व्यक्ति कुटम्ब 
से उदारता, सदाचार इत्यादि शुण भी सीखता है | ये गुण नागरिक जीवन 
को सफल बनाने के लिये आवश्यक हैं। उपरोक्त गुणों की स॒ष्टि कुटम्ब ही 
में हो सकती है । क्योंकि कुट॒म्बियों में रक्त-सम्बन्ध होता है। कुटम्बी 
सुख दुःख के साथी होते हैं। तथा वे एक दूसरे पर अवलम्बित रहते हैं । 
इन कारणों से उनमें स्वाभाविक प्र म होता है। स्वस्थ, सुखमय नागरिक 
जीवन की संश्टि के लिये कुटुम्ब एक मद्तत्वपूर्ण इकाई है। 

(७ ) अनागरिक प्रवृत्तियों का दायित्व कुटुम्ब पर :--इस 
प्रकार नागरिक जीवन को आदर्श बनाने के लिये कुठ्ठम्ब पर बहुत हृद तक 
जिम्मेदारी है । यदि कुटम्ब में शान्त, पवित्र प्र म पूण तथा लेन देन का 
वातावरण हो ओर यदि प्रत्येक कुठम्बी को नागरिकता की शिक्षा दी जाबे, 
तो हमारा नागरिक जीवन सुखमय ओर सुब्यवस्थित हो सकेगा | श्राज कल्न , 
हम देश, विदेश में श्रशचार, दुष्टता, स्वार्थता, संघर्ष, अधिक की होड़, 
मेदमाव और छ्लोम की मात्रा को बढ़ता हुआ पाते हैं, ओर इसी कारण 
देश विदेश में दुःख, दरिद्रता और अशान्ति को भी पाते हैं। इन सब 
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प्रवृत्तियों के वृद्धि का कारण बहुत हद तक क्ुटम्ब की प्रारम्मिक शिक्षा! 
तथा कुय्म्ब का अशान्त ओर अतृप्त वातावरण ही है| सच है नागरिकता 
का प्रथम पाठ बच्चा माता के चुम्बन, ओर पिता के गोद में सीखत 

है| ( मजिनी ) 

. (८) अथ ओर अनागरिक-आअवृत्ति +--उपरोक्त बातें बहुत हृद्‌ 
तक सत्य हैं। परन्तु अ्रथ के बिना सुसज्ञठित ओर सुखी कुट॒म्ब की सृष्टि 
हो ही नहीं सकती है। अ्रभाव ही मनुष्य के अन्दर अनागरिक प्रवृत्तियों 
की जगाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने तथा कुटम्ब के भरण पोषण के लिये 
पर्याध घन चाहता है। कुटम्ब की सुख आर शान्ति इस पर भी चविभर 
है | यदि कुटम्ब में अपने भरण पोषण के लिये घन का श्रभाव होता है 

तो कुटम्बियों में अनांगरिक मनोब॒त्ति का उदय होता है। प्रत्येक व्यक्ति के 
भरण पोषण के लिये पर्यात धन अथवा नौकरी की व्यवस्था करना, राज्य 
और समाज का सवश्र ४ दायित्व है। परन्तु मानव-समाज में क्‍या देखते 
हैं ! एक तरफ विपुल्न-ध न-सञ्यय और घन का अपव्यय, दूसरी ओर धन 
का अभाव-दारिद्रथ और भूखमारी, अर्थात्‌ मानव-समाज में सब ओर 
आध्िक असमानता दिखलाई देती है। प्रत्येक राज्य का यह दायित्व है 
कि वह धन का यथायोग्य तथा न्याय-युक्त बँग्वारा करे । जिससे कोटम्बिक 
जीवन में आथिक अभाव न हो | यदि ऐसा नहीं होगा तो अनांगरिक 
प्रवत्तियों की वृद्धि होती जायेगी। प्रथम कुटम्ब में तत्यश्चात्‌ समाज में 
उथल-पुथल्ष मच जायेगी । इससे सुसज्ञठित समाज और कुटम्ब की रचना 
एक' सुखस्वप्न ही रह जायेगा । व्यक्ति और कुटम्ब का अन्योन्याश्रय सम्बंध 
है। व्यक्ति कुटम्ब पर निर्भर है, ओर कुटम्ब व्यक्ति पर। जब व्यक्ति का 
स्तर ऊँचा उठेगा, तो कुट्ठम्ब का स्तर भी ऊँचा होगा। और जब कुटम्ब 
का स्तर ऊँचा होगा, तब समाज का स्तर ऊँचा होगा और जब समाज 
का स्तर ऊँचा होगा, तो राज्य का स्तर भी ऊँचा होगा। इस प्रकार 
ये सब एक दूसरे से बँधे हुये हैं। 


अल-ल+--न-लनिशजञ न नननमतन नर मनन सन +मनतिसन 


अध्याय ४ 
समुदाय 


समुदाय की परिभाषा ४--( १ ) समुदाय मनुष्यों का सुसंगठित 
गिरोह है, जिसमें निश्चित ध्येय हो, जो मनुष्यों के अनेकानेक इच्छाओं 
और ञवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त बना हो, जिसको स्थाई रखने के 
लिये तथा जिनके उद्देश्यों की प्रामि के लिये विशिष्ट प्रकार का अनुशासन 
हो, जिसमें समुदाय के नियमों का पाल्नन आवश्यक हो । 

(२ ) कोल ( (१006 ) के शब्दों में “समुदाय व्यक्तियों के उस 
समूह को कहते हैं जो निश्चित नियमों के अनुसार, परस्पर सहयोग द्वारा 
विशिष्ट ध्येय की प्राप्ति के लिये काम करें |”? 

संस्थाओं के रूप :--( १ ) सम्॒दाय कई प्रकार के होते हैं। जैसे 
कुछ समुदाय आकार में बड़े होते हैं ओर कुछ छोटे । श्रर्थात्‌ किसी की 
सदस्यता अधिक होती है और किसी की कम। जैसे परिवार या कुटुम्ब 
की सदस्यता अन्य समुदायों से कम होती है। (२ ) संस्थाओं 
का वर्गीकरण उनके अधिकारों के क्ोत्र के अनुसार भी किया जाता 
है। कुछ संस्थाओं के अधिकार की सीमा स्थानीय होती है जेंसे 
म्यूनिसिपलबोड इत्यादि । कुछ राष्ट्रीय होती है जैसे राज्य और 
कुछ के अधिकारों की सीमा अन्तर्राष््ीय होती है जेंसे थिशोसोंफिकल 
सोसाइटी, अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य-सज्ल इत्यादि । (३) कुछ संस्थाओं का 
सज्ञंठन सरल होता है और कुछ का जट्लि। जेसे कुटम्ब का सन्नठन 
सरल होता है ओर राज्य का जख्लि | (४ ) कुछ समुदाय स्थाई होते हैं 
ओर कुछ अ्रस्थाई | स्थाई समुदाय वे हैं जिनकी उपयोगिता सदैव बनी 
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रहती है जैसे राज्य, कुटम्ब, शिक्षालय इत्यादि। अस्थाई समुदाय वे हैं 
जिनकी उपयोगिता कुछ काल के लिये होती है ओर उस विशिष्ट काय 
की सिद्धि के बाद वे समाप्त कर दिये जाते है जैसे अकाल-निवारणु-समिति 
भूडोल-पीड़ित-रक्ञा-समिति, नाटक-समिति इत्यादि । (५ ) कुछ समुदाय 
स्वाभाविक अथवा जन्म सिद्ध होते हैं। इनकी सदस्यता अनिवाय है! 
ये समुदाय वंशानुवंश चलते हैं जेंसे कुटुम्ब, परिवार, जाति, राज्य । कुछ 
समुदाय कृत्रिम अथवा अस्वाभाविक होते हैं। इन समुदायों की सदस्यता 
स्वीकार करना था न करना, अथवा इनकी सदरयता स्वीकार करके छोड़ 
देना प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, जेसे धार्मिक समुदाय आ्राथिक 
समुदाय, मनोरंजन समुदाय इत्यादि । 

समुदायों की आवश्यकता तथा उपयोगिता :--( १ ) समाज में 
अनेक प्रकार की संस्थाये पायी जाती हैं। मालूम देता है कि समुदायों के 
बिना मानव जीवन अधूरा रह जायेगा। क्योंकि समुदाय के बिना मनुष्य 
के विभिन्‍न आवश्यकताओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती है। मनुष्य की 
विभिन्‍न आवश्यकतायें होती हैं, जेंसे अध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, 
बौद्धिक इत्यादि । इन सब की पूर्ति वह अकेले नहीं कर सकता है | इन 
भिन्‍न मिन्‍न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उसे अन्य व्यक्तियों की 
सहायता तथा सहयोग की आवश्यकता होती है। अर्थात्‌ मनुष्य समुदाय 
बनाकर ही अपनी इच्छाओं ओर आवश्यकताओं की प्राप्ति कर सकता 
है| समाज जितना ही समृद्धशाल्ी होगा और उसमें जितनी ही विभिन्‍न 
रुचि होगी उतने ही प्रकार के समुदाय उस समाज में पाये जायेंगे | जेसे 
जैसे मनुष्य उन्नत ओर सम्य होता जायेगा वैसे वैसे समाज में समुदाय 
भी बढ़ते जायेंगे । मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के व्यक्तित्व का 
पूर्ण विकास तथा मनुष्य का सर्वतोमुखी विकास समुदायों द्वारा ही हो 
सकता है। इस प्रकार मनुष्य का जीवन सुखी ओर रसपूर्ण बनाने के: 
लिये समुदायों का बहुत कुछ हाथ है । 


४६ 


(२ ) सम्मिलित प्रयत्न और सहयोग से मनुष्य बहुत अधिक सम्पा- 
दन करता है। प्रत्येक व्यक्ति यदि प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिये 
आथ से इति तक स्वयं प्रयास करे तो उसकी शक्ति का बिन्यास और 
हास हो जायेगा । इस प्रकार मेल जोल् बॉट बय्वारे से जो काम किया 
जाता है वह सुब्यवस्थित भी होता है और साथ ही साथ इसमें प्रत्येक 
व्यक्ति के विशिष्ट गुणों का मी सदुपयोग होता है। इससे समाज का भ्रविक 
से अधिक फायदा होता है। उदाहरणाथ यदि किसी वैज्ञानिक को अन्न 
उपाजन के लिये खेती करनी पड़े तथा तन दकने के लिये कपड़ा भी बुनना 
पड़े, विज्ञान में रुचि होने के कारण वेज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जाकर 
प्रयोग भी करने पड़े, तो उस वैज्ञानिक की शक्ति का हास होगा, और 
उससे विशिष्ट शुणों का विकास नहीं हो पायेगा । इससे व्यक्ति ओर समाज 
का अहित होगा । 

(३ ) मनुष्य एक दूसरे के सम्पक से ही अपनी उन्‍नति कर सकता 
है । एक ही संस्था अथवा समुदाय सें रहने से और काम करनले से व्यक्तियों 
का एक दुसरे से निकट सम्बन्ध आता है। इस प्रकार एक समुदाय के 
व्यक्ति सूक्रम प्रेम के बैघन में बन्ध जाते हैं। समुदाय अपरोक्त रीति से 
मनुष्य को साथ लाता है। संस्था अथवा समुदाय में रहकर व्यक्ति अपने 
विचार दूसरे व्यक्तियों से प्रक: करता है। इस प्रकार प्रत्येक विषय पर 
अलग अलग दश्िकोण से विचार होता है इससे मनुष्य के विचार सुदृद 
होते है और उनकी बौद्धिक उन्‍नति भी होती है। कभी कभी विपरीत 
विचारों के सद्ठुष से नये बिचारों की मी उत्पत्ति होती है। संस्थाओं द्वारा 
ही लोकमत बनाया जाता है। ओर संस्थायें ही उसे जीवित रखती हैं | 
इस प्रकार समुदाय, बौद्धिक उन्नति, नवीन बिचारों की स॒ष्टि तथा लोकमत 
बनाने में सहायक है | 

( ४ ) मनुष्य अपने अधिकारों की रक्षा समुदायों द्वारा ही कर सकता 
है | अधिकारों द्वारा ही मनुष्य की उन्नति सम्भव है। प्रत्येक व्यक्ति को 


है. 


अपने अधिकारों की रक्षा के लिये सावधान ओर सतक रहना पड़ता है। 
एक अकेला व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता है। अन्य 
व्यक्तियों के सहयोग से अथवा सामृहिक रीति से ही मनुष्य अपने अधि- 
कारों की रक्षा कर सकता है | समुदाय ही व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, 
राज्य के आक्रमण से, अथवा अन्य प्रतिदृन्दी समुदाय के आक्रमणों से, 
कर सकता है। आजकल राजनैतिक और आशिक क्षेत्र में सच्ों का महत्व 
स्पष्ट हे। सद्छ बनाकर ही मिल मजदूर, छात्र, जमींदार, किसान, रेल 
मजदूर इत्यादि अपनी रक्षा करते हैं। निबंस, असहाय मजदूर आज 
सटड्जों के कारण सबत्न हो गये हैं। इस प्रकार सच्ठ अ्रथवा समुदाय 
व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। उनसें जाणति और उत्साह 
पंदा करता है। उनके कल्याण तथा सुविधाओं के लिये सतत प्रयत्न 
करता है। 

(५ ) अन्त में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि भौतिक जीवन 
सुखी, आनन्दपूण, सुरक्षित तथा सम्पूर्ण बनाने के लिये मनुष्य को समाज 
आर समुदाय की आवश्यकता है। 


स्वाभाविक अथवा अकृत्रिम समुदाय 


कुटम्ब, परिवार, कुल्न तथा राज्य :--कुटम्ब और परिवार के 
विषय में काफी विवेचना की जा चुकी है। यहाँ पर इतना ही कहना 
पर्यात होगा कि रक्त-सम्बन्ध के कारण ही कुटम्ब, परिवार, तथा कुल्न की 
उत्पत्ति होती है। कुटम्ब का विस्तृत रूप ही परिवार है। स्त्री, पुरुष, और 
उनकी सन्‍्तान के अतिरिक्त दो पीढ़ियों तक के सक्त-सम्बन्ध वाले व्यक्ति 
परिवार में सम्मिल्नित है | 


कुल :--कुटम्ब मित्र कर परिवार ( (व ) बने | तथा परिवार 
मिल्कर कुल (770८) बने। कुल क्या है ! कुल मनुष्य के उस समूह 
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को कहते हैं जिसमें परस्पर रक्त-सम्बन्ध हो, जिनकी उत्पत्ति एक ही ऋषि 
से हो, जिनका समान रहन-सहन का दंग हो, जिनका समान रीति रिवाज 
हो, जिनकी पूजा-अर्चा में समानता हो, तथा जो समान भापषा-माघषी हों । 
उपरोक्त समानता के कारण जिनमें परस्पर सहयोग तथा समान अनुशासन 
से रहने को भावना विद्यमान हो । 


पुरातन काल में कुल का बूढ़ा व्यक्ति ही कुल्ष का शासक होता था । 
कुल का प्रत्येक व्यक्ति इस वयोवुद्ध व्यक्ति का आदर करता था, और 
उसकी आज्ञा और अनुशासन को मानता था। शासन की प्रथम ऋलक 
ग्रथवा राज्य शासन की प्रथम सीढ़ी परिवार ओर कुल के शासक में ही 


९5५ 7०७५ ९"५ 


प्रतिबिम्बित हैं । 


समाज का स्तर जब भ्रमण शील जीवन ओर कृषि जीवन में था 
उस समय परिवार और कुल की महत्ता बहुत अधिक थी। ये 
सामाजिक ढाँचे की नींव समझे जाते थे । उस काल में राज्य का छोटा 
मोटा रूप परिवार ओर कुल ही था । सामाजिक गुण की दृष्टि से, आथिक 
दृष्टि से, अनुशासन की दृष्टि से, तथा प्रजनन की दृष्टि से पंस्वार और 
कुल्च का स्थान महत्वपूण था। परन्तु आज विज्ञान युग में परिवार और 
कुल्ल का स्थान गौण हो गया है। पुरातन काल में जो कत्तंव्य परिवार और 
कुल के होते थे उनमें से अधिकांश कर्तव्य आज राज्य कर रहा है। 
दिन प्रतिदिन राज्य के कतेंव्यों ओर अधिकारों की सीमा बढ़ती ही जा 
रही है । 

जाति +--जाति की विशेषता केवल हिन्दुस्तान में ही है। वर्णों की 
उत्पत्ति गुण और कम के अनुसार हुईं । सामाजिक कार्यों का विमाजन 
ही वर्ण व्यवस्था का ध्येय था । क्रमशः व-व्यवस्था का परिवरतन जाति 
व्यवस्था में हुआ वर-व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण सर्वोच्च थे उसके 
बाद ज्त्रिय बैश्य ओर शूद्ध । इन सब के कर्तव्य निर्धारित किये गये थे | 
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क्रमशः वर्ण-भेद का रूपान्तर जाति-मभेद में हुआ और साथ ही सड्लीणता, 
असहिष्णुता तथा ऊँच नीच की भावना की उत्पत्ति हुईं | कतव्यों के स्थान 
पर अधिकारों की ही लालसा बढ़ी । समाज का वातावरण अपविचत्र होने 
लगा। आज हिन्दुस्तान में शत सहख जातियाँ है--जैसे बेश्य, शूह्व, 
कायस्थ, भूमिहार, इत्यादि तथा इसके अल्लावा हिन्दू, मुसलमान, क्रिश्वन, 
पारसी इत्यादि धर्मानुसार भेद भी माने जाते है। इनके बीच खान पान 
आर विवाह सम्बन्ध निषेष हैं। जाति भेद के कारण ही भारत का नाग- 
रिक्त जीवन शतशः टुकड़ों में बट गया। सक्लीण जातियता के कारण ही 
भारतीय नागरिकता का ठीक ठीक विकास नहीं हो पाया है। 

जाति के कारण कुछ लाभ भी हुआ है। मारतीय संस्कृति, धर्म, 
विद्या, साहित्य और कला की उनन्‍नति तथा विकास का श्रेय जाति प्रथा 
को ही है। स्वजातीय भावना ने ही विदेशियों के संहार से इसकी स्का 
की है। 

कुटम्ब, परिवार, कुल और जाति की सझ्लीणता की सीमा को पार 
करके राष्ट्रीय और सामाजिक दश्टिकोश को अपनाना ही सच्चे नागरिक का 
कततव्य है | राष्ट्र और समाज की उन्‍नति और परिवार, कुटम्ब, कुल और 
जाति की उन्‍नति विपरीत नहीं है। इनका अनन्‍्योन्याश्रय सम्बन्ध है | 
सच्चे नागरिक को सतक तथा सावधान रहना चाहिये। अपने कुट॒म्ब, 
परिवार, कल तथा जाति का हित उसी सीमा तक करना चाहिये जिससे 
कि समाज के अन्य अज्ञों का अथवा अन्य समुदायों का अ्रहित न हो | 
क्योंकि ये सब समाज के अज्ञ है। समाज के एक अज्ञ को दूसरे अन्न के 
हित की रक्षा करनी चाहिये। तमी समाज में समतठुल्लन रहेगा। अर्थात्‌ 
जाति का छेत्र जातिगत ही होना चाहिये, उसे राजनैतिक अथवा आर्थिक 
छ्षेत्र में पदापण नहीं करना दाहिये। अतः जाति के अनुसार सरकारी पदों 
का वितरण, जाति के अनुसार शिक्षाल्यों में प्रवेश इत्यादि अक्षम्य है | 
सच्चे नागरिक को यही चाहिये कि समाज और राष्ट्र के अधिक द्लोकह्वित 
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की दृश्बिन्दु में रखते हुए कुट्धम्ब, परिवार, कुल्ल तथा जाति का 
हित करे । 

राष्ट्र और राज्य :--राष्ट्र और राज्य भी अक्त्रिम अथवा स्वाभाविक 
समुदाय है। मनुष्य का संगठित, व्यवस्थित जीवन इन्हीं के द्वारा सम्भव 
है। जन्मतः ही मनुष्य इसका सदस्य बन जाता है। उसको सदस्यता के 
लिये उसे कोई प्रयास नहीं करना पढ़ता है। भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति 
ओर भौगोलिक एकता होने ही से राष्ट्र और राष्ट्रीय भावना की उत्पत्ति 
होती है | समान रहम सहन और समान विचाराले व्यक्तियों का आकर्षण 
स्वाभाविक ही है। साथ रहने की इच्छा तथा समान अनुशासन की इच्छा 
राज्य और राष्ट्र के निर्माण का मूल कारण है। राष्ट्रीय प्रेम प्रशंसनीय 
भावना है । राष्ट्र और शज्य की उन्‍नति तथा रहा इसी भावना के बल 
पर होती है। परत अच्छे नागरिक को संकीण राष्ट्रीय प्र॑म में फ़ंस कर 
दूसरे राष्ट्रों का नाश करने या गिराने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये | राष्ट्रीय 
प्रम की भी सीमित मर्यादा है। स्व-राष्ट्र के हित के साथ ही साथ अन्य 
राष्ट्रों के हित की कामना ही अच्छे नागरिक का कत्तव्य है। अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध 
अथवा संघर्ष से संसार की शान्ति भंग हो जायेगी ओर उससे प्रत्येक 
राष्ट्र का अहित होगा | क्‍योंकि संसार एक बृहत्‌ समाज है। इस बृहत्‌ 
समाज का कल्याण भी समाज के प्रत्येक अंग ( राष्ट्र अथवा राज्य ) के 
कल्याण पर ही निभर है। राष्ट्रीय प्रेम ओर अनन्‍्तर्राष्रीय भावना विरो- 
धात्मक नहीं है। वरन्‌ प्रगाद़ राष्ट्रीय मेम के साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय 
कल्याण की भावना के होने ही से संसार के नागरिकों का कल्याण 
सम्भव है । 

कृत्रिम तथा अस्वाभाविक सश्चुदाय 

कृत्रिम समुदाय मनुष्य कृत समुदाय होते हैं । अपने जीवन को पूर्ण 

तथा सफल बनाने के लिये अपनी भौतिक ग्रावश्यकताशों की प्राप्ति के ल्षिए 
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आर किसी विशेष काय की सिद्धि के लिये मनुष्य इनकी स्थापना कर्ता 
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है | जीवन रक्षा की प्र रणा अथवा श्रस्तित्व को बनाये रखने की पर रणा ही 
अक्षत्रिम समुदाय की उत्पत्ति का मूल कारण है । मनुष्य की आवश्यकताएँ 
अनन्त हैं| इस लिये मनुष्य कृत समुदाय भी अनन्त है। यहाँ पर कह 
मुख्य-मुख्य समुदायों का ही विवरण किया जायेगा | 

( १ ) धामिक समुदाय :--मनुष्य के जीवन में घम का महत्वपूर्ण 
स्‍थान है। संसार के अधिकाँश व्यक्ति किसी न किसी धर्म के अनुयायी 
होते हैं । प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कभी न कमी धर्म की आवश्यकता 
होती है। धामिक समुदाय मनुष्य के श्रान्तरिक तथा आध्यात्पिक उन्मति के 
लिये बनाये जाते हैं। धर्म मनुष्य को नीति का मार्ग दिखलाता है ओर 
पवित्र जीवन की ओर आक॒ए करता है। घामिक समुदाय घर्म का प्रचार 
धामिक शिक्षा ओर साहित्य का प्रचार तथा उपासना ग्रहों का निर्माण 
उनकी रत्ना ओर अपने धम के अनुयायियों की रक्षा करता है। सच्चा 
धरम मनुष्य को यथाथ ज्ञान का बोध कराता है । प्रत्येक धरम व्यक्ति को दया, 
प्रेम, सहिष्णुता, सेवा और बलिदान का पाठ पढ़ाता है । सच्ची नागरिकता 
के भी थे गुण हैं । समय समय पर दुनियाँ में ईश्वर ने मिन्‍न भिन्‍न रूप 
लेकर अवतार लिये हैं। क्राइस्ट, राम, कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद इत्यादि। 
इनकी मृत्यु के उपरान्त उनके अनुयायियों ने उस धर्म के प्रचार के लिये 
समुदाय बनाये | जब पुरातन धर्मों में ब॒राइ्याँ आ जाती हैं तब संमय 
समय पर घामिक आन्दोलन भी होते रहते हैं। जैसे हिन्दस्तान में राम 
कष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, थियोसों फिकल सोसाइटी और आय समाज के 
आन्दोलनों वे वैदिक धर्म को पुनः जीवित किया | धामिक समुदायों ने दीन 
चुखियों की सेवा, समाज सुधार, चिकित्साज्य इत्यादि खोल कर जनसेवा 
का बहुत अधिक कार्य किया है| 

सभ्यता ओर संस्कृति के इतिहास में धर्म का महत्वप्॒ण स्थान रहा है। 
सामाजिक, राजनैतिक, ओर नेतिक जीवन पर इसका बहुत प्रभाव भी पड़ा 
है। इतिहास काल से धम को बचाने ओर बढ़ाने के लिये बहुत प्रयास 
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किये गये हैं। यहाँ तक कि धर्म के लिये बहुत युद्ध मी हुये हैं। धर्म के 
नाम पर बहुत अत्याचार भी हुये हैं और हो रहे हैं | 

मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि प्रत्येक समुदाय में प्रारंभ म॑ पवित्र 
ध्येय और पवित्र वातावरण होता है। शनें: शर्नें: उनमें विकति आने 
लगती है और सत्व-भावना अथवा आत्मा ( 8]2770 ) का ल्ोप होने 
लगता है ओर उनमें आडंबर, अश्रनीति, द्वेष इत्यादि का साम्राज्य फैल 
जाता है। धीरे धीरे ये समुदाय ओर खास करके धार्मिक समुदाय सड्डी- 
ता और असहिष्णुता से ओतप्रोत हो जाते हैं। ऐसे समय कुछ विद्वान 
इनके मुधार का प्रयत्न करते हैं। अटल विश्वास ही धर्म की नींव है । 
अधिकांश मनुष्यों को तो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है। सन्‍्तों के 
शब्दों पर तथा उनकी अनुभूति पर विश्वास करके ही मनुष्य ईश्वरोपासना 
में प्रवत्त होता है । इसलिये घामिक समुदायों में असहिष्णुता, सक्लीणता 
तथा अंधविश्वास का होना स्वाभाविक ही है । 


सच्चा नागरिक और धर्म :--श्रच्छे नागरिक को “र्मिक खतंत्रता, 
धार्मिक सहिष्णुता, अन्य धर्मों का आदर तथा उनसे सहानुभूति का व्यव- 
हार करना चाहिये। सच्चे धर्म का स्वरूप यही है, प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा- 
नुसार उपासना करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये। यही घार्मिक 
स्वतंत्रता है। आजकल घम व्यक्तिगत विषय माना गया है और राज्य- 
कार्यों से इसे प्रथक किया गया है। अब राज्य-काय केवल भौतिक विषयों 
से ही सीमित है और धार्मिक विषयों में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 
राज्य धार्मिक समुदायों की भी रक्षा करता है। यदि घामिक समुदाय किसी 
व्यक्ति अथवा राज्य का अहित करता हो तभी राज्य उसके कार्यों में हस्तक्षेप 
करता है क्योंकि लोकहित ही राज्य का प्रथम कत्तेव्य है । 


(२) आर्थिक समुदाय :--आध्ुनिक आशिक जीवन जटिल होता 
शी विद आर (5 ७३ 3 (६ 
जा रहा है। विज्ञान के अनेकों आविष्कारों के कारण अथ-सश्जय करने के 


है» इन 


साधन बढ़ गये हैं। अ्र्थ-सञ्ञय की गति भी बढ़ गई है। मनुष्य ने प्रकृति 
पर विजय पाई है और अपने सुख चेन के लिये प्रकृति के शक्तियों का 
उपभोग तथा उपयोग कर रहा है । 
ग्राज आर्थिक जीवन में सच्डप, होड़, ऊँच-नीच की भावना की वद्धि 
हो रही है तथा सामाजिक जीवन में वरगभेद की मात्रा अधिक होती जा 
रही है। जैसे घनाव्य और दरिंद्र, श्रमजीबी ओर श्रमिक, जमींदार और 
कषक, मिलमालिक और मजदूर इत्यादि । इनके बीच सम्पत्ति के भेद के 
कारण भावना की चौड़ी खाई हो गई है| इस कल्न-काग्खानों के थुग से 
क्रार्थिक जीवन में विषमता आती जा रही है। आंधिक समुदायों का 
वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है--पहला व्यवसाय के श्रनुसार 
सज्ञठित समुदाय - जैसे अध्यापक, डाक्टर, वकील, मिलमालिक, मिल्र- 
मजदूर इत्यादि के समुदाय और दूसरा आशिक काय-सद्चालन के लिये 
बनाये हुये समुदाय जेंसे बंक, सहकारी समितियां, व्यापार-मंडल, कल्न- 
कारखाने इत्यादि आधथिक सच्नप के इस काल में व्यक्ति व्यवसायिक 
समुदायों द्वारा ही अपनी माँगों को समाज के सम्मुख रखता है, तथा इन्हीं 
के द्वारा अपने आर्थिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके काग्ण ही 
समान व्यवसाय वालों में सहयोग, एकता तथा उन्नति को भावना उत्पन्न 
होती है। परन्तु इसके साथ ही आशिक समुदायों में अभाग्यवश स्ठीणता 
स्वार्थपरता आ गई है । आधथिक समुदाय के सदस्य सम्पृर्ण राष्ट्रहित को 
मल कर अपने सछ्ठ के हित का ही निरन्तर ध्यान रखते हैं। यह प्रवात्त 
राष्ट्र को आर्थिक दल्लों में विभाजित कर देगी | जिससे शोषण प्रबुत्ति तथा 
आशिक दलबन्दी को प्रोत्साहना मिलेगी। आशिक समुदाय के हित के 
थ ही साथ लोकहित, राष्ट्रहित तथा समाजहित को नहीं मूल्नना चाहिये | 
हित ओर आधिक समुदायों का हित विरोधात्मक नहीं है। दोनों ही 
का हित एक दूसरे के सहयोग पर निमर है । 
अच्छे नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सावंजनिक हित की चिन्ता 
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करे, अपने आस-पास के आशिक सच्डर्ष को शान्त करे तथा आथिक 
विषमता को घटाने का प्रयत्न करे | 

(३ ) सांस्कृतिक समुदाय /“मनृष्य केवल अन्न वस्तरसे ही 
सन्तुष्ट नहीं होता है। मनुष्य को श्ञानप्राप्ति ओर ज्ञान के विकास की भी 
लालसा होती है। इसी को सम्भव बनाने के लिये मनुष्य अनेक प्रकार 
के समुदाय बनाता है जैंसे पाठशालाय, कालेज, वाचनालय इत्यादि | 
आर साहित्य, क्षा, सन्नीत, विज्ञान, इत्यादि विषयों की वृद्धि के लिये 
परिषदों की स्थापना भी करता है । 

प्रत्येक देश की तथा प्रत्येक काल की विशिष्ट प्रकार की संस्कृति होती 
है । जलवायु और प्राकृतिक बनावट के अनुसार संस्कृति में मिन्‍नवा आती 
है। उच्चकोटि की संस्कृति की कसौटी नागरिकों का रहन सहन, शिक्षा, 
देश का धर्म, विचार, आचरण व्यवहार ही है। ये ही सुसंस्कत जीवन के 

हैं । संस्कति केवल ऊपरी आडम्बर नहीं है। वही देश उन्नत कह- 
लायेगा, जहाँ के नागरिकों के विचार उच्चकोटि के होंगे, चरित्र बल में 
वद्धि होगी, ओर नागरिक चरित्रवान होंगे, जहाँ अच्छी शिक्षा का प्रचार 
होगा और सामाजिक दशा उन्‍नत होगी। आथिक आर राजनीतिक अब- 
नति अथवा दासता संस्कति के विकास में रोड़े डालती है | 

सांस्कतिक उन्नति, ज्ञानाजन तथा ज्ञान का विकास ही हरेक समाज 
का उद्देश्य होता है। जिस समाज में ये बातें विद्यमान होंगी वह समाज 
सम्य तथा सुरांस्कत कहलायेगा | जिस समाज में ज्ञानाजन की अमिलाषा 
ग्धिक मात्रा में होगी उस समाज की गणना उच्चकोटि के समाज 
में होगी । 

शिक्षा ही मनुष्यों के विचारों का परिमाजन करती है। शिक्षा ही 
मनुष्यों को भक्ते-बुरे का ज्ञान कराती है ओर वही मनुष्यों को उच्चच 
ग्रादर्शों' से परिचित कराती है। अच्छी शिक्षा द्वारा ही सच्ची नागरिकता 
का बीजारोपण हो सकता है। राष्ट्र श्रौर व्यक्ति का कछ्व्य है कि इनमें 
योग्यवानुसार माग ले और ऐसे कार्यों को प्रोत्साहना दे । राष्ट्र ओर समाज 


॥ 


० 


का कल्याण इसी में हे। अ्रर्थात्‌ सांस्कतिक समुदायों का निर्माण लोक- 
तकारी और समाज हितकारी है । इसलिये सांस्कृतिक समुदायों में धम, 

लिंग, रक्न, जाति इत्यादि का भेदभाव नहीं होना चाहिये | प्रत्येक नागरिक 
को इसमें भाग लेने तथा प्रवेश करने की प्रृर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये 
सांस्कतिक समुदायों में सड्कीणता आ जाने से समाज का वातावरण विषेत्षा 
हो जायेगा । इसलिये प्रत्येक नागरिक का यह धर्म है कि वह सचेत ओर 
सावधान रहे | 

(४) राजनीतिक समुदाय :-रा्य स्वाभाविक समुदाय है 
और उसके काय चलाने के लिये मनुप्यकृत समुदायों की आवश्यकता दोती 
है । आधिक और राजनीतिक समुदायों का संगठन उन्‍्नीसवीं ओर बीसबीं 
शताब्दी की देन है। प्रजातन्त्र राब्यों का काय राजनीतिक दलों के 
बिना हो ही नहीं सकता है। राजनीतिक दल्ल समाज में आधिक, 
सामाजिक, तथा राष्ट्रीय जागृति करते हैं। इन दल्लों का मुख्य ध्येय यही 
है कि अपने दत्त की सरकार बना कर अपने विचारों और आदशों को 
कार्यान्वित करे | 

प्रायः अनुभव यही है कि अधिकतर राजनीतिक दक्न समाज सेवा, 
स्वार्थ त्याग, लोकहित भूल कर संघष शक्ति-लिप्सा ओर स्वार्थ परायणता 
में ड्बे रहते हैं। संसार आज नेतिकपतन की परमसीमा पर पहुँच रहा 
है। और जब तक प्रत्येक नागरिक सच्चे धर्म ओर नीति का आचरण 
नहीं करेगा तब तक राजनेतिक वातावरण स्च्छु ओर निर्मल 
नहीं हो सकेगा । यह समस्या संसार के समस्त नागरिकों के सम्मुख 
उपस्थित है। इसे जल्द से जल्द सुल्लकाना ही होगा । सरकार, राज- 
नेंतिक दल्ल, धारा-सभा, नगरपात्षिका इत्यादि राजनेतिक समुदाय के 
उदाहरण हैं। 

(४) लोकसेवा समुद्याय :--कुछ ज्लोगों में दया, लोकसेवा, दान, 
उदारता ये गुण स्वभावतः ही होते हैं। सुसंस्कृत व्यक्ति वही है जिसमें 


१ 


मानवता हो, स्वारथता का अंश कम हो । हरेक देश में दीन-दुखियों की 
कमी नहीं है। इन्हीं के सहायता्थ जो सच्ड' बनते हैं वे लोकसेवा-सच्छ 
कहलाते हैं। अनाथालय, विधवाश्रम, सेंवासमिति इत्यादि तो स्थायी 
लोक-सेवा-सच्ड हैं। भूकंप, बाढ़ से पीड़ितों की सेवा तथा सहायता के 
लिये अस्थायी रूप से भी संघ बनते हैं जिनका कार्य तत्कालिक होता है। 
ऐसे त्ोकसेवा काय में सरकार भी हाथ बेंटाती है। परन्तु अधिकतर ये 
जनता की दानशीलता पर ही निर्भर रहते हैं। इनका वातावरण स्वच्छ, 
निम्न, मेदभाव रहित होना चाहिये। तभी ये सच्ची लोक-सेवा कर 
सकेंगे । 


६--आमेद-अमेद के समुदाय--आमोद-प्रमोद भी जीवन का 
एक महत्वपूर्ण अंग है। परिश्रम के उपरान्त हरेक मनुष्य मनोरंजन 
चाहता है। नहीं तो मनुष्य का जीवन शुष्क हो जायेगा ओर दिमाग कुन्द 
हो जायेगा। मानसिक ओर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मनोरज्ञनाव्मक समु- 
दायों की श्रावश्यकता होती है | क्लब, नाव्यशालायें, सिनेमा णह, तैराकी 
क्लब इत्यादि का निर्माण मनोरञ्ञन के ही लिए होता है । 

मनोरञ्नन समुदाय में कुछ दोष भी पाये जाते हैं। इनमें कभी कभी 
धन का अपव्यय, दुराचार, अनेतिकव्यवहार इत्यादि भी पाया जाता है। 
अच्छे नागरिक को इन सब से दूर रहना चाहिए और इनका काये क्षेत्र 
केवल्ल स्वच्छु पवित्र मनोसज्ञन ही होना चाहिए तथा इन समुदायों में 
नीतिपूर्ण आचरण पर ही जोर देना चाहिए. जिससे कि समाज का वाता- 
वर्ण स्वच्छु ओर निर्मल बना रहे । मनोरञ्जन समुदायों का मुख्य ध्येय है, 
थकावट को दूर करना तथा वातावरण को बदल कर मनुष्य के चित्त को 
आह्वाद पहुँचाना जिससे वह दिन प्रतिदिन के काय दक्कतापूवंक कर 
सके। साल पर साल बिना परिवतन के काम करने से जीवन शुष्क तथा 
नीरस हो जाता है। मनोरञ्लनन समुदाय मनुष्य जीवन को नीरस एक 
रूपता से बचाता है । 

24 


भर 


अच्छे नागरिकों को इनके दुगुणों को नष्ट करके इनके गुणों को ग्रहण 
करना चाहिये। मनोरत्लनन समुदाय मनुष्य के ल्लिए उपयोगी है । 


७«पामाजिक सुधार समुदाय--मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि 
सामाजिक प्रथायें काल्ान्तर से विक्वत हो जाती हैं। अपनी श्रात्मा को खो 
देती हैं। समाज दूषित और झूढ़ि ग्रस्त हो जाता है। ऐसा समाज नये 
विचारों को ग्रहण नहीं कर सकता है और नई परिस्थिति के अनुसार अपने 
की बदल्ल नहीं सकता है। अर्थात्‌ समाज का वतावरण सनातन अथवा 
दकियानूसी हो जाता है। ऐसे समाज का विकास और उन्नति सम्भव 
नहीं है। समाज के इन अत्याचारों को निःशोष करने के लिए, तथा 
वृषित और रूढ़ि अस्त समाज में स्वस्थ वातावरण लाने के लिए, कुछ 
समाज सुधारक सामाजिक सुधार के लिए समुदाय बनाते हैं। जैसे जात- 
पात तोड़क समा, विधवा विवाह बाल विवाह रोकने के संब, दहेजगप्रथा 
विरोधक समुदाय इत्यादि | समाज सुधार संघ लोगों में जाशति और चेतना 
पैदा करने का प्रयास करता है। भाषणों द्वारा, अखबारों द्वारा और 
कृतियों द्वारा समाज सुधारक अपने अपने विचारों का प्रचार करते हैं | 


प्रत्येक नागरिक का कतव्य है कि बह समाज के स्तर को ऊँचा 
उठाये। तथा समाज की ऐसी कुप्रथाओं का निःशेष करे जो किसी-वर्ग- 
विशेष, जातिविशेष अथवा समाज के किसी अंग के पूर्ण विकास में 
बाधक हो । 


सच्चा नागरिक और समाज सुधघार---सच्चे नागरिक की ये बातें 
ध्यान में रखने योग्य हैं। (१) इस सुधार से सामाजिक सम्बन्ध तथा 
सामाजिक संगठन पर दुष्परिणाम तो नहीं होगा ? ( २) सामाजिक रचना 
अव्यवस्थित तो नहीं होगी ! ( १ ) कया इन सुधारों से समाज का वाता- 
वरण स्वच्छु होगा! (४ ) इन सुधारों से समाज का भविष्य उज्ज्वत्न 
होगा! (५) क्या इन सुधारों से समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर 


ये 


होगा ! (६ ) क्या इन सुधारों से व्यक्ति और समाज का विकास होगा ? 
ओर क्या ये सुधार समाज के लिए हितकर होंगे १ 

सच्चे नागरिक को सम्पूर्ण समाजद्वित को दृष्टि में रखते हुए समाज 
सुधार करने चाहिये। श्रन्य देशों के प्रयोगों के परिणाम को देखते हुए, 
ऐतिहासिक दृष्टि कोण रखते हुए, तथा अपने देश की संस्कृति को समझते 
हुए. समाज सुधार करने चाहिये । 

(८) अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय-लीग आफ नशन्‍्स और संयुक्त 
राष्ट्र संघ +--राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्रीय जीवन जटिल हो गया है । आज 
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर बौधिक तथा आधिक जीवन के लिये निमर है | 
विचारों और भावों के आदान-प्रदान के कारण राष्ट्र एक दूसरे के निकट 
आ रहे हैं। प्रथम महातमर के बाद ज्ञीग आफ नेशन्स की स्थापना हुई 
ओर द्वितीय महासमर के बाद संयुक्तराष्ट्रसंघ की स्थापना हुईं | मनुष्य की 
आवश्यकता का घेरा जैसे जेसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मनुष्य अपनी बुद्धि 
द्वारा शान्ति सुब्यवस्था ओर सुखी जीवन के लिए. अनेकानेक प्रयोग करता 
जाता है। इसलिए आधुनिक काल में कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों का 
संगठन हुआ है। प्रत्येक नागरिक को अन्तर्राष्ट्रीय दश्कीय अहण करना 
आवश्यक है। नागरिक के कत्तंव्य केवल राष्ट्र से ही सीमित नहीं वरन्‌ 
उनकी सीमा अन्तर्राष्ट्रीय होती जा रही है। आज का मानव समाज “एक 
राज्य एक समाज” की दिशा में जा रहा है | 

समुदाय ओर उपसमाज अथवा सम्प्रदाय :--समुदाय और 
उपसमाज अथवा सम्प्रदाय में मेद | (१ ) समुदाय संगठित होता है 
तथा उपसमाज असंगठित भी हो सकता है। ( २ ) समुदाय ज्षणिक होता 
है तथा अपने सदस्यों की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बनाया 
जाता है। उपसमाज में उन सब मनुष्यों का समावेश है, जो विभिन्‍न 
रुचि तथा विभिन्‍न ध्येयों से प्रेरित हैं। एक उपसमाज के अन्तंगत अनेका- 
नेक समुदाय होते हैं। 


अध्याय ५ 
राज्य 


राज्य समाज का उच्चतम, शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण समुदाय है, 
श्रोर यह एक स्वाभाविक समुदाय भी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिये इसकी 
सदस्यता अनिवाय है। क्योंकि जन्म से ही मनुष्य किसी न किसी राज्य 
का सदस्य बन ही जाता है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक छोंत्र पर राज्य का 
अत्याधिक प्रभाव पड़ता है। राज्य ही एक मात्र समुदाय है जो अपने 
प्रत्येक सदस्य को आशा पालन के लिये बाध्य कर सकता है। आज्ञा का 
उल्लंघन करनेवाले को प्राणदण्ड भी दे सकता है। राज्य ही नागरिक 
की नागरिकता प्रदान करता है तथा उसे त्याग देने की आशा दे सकता 
है | राज्य ही मनुष्य का संरक्षक, पोषक व हितचिन्तक है। राज्य प्रगति- 
शील विकासवान तथा परिवतनशील्न समुदाय है | 


राजनीतिक शास्त्र के अनुसार जैसे देश, राष्ट्र, सरकार, संघराज्य के 
विभाग, तथा १६४७ के पूब भारत के देशी राज्य जयपुर, मेंसूर, रामपुर 
इत्यादि इन शब्दों का प्रयोग भिन्‍न भिन्‍न शअ्रर्थों में किया जाता है। 
परन्तु बोलचाल की भाषा में ये सब राज्य के पर्यायवाची शब्द ही माने 
जाते हैं। अतः इनका गलत प्रयोग किया जाता है। कुछ राजनीतिक 
शास्त्र के विद्वान भी इन शब्दों को अदलल-बदक्ल कर प्रयोग करते हैं । 

निश्चित भूमि भाग पर वास करनेवाल्ा जनसमूह जो संगठित हो, 
राजनीतिक प्रभुत्व सम्पन्न हो, तथा जहाँ की श्रश्चिकांश जनता राजाशा का 
पाल्न:करती हो, वह राज्य है। इसके अतिरिक्त केवत्ञ विस्तृत भूमि भाम 
पर रहनेवाल्ा जनसमुह, जिसके श्रन्तगंत अनेकों समुदाय ओर संस्थाये हों, 
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परन्तु राजनीतिक एकता एव॑ राज्य प्रभुता विहीन हो, वह राज्य नहीं है | 
अर्थात्‌ निश्चित भूमिमाग पर रहनेवाले जनसमूह में यदि राजनीतिक 
संगठन का अभाव हो तो वह राज्य नहीं कहलायेगा । 

राज्य की परिभाषा :---प्राचीन काञ् से लेकर आज तक विद्वानों 
ने राज्य की अनेकों परिभाषाय प्रस्तुत की हैं। यहाँ पर कुछ परिभाषाये 
दे देना यथाथ होगा | 


( १ ) प्राचीन काल के महाविद्वान अरस्तू के अनुसार राज्य कुटुम्ब 
तथा आमों का समूह है। नागरिक के लिये पूण, सुखी स्वपर्याप्त तथा 
आदरणीय जीवन सम्भव करना ही इसका मुख्य ध्येय है । ग्रीस के नगर- 
राज्यों को ध्यान में रखते हुये यह व्याख्या की गईं है। आधुनिक राज्यों 
के लिये यह व्याख्या अपूर्ण है। आधुनिक राज्यों में जिला, ग्राम, प्रान्त 
सभी भूमिमाग सम्मिलित हैं। 

(२ ) राज्य ल्ञोकहितकारिणी संस्था है--यह व्याख्या भी अपूर्ण है। 

(३ ) हालेणड ने राज्य की व्याख्या करते हुये कहा है “बह मनुष्य 
समुदाय जो निश्चित भूमिमाग पर रहता हो, तथा जहाँ का बहुसंख्यक 
दल्ल अपनी शक्ति द्वारा विरोधी दल्व को तथा समस्त जनसमूह को अपना 
निर्णय स्वीकार करने के लिये बाध्य करता हो |” इस व्याख्या में राज्य 
स्वतन्त्रता का उल्लेख नहीं है । इसलिये यह व्याख्या भी अपूर्ण ही है । 

(४ ) राज्य निश्चित भूमिभाग पर रहने वाला संगठित समाज है, जो 
नियमों का पालन करता है तथा राजाज्ञा को स्वीकार करता है| 

(४ ) राज्य वह सर्वोच्च शक्ति है जो निश्चित भूमिमाग पर वास 
करने वाले प्रत्येक प्राणी को राजाज्ञा पालन करने के लिये बाध्य करती है, 
तथा उस भूमि भाग के अन्तर्गत सब संस्थाओं, समुदायों, समाजों, 
व्यक्तियों तथा समस्त चल्न अचल सम्पत्ति पर पूर्णरूपेण राज्यसत्ता को 
प्रस्थापित करती हो | 

(६ ) प्रोफेसर गानेर की राज्य की परिभाषा सर्वोत्तम है, क्योंकि 


शक 


अन्य परिभाषाश्रों की अपेक्षा यह श्रेष्ठ तथा पूर्ण है। “राज्य मनुष्यों के 
उस बहुसंख्यक संगठन को कहते हैं, जो एक निश्चित भूमिमाग में रहता 
हो, जिसकी सुसंगठित सरकार हो, जिसका राज्य के अन्दर पूर्ण आधिपत्य 
हो, जो बाहरी नियन्त्रण से पूर्ण स्वतन्त्र हो तथा जिसकी आज्ञा का पालन 
अधिकांश जनता स्वभावतः ही करती हो ।” 

उपरोक्त परिभाषा से ज्ञात होता है कि राज्य के लिये निम्नलिखित 
चार अंग आवश्यक हे--- 

(१ ) जनसमूह अथवा आबादी । 

(२ ) निश्चित भूमिभाग श्रथवा प्रदेश । 

(३ ) संगठन अथवा सरकार | 

( ४ ) राज्य-प्रमुता, राज्य-सत्ता अथवा स्वतन्त्रता । 

उक्त चारों अंगों के बिना राज्य, राज्य ही नहीं हो सकता। इन चारों 
अंगों के अतिरिक्त राज्य में रहने वाले व्यक्तियों में अधिक से अधिक रूप 
में सामूहिक जीवन यापन की इच्छा तथा एकता की भावना का होना भी 
अत्यावश्यक है | 

अब राज्य के आवश्यक तत्वों पर विचार किया जायेगा । 

(+ ) जनसंख्या मनुष्यों की संगठित रूप से रहने की प्रबत् 
इच्छा ही राज्य के उत्तत्ति का कारण है। मानव समाज के बिना राष्य की 
कल्पना ही नहीं की जा सकती है। राज्य की जनसंख्या कितनी होनी 
चाहिये, इसका कोई परिमाण अथवा मापदण्ड नहीं है। राज्य के लिये 
कितनी जनसंख्या होनी चाहिये यह एक विवादप्रस्त प्रश्न है। आमतौर से 
इतना ही कहना उपयुक्त होगा कि राज्य का संगठन ४०० या ४०० 
मनुष्यों की जनसंख्या से नहीं हो सकता है, तथा राज्य का कार्य अथवा 
राज्य का संगठन अरबों मनुष्य के संगठन से व्यवस्थित रूप से नहीं हो 
सकता है। 


३१७ 


आधुनिक राज्य और जनसंख्या :--( १ ) संसार में भारत और 
चीन जैसे राज्य मौजूद हैं जिनकी जनसंख्या लगभग ३६ करोड और ४० 
करोड़ है। इनके अतिरिक्त पनामा राज्य की संख्या ५ लाख की है । 

(२) संसार के कुछ राज्यों की जनसंख्या प्रधानत: कृषि पर ही 
निर्भर है और कुछ व्यवसाय पर | 


(३ ) प्रत्येक राब्य की सभ्यता, उन्नति, संस्कृति एक विशिष्ट प्रकार 
की है । 


(४ ) साधारण तया एक राज्य के अन्दर एक ही जाति का होना 
आवश्यक नहीं समझा जाता है । परन्तु व्यवहार में श्वेत, काली तथा पीली 
जातियों में मेद भाव ' किया जाता है। श्वेतजाति काली ओर पीली 
जातियों को अपने राज्यों में सुगमता से प्रवेश करने में तथा उन्हें नाग- 
रिक के अधिकार प्रदान करने में कठिन प्रतिबन्ध लगाती है। अमेरिका, 
ग्रास्ट्रेलिया तथा अफ्रीका में यह समस्‍या प्रस्तुत है | 
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जनसंख्या पर स्फूट विचार :--इस विवेचना से यही निष्कर्ष 
निकल्लता है कि १-- 


( १ ) जनसंख्या की सीमा को निश्चित नहीं किया जा सकता है परन्तु 
मोटे तोर से यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या इतनी परिमित न हो कि 
शासितों और शासकों की संख्या में अन्तर हो तथा जनसंख्या इतनी 
अधिक हो कि शासन अव्यवस्थित व असम्मव हो जाय | 

(२) जनसंख्या इतनी होनी चाहिये कि आर्थिक तथा सेनिक दृष्टि से 
आत्म निर्भर और स्वस्थ्ा में समथ हो | 

संसार के छोट राष्यों पर दृश्क्षिप करने से मालूम होता है कि 
राज्य सर्देव खतरे में रहते हैं। उनके ल्षिए सेनिक तथा आर्थिक शष्टि 
आत्म निर्भर होना कठिन हो जाता है । 


फ 
दः 
पे 
सच 


ध्श्प्प 


(३ ) इस युग में राज्य के अन्त्गत जनसंख्या का संगठन जाति 
ओर धर्म के आधार पर करना अन्यायपूर्ण तथा अहितकर है | थुगों के 
आदान-प्रदान के कारण जातियों में मिश्रण हो गया है। एक राज्य के 

पे स् हज. ४5५ हे गे 
अन्‍्तगंत एक से अधिक जातियाँ पाई जाती हैं, और एक राज्य के अन्त- 
ए [क 5७ व्‌ हि हम जे स्वि ५, 
गंत एक से अधिक धर्मों को माननेवाले पाये जाते है। जसे स्विट्जरलेणड 
झोर भारत | 


(४ ) इस युग में राष्ट्रीय दश्कीण को ही महत्व देते हुये अन्तर्रा- 
ध्ट्रोय दृश्टिकोश को बलिष्ठ बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । 

(ए' भूमिसाग :- राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व भूमि है । राज्य 
भूमिमाग से सीमित समुदाय है। अर्थात्‌ राज्य का आधिपत्य निश्चित 
भूमिभाग से सीमित है| यह समुदाय निश्चित भूमिभाग के अन्तर्गत वायु- 
मण्डल, खनिज पदाथ, और सीमित जल सीमा पर भी अपना प्रभ्॒त्व कायम 
रखता है, और निश्चित भूमिभाग पर त्थित सामाजिक जीवन को संगठित 
रूप देता है। भ्रमणशील' जन समूह को राज्य की उपाधि नहीं दी जा 
सकती है। १६४७ के पूब यहूदी जाति एक संगठित जनसमूह था राज्य 
नहीं। पत्षस्‍्तीन के विभाजन से यहूदी जाति को वासस्थान प्राप्त हो गया 
है। यहूदी जाति अब केवल सुसंगठित जनसमूह नहीं है, परन्तु अब इस 
जाति का निश्चित वासस्थान हो जाने से यहूदी राज्य की स्थापना हो चुकी 
है। इस प्रकार हरेक जाति अ्रथवा सुसज्ञठित जनसमूह को निश्चित वास 
स्थान की आवश्यकता है । 


संसार में बहुत प्रकार के राज्य पाये जाते हैं। कुछ शब्यों की सीमा. 
विस्तृत होती है जैसे रशिया की तथा कुछ राज्यों का क्षेत्र फत्न कम होता 
है जेस लक्समबर्ग और मोनोको की | किसी राज्य की भूमि उपजाऊ होती 
है ओर किसी की मरुभूमि। कुछ राज्यों में समुद्री किनाय होता है और 


है, 


कुछ में नहीं । इस प्रकार कुछ राज्यों की भौगोलिक स्थिति श्रच्छी शेती है 
और कुछ की असन्‍्तोष जनक होती है । 

आधुनिक स्थिति को देखते हुए. मोदे तौर से इतना ही कह्दा जा 
सकता है कि ( १ ) जिन राज्यों के पास पर्याप्त कोयला, लोहा, पेट्रोल, ही, 
तथा जिन राज्यों की भूमि घनधान्य पूर्ण हो वह राज्य शक्तिशाली वथा 
प्रभावशाल्री हो सकते हैं। (२) जिन राज्यों का कटदील्ा किनारा हो 
जिसके द्वारा सामुद्रिक व्यापार सुगमता से हो सके तथा जहाँ पर जहाजी 
बेडा ठहराने के किये अच्छे बन्दरगाह हों, ऐसे राज्य ग्रमावशात्री और 
शक्तिशाह्ञी हो सकते हैं। (३ ) राज्य की सुरक्षा तथा हृढ़ता के लिये 
राज्य की स्वाभाविक सीमा पर पहाड़, नदी, अथवा समुद्र होना दितकर 
होता है। | 

जनसंख्या तथा भूमिभाग का सम्बन्ध :---श्राम तौर से इतना 
ही कहा ज। सकता है कि जनसंख्या तथा भूमिभाग का अनुपात ऐसा है| 
कि निश्चित भूमिमाग जनसंख्या का भरण पोषण यथायोग्य कर सके | 
जनसंख्या इतनी हो कि निश्चित भूमिमाग पर अच्छी तरह रह सके ओर 
अपनी प्रगति कर सके | 


(!!!) सरकार अथवा राज्य संगठन :---सरकार वह मशीन है जा 
राज्य की इच्छा को कार्यान्वित करती है । राज्य ओर राजनीतिक संगठन का 
अटूय सम्बन्ध है | राजनीतिक संगठन के बिना राज्य का अस्तित्व ही सम्भव 
नहीं | राज्य की शक्ति सरकार में केन्द्रीभूत है। अर्थात्‌ सरकार राज्य का 
प्राण है। जनता के कल्याण के लिये राज्य कुछ राजकर्म चारियों द्वारा जनता 
पर शासन करता है। इसी शासक वर्ग को सरकार कहते हूैं। राज्य के 
निवासियों को दो वर्गों में बाँठा जा सकता है। पहला, राजा, मन्‍्नी, पश्मायतत, 
पुत्लीस, फोज, म्यूनिज्पिल बोर्ड तथा राज्य के अन्य कर्मचारी जिनकी गणना 
शासक वश में की जाती है। द्वितीय, राज्य का सम्पूर्ण जनसमूह जो शासित 


६१ 


राज्य का उपतत्त 


(५ ) प्रजा की भावना :--राज्य सत्ता का सर्वोच्च गुण है, आज्ञा 
पालन। राज्य को स्थायी और अटूट रखने के लिये राजाज्ञा को स्वीकार 
करना एक महत्वपूर्ण गुण है। इसके लिये सरकार और प्रजा में अधिक 
से अधिक मात्रा में सहयोग होना नितान्त आवश्यक है। अतः सरकार को 
प्रजा को सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न करना चाहिये ओर सरकार के प्रत्येक 
कार्य में प्रजा को निःस्वार्थ तथा पवित्र भावना से सहयोग देना चाहिये । 
प्रजातन्त्र राज्य की बुनियाद इसी ध्येय पर दृढ़ हों सकती है। हिटलर 
अथवा नेपोलियन के तानाशाही राज्य का शीघ्र श्रन्त होना स्वाभाविक और 
झनिवाये था। क्योंकि ऐसे शासन प्रबन्ध में राज्य का मुख्य ध्येय प्रजारक्षन 
नहीं होता है, ओर राज्य प्रबन्ध में प्रजा का कोई हाथ नहीं होता है । 
भारत विभाजन की योजना की सफल्ता का मूल एवं श्रेष्ठ कारण था, मुस- 
लमान जनता की बुल्नन्द आवाज । जनता के अविच्छिन्न तथा सतत प्रयत्न 
के कारण ही प्रथम महायुद्ध के बाद यूरोप में कई छोटे छोटे राज्यों की 
स्थापना हुईं | जेंसे पोलेंड, आएस्ट्रिया हँगरी, जुगोस्लवाकिया इत्यादि, अर्थात्‌ 
राज्य ओर राज्य-सत्ता का अस्तित्व जनता की राज्य में रहने की भावना व 
इच्छा पर ही निभर है। अतः प्रजा के सुख ओर सनन्‍्तोष ही में राज्य का 
पूर्ण-विकास, समृद्धि वरन्‌ अस्तित्व सम्भव है।... 

क्या ये राज्य हैं ९ 

(१ ) संसार में अनेकों स्वतन्त्र राष्र हैं। उनमें महत््व-पूर्ण तथा 
शक्तिशाली राज्य फ्रान्स, सोवियट रशिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, 
भारत ओर ब्रिटेन हैं। संसार के सभी स्वतन्त्र राज्यों में राज्य के चारों 
मुख्य तत्त्व मौजूद हैं | अ्रतः वे राज्य कहलाते हैं | 

(२ ) यहूदी :-- १६४७ तक यहूदी जाति एक उच्च प्रकार का 
संगठित जन-समूह था। परन्तु १६४७ तक इनके पास निश्चित मूमि-भाग 
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अथवा वास-स्थान नहीं था। परन्तु अब पत्चस्तीन में यहूदी राज्य की स्था- 
पना हो गई है। निश्चित भूमि भाग की प्राि से यहूदी जाति यहूदी राज्य 
में परिणित हो गई है। 

(३ ) कनाडा आस्ट्रेलिया इत्यादि ब्रिटिश उपनिवेश हैँ । ये ब्रिटिश 
साम्राज्य के अंग हैं । इनके पास जनसंख्या, निश्चित मूमि भाग और सर- 
कार है। ये राज्य के अन्दरूनी मामलों में पूर्ण स्वतन्त्र हैं। किन्तु 
अन्तर्राष्टीय नीति के लिये ब्रिटिश साम्राज्य से सहयोग ओर परामश करते 
हैं। श्र्थात्‌ ब्रििश उपनिवेशों को पूर्ण राज्य-प्रभुता प्राप्त नहीं है | वे 
केवल अ्रध-राज्य-प्रभुता का उपभोग करते हैं । 

(४ ) १६४७ के पूर्व जयपुर उदयपुर इत्यादि राज्य कहलाते थे | 
परन्तु ये ब्रिग्श राजसत्ता के मावहत थे | प्रत्येक काय के लिये ये ब्रिव्िश 
सरकार के इशारे पर चलते थे | 

(५ ) १६४७ से पहले हिन्दुस्तान पराधीन राष्ट्र था और ब्रिटिश 
सरकार के मातहत था। अब भी इसका ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध जारी 
है। परन्तु भारत अब पूण स्वतन्त्र राज्य है | 

( ६ ) संघराज्य के विभिन्‍न अंग तथा स्थानीय स्वराज संस्थाओं को 
कुछ अंश तक स्वाधीनता प्राप्त है। ये राष्ट्रीय हितकारिणी कार्यों के लिये 
केन्द्रीय सरकार के मातहत हैं। ये परिमित रूप में राजप्रभुता का उपभोग 
करते हैं । 

रशा्जय तथा कुछ अन्य शब्दों में अन्तर 

( १ ) राज्य तथा देश :--बोलचाल की भाषा में राज्य तथा देश 
का अथ एक ही समझा जाता है | साधारणतया देश और राज्य की सीमा 
तद्रूप होती है'। कुछ विद्वानों के मतानुसार देश, राज्य में संगठित मनुष्यों 
का निवास-स्थान है | किन्तु यह आवश्यक नहीं है। स्वामाविक क्षीमा द्वारा 
अआवतित आबद्ध भूमिमाग भी देश कहल्लाता है। देश एक भौगोलिक 
शब्द है। इसमें राजनीतिक संगठन का आभास नहीं मित्रता है। इस 
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भूमिभाग की सीमा तथा राज्य-सत्ता की सीमा तद्रूप होना आवश्यक नहीं 
है। एक देश की सीमा के अन्दर साधारणतया एक ही राज्य होता है| 
परन्तु एक देश के अन्दर अनेकों राज्य भी हो सकते हैं, और एक राज्य 
का विस्तार भी कई देशों में हो सकता । भारत भूमि पर ही श्य वीं तथा 
१६ वीं शताब्दी में कई राज्य थे | 


/२ ) राज्य तथा राष्ट्र :--इन दोनों शब्दों का भी प्रयोग एक 
दूसरे के अ्रथ में किया जाता है। राज्य शब्द से राजनीतिक संगठन का 
बोध होता है। राष्ट्र शब्द मनुष्यों की मांनसिक जागति का परिचय देता है। 
एक भाषा, एक धर्म, एक जाति, एक संस्कृति से आबद्ध होकर मनुष्यों में 
एक साथ रहने की भावना का उदय होता है। इसी भावना से परिपूरित 
होकर मनुष्य राष्ट्र का संगठन करता है। इन्हीं कारणों से उनमें राष्ट्रीय 
चेतना अथवा राष्ट्रटप्रेम जाग उठता है। राष्ट्र-संगठन का मूल' आधार है 
राष्ट्रीया की चेतना | तथा राज्य का मूल आधार है आआज्ञा-पालन | राज्य 
भौगोलिक सीमा से सीमित है। परन्तु एक राष्ट्र के राष्ट्रीय दूसरे राष्ट्र में 
जाने पर भी अपनी स्वाभाविक राष्ट्रीयता नहीं खोते हैं। रकष्ट्र की स्थापना 
मनुष्य की सूक्ष्म-मावना के बल्न पर होती है । ओर राज्य का संगठन राज- 
नीतिक व्यवस्था के लिये किया जाता है । 


(३ ' राज्य ओर सरकार :--साधारणुतः लोग राज्य और सर- 
कार को पर्यायवाची शब्द ही मानते हैं | परल्तु दोनों शब्दों में काफी अन्तर 
है । सरकार राज्य का प्राण है। अतः सरकार राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। 
रश्य के चार तच्चों में से सरकार एक तत्व है। सरकार में केवल शासक- 
वर्ग शामिल है। राज्य शब्द में शासक वर्ग तथा समस्त-जनसमूह शामिल 
है, जो कि सरकार द्वारा शासित है। राज्य एक शअ्रप्रत्यक्ष संस्था है | 
किन्तु सरकार प्रत्यज्ञ है। उसके कार्यों का प्रभावें प्रत्येक व्यक्ति पर 
पड़ता है। सरकार को देख सकते हैं, उसके प्रभाव को समझ 
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सकते हैं। राज्य स्थायी संस्था है। इसका आदि अन्त का पता नहीं 
है। यह एक विकास-मान संस्था है।। सरकार का रूप अस्थायी तथा 
परिवर्तनशील है। समय ओर देश के अनुसार यह बदलती रहती है । 
राज्य के संकेत पर ही सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। राज्य 
पूणु स्वतन्त्र है। अर्थात्‌ उसके पास राज्यसत्ता है। सरकार स्वतन्त्र नहीं 
है । इसे जनता के इशारे पर चलना पड़ता है। राज्य एक स्वाभाविक 
संस्था है, किन्तु मनुष्य सरकार का संगठन अपनी कल्पना से तथा बहुत 
विचार के बाद करता है। अर्थात्‌ सरकार एक कृत्रिम संस्था है और 
राज्य अकझत्रिम संस्था है | 


(७ राज्य ओर समाज में समानता :---दोनों ही मनुष्यों के समुदाय 
हैं। दोनों ही का मुख्य ध्येय मनुष्यों का कल्याण है। दोनों ही समुदायों 
का आदि और अन्त जानना कठिन है। क्योंकि दोनों ही का जन्म मनुष्य- 
प्रकृति के कारण ही हुआ है। ये दोनों समुदाय अक्नत्रिम समुदाय हैं। दोनों 
ही समुदाय विकासमान समुदाय है । 


राज्य ओर समाज में मिन्‍नता :---समाज मनुष्य के प्रत्येक पहल 
से सम्बन्धित है। परन्तु राज्य केवल राजनीतिक पहल से सम्बन्धित है। 
ग्रथवा राज्य समाज का सुसंगठित रूप है। राज्य सरकार द्वारा समाज में 
शान्ति और सुम्यवस्था स्थापन करता है। समाज निश्चित भूमि-माग से 
सम्बन्धित नहीं है | समाज मनुष्य मनुष्य का सम्बन्ध स्थिर कश्ता है । राज्य 
निश्चित भूमि-भांग से सम्बन्धित है। समाज के लिये भौगोलिक बन्धन 
की आवश्यकता नहीं है। राज्य पुलिस ओर सेना द्वारा राज्य-्सत्ता को 
कायम रखता है। राज्य राजाज्ञा का उल्लंघन करनेवाले को प्राणु-दश्ड 
तक दे सकता है | समाज की प्रथाओं और रूढ़ियों को मानना या न 
मानना व्यक्ति पर निर्भर है श्रर्थात्‌ समाज के नियमों का पालन करना व 
न करना व्यक्ति की सद्इच्छा पर तथा सबल ल्लोकमत पर ही निर्भर है | 
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राज्य की सर्वोच्च शक्ति राज-इएण्ड', है, समाज की सर्वोच्च शक्ति ल्ोकमत 
एवं नैतिक बल है। अनेक समुदायों का सम्मिलित रूप समाज है| राज्य, 
समाज का मह््वपूर्ण तथा अत्यन्त प्रभावशात्री अंग है। एक राज्य के 
अन्दर कई समाज हो सकते हैं, परन्तु एक निश्चित भूमि भाग के अन्दर 
एक ही राज्य हो सकता है। मनुष्य एक राज्य की नागरिकता त्याग कर 
दूसरे राज्य का नागरिक बन सकता है, परन्तु मनुष्य अपना समाज नहीं 
छोड़ सकता है। मनुष्य जहाँ भी जायेगा, जहाँ पर भी रहेगा, उसका 
समाज उसके साथ ही जायेगा | 

अन्त में इतना ही कहना पर्यात्त है कि आधुनिक राज्यों का दायरा बढ़ता 
जा रहा है। आधुनिक राज्य मनुष्य के प्रत्येक पहलू पर तथा समस्त मनुष्य 
जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। पुरातनकाल में राज्यों के अधिकार का 
दायरा सीमित था। सामाजिक उन्नति के लिये राज्य परमावश्यक है। 
जिस राज्य में अच्छी सुव्यवस्थित सरकार होगी उस राज्य का समाज उन्नत 
तथा प्रगतिशील होगा । तद्रूप समाज की आ्राथिक एवं सामाजिक व्यव- 
स्‍था का प्रभाव राज्य पर पड़ता है। इस अकार राज्य और समाज भिन्‍न 
होते हुये भी एक दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं। अतः इनका अन्यो:- 
त्याश्रय सम्बन्ध है | अतएव समाज अपने समस्त ध्येयों की पूति सुसंगठित 
राज्य-प्रबन्ध द्वारा ही कर सकता है। 


राज्य तथा समुदाय अथवा संघ 


(१ ) राज्य की सदस्यता अनिवाय है। प्रत्येक नागरिक को किसी 
न किसी राज्य की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। व्यक्ति के लिये 
समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक है। कोई भी समुदाय व्यक्ति को सदस्य होने 
के लिये बाध्य नहीं कर सकता है। 

(२ ) राज्य की सदस्यता स्वाभाविक है तथा समुदाय की कृत्रिम । 

(१ ) राज्य का ग्रभुत्व अथवा अधिकार निश्चित भूमि-भाग से 
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सीमित है | एक निश्चित मौगोलिक सीमा में एक ही राज्य हो सकता है। 
समुदायों की सीमा स्थानीय राष्ट्रीय तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय भी होती है। एक 
भौगोल्निक सीमा के अन्दर अनेकों समुदाय हो सकते हैं । मनुष्यों का प्रभाव 
तथा काय-ल्षेत्र एक से अ्रधिक राज्यों में भी हो सकता है। 

( ४ ) प्क व्यक्ति एक समय में एक ही राज्य का सदस्य हो सकता 
है | परन्तु एक व्यक्ति कई समुदायों का सदस्य एक ही साथ हो सकता है। 
व्यक्ति एक राज्य की नागरिकता त्याग कर दूसरे राज्य का नागरिक हो 
सकता है। परन्तु यह सुत्नम नहीं है। समुदायों की सदस्यता प्राप्त करना 
अन्य राज्य की सदस्य प्राप्त करने से सुद्भ है | 

( ५. ) राज्य मनुष्य जीवन के हर पहलू पर दृष्टि डालता है। श्रर्थात्‌ 
राज्य का मुख्य ध्येय है मनुष्य की सर्वाक्षिण उन्‍नति | समुदायों का ध्येय 
क्षशिक एवं सीमित होता है। 

( ६ ) राज्य एक स्थायी समुदाय है, इसका अस्तित्व चिरकाल से 
है, तथा चिरकात तक रहेगा | यह समुदाय स्थगित नहीं किया जा सकता 
है| समुदाय अस्थायी संस्था है, कार्य-पूर्ति के बाद इसे स्थगित किया जा 
सकता है । 


(७ राज्य की शक्तिअसीमित है । इसका प्रशुत्व एवं आधिपत्य विस्तृत 
तथा गहरा है । राज्य॑ राजाज्ञा का उल्लंघन करनेवाले को प्राण-दश्ड भी 
दे सकता है। समुदायों का बल लोकमत, नेतिक बल्ल तथा सदस्यों की 
सद्इच्छा पर ही निर्भर है। समुदायों में प्र शक्ति नहीं है । प्रत्येक समु- 
दाय का ध्येय तथा अधिकार का दायरा राज्य नियमों से सीमित है । 

( ८ ) राज्य का संगठन जटिल होता है परन्तु तुल्ननाव्मक दृष्टि से 
समुदायों का संगठन सरल होता है । 

(६ ) राज्य कर अनिवाय है राज्य बल्ल-प्रयोग द्वारा इसे एकत्रित कर 
सकता है। समुदाय भी अपना काय चल्लाने के लिये शुल्क लेते हैं | परन्तु 
इसकी एकत्रित करने के लिये बल्न-प्रयोग नहीं कर सकते हैं । | 
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मनुष्य की मानसिक चेतना के कारण ही संस्था, राज्य, समुदाय, समाज 
तथा प्रथाओं की उत्पत्ति हुई है। इनसे उच्चकोटि का लाभ और इनकी 
पूर्ण सफलता मनुष्य के उच्चतम सहवास और सहयोग पर ही निमर है । 
मनुष्य-जीवन को सफल्न, उच्च तथा उन्नत बनाने के लिए. ही इनकी उत्पत्ति 
हुईं है | इनके अस्तित्व का मुख्य कारण और इनके संगठन का मुख्य कारण 
है मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, मनुष्य का परिश्रम ओर उसके विभिन्‍न 
आवश्यकताओं की पूति । किसी मी संगठन की सफलता उसके सदस्यों 
के स्वाथत्याग, सहानुभूति, नेकनियत तथा सहयोग पर ही स्वथा निर्मर 
है। जिन संस्थाओं में इस प्रकार प्रेम और सद्इच्छा का वातावरण 
अधिक से अधिक मात्रा में होगा, उनसंस्थाओं की उन्नति शीघातिशीघ्र 
होगी ओर वे संस्थाय उन्‍नति और प्रगति के माग पर अग्नसर होंगी | 

दष, ईर्ष्या, स्वाथपरता, संघष, स्वाथ मदान्धता इत्यादि प्रवृत्तियाँ मनुष्य 
का नेतिक पतन कराती हैं, ओर साथ ही साथ उसे अवनति के मार्ग पर 
ले जाती हैं । यही भावनायें फूट और संघर्ष कः बीजारोपण करती हैं | 
यही विष कुट॒म्ब, संस्था, समुदाय, समाज ओर राज्य ओर प्रथाओं के नस 
नस में प्रविष्ट होकर उसका जीवन-शोषणु करता है, तथा उन्हें निस्तेज, 
निबल ओर असफल बनाने में कारणीभूत होता है । 

अन्त में इतना ही कहना पर्यात हैं कि प्रत्येक मनुष्य का यह दायित्व 
है कि नागरिक के नाते, सदस्य के नाते तथा मनुष्य के नाते वह अपने 
जीवन को सफल्न तथा लाभप्रद बनाये। नीति के मार्ग पर अग्रसर होकर 
समाज; राज्य, समुदाय, प्रथा तथा संस्थाओं को सुसंगठित बनावे, उनकी 
कुरीति, कुप्रथा और संकीणंता को हटाने और घटाने का प्रयत्न करे | 

कुटम्ब, संस्था, प्रथा, राज्य, समाज, समुदाय पवित्र तथा विशुद्ध 
वातावरण में ही पनप सकते हैं। अतः मनुष्य का सदस्य के नाते, तथा 
नागरिक के नाते इनसे अन्योग्याश्रय सम्बन्ध है । 

मनुष्य द्वारा संगठित समस्त समुदायों में राज्य महत्त्वपूर्ण एवं लाभदा- 
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यक संस्था है। परन्तु राज्य-संगठन के विषय में विद्वानों के मिन्‍न भिन्‍्न 
विचार हैं| कुछ विद्वानों का कथन है कि राज्य मनुष्य के लिए, अत्यावश्यक 
है। किन्तु अराजकवादी राज्य को अनावश्यक ही नहीं परन्तु घातक भी 
समभते हैं। अराजकवादी विश्वास करते हैं कि राज्य मनुष्य के पूर्ण विकास 
में रोड़े डालता है, क्‍योंकि राभ्य का मुख्य अस्त्र है बल्न-प्रयोग तथा दृश्ड- 
विधान । बल्ष-प्रयोग से ही मनुष्य की प्रर्णा-शक्ति, स्वाभिमान, उत्साह, 
स्वाधीन विचार शक्ति इत्यादि का ज्ञोप हो जाता है| इसके अतिरिक्ति दबाव 
के कारण उनमें विरोधी शक्ति अथवा असामाजिक प्रवृत्ति का उदय होता 
है। ऐसी दुर्भावनायें अकल्याणकारी साबित हुईं हैँ। भय के साम्राज्य में 
रहकर व्यक्ति की ग्रात्मनिर्भरता जाती रहती है। मनुष्य राज्य के “हाँ में 
हाँ? मिलानेवाला नि्जीव यन्त्र मात्र बन जाता है । राज्य का कायमार इने 
गिने स्वल्प कर्मचारियों पर ही पड़ जाता है। ये कमचारी मदान्घ होकर 
स्वार्थी तथा अत्याचारी हो जाते हैं, ओर प्रजा के सुख, उन्नति के घातक 
बन बैठते हैं। 

उपरोक्त विचार-घारा कुछ हद तक यथा हो सकती है | परन्तु सूक्ष्म 
रूप से देखने से मालूम देता है कि अराजकवादियों के विचारों में अतिश- 
योक्ति है । 

राज्य मनुष्य के सभ्य जीवन-यापन के लिए अत्यावश्यक है । राज्य के 
कानून और बल्ल के बिना तो “जिसकी लाठी उसकी भैँस” अ्रथबा समाज 
में अव्यवस्थित, असंगठित, असभ्य जड्जली जीवन हो जायेगा | मनुष्य समाज- 
हित को भूलकर प्राकृतिक नियमानुसार स्वहित तथा ख्वेच्छा की पूर्ति के 
लिए, प्रवृत्त हों जायगा । 


राज्य की आवश्यकता 


( १) शान्ति सुव्यवस्था, अधिकार तथा कत्तव्यों का हपभोगः--- 
सम्य जीवन अर्थात्‌ संगठित जीवन में ही मनुष्य कत्तेब्य तथा अधिकारों का 
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उपभोग कर सकता है । राज्य ही शान्ति ओर सुव्यवस्था की स्थापना करता 
है। राज्य-संगठन के बिना मनुष्य 'का जीवन पशुवत्‌ हो जायेगा, क्योंकि 
राज्य के बिना मनुष्य को सदेव अपने जान ओर माल की सुरक्षा की चिंता 
लगी रहेगी । राज्य के बिना बत्ली निबलों पर अत्याचार करेंगे। राज्य ही 
अपने नियम कानून द्वारा तथा अपने राज्य-दर्ड द्वारा खून खराबी चोरी, 
अत्याचार इत्यादि का अन्त करता है। राज्य ही निबलों की व निस्सहाय 
व्यक्तियों की रक्षा करता है। राज्य ही पू जीपपियों के अत्याचार से मजदूरों 
की रक्षा करता है। अर्थात्‌ सभ्य जीवन को बनाये रखने के लिए राज्य 
परमावश्यक है। राज्य ही अधिकार ओर कत्तव्यों की सीमा को निश्चित 
करता है। शान्ति ओर सुव्यवस्था की स्थापना करके राज्य सब को अपने 
अधिकारों का सदुपयोग करने का अवसर देता है। एक अकेला व्यक्ति 
अपने अधिकार तथा कत्तंव्यों की रक्षा नहीं कर सकता है। उनका सदु- 
पयोग तथा प्रयोग भी नहीं कर सकता है। राज्य बल-प्रयोग द्वारा सब्र 
सम्बन्धों को स्थिर करता है और उन्हें यथा-स्थान रखता है । 

अन्त में इतना कहना ही पर्यास है कि राज्य एक आवश्यक समुदाय है। 
यह जन-समुदाय के कल्याण के लिए कानून बनाता है। राज्य निष्पक्ष सर- 
पतञ्न है। अपने राज्य-दरण्ड द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय, संस्था के अधि- 
कार और कत्त व्यों को सीमित करता है। श्र्थात्‌ राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक 
सामाजिक सम्बन्ध को महत्व के अनुसार यथायोग्य अवसर देता है, प्रत्येक 
सम्बन्ध का ठीक ठीक स्थान निर्धारित करता है | 

(२) बाह्य और आन्तरिक आक्रमणों से रक्षा :--पुल्निस, 
सेना, जहाजी बेड़ा तथा हवाई बेड़ा इत्यादि का आयोजन करके राज्य अन्य 
राष्ट्रों के आक्रमण से नागरिकोंकी रक्षा करता है। अर्थात्‌ स्वाधीनता कायम 
रखने के लिये राज्य परमावश्यक है। संस्कृति ओर सम्यता के विरोध के 
कारण, आथिक आवश्यकता के कारण, साम्राब्य को लालसा के कारण, 
राज्य राज्य में संघर्ष दिखलाई देता है। राजनैतिक संगठन द्वारा ही एक 
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समूह दूसरे समूह से अपनी रक्चा करता है। सभ्य जीवन के लिये शान्ति, 
न्याय ओर सुरक्षा आवश्यक है। इसकी प्राप्ति राज्य द्वारा ही हो 
सकती है । । 

(३ ) मानसिक, बोद्धिक जीवन तथा विज्ञान, कला इत्यादि 
का विकास :--शान्‍्त, सुव्यवास्थित, सुरक्षित बातावरण में ही मनुष्य 
खोज, आविष्कार, साहित्य, संगीत, कल्ना इत्यादि की चर्चा तथा विकास 
कर सकता है । यदि मनुष्य सदेव अपनी रक्षा की चिन्ता में लगा रहेगा तो 
वह अपना किसी प्रकार से विकास नहीं कर सकता है ओर न तो वह अपने 
विशिष्ट गुणों की वृद्धि अथवा विकास कर सकता है। राज्य उपरोक्त वाता- 
वरण की घ॒ृष्टि करके मनुष्य के बोधिक, मानसिक, आत्मिक, कलात्मक 
उन्नति तथा विकास को सम्भव बनाता है। इतना ही नहीं किन्तु विद्यालय, 
विश्वविद्यालय, रसायन शाल्वाय, कल्ला-भवन इत्यादि अनेकों आयोजनों की 
स्थापना करके राज्य नागरिकों को इनके प्रति पोत्साहित करता है | अतएब 
नागरिक अपनी अभिरुचि के अनुसार इन विविध योजनाओं का उपभोग 
करते हैं। 

(४ ) आधिक विकास :--प्रत्येक नागरिक के लिये धनोपार्जन 
आवश्यक है | इसकी व्यवस्था मनुष्य व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकता 
है। इसके लिये उसे आर्थिक संगठन, ओर अन्य साधनों की आवश्यकता 
होती है। रेल, व्यापार व्यवसाय, उद्योग-घन्धे कल्न कारखाने नहर, बंक 
इत्यादि अनेकानेक साधनों द्वारा राज्य नागरिकों के लिये घन उपाजन के 
मार्ग सुगम बनाता है | इन सब की व्यवस्था संगठन, आयोजन और निय- 
न्त्रण राज्य द्वार ही सम्भव है। अतः इन सब साधनों के लिये व्यक्ति 
राज्य पर पूर्णतया अवलम्बित है | 

(४ ) मनोरज्लन के साधन :--थ्रजायब घर, पुस्तकालय, पार्क, 
प्रदर्शनी इत्यादि द्वारा भी राज्य मनुष्य की विविध आवश्यकओं की पूर्ति 
करता है । 
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(६ ) सभ्य व सुसंस्कृत जीवनः--राज्य को सबसे बड़ी देन है 
सभ्य तथा सुसंस्कृत जीवन । मनुष्य में काम क्रोध ल्ञोभ, मोह, मद, मत्सर 
इत्यादि भावनायें विद्यमान हैं। ये भावनायें संगठित सामाजिक हित अथवा 
संगठित सामाजिक जीवन के लिये घातक हैं। परन्तु मनुष्य का वास्तविक 
प्रकृत रूप यही है। क्योंकि मनुष्य की कुछ मूल प्रवृत्तियों के अन्तर्गत 
प्रजनन की प्रवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति, आत्म-रक्षा की ग्रवृत्ति,; ज्षुधा-शान्ति 
की प्रव्वति तथा अनुकरण की ग्रव्त्ति मुख्य है। उपरोक्त मूल-प्रवृत्तियों तथा 
भावनाओं के अनियन्त्रित व्यवहार से मनुष्य जीवन असन्‍्तोष प्रद, दुखी 
ओर असम्भव हो जायगा। अर्थात्‌ मनुष्य तथा पशु के व्यवहार में कोई 
भेद नहीं रू जायगा। राज्य वह सर्वोच्च शक्ति है, जो इन पर प्रतिबन्ध 
"लगाती है तथा इनका ज्ञेत्र निहित करती है। राज्य अपने नियमों द्वारा 
तथा समाज अपने नेतिक बन्धनों द्वारा मनुष्य को प्रकृत अथवा असम्य 
जीवन की ओर जाने से रोकता है। यदि मनुष्य के ऊपर से राज्य का 
बन्धन अथवा नियन्त्रण हटा लिया जाय तो मनुष्य पुनः पशुवत्‌ हो 
जायगा । अनुभव से यह भी सत्य है कि उपरोक्त भावनाओं की इंद्धि से 
सुखी, संतुष्ट, निभय स्थिर तथा पू्ण-विकास का जीवन भी सम्भव नहीं 
है। अर्थात्‌ राज्य मनुष्य को राज्य-दण्ड द्वारा, तथा सदाचार के सूकम 
बन्धनों से बाँध कर सभ्य तथा सुसंस्कृत जीवन की ओर अग्रसर 
कराता है। 


अध्याय ५ 
शज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त 


समाज की भांति राज्य भी एक अति प्राचीन संस्था है । इसका आदि 
ओर अन्त रहस्यमय है। इसकी उत्पत्ति का रहस्य इतिहास के गरम में छिपा 
हुआ है। इसलिये इसकी उत्पत्ति के विषय में निश्च यात्मक तत्त निर्धारित 
करना सम्भव नहीं है। राज्य तथा समाज की उत्पत्ति मनुष्य की स्वाभाविक 
प्रेरणा के कारण तथा मनुष्य की मौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये. 
ही हुई है। यह बात स्पष्ट है। राज्य की उत्पत्ति के विषय में तक तथा 
अनुमान ही किया जा सकता है क्‍योंकि इतिहास लिखे जाने की प्रथा के 
प्रारभ्म के पहले ही राज्य तथा समाज का भआरमभ्म हो चुका था। अनुमान 
से यह स्पष्ट है कि मानव जाति का संगठन, सभ्यता और उन्नति का 
विकास तथा राज्य-सत्ता का प्रारम्भ और उन्नति समानान्तर है। ये सभी 
सिद्धान्त राज्य की उत्पत्ति तथा राब्य के स्वरूप का ही दिग्दशन कराते हैं। 
राज्य के मुख्य मुख्य उल्लेखनीय सिद्धान्त निम्नलिखित हैं।-- 

१ शक्तिवादी सिद्धान्त :--शक्ति सिद्धान्त में विश्वास करने वाले 
व्यक्तियों का कथन है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति तथा बल्ल-प्रयोग द्वारा ही 
हुई है । उनका कथन है कि कुछ शक्ति शाल्री व्यक्तियों ने अपने बल द्वारा 
ओर अपने पीरुष द्वारा अन्य व्यक्तियों पर विजय प्राप्र की और इन 
व्यक्तियों को अपने आधिपत्य भें संगठित किया | इस प्रकार अनेकों संगठन 
समूह तथा गिरोह की उत्पत्ति हुईं। इन्हीं संगठनों में राज्य और राज्य- 
शासन का सूक्ष्म रूप मित्रता है। शनेंः शनें; एक गिरोह अपनी रक््ा के 
निमित्त, आधिपत्य की लालसा के निमित्त, भूमि और मोजन की सामग्री की 
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उपलब्धि के निमित्त, दूसरे गिरोह को पराजित करके उनपर बल्ल ओर 
शक्ति द्वारा शासन करने लगा | अर्थात्‌ एक अ-समान शक्तिशात्री व्यक्ति 
पराजित समूह का राजा अथवा शासक बन बेठा। इस प्रकार राज्य और 
राज्य-शासन का क्षेत्र बढ़ा । इनके कथनानुसार बल्ल-प्रयोग द्वारा ही एक 
नेता अपने अनुयायियों को आज्ञा-पालन के लिये बाध्य करता है। अर्थात्‌ 
राज्य की उत्पत्ति तथा राज्य-शासन की नींव-शक्ति, विजय, अश्चुता, प्रधा- 
नता आधिपत्य पर ही खड़ी है। राज्य के अस्तित्व तथा संगठन का मूल 
तत्व निखाल्षिस बल्-प्रयोग ही है । 


आलोचना +--कुछु हद तक यह सत्य है कि बल्न-प्रयोग द्वारा ही 
राज्य का आधिपत्य सम्भव है। परन्तु इस सिद्धान्त में यह छझुटि है कि 
- इसका दृष्टिकोश बहुत ही संकुचित है। राज्य की उत्पत्ति के अनेकों 
कारणों में बल्ल-प्रयोग एक महत्वपूण कारण अवश्य है। परन्तु राज्य की 
उत्पत्ति का एकमेव कारण बल्न-प्रयोग नहीं है। बल्ल-प्रयोग के सिद्धान्त 
को मानने वाले निरंकुश राज्य -पद्धति के तत्व पर ही विश्वास करते हैं । 
प्रजातन्त्र-राज्य-पद्धति से वे सवंथैव अनमिश्ञ हैं। परोक्ष अथवा अपरोक्ष 
रीति से हर राज्य की नींव प्रजा की सहायता और अनुमति पर ही निमेर 
है। राज्य का आधार केवल बल न होकर न्याय, नागरिकों की कतंव्य- 
निष्ठा तथा आज्ञा-पालन की इच्छा भी है। इन भावनाओं के बिना संग- 
ठित जीवन सम्भव नहीं है। निखालिस बल्ल-प्रयोग से संगठित राज्य भी 
अस्थायी हो जाते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा भी अआयेगा जब प्रजा राज्य 
के अत्यांचारों से पीड़ित होकर विप्लव कर देगी। सूह्म रीति से देखने से 
मालूम देता है कि राज्य प्रजा की सम्मति ओर सहयोग से ही बल-प्रयोग 
करता है। परोक्षा अथवा अपरोक्न रीति से जनता जानती है कि समाज 
ओर व्यक्ति के हित के लिये कुछ हृद तक राष्य को बल्-प्रयोग करना 
जरूरी है | उदाहरणार्थ समाज हितके लिये राज्य जवानों को सेवा में मरती 
होने के लिये बाध्य करता है। राज्य बल-प्रयोग द्वारा खून खराबी, चोरी, 
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डकेती, सामाजिक संघर्ष तथा अनेकों असामाजिक व्यवहारों को रोकता है ' 
अर्थात्‌ राज्य-संगठन में बल्ल-प्रयोग का भी स्थान है। इसके अतिरिक्त: 
राज्य का स्थायित्व जनता के सहयोग पर ही निर्भर है। राज्य जनता को 
सुखी तथा सन्तुष्ट र््कर ही अपनी नींव को मजबूत बना सकता है | अतः 
राज्य का अस्तित्व केवल बल्-प्रयोग से ही नहीं किन्तु जनता का हृदय जीत 
कर ही सम्भव है | 

(२ ! देवी शक्ति :---इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य की स्थापना 
इश्वर ने की है। कुछ लोगों का कथन है कि ईश्वर ने राजा को अपना 
प्रतिनिधि बनाकर संसार में शान्ति और सुव्यवस्था ल्वाने के लिये भेजा ). 
कहीं कहीं राजा ईश्वर का अवतार तक माना जाता था, और राजा ईश्वर 
का अंश ही समझा जाता था। इन विचारों के समर्थक “मध्यकालीन 
योरोप में थे | महाभारत में भी इस सिद्धान्त का उल्लेख है । यहूदी और 
मुसत्लमान धर्म में भी राजा को देवी-विभूति मानते हैं। इस सिद्धान्त का 
निचोड यही है कि राज्य इश्वरदत देन है। तदनुसार राज्य के अधिकार 
ईश्वर-प्रदत्त हैं । प्राचीन काल में लोगों को धर्म के प्रति श्रद्धा थी | इस. 
लिये प्रजा इस सिद्धान्त में विश्वास करती थी | 

जिस समय देवी शक्ति सिद्धान्त का प्रचार हुआ उस समय राजा भी 
धर्म-मीर हुआ करते थे । वे घर्म के बन्धनों को मानते थे, और धर्म की. 
अवहेलना नहीं करते थे | इस कारण धरम के निर्धारित नियमों के अनुसार 
शासन करते थे। प्रजा-रक्ञन ही राज्य का सर्वोच्च धर्म था| इस कारण 
राजा स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश नहीं होता था। परन्तु प्रजा के कल्याण 
की सतत चिन्ता करता था। समय बदला, राजाओं में स्वार्थ-कामना 
बढ़ी | योरोप के कई देशों में राजा अत्याचारी, दुष्ट और स्वेच्छाचारी, 
हुये। राजाओं को क्ंब्यों की विस्टृति हो गई केवल अधिकारों की ही 
चिन्ता होने लगी। उनमें यह भावना प्रब्वलित होने लगी कि वे ईश्वरीय 
अंश होने के कारण, उनके कार्यों की विवेचना करने का किसी को अधि- 
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कार नहीं है--क्रमशः समय बदला, अ्रन्ध-विश्वास का स्थान तक और 
विवेक तथा वेशानिक दृश्कोण ने ज्लिया | इस युग में प्रजातन्‍्त्र की भावना 
बढ़ने लगी, और देवी सिद्धान्त की शक्ति क्ञीण होने लगी, ओर राष्य की. 
उत्पत्ति के दूसरे कारण ढूँढ़े जाने लगे । 


आलोचना 


गुण ;--अन्यविश्वास के कारण जब तक प्रजा राजा को ईश्वरीय 
अंश मानती है, तब तक प्रजा भय के कारण कभी विप्लब नहीं करेगी। 
ञ्र्थात्‌ राज्य में अराजकता, उथल्षन-पुथल्न का भय नहीं होगा । 

। दोष :--( १ ) यह सिद्धान्त अन्धविश्वास पर ही निर्भर है। इसमें 
तक तथा बुद्धि के लिये स्थान नहीं है। (२ ) जिस संगठन का मुख्य 
तत्व भय है, इसकी नींव बाल के दीवार के समान है। (३ ) यह 
सिद्धान्त केवल राज्यतन्त्र का समथक है, प्रजातन्त्र का नहीं। ( ४ ) राजा 
ईश्वरीय अंश है, तथा राज्य ईश्वर की देन है। इस कारण दुषड, दुराचारी 
अयथोग्य राजा के प्रति भी राजमक्ति करना आवश्यक है, क्योंकि राजाजा 
भंग करने का अर है, ईश्वर की आशा का उल्लंघन करना । 

प्राचीन काल में राज्य ओर धर्म में घनिष्ट सम्बन्ध था | उस काल में 
राज्य और समाज का संगठन धर्म के कारण ही हो सका । आज का युग 
वैज्ञानिक थुग है। विद्या ओर बुद्धि की उन्‍नति के साथ ही साथ “राज्य 
इएवर प्रदत्त संस्था है?--यह विश्वास सबंधा लुप्त हो गया है। 

इस थुग में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धान्त यह है कि राज्य मनुष्य कृत 
संस्था है, मनुष्य द्वारा काय करती है, मनुष्य के कल्याण के लिये इसकी 
सृष्टि है और मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूति के लिये इसका 
संगठन है । 

(३ ) सामाजिक इकरारनामे का सिद्धान्त ः--इस सिद्धान्त के 
अनुसार राष्य मनुष्य कृत संस्था है, ओर कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति 
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के लिये इकरार नामे द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। इनका कथन है कि 
राज्य का निर्माण न तो देवी शक्ति से हुआ है, ओर न तो बल्ल-प्रयोग से । 
इस सिद्धान्त का उल्लेख महाभारत में तथा ग्रीक पुस्तकों में भी मिलता 
है | अठारहवीं शताब्दी में इसके प्रचारक हॉब्स, लॉक और रूसो थे । 

(अ ) प्राकृतिक अवस्था अथवा जंगली जीवन :- हॉब्स, 
लॉक, ओर रूसों का कथन है कि समाज और राज्य के निर्माण के पूष 
मनुष्य का प्राकृतिक जीवन था, और प्राकृतिक नियमों से वह आबद 
था। परन्तु प्राकृतिक जीवन के विषय में इन तीनों के विचार कुछ 
भिन्‍न हैं। 

हॉब्स :--हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जीवन 
एकाकी कुत्सित, दरिद्रतापूर्ण, पाशविक, ओर क्षुण मंगुर था। मनुष्य 
स्‍्वार्थी कगडालू ओर मकक्‍्कार था। इस अवस्था में मनुष्य को मरने का 
सदा भय लगा रहता था। इस अवस्था में न्याय अन्याय, मेरा तेरा, इन 
भावनाओं का उदय ही नहीं हुआ था, अर्थात्‌ प्राकृतिक अवस्था में 
किसी प्रकार का संगठित आथिक अथवा सामाजिक जीवन ही नहीं था । 
मनुष्य का जीवन अनियन्त्रित था अपनी इच्छा और भावना को पूर्ण- 
रूपेण व्यक्त करने के लिये प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र था। इस प्रकार यह 
अवस्था संघ, युद्ध, दुख तथा अशान्ति से परिपूर्ण थी। इस अवस्था में 
भत्ते बुरे का ज्ञान नहीं था, न घर था न व्यवप्ताय | जीवित रहने की वीघत 
इच्छा प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान होती है, ओर यह इच्छा प्राकृतिक अवस्था 
में भी थी । ह 

मनुष्य में बुद्धि है। बुद्धि के बल्न से मनुष्य ने समझ लिया कि जान 
माल की रक्षा तथा आथिक आवश्यकताओं की पूति के लिये मनुष्य को 
संगठित जीवन जरूरी है | परस्पर सहयोग से ही उपरोक्त विषयों की व्यवस्था 
सम्भवनीय है। शान्ति और सुब्यवस्था के बिना मनुष्य अपने परिश्रम के 
फल्न का उपभोग नहीं कर सकता है। हॉब्स के मतानुसार शान्तिणे- 


हि कट 


प्‌ की 


जीवन-यापन के निमित्त मनुष्यों ने अपने समस्त अधिकार तथा शक्तियाँ 
एक शक्ति-शाली व्यक्ति को बिना शर्त के दे डालीं, अर्थात्‌ इकरार 
एकांगी था । शासक किसी शर्ते से बँघा हुआ नहीं था। वह थेन केन 
प्रकारेण राज्य कर सकता था। अर्थात्‌ शासक न्याय, अन्याय, निरंकुशता, 
वैध अथवा अवैध रीति से राज्य करने के तिये पूर्य स्वतन्त्र था। हॉब्स के 
अनुसार राजनेतिक संगठन द्वारा प्रजा ने अपने सभी अधिकार बिना शर्ते 
के एक व्यक्ति को अर्पित कर दिये थे। अर्थात्‌ हॉब्स निरकुश राज्य पद्धति 
का समर्थक था | अतएव इकरार के बाद प्रजा राजा को पदच्युत करने के 
अथवा शासक के अधिकारों का अपहरण करने के अधिकारों से पूर्ण रूप 
से वंचित हो गई । 

लॉक :--लॉक के अनुसार प्राकतिक जीवन सुख पूर्ण और शान्ति 
पूर्ण था। मनुष्य प्राकृतिक नियमों का पालन बुद्धि और बिवेक के साथ 
करता था। इस अवस्था में मनुष्य निःसंकोच भाव से जीवन, सम्पत्ति 
तथा स्वतन्त्रता का उपभोग करता था। लॉक के अनुसार ये तीनों 
प्राकृतिक नियमों के अन्तर्गत हैं। खाद्य पदाथ पर्याप्त मात्रा में पाये जाते 
थे। प्राकृतिक जीवन में प्राणिमात्र में किसी प्रकार की विषमता नहीं थी । 
ऊँच नीच अमीर गरीब का भेद माव नहीं था। मनुष्य स्वतन्त्र था, शान्ति 
ओर सहयोग से रहता था। सवंत्र समानता विराज रही थी। “हम” 
“तुम” की भावना नहीं थी। शरीर ओर मन दोनों ही स्वस्थ थे | 

लॉक के अनुसार सामाजिक संगठन नहीं था। किन्तु प्राकृतिक 
अवस्था में भी मनुष्यों में राजनेतिक भावना विद्यमान थी | 

फिर इस स्वर्ग तुल्य जीवन में किस बात की कमी थी १ यह प्रश्न 
स्वाभाविक ही है। लॉक के अनुसार | १ » मंगड़े के बाद फ़ेसला करने 
वाला कोई व्यक्ति नहीं था। (५ २ ) न्याय को कार्यान्वित करने के लिए. 
सर्वोच्च शक्ति की आवश्यकता थी । , ३ ) अधिकार और कतंव्यों का ज्ञान 
कराने वाली कोई शक्ति नहीं थी। क्रमश: अधिकारों का यथायोग्य उपभोग 
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करने के लिए. संगठित जीवन की आवश्यकता मालूम पड़ने लगी। क्योंकि 
घन ओर सम्पत्ति की रक्षा असम्मव सी होने लगी । 

इन असुविधाशओं के कारण मनुष्य ने संगठित जीवन अ्रथवा समाज 
की रवना की । मनुष्य ओर समाज के बीच एक समभौता हुआ जिसके 
अनुसार उन्होंने समाज को दो अधिकार दिये। ( १ ) कानून बनाने कां 
अधिकार ( २ ) न्याय वितरण करने का अधिकार | लॉक के अनुसार 
समाज ने राजा या शासक को सीमित अधिकार दिये ये। ये अधिकार इसी 
शर्त पर दिये गये थे कि शासक इनका सदुपयोग करे । अर्थात्‌ लॉक चैधा- 
निक शासन पद्धति की पुश्टि करता था | 
|... रूसो :--रूसो के मतानुसार प्राकृतिक जीवन सीधा सादा ओर सुख 

पर्ण था | मनुष्य की आवश्यकताएँ परिमित थीं, और वह अपनी सब 

ख्र[वश्यकताओं की पति कर सकता था। मनुष्य सदाचारी था। प्राकृतिक 
जीवन सुखमय आदश जीवन था। धीरे धीरे मनुष्य में श्ञान की इंद्धि हुईं 
उसकी आवश्यकताए बढ़ीं, 'मेरा-्तेर! अथवा निजी सम्पत्ति की भावना 
का उदय हुआ, और मनुष्य में विज्ञासिता बढ़ी । अब भूमि और विल्लास 
की सामग्री की कमी होने लगी । क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी । 
अहंकार का उदय हुआ । अब 'ेरा-तेरा” कगड़ा, संघष ओर अन्य दुर्भा 
वनाओं का उदय हुआ । इस आपत्ति से बचने के लिए मनुष्यों ने सम 
भौता किया और अपने सब अधिकार संगठित समाज को अ्रपित किये । 
सामाजिक इच्छा ही मनुष्य की सदइच्छा का स्वरूप माना गया। शअ्रतः 
मनुष्य ने अपने संपूर्ण अधिकार समाज को अपित किये। इस 'सामूहिक 
विचार! से ही राज्य की उत्पत्ति हुई | रूसो के मतानु सार सामूहिक विचार! 
ही राब्य के अधिकारों का स्रोत है। अ्रर्थात्‌ रूसो प्रजातन्त्र राज्य का प्रति- 
परादन करता था | 

संक्षिप्त में इतना ही कहना यथायोग्य होगा कि हॉब्स के मतानुसार 
सुख-शान्ति और सुब्यवस्था स्थापन करने के लिए, मनुष्यों ने अपने समस्त 
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अधिकार एक व्यक्ति को बिना शर्त के अपित किये, ओर परिणाम स्वरूप 
राजाज्ञा तथा राज नियमों का पालन करने के लिए वे बाध्य हुए। अर्थात्‌ 
हॉब्स ने निरंकुश राजतन्त्र की चर्चा की है। 

लॉक के अनुसार समाज ने शजा को समस्त प्राकृतिक अधिकार 
समपित नहीं किये । केवल्ल कुछ सीमित अधिकार ही समपित किये | 
प्रजा अन्य प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग निविध्नता से करने लगी। 
अतएव यदि राजा अपने अधिकारों का छुरुपयोग करे तो ग्रजा को दूसरा 
राजा चुनने का पूर्ण अधिकार था। इस प्रकार ल्लॉक ने सीमित राजतन्त्र 
की नींव डाली | 

रूसो के मतानुसार मनुष्यों ने सुखशान्ति ओर सुब्यवस्था के निमित्त 
नये समाज को ही समस्त प्राकृतिक अधिकार प्रदान किये तथा राजप्रभ्ुता 
भी प्रदान कर दी। अर्थात्त्‌ राजप्रभुता का मूत्र सामूहिक विचार' ही है । 
प्रजा शासक व शासित दोनों ही है। व्यक्तियों के हाथ में शासन की 
बागडोर है वे भी सामूहिक विचार” के अन्तर्गत हैं। जनता दुष्ट शासकों 
को हटाकर दूसरे शासकों को नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार रूसो ने 
जनमत को प्रभ्गुता दी और प्रजातन्त्र राज की पुष्टि की । 


सामाजिक समभोते के सिद्धान्त की आलोचना :---ऐतिहासिक 
आल्लोचना ( १ ) सब प्रथम तो इतिहास में ऐसा कोई दृश्टन्त नजर नहीं 
आता है, जब असभ्य ओर जंगली जातियों ने मिलकर समझोते द्वारा 
राज्य की स्थापना की हो। अर्थात्‌ ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिद्धान्त सबंधा 
दोष पण है । 
( २ ) प्राकृतिक अवस्था का चित्र काल्पनिक मालम देता है। 
नुष्य समाज के बिना कमी रह ही नहीं सकता है,। जिस एकाकी जीवन 
का चित्रण हॉब्स, लॉक ओर रुसो ने किया है वह निमूल है| आदिम 
निवासी भी गिरोह, समूह अथवा कुट्ठम्ब बनाकर रहते थे और रहते हैं। 
ममुष्य की यह स्वाभाविक प्रेरणा है। 


( ३ ) सामाजिक समझौते का सिद्धान्त तक युक्त नहीं है। इस 
सिद्धान्त के प्रवतकों ने प्राकृतिक थुग के मनुष्यों का जीवन श्रसभ्य, 
असंगठित, एकाकी तथा समाज रहित दिखलाया है। परन्तु इन विद्वानों ने 
एकाएक असम्य व्यक्तियों में सामाजिक एवं राजनेतिक भावना के उदय 
का वर्णन भी किया है। इस एकाएक ज्ञानोदय के परिणाम स्वरूप उनमें 
सामाजिक तथा राजनेतिक संगठन की योग्यता एवं क्षमता का वर्णन भी 
किया है | तक की दृष्टि से इस सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है | 

( ४ ' व्यवह्यर्कि रूप से भी यह सिद्धान्त दोष पणु है। समझौता तो 
दो व्यक्तियों में होता है। गंभीरता पक विचार करने से यह निष्कष निक- 
लता है कि यदि समाज का कोई अंग राज्य से अ्सन्तुष्ट हो जाय, तो वह 
राज्य की अवज्ञा करे तथा समभोते को तोड़ देने का अधिकारी बन बेठे | 
क्योंकि कोई भी राज्य समाज के सब अंगों को सन्तुष्ट नहीं कर सकता है | 
अर्थात्‌ समझौते का सिद्धान्त क्रान्ति को प्रोत्साहित करता है। 

(५ ) इस सिद्धान्त के अनुसार रब्य की सदस्यता ऐच्छिक है। परन्तु 
बास्तव में ऐसा नहीं हो सकता है । 


(६ ' हजारों लाखों वर्षों पूथ किया हुआ समभौता आधुनिक पीढ़ी 
पर लागू नहीं हो सकता है। क्योंकि आधुनिक समाज ने उसे मान्य नहीं 
किया है। श्रर्थात्‌ इस मतानुसार राज्य शाश्वत और सबकात्लीन संस्था 
नहीं है। अन्य समुदायों की तरह ह्ञण मंगुर तथा अस्थायी संस्था है | 

आधुनिक काल में इकरारनामे के सिद्धान्त को कोई नहीं मानता है | 
यह सिद्धान्त दोष-पूर्ण होते हुये भी मानव जाति के लिये ओर व्यवहारिक 
जीवन में लाभग्रद हुआ है। इस सिद्धान्त ने निरंकुश राज्यतन्ज् का विरोध 
किया है ओर प्रजातन्त्र राज्य व ज्ञोकमत को महत्व दिया है । राजा निस्सं- 
कोच भाव से प्रजा को पददलित करते थे पर अब वे प्रजा से भयभीत होने 
लगे थे। तथा प्रजा रंजन भी अपना धर्म समझने लगे थे। इस प्रकार 
इस सिद्धान्त के कारण निरंकुश राज्य पद्धति का अन्त हुआ ओर प्रजा- 


पर 


तन्‍्त्रात्मक विचारधारा को प्रोत्साहना मित्नी । बल्ल प्रयोग तथा ईश्वरीय 
उत्पत्ति के सिद्धान्त पर से ज्ञोगों का विश्वास हटने लगा था। अब ग्रजा 
की सम्मति ही राज्य की नींव को सुदृढ़ बना सकती है, इस भावना का 
उदय हुआ । इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त के कारण राज्य केवल प्राकृतिक 
देन नहीं वरंन मनुष्यक्ृत संस्था है इस विचार  घारा को अग्रस्थान मिल्ना । 


(४ ) पिठ प्रधान सिद्धान्त :-- राज कुट॒म्ब का बृहत स्वरूप है । 
कुटग्ब मिलकर परिवार बने, और परिवार मिल्रकर कुल बने, और अनेक कुल 
मिलकर राज्य बने । कुट॒म्ब ही राज्य का आदिम स्वरूप था। कुट्ब का 
शासक पिता था और उसकी आशा का पालन करने के लिए. सब कुटम्बी. 
बाध्य थे। कुटम्ब का बृहत स्वरूप परिवार और कुल है। और इनका 
मुखिया अथवा शासक कुल्ल अ्रथवा परिवार का वयोबृद्ध व्यक्ति होता था। 
कुल और परिवार का दायित्व इन्हीं पर था। क्रमशः कुटम्बों ने जाति 
ओर कुल का रूप धारण किया ओर इन्हीं के सम्मिलित रूप से राज्य की. 
स्थापना हुईं । राजाज्ञा पिता की आज्ञा का विस्तृत रूप है। राज्य 
पितृप्रधान कुटम्ब का विस्तृत तथा विशाल स्वरूप है । 


(४) सात प्रधान सिद्धान्त +--भारत के दक्षिण में मल्नाबार में, आस्ट्रे- 
लिया में तथा पूर्वद्वीप समूह में समाज की व्यवस्था मातृमूलक है। इतना 
कहना उपयुक्त होगा कि संसार के अधिकांश देशों के समाज पितृप्रधान ही 
है। मातृप्रधान सिद्धान्त और पितृप्रधान सिद्धान्त मित्नते जुलते हैं। भेद 
केवल इतना ही है कि मातृप्रधान सिद्धान्त में परिवार की पहिचान माता 
द्वारा ही होती है। तथा परिवार की शासक माता ही होती है। प्रारम्भिक 
जीवन में मनुष्य समूह में रहते थे । सामाजिक संगठन विद्यमान था, और 
एक हरी के कई पति हुआ करते थे, अर्थात्‌ स्थायी विवाह पद्धति नहीं 
थी | इस कारण ज्री द्वारा ही वंश चलते थे बंश की गणना माता द्वारा ही 
होती थी। वंश सनन्‍्तान तथा सम्पत्ति की कर्ता तथा उत्तराधि- 


प्ण्य 


कारी माता ही हुआ करती थी। मातृप्रधान कुट॒म्ब का मी इहत रूप 
राज्य है । 

मातृप्रधान सिद्धान्त तथा पितृप्रधान सिद्धान्त कुटम्ब की उत्पति का 
दिगदर्शन कराता है, राज्य की उत्पत्ति का नहीं | इसके अतिरिक्त मातृप्रधान 
तथा पितृप्रधान सिद्धान्त राँव्य के उत्पत्ति का कारण रक्त सम्बन्ध से ही लेते 
हैं। अतः यह दृष्टिकोण एकांगी तथा सीमित है । 


(६)आधिक सिद्धान्त +---कुछ लोगों का कथन है कि राज की उत्पत्ति 
का कारण अथ ही है | मनुष्य की आवश्यकताएँ अनेक ओर अनन्त हैं । 
ओर उनकी दंद्धि होती जाती है। मनुष्य इन विविध आवश्यकताश्रों की 
पूति अकेले नहीं कर सकता है। संगठित रूप से ही वह अपनी आवश्य- 
कताओं की पूति कर सकता है। यही संगठित रूप समाज कहलाता है । 
समाज को सुसंगठित तथा व्यवस्थित रूप से चल्ाने के लिए नियम कानून 
बनाने पड़ते हैं। अलग अल्लग कार्यों को सुविधानुसार अलग अलग लोगों 
में विभाजित किया जाने लगा । नियम की देख रेख करने के लिए ओर 
नियम को तोड़ने वाल्नों को दर्ड देने के लिए सरकार की उत्पत्ति हुईं । 

बहुत अंशों तक यह सिद्धान्त ठीक हैं। परत राज्य मनुष्यों की 
गआथिक आवश्यकताओं के अतिस्क्ति ओर भी अनेकों प्रकार की आवश्यक- 
ताश्रों की भी पूृति करता है । अतः यह सिद्धान्त भी एकांगी है। इसका 
इृष्टिकोण मी सीमित है ! 

( ७ ) विकास सिद्धान्त :--उपरोक्त सिद्धान्तों में केवल आंशिक 
सत्य है | प्रत्येक सिद्धान्त में राज्य के कुछु तत्वों पर विचार किया गया है। 
आधुनिक विद्वानों का विचार है कि राज्य की उत्पत्ति विकास सिद्धान्त के 
अनुसार हुईं है। इनके विचारानुसार राज्य न तो ईश्वरीय देन है ओर न 
तो वह बल प्रयोग से बना है; न केवल समभौते से इसकी रचना हुई है 
ओर यह न केबल कुटुम्ब के उच्चतर विकास से ही बना है। राज्य अनेकों 
शेतिहासिक शक्तियों के विकास का संगठित स्वरूप है। राज्य की उत्पत्ति 


रे 


किसी विशिष्ट समय परिस्थिति अथवा कारण से नहीं हुई है । परन्तु राज्य 
मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा तथा ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। 

प्रत्येक काल ओर देश में राज्य छोटे बड़े किसी न किसी अवस्था में 
सदेव विद्यमान था ओर रहेगा। राज्यहीन प्राकृतिक अवस्था की तो कल्पना 
ही नहीं की जा सकती है । क्योंकि राज्य मनुष्य-स्वभाव की प्रवृत्तियों का 
विकासित रूप है। मनुष्य को प्रकृति से ही सुब्यवस्था, आज्ञापालन, ओर 
नियन्त्रण की आवश्यकता होती है । इसके अ्तिस्क्ति भौतिक जीवन यापन के 
लिये मी उसे समाज और सरकार की आवश्यकता होती है | अर्थात्‌ राज्य के 
उत्पत्ति का बीज मनुष्य स्वभाव में ही पाया जाता है, ओर राज्य की 
उत्पत्ति मनुष्य की ग्रावश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त ही होती है | 


प्रारम्मिक अवस्था मे मनुष्य म॑ राजनेतिक प्रवृत्ति विद्यमान थी परन्तु 
वह बहुत ही ज्ञीण थी। सामाजिक जीवन भी अनेकों परिस्थितियों को पार 
करके इस आधुनिक स्वरूप पर पहुँचा है। अर्थात्‌ राननेतिक तथा सामाजिक 
जीवन की वृद्धि भिन्न-भिन्न दशाओं ओर भिन्न-भिन्न कारणों से शनेः शनैः 
हुई है | समय ओर स्थान के अनुसार किसी का प्रभाव अधिक और किसी 
का कम हुआ है | सामाजिक जीवन के विकास के साथ ही साथ राज्नैतिक 
संगठन का विकास हुआ, अर्थात्‌ इनका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है | 


संक्षिप्त मं इतना कहना पर्याप्त होगा कि राज्य ओर सरकार किसी न 
किसी रूप में सदंव विद्यमान रहे ओर रहेंगे | इसका थ्रादि और अन्त खोज 
निकालना कठिन समस्या है | इसका भूत और भविष्य मी अज्ञात के गर्भ में 
ही रहेगा | राज्य की आदिम अवस्था का अनुमान ही किया जा सकता है ! 
उसी प्रकार इसके भविष्य का भी अनुमान ही किया जा सकता है | 
परन्तु इतना निश्चय ही कहा जा सकता है कि जब तक प्रथ्वीपर मानव- 
जाति रहेंगी तब तक छोटे बड़े किसी न॑ किसी प्रमाण में राज्य 
अवश्य रहेगा । 


द्‌ 


प्प्ष्े 


जन 


आदिमकाल से लेकर ग्राजतक राज्य का छोटे प्रमाण से लेकर 
क्रमश: विकास होता गया है! राज्य का आधुनिक संगठित स्वरूप उसी 
विकास का परिणाम है| भविष्य म॑ भी इसी प्रकार राज्य-विकासमान 
होता जायगा | अब राज्यों का संगठन विकास की इस सीमा को पहुँच 
चुका है कि जब कुछ राजनैतिक सम्पूर्ण मानव-समाज का एक संगठन? 
तथा “विश्व के समस्त राज्यों का एक विश्वव्यापी राजनीतिक संगठन? का 
स्वप्न देख रहे हैं | राज्य इतिहास की उपज है। राज्य के रूप, विस्तार तथा 
कार्यक्षेत्र में बहुत परिवर्तन हो छुके हैँ | इस ऐतिहासिक विकास को देखते 
हुये मानव-समाज का एक राज्य, एक समाजः का अनुमान किया जा 
सकता है । 

राज्य की उत्पत्ति, विकास तथा निर्माण के प्रमुख कारण :-- 
इसके अतिस्क्ति राज्य के विकास में रक्त सम्बन्ध, धर्म, समान रीति-रिवाज, 
बललप्रयोग, गाथिक गावश्यकतायें, शान्ति श्रौर सुरक्षा की आवश्यकता 
तथा राजनीतिक चेतना अथवा सचेत ल्ोकमतः? इत्यादि अनेकों साधनों ने 
भरपूर मदद की है । 


( १ ) रक्त सम्बन्ध :--प्रारम्भिक जीवन में रक्त सम्बन्ध ही मनुष्य 
की एकता तथा सहयोग का मुख्य कारण था, तथा परस्पर आकर्षण ही 
मनुष्य के सर्वमथम समाज अ्रथवा कुट्धम्ब की सृष्टि करता है | कुटठुम्ब का 
विकास परिवार में हुआ ओर परिवार का कुल में | सामाजिक प्राणी होने के 
नाते मनुष्य समुदाय बनाकर रहने लगा,ओर आवश्यकतानुसार यह समूह एक 
स्थान से दूसरे स्थानपर मव्कने लगा | इस प्रकार मनुष्य का ्ाति प्राचीन जीवन 
पाखिरिक जीवन था | इसी पारिवारिक जीवन के पल्लस्वरूप वंश, जाति 
तथा वर्ग बने | पारिवारिक जीवन सुव्यवस्थित बनाने के लिए नियम और 
कानून बनाये गये | यही राज्य और सरकार का श्रीगणेश था | कुछ काल 
के अनन्तर कुल्न का शासक तथा संरक्षक ( कुलपति ) राजा कहलाने 


हा 


लगा | उसके शासन का ज्षेत्र राज्य कहलाने लगा । कुल्ल के विस्तार से 
राज्य बने और राज्य के विस्तार से साम्राज्य बने, ओर थ्राज मानव-समाज 
संघर्ष और महायुद्धों से थककर अन्तर्रष्रीयता की ओर मुक रहा है, और एक 
अन्तर्राष्ट्रीय समाज व राज्य का सुख स्वप्न देख रहा है। मेंकश्राइवर ने सत्य 
ही कहा है कि रक्त सम्बन्ध से समाज की स्थायना हुई है ओर समाज 
से राज्य की | 
(२) धर्म:--पिछड़ी हुई जातियों में तथा आदिपुरुणों में धर्म 
बन्धन महत्वपूर्ण बन्धन हे । रक्त-सम्बन्ध द्वारा संगठित समाज को धम 
मजबूती से बाँधता है | हमारे पूर्वज आदिकाल में ग्रकति की आराधना 
ओर अपने पूर्वजों की आराधना करते थे | फिर वे मूर्ति-पूजक बन गये । 
धर्म और रक्त-सम्बन्ध एक ही भावना के दो रूप हैं। एक ही देवता 
की आराधना करने से, एक ही प्रकार के धार्मिक अनुशासन के अन्तर्गत 
रहने से, एकता की भावना का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक ही है। धर्म 
की आह्ाहना देकर एक समुदाय अपना बचाव दूसरे समुदाय के 
आक्रमण से करता है। राज्य की उद्पत्ति तथा निर्माण में धर्म का भी 
प्रमुख स्थान है। 
(३ ) समान शीति रिवाज:--स्क-सम्बन्ध से सम्बन्धित तथा 
समान-धर्म से आबद्ध जनसमूह भ॑ समान रीति-रिबाज और समान रहन- 
दहन की उपज स्वाभाविक ही है। ये भो एकता की भावना को बढ़ाते 
हैं| समान रीति-स्विज राजनीतिक संगठन को हृढ बनाने में सहायक है | 
(४) आर्थिक आवश्यकतायें:--जैसे-जैसे आर्थिक दशा सुधरने 
लगी व्यवसाय तथा नये-नये गआ्थिक साधनों की उलत्ति होने लगी। 
वैसे-वैसे सम्पत्ति, धनवितरण, श्रम विभाजन के फल इत्यादि की समस्यारं 
समाज के सम्मुख आ खड़ी हुई | प्राचीनकाल में ये समस्‍यायें रीति-रिवाज 
द्वार हल हुआ करती थीं। परन्तु जब आर्थिक व्यवस्था जग्लि होने लगी 
तब आर्थिक माश़ों का निर्णय करने के लिए तथा अन्य समस्याओं को 


पद 


हल करने के लिए अधिकारपूण तथा निश्चयाव्मक कानूनों की आवश्यकता 

हसूस होने लगी | अब इन आर्थिक समुदायों को यथास्थान रखने के 
लिए एक सर्वोच्च संस्था की आवश्यकता हुईं | इस प्रकार राज्य और राज्य- 
सत्ता की उत्पत्ति हुई। आर्थिक आवश्यकतायथें राज्य के विकास ओर 
निर्माण का महत्वपूर्ण कारण है। 

( ४ ) राज्य की उत्तत्ति में बल्प्रयोग के स्थान के विषय में विवेचना 
हो चुकी है । 

( ४ ) शान्ति और सुरक्षाः--सामाजिक जीवन में जान माल की 
स्क्षा के लिए मी एक सर्वोच्चशक्ति की आवश्यकता मालूम होने लगी । 
समाज में सुख और शान्तिपूर्वक्ष जीवनयापन के लिए तथा बाहर के 
आक्रमण शऔर अन्दर के मंघ्र्ष से जनता की रक्षा करने के लिए, रक्ता 
सम्वस्धी संगठन की भा आवश्यकता महसूस होने लगी। इस आवश्यकता 
की पूर्ति के लिये राज्य की सर्वोश्वशक्ति की उत्पत्ति हुई 


( ६ ) राजनीविक चेतना:--जत्र मनुष्य एक निश्चित भूमि-भाग 
पर वंशानुवंश वास करने लगा तव यह स्वाभाविक ही है कि उसको उस 
भूमि से प्रेम होने लगा | इसके अतिरिक्त शान्तिमय जीवन तथा भौतिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति मी पर्यौ्त मात्रा में होने लगी। इससे समाजमे राज- 
नीतिक संगठन के प्रति सहयोग,प्रेम और भक्ति की मावना उत्पन्न होने लगी 
यहीं राजनीतिक चेतना है । क्रमशः राजनीतिक चेतना अथवा राष्ट्रीय 
भावना का स्थान राष्ट्रीय संगठन में सर्वोच्च अथवा महत्वपूण होने लगा | 
आधुनिक राज्यां म॑ राज्य का ज्षेत्र तथा धर्म का ज्षेत्र प्रथक होने लगा 
है | क्रमशः जनता में राजनैतिक कार्यों में राष्ट्रीय मावना की जाशति होने 
लगी और धार्मिक भावना का लोप होने लगा, और राजतन्त्र राज्य 
गशतन्त्र तथा प्रजातन्त्र राज्य में परिणित होने लगे | मारत में थी आज 
धम निरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई है | 
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इस प्रकार राष्ट्रीय संगठन को दृढ़ बनाने मे और राज्य के विकास में 
अनेकों शक्तियों का प्रभाव पढ़ा है। ऐतिहासिक काल से उपरोक्त सभी 
शक्तियाँ राज्य संगठन को बनाने व दृढ़ करने म॑ सहायक हुई हैं । राज्य 
संगठन को दालने म॑ समयानुसार इन सब का स्थान नगण्य नहीं है | 


सेन्द्रीय सिद्धान्त:--बह सिद्धान्त राज्य के स्वरूप की विवेचना 
करता है। राज्य के उत्पत्ति का नहीं। कुछ विद्वानों का कथन है कि राज्य 
सेन्द्रीय पुरुपवाची प्राणी है । मनुप्य के शारीरिक अवयवों से राज्य के भिन्न 
भिन्न अंगों की तुलना इस सिद्धान्त के अनुसार की जाती छै। राज्य के 
नागरिक राज्य रूपी शरीर के कोप ( (/७॥|$ ) हैं। राजसत्ता का ठुलना 
मनुष्य के व्यक्तित्व से, नियम और प्रथाओं की तुलना मनुष्य के मस्तिष्क से, 
व्यापार और कृषि की तुलना मनष्य के पेट तथा मुँह से, सार्वजनिक 
राजस्व की तुलना रक्त से इत्यादि की जाती है। इसके अ्रतिस्क्ति सावयब 
सिद्धान्त के लेखकों का कथन है कि जिस प्रकार शरीर की वाल्यावस्था, 
योवनकाल, वृद्धावस्था तथा मृत्यु होती है उसी प्रकार राज्य की उत्पत्ति 
उन्नति तथा अबनति होती है। शरीर के अलग-अलण अ्रंगों का जेसे आँख 
हाथ इत्यादि का निधीरित काय क्षेत्र होता है और शरीर के बिना 
इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार राज्य के प्रथक अंगों का 
प्रथक अस्तित्व नहीं है, और राज्य का प्रत्येक अंग निर्धारित कार्य सावजनिक 
हित की दृष्टि से करता है, अथीत्‌ राज्य की प्रकृति सेन्द्रीय पदार्थ के 
समान है । 


बुछु अंश तक इस सिद्धान्त म॑ सत्यता है। राज्य की उन्नति और 
अवनति होती है। राज्य विकासप्तान हैं। परन्तु राज्य के प्रत्येक अंग को 
व्यक्ति के अवयव से तुलना करना मूग्बता ही नहीं परन्तु अतिशयोक्ति है। 
यह सिद्धान्त हानिकारक भी है। क्योंकि सेच्रिय पदाथ एक दसरे पर - 
अवलम्बित रहते हैं। उनका कोई अलग अ्रस्तिव नहीं होता है | इस 
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तुलना से यह आशय निकलता है जैसे मनुष्य शरीर के कोष ( 09॥)8 ) 
एक दूसरे पर अवलम्बित है उसी प्रकार व्यक्ति राज्य पर पूर्णतया अवलम्बित 
है | इस सिद्धान्त से व्यक्ति स्वातन्त्य का लोप हो जायेगा। यह सिद्धान्त 
राज्य की निरंकुशता को प्रश्नय देता है | 

राज्य के अंग ( व्यक्ति ) हाथ, पेट इत्यादि की तरह असहाय अचेतन 
नहीं है | राज्य के कोप अर्थात्‌ नागरिकों में स्व॒तन्त्र चेतना, विवेक तथा 
यक्तित्व है | राज्य निरंतर चलनेवाली स्थायी संस्था है | राज्य की श्रवनति 
तथा उन्नति होते हुये मी मनुष्य शरीर की तरह उसका लोप नहीं होता 
है | राज्य के विकास तथा उन्नति में प्रजा का हाथ है। प्रजा के आत्मबल 
से ही राज्य का विकास होता है। परन्तु सेन्द्रीय पदार्थोंका विकास 
प्रकृति की लीला है । 


अध्याय ७ 
राज्यक्ी प्रशुत॒ शक्ति अथवा सावमोमिकता 


राज्यसत्ता या राज्यप्रमुत्व राज्य के आवश्यक तत्वों में से एक है | राज्य- 
प्रभुता राज्य की सर्वोच्चशक्ति है। जिसमें राज्य की सब शक्तियाँ केन्द्रिभूत हैं | 
राज्यप्रभुता वह गुण है जो राज्य को अन्य समुदायों से प्रथक करता है। 
यह राज्य के हर व्यक्ति तथा हर समुदाय पर पूर्ण आधिपत्य रखता है। 
राज्यप्रभुता वह परम शक्ति है, जिसे बड़े से बढाया कानून दबा नहीं 
सकता है । वह सबको आज्ञापालन के लिए बाध्य कर सकती है ओर आज्ञा 
का उलंघन करने वाली संस्था अथवा व्यक्ति को कठोर से कठोर दण्ड दे 
सकती है। अपितु प्राशदरड॒ तक दे सकती है। श्रर्थात्‌ राज्यशक्ति 
वह स्वतन्त्र शक्ति है जो किसी के मातदत नहीं है, और उसके-ऊपर 
किसी का नियन्त्रण नहीं है । 

कुछ लेखकों ने राज्य सत्ता को राज्य का प्राण या राज्य की आत्मा 
कृह कर सम्बोधित किया है। कहने का तात्पर्य यही है कि राज्यसत्ता के 
बिना राज्य जीवित ही नहीं रह सकता है। राज्यसत्ता अथवा सार्वमौमिकता 
का ज्ञान अनमव द्वारा किया जा सकता है, न इसे स्पश ही किया 
जा सकता है और न यह देखा जा: सकता है । 


राज्यप्रभुता का सर्वोच्च गुण स्वतन्त्रता हैः--व्यवहारिक 
रूप से देखने से राज्यप्रभुता अथवा राज्य के स्वतन्त्रता के दो पहलू 
दिखलाई देते हैं। आन्तरिक खतन्त्रता तथा वाह्म स्व॒तन्त्रता। (१) 
आन्तरिक स्वतन्त्रता--किसी निश्चित भूमि भाग के अन्तर्गत समस्त 
संस्थायें तथा व्यक्ति राज्य के मातहत है, राज्य उन्हें आज्ञापालन के 
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लिए बाध्य करता है । राज्य के कानून भी यही शक्ति बनाती हैं। 
( २) वाद्य खतन्त्रता---राज्य अपने बाहरी मामलों मे खतन्‍त्र 
है। राज्य किसी बाहरी शक्ति अ्रथवा किसी अन्य “राज्य के आधीन 
नहीं है । एक खतन्‍्त्र प्रभुशक्ति सम्पन्न राज्य युद्ध घोषणा करने में, 
संधि तथा शान्ति स्थापन करने में ओर अन्य राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापन 
करने में पूर्णतया स्व॒तन्त्र है । 

अब राज्यप्रभुता अग्रथवा राज्यसता की कुछ परिमापायें दी जायेंगी 

( १ ) ऑस्टिन ने राज्यसत्ता का वर्णन इस प्रकार किया है। स्वतन्त्र 
राजनीतिक संगठन वह है जहाँ की अधिकांश प्रज्ञा किसी व्यक्ति विशेष की 
आज्ञा का पालन निरन्तर करता हो, तथा वह उच्चतर व्यक्ति, कसी अन्य 
व्यक्ति के आज्ञा का पालन न करता हो | इस समाज का उच्चतर व्यक्ति 
राजा कहलायेगा, तथा यह समाज ख्तन्त्र राज्य कहलायेगा और राज्य 
की बागदोर इसी व्यक्ति के आधीन रहेगी । 


(२ ) सार्वभोमिकता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर 
या जिससे बढ़कर राज्य के अन्दर कोई शक्ति न हो । वाह्य ओर आन्‍्त- 
रिंक मामलों में किसी प्रकार के नियन्त्रण में न हो। 

( ३ ) विलोवी:--राज्यसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति है | 

( ४ ) वोडीन के मतानुसार राज्यप्रभुता वह शक्ति है” जो राज्य में 
सर्वश्रेष्ठ है ओर जो स्वयं कानूनों के वन्धन से मुक्त है। 

( भू ) ग्रेशियों के अनुसार राजप्रभुता सवश्रेष्ठ स्थाधीन राजकीय शक्ति 
है, जिसकी इच्छा सर्वमान्य है। 

( ६ ) जेलिनेक के अनुसार सर्वभोमिकता वह असीमित सत्ता है जो 
किसी बन्धन अथवा कानून से बाँधी नहीं जा सकती है । 

राज्य का स्वामी कई प्रकार सण्सम्बोधित होता है जैसे बादशाह 
तानाशाह ओर फ्रांस अमेरिका और मारत में समापति | 
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राज्यसत्ता के गुण स्वभाव और लक्षण 


(१ ) निरंकुशता--राज्यमत्ता किसी निश्चित भूमि भाग के अन्दर 
अर्सीमित रूप धारण करती है, और वह किसी भी बन्धन को नहीं मानती 
है। अर्थात्‌ राज्यसत्ता सर्वप्रधान शक्ति है तथा अनियन्त्रित है। राज्य 
थ्न्तरिक तथा बाह्य विपयों में पूर्ण खवतन्त्र है। राज्य के कोने-कोने में. 
राज्यसत्ता फैली हुई है, और यह किसी के मातहत नहीं है। राज्य के 
बिना राज्यसत्ता ओर राज्यसत्ता के बिना राज्य जीवित ही नहीं रह 
सकता है । 

( २ ) व्यापकत,--राज्यशक्ति व्यापक है! राज्य के अन्तांत व्यक्ति, 
समाज, समुदाय, संघ इत्यादि सभी अंगों पर इसका पूर्ण अधिकार है 
राज्य के अन्तर्गत ऐसा कोई पहलू नहीं है जिस पर यह नियन्त्रण न कर 
सके | इसके अधिकार सर्वव्यापी हैं। इसके शाक्ति से सब मयभीह रहते 
हैं, क्योंकि वह आज्ञा मंग करने वाले को कठिन से कठिन दण्ड दे सकती 
है| राज्य सबको आज्ञापालन के लिये विवश कर सकता है। 

( ३ ) मौलिकताः--राज्य की शक्ति किसी के द्वारा प्रदत्त नहीं 
है। यह मौलिक है, अर्थात्‌ स्वश्नजित है। राष्यसत्ता का अध्तित्व 
स्वयं अपने आधार पर है। जैसे पेड़ अपनी हरियाली किसी को प्रद्न 
नहीं कर सकता है, जेसे मनुष्य अपने प्राण किसी में डाल नहीं सकता 
है। उसी प्रकार राज्यसत्ता खर्यमू ओर स्वश्ररजित है। यह शक्ति न 
किसी को दान स्वरूप दी जा सकती है और न यह किसी दाता द्वारा 
प्रदत्त है। राज्यसत्ता मोलिक शक्ति है | 

( ४ ) अविभाज्यताः--राज्यसत्ता परम शांक्त है यह अटूट और 
अविभाज्य है । यह सत्ता दो व्यक्तियों में अथवा हो संस्थाओं में बाँटी नहीं 
जा सकती है | जैसे एक म्यान में दो तलवारें अथवा एक कुठम्ब में दो 
स्वामी नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार राज्यसत्ता मी अविभाज्य है। 
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गथोात्‌ एक राज्य म॑ एक समय एक ही सत्ता हो सकती है। क्योंकि एक 
समय में दो बरावर शक्तियाँ नहीं हो सकती हैं। यदि राज्यसत्ता बैंट जाय 
तो उसकी एकता नश्ट हो जायेगी, और बराबर शक्तियों के संघर्ष से 
राज्य का अस्तित्व ही नष्ट दो जायेगा, और राज्य के टुकड़े हो जायेगे या 
शक्तिशाली शक्ति दूसरी शक्ति को दवा देगी। अर्थात्‌ राज्यसत्ता अटूट 
ओर अविभाज्य है | ॥ 

( ४ ) स्थापित्वब:--्याद राज्यसत्ता का लोप हो जाता है तो राज्य, 
राज्य नहीं रह जाता है | किसी निश्चित भूमि साग पर रहने वाले संगठित 
समाज के लिए निरन्तर प्रवाहित राज्यसत्ता अवत्यावश्यक है। राज्यमत्ता 
के बिना राज्य की नींव दृढ़ और कायम नहीं रह सकती है। यह कहना 
कटिन है कि राज्य की उत्पत्ति पहले हुई या राज्यसत्ता की | दोनों दूध 
और पानी की तरह घुले मिले हैं | सरकार बठलती रहती है | पर राज्य- 
सत्ता निरन्‍तर रहती है। सरकार के बदलने से राज्यसत्ता पर कोई प्रभाव 
नहीं पढ़ता है। राजा या सम्राट की मत्यु से राज्यसत्ता पर कोई प्रभाव 
नहीं पढ़ता है। राज्यसत्ता चिरस्थाई है | 

( ६ ) सर्वेमान्यवाः--राजा को आज्ञा का पालन हर एक व्यक्ति 
ओर संस्था को करना अनिवाय है, राज्यसत्ता अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को 
टुण्ड देती है । राज्यसत्ता अवज्ञा का आघात सहन नहीं कर सकती है । 

( ७ ) अदेयताः--राज्य का स्वभाव राज्यसत्ता है | यह किसी को 
दी नहीं जा सकती याद राजसत्ता इस्तांतरित की जाए तो राज्य ही नष्ट 
हो जायेगा | 

राज्यसत्ता ओर उसके अनेक रूप:--- 

(१ ) आन्तरिक ओर बाह्य प्रश्युताः--राजसत्ता के इस रूप 
पर विचार हो चुका है। 

(२ ) नाम मात्र की राज्यसत्ता तथा यथाथ की राज्यसत्ताः-- 
पुरातन काल में सब देशों में राज्य के मुख्य शासक राजा ही हुआ करते 
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थे ओर अधिकांश राजा निरंकुश हुआ करते थे | इंग्लेस्ड में भी राज्य- 
तन्‍्त्र शासन पद्धति थी | ईग्लेण्ड में वर्तमान काल में भी शासन राजा के 
नाम से ही होता है, परन्तु यथाथ में राजा को कोई अधिकार प्राप्त 
नहीं है | इग्ल॑णड म॑ वर्तमान काल में मी राजा के नाम से ही कानून 
बनते हैं | युद्ध की घोषणा भी उसी के नाम से होती है | उसी के नाम 
से राज्य कमचारी नियुक्त होते हैं। सेना ओर कोप पर भी राजा का 
गधिकार माना जाता है। परन्तु वास्तव में राजा नाममात्र के लिए, 
सबप्रधान है। देखने में तथा कानून की दृष्टि से राजा के अ्रधिकार 
अनेक तथा महत्वपूर्ण मालूम देते हैं | मालूम देता है कि राज्य के मत्री 
राजा के मातहत है, पर वास्तव में राजा के कुछ भी अधिकार नहीं है वे 
स्वतन्त्रता पृवक कुछ नहीं कर सकते हैँ । हर एक काय के लिए मंत्री तथा 
कैविनेट का ही उत्तरदायित्व होता है । मंत्री बॉल्डविन ने ही एडवर्ड श्रष्टम 
को विवाह करने के कारण राज्यपढ-प्यागने का आदेश दिया था | अर्थात्‌ 
राजा के पान नाम मात्र की राज्यसत्ता है वास्तविक प्रभुता कैविनेट के पास 
ही है। इस्लेण्ड के प्रजातन्त्राव्यक भावना की उत्पत्ति के कारण राजा की 
राज्यसत्ता जनता के ग्रतिनिधियों के हाथ में चली गईं है । अतः राजा 
के कानूनी अधिकार भरपूर हैं परन्तु वास्तव में वह किसी का उपयोग 
नहीं कर सकता है | 
इसके विपरीत अमेरिका का राष्ट्रपति है। अमेरिका के राष्ट्रपति के 
वेधानिक तथा वास्तविक अधिकारों में कोई अन्तर नहीं है। अमेरिका का 
राष्ट्र्यत वैधानिक रूप से प्राप्त समी अधिकारों का उपयोग कर सकता' है । 
ज्य शासन म॑ उसका महत्वपूर्ण स्थान है। शासन-कार्य के अनेकों 
हलुओं पर उसका यथेष्ट प्रभाव पढ़ता है। 
(३ ) बैध तथा राजनैतिक राज्यसत्ता:--राज्यसत्ता का तीसरा 
स्वरूप है. वैधानिक तथा राजनैतिक राज्यसत्ता, राज्यसत्ता के ये दो रूप 
प्रजातन्‍्त्र राज्य प्रणाली के कारण ही स्पष्टरप से दृश्गोचर होने लगे 
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हैं | वंधानिक राज्यसत्ता वह सत्ता है जिसे राज्य के नियम, कानून बनाने का 
अधिकार प्राप्त है। तथा जिसके वनाये हये कानूनों को गज्य के न्यायालय 
मान्यता प्रदान करते हैं | न्यायालय इसी सत्ता के नियमों के अनुसार कानून 
बनाते हैं | वंधानिक राज्यमसत्ता ब्रिटेन म॑ ब्रिव्श पाल्यमेण्ट तथा भारत में 
संसद म॑ं निहित है। राजनैतिक राज्यसत्ता वह शक्ति है जो वेधानिक 
राज्यसत्ता के पृ भाग में रहती है। इसकी इच्छा का आदर करना तथा 
मान्यता देना वैधानिक राज्यसत्ता के लिए. अनिवाय है | इसका बल सदैव 
दृश्गिचर नहीं होता है। इसके शक्ति का आभास प्रत्यक्ष रूपमें सदेव 
नहीं मिलता है । राज्य की राज्यसत्ता राज्य के मतदाताओं में ही निहित 
है| वे ही.इसके मूल ख्ोत हैं | राजनैतिक राज्यसत्ता न तो कानून बनाती 
है ओर न प्रत्यक्ष रूप से राज्य के न्यायालय ही इसको मान्यता देते हैं । 
परन्तु अन्ततोगत्वा राज्य में इसी का बोलवाला है, और वेध राज्यसत्ता 
को इसके सामने कुकना ही पड़ता है। राजनैतिक राज्यमत्ता ( राज्य के 
तदाता ) बेध राज्यसत्ता को हटा सकते हैं, इसका अन्त कर सकते हैं और 
इसमे परिवतन कर सकते हैं। यदि वैधानिक राज्यसता जनमत के विरुद्ध 
काम करती है, उसकी इच्छा को उुकरा देती है तो अ्रगले चुनाव में राज- 
नतिक राज्यसत्ता वेधानिक राज्यसत्ता को बठल सकती है। अर्थात्‌ प्रजा- 
तन्त्र राज्यप्रणाली में नागरिक ही राष्ट्र की राज्यसत्ता की बाय्डोर को 
थामे रहते हैं | नागरिक अपने माव तथा विचार भमापणों द्वारा अखबारों 
द्वारा प्रकट करते हैं | राज्य की यही सामूहिक शक्ति संसद को बनाती है 
ओर बिगाइती है | चुनाव के अवसर पर ही राज्य की राजनैतिक शक्ति 
जागएत ओर सक्रीय हो जाती है। राज्य का संगठित जनमत ही राजमैतिक 
राज्यसता है | 
एक अच्छे राज्य म॑ वैधानिक राज्यसत्ता राजनेतिक राज्यसत्ता 
की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है । राज्नेतिक राज्य- 
सत्ता वह शक्ति है जो वेशनिक राज्यसत्ता को मनमानी 
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करने से रोकती है | साधारणतया दोनों शक्तियों म॑ पूणुंसहयोग 
गौर परस्पर लेनदेन का व्यवहार होता है | जनता नये कानूनों 
को मांग पेश करती है। जनता ही शासन परखिितन के लिए आवाज 
उठाती है | वेधानिक राज्यसत्ता इन मांगों को मुरंखखरूप देती है। परखव्तु 
इन दोनों के संघ से देश को हानी पहंचती है। ऐसे समय में चाहे कुछ 
काल तक वेधानिक राज्यसत्ता शक्तिशाली हां जाय, क्योंकि शासन का 
ग्रधिकार तथा कानून बनाने का अधिकार इसी के हाथ में होता है । 
परन्तु आधुनिक जात मे ऐसी स्थिति बहुत काल तक श्कि नहीं सकती है। 
राजनैतिक राज्यसत्ता को अपने बल ओर शक्ति का उपयोग करना ही 
पड़ता है | अर्थात्‌ राजनैतिक राज्यसत्ता वेधानिक राज्यसत्ता से बलिष्ठ है 
ओर राज्य का दारोमदार इसी पर है । 

(४ ) वास्तविक तथा क'नूनी राज्यसत्ता:--राज्यसत्ता का चौथा 
स्वरूप वास्तविक तथा कानूनी राज्यमत्ता है। कभी कभी असाधारण परि- 
स्थिति में जैसे क्रान्ति युद्ध विद्रोह हयादि के समय कानून द्वारा संस्थादित 
राज्यसता श्रपनी शक्ति को खो बेठती है, और दूमरी शक्ति बल प्रयोग 
द्वारा अपना आधिपए्त्य जमा लेती है | श्रथीत्‌ वास्तविक राज्यसत्ता वह सत्ता 
है जो बल प्रयोग द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से कानूनी राज्यसत्ता को 
परास्त करके अथवा हटा करके अपना प्रभ्ुत्व स्थापित कर देती है । 

साधारणतया वास्तविक तथा कानूनी राज्यसत्ता तदरूप होती है। 
असाधारण परिस्थिति म॑ अल्पकाल के लिये बह प्रथक हो जाती है | 
यदि वास्तविक राज्यसत्ता शक्तिशाली हो तो वह राज्य में धीरे धीरे अपना 
अधिकार जमाने लगती है। और यदि यह सत्ता काफी समय तक टिक 
जाती है तो वास्तविक राज्यसत्ता कानूनी राजसत्ता में परिणित हो जाती 
है। अथवा प्रजाको, वास्तविक राज्यतता को श्राशापालन करने का इतना 
अभ्यास हो जाता है कि कुछ काल के अनन्तर प्रजा स्वाभाविक रीति से 
उसकी आज्ञा का पालन करने लगता है । ब्रिटिश इतिहास में क्रॉमवेल 
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वास्तविक राज्यसत्ताधिकारी था। उसी प्रकार द्वितीय महायुद्ध में हिटलर 
चेकोस्लोवाकिया का वास्तविक राज्यसत्ताधिकारी था, ओर चेकोस्लोवाकिया 
के कानूनी राज्यसत्ताधिकारी डाक्टर वेनेस को इंग्लैंड में पनाह लेनी 
पड़ी थी। इतिहास में ऐसे भी दृशान्त पाये जाते हैं जब कि कानूनी राज्य- 
सत्ता पुनः शक्तिशाली होकर वास्तविक राज्यसत्ता को हटा कर अपना 
आधिपत्य जमा लेती है। 


(४ ) राष्ट्रीय राज्यसत्ता तथा सावजनिक राज्यसत्ता :-- 
१६ वीं तथा १७ वीं शताब्दी में इस सिद्धांन्त का प्रचार हुआ था | 
१८ वीं शताब्दी मे रूसो ने इस सिद्धान्त का प्रचार प्रचुर मात्रा में किया 
था। रुसो इत्यादि विद्वानों के लेखन से प्रभावित होकर संयुक्तराष्ट्र 
अमेरिका ने सार्वजनिक राज्यसत्ता को अपने विधान का मूलमन्त्र 
माना है। भारत ने १६५१ में अपना संधातरित विधान बनाया है । 
भारत ने भी अपने विधान का प्रारम्म इसी मूलमन्त्र से किया है| योरप 
की जनता ने स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश राजाओं के अत्याचारों से पीड़ित 
होकर इस सिद्धान्त को अपनाया था। इस सिद्धान्त के अनुसार जनता हीं 
राज्य की परम प्रभुशक्ति मानी जाती है | जनता का अर्थ क्या है ? यह एक 
विवादअस्त प्रश्न है। कुछ लोगों का कथन है कि जनता का धर्थ है राज्य 
के मतदाता । परन्तु आधुनिक विद्वानों ने सावजनिक राज्यसत्ता का अर्थ 
राज्य म॑ निवास करने वाले सभी व्यक्तियों से किया है। चाहे उन्हें मतदान 
का अधिकार हो अथवा न हो | अर्थात आधुनिक प्रजातन्त्र राज्य जनता 
को ही राज्य का मूठ आधार मानते हैं, और राज्य की शक्ति इन्हीं में 
निहित है । ह 

( ६ ) राष्ट्रीय राज्यशक्ति :--राष्ट्रीय राज्यशक्ति का अर राज्य 
में रहने वाले वे व्यक्ति जो मतदान के योग्य माने गये हैं | 


क्या राज्यप्रभुता असी मित है ? राज्यसत्ता एक दृश्टिकोश से असीमित 
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होते हुये भी यह मानना पड़ेगा कि वह कुछ अंश तक सीमित है| राज्य- 
प्रभुता जनमत से, राज्यके महत्वपूर्ण धार्मिक, आर्थिक इत्यादि समुदायों से, 
ग्न्तर्गष्रीय मत तथा कामून से, नेतिक बन्धनों से, राज्य के रीति-रिवाज से 
तथा व्यवह्यरिक सत्य से सीमित है। इन सबके सम्मुख राज्यप्रछुता को 
कुछ अंश तक भुकना ही पडता है | यदि राज्यसत्ता नीति, धर्म, अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून इत्यादि से अपने आप को सीमित नहीं रखेगी तो राज्य में विज्ञव 
हो जायेगा | 

कानून और राज्यप्रशुता :--कानून और राज्यप्रभुता का एक 
दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध है | कानून वनाना राज्यसत्ता का महत्वपूर्ण गुण 
है | कानून एक प्रकार की शक्ति है जो राज्यसत्ता को प्राम है, ओर 
कानून तोइने वाले को राज्यसता अधिक से अधिक दण्ड दे सकती है | 
सावंजनिक हित के लिये तथा प्रजा के इच्छानुकूल राज्य कानून द्वारा 
व्यक्ति ओर व्यक्ति, समुदाय ओर समुदाय, व्यक्ति ओर समुदाय, राज्य और 
व्यक्ति, राज्य ओर समुदाय के सम्बन्धों को संस्थापित करता है | राज्यसत्ता 
ही कानून को यथार्थ स्थान देती है। ओर कानून तोड़ने वाले को यथा 
योग्य दण्ड देती है | 


8.६, 


कानून का अथ;--नागरिक शास्त्र के अन्तर्गत कानून का आशय 
उन नियमों से है जो राज्य द्वारा बनाये जाते हैं ओर जिनपर चलने के 
लिए राज्य-नागरिकों को बाध्य करता है, और जो राज्य के नागरिकों के 
सामाजिक जीवन तथा पारस्परिक सम्बन्धों को व्यवस्थित एवं संतुलित रखने 
में सहायक होते हैं। 

कानून क्या हैः--( १ ) राज्य की सावंगौम शक्ति ही कानून का 
निर्माण करती है | अ्रतः राज्य में जिस संस्था, सभा, सीमिति, व्यक्ति, अथवा 
जनता में सावभोमिकता निहित होती है वही कानून का निर्माण करती है । 
किन्तु निरंकुश शासक को भी जनमत और लोकरीति आदि का ध्यान रखना 
पड़ता है | ऐसा न करने से लोगों को काबून के प्रति अ्रविश्वास हो जाता 
है ओर प्रजा कानून की अ्रवेलना करने लगती है और उसको तोड़ने के 
लिए बाध्य होती है । अतः प्रत्येक कानून देश और काल के अनुसार तथा 
समाज की परम्परा, रीति-रिवाज के श्रनुरूप ही होना चाहिये । 

( २ ) राज्य निर्मित कानून का पालन करने के लिये राज्य नागरिकों 
को बाध्य कर सकता है तथा कानून भंग करने वाले को दण्ड दे सकता है । 

( ३ ) कानून का उद्देश्य जनता की मलाई है। तथा कानून का 
निर्माण सामाजिक जीवन में व्यवस्था ओर संतुलन स्थापित करने के लिये 
किया जाता है। श्रतः प्रत्येक कानून की कसौटी उपयोगिता व मनुष्यों की 
आवश्यकता की पूर्ति है । 


( ४ ) उपरोक्त कसौटि पर कसने के बाद यह निष्कर्ष स्वाभाविक है कि 
जब्र कोई कानून उपयोगी नहीं तो वह बदला जाय। अ्रतः कानून परिवर्तन- 
शील है। देश और काल के अनुसार उसमें परिवर्तन होना परमावश्यक है | 

कानून को परिभाषा एवं विस्तार :--( १ ) “कानून ही 
खतन्ब्रता की कुंजी है?-इसका अर्थ इतना ही है कि प्रत्येक 
व्यक्ति उतनी ही खतन्त्ता का उपभोग करे जिससे वह दूसरे व्यक्ति 

। 
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अथवा समाज का नुकसान न करे, जिससे वह दूसरों के अधिकारों में 
हस्तक्षेप न करे । प्रत्येक व्यक्ति अधिकारों का उपभोग करना चाहता है | 
अतएव समाज, राज्य अथवा नीति इसकी सीमा को निहित करती है । 
खर्थात्‌ समाज राज्य अथवा नीति प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार व कर्तव्यों 
की ख्परेखा खींचती है। अतः समाज व राज्य में रहने वाले 
प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों शरीर अधिकारों की सीमा को निर्धीरित करने 
वाला मापदरड कानून है । वह व्यक्ति जो दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप 
करता है। वह राज्य और समाज द्वारा दोपी छहराया जाता है। जो 
व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है उसे भी राज्य दण्ड देता 
है । कानून मनुष्य के उच्च विचारों का प्रतीक है। यह मनुष्य के मस्तिष्क 
से निकली हुईं एक अनमोल देन है | कानून के बिना राज्य ओर समाज 
का संगठन असम्भव है| कानून ही समाज व राज्य को सुसंगठित, सुरक्षित 
मय रहित, निरापद तथा सुस्वस्थ बना सकता है । कानून ही राज्य और 
समाज का पथ प्रदर्शन है। कानून ही सदाचारी ओर कर्तव्य परायण 
व्यक्तियों को सच्ची स्वतन्त्रता प्रदान करता है, तथा कर्रव्य-विमू ढ-स्वार्थी, 
एवं केवल अधिकारों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए यह बन्धन 
है। कानून ही इन व्यक्तियों की उच्छृंखलता को सीमित रखता है| कानून 
ही समाज व व्यक्ति, समाज व समाज, राज्य और समाज, व्यक्ति और राज्य, 
राज्य व राज्य, संस्था व राज्य, संस्था व समाज, संस्था वह संस्था के सम्बन्ध 
को स्थिर, मजबूत व सुख्वस्थ बनाता है | 


( २ ) कानून ही समाज को अ्राजकता से बचाता है:--राज्य ही 
स्वतन्त्रता की सच्ची कसोटी है | व्यक्ति. की स्वतन्त्रता का रक्तक व पोषक 
कानून ही है। राज्य की स'बवे-मौमिकता ही कानून का स्तोत है | यदि कानून 
न हों तो कुछ बलवान व्यक्ति अथवा कोई बलवान वर्ग स्वार्थान्ध अथवा 
मदान्ध होकर बलहीन नर-नारियों की खतन्त्रता में हस्तक्षेप करके उन्हें अपना 
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डास बना लेंगे | कानून ही बलवानों की शक्ति का निरोधक तथा बलहीनों 
का रक्षक व पोषक है | आजकल भी कुछ जंगली समाजों में उनके मुखिया 
को प्रजा के जानमाल पर पूर्ण अधिकार होता है। और उसे मनमाना 
करने के लिए उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। अथीत्‌ मुखिया स्वतन्त्रता, का 
उपभोग करता है, और प्रजा दासता की बेड़ी में जकड़ी हुई रहती है । 
आशथात्‌ प्राकृतिक नियमों से बद्ध समाज में मत्य्य न्याय की ही परम्परा होती 
है। प्राकृतिक जीवन जंगली जीवन है। सम्य जीवन अथवा सभ्यता के 
विकास का थ्रर्थ यही है कि प्राकृतिक जीइन के प्राकृतिक न्याय पर विजय 
पाना अथवा उसे सीमित करना । यह सच है. कि कानून हमारी प्राकृतिक 
स्वतन्त्रता को रोकता है | कानून बहुजन समाज की भलाई व हित को लक्ष 
करके प्राकृतिक खतन्त्रता पर नियन्त्रण डालता है। अ्रतः कानून ही 
बलवानों की शक्ति को समाज-हितार्थ सीमित छूरता है ओर निर्वलों की 
रक्षा करता है। अनुभव से यह स्पष्ट हे कि कानून बना कर ही, खतन्वता 
की सच्ची व्याख्या की जा सकती है । प्रत्येक कानून को राज्य द्वारा मान्यता 
प्राप्त होनी चाहिये । प्रत्येक कानून सच्ची खतम्त्रता का प्रतीक होना 
चाहिये तथा उसमें समाजहित निहित होना चाहिये। अन्त मे इतना 
कहना पर्याप्त होगा कि कानून की सच्ची कसौटी व्यक्ति को पूर्णता प्रात 
करने में सहायक होना, तथा व्यक्ति की पूर्ण वृद्धि में सहायक होना है। 
( ३ ) कानून तकंयुक्त एवं न्याययुक्त जीवन के लिये परमावश्यक 
है--कानून ही मनुष्य का समाज से नाता जोड़ता है । कानून राज्य की 
आवश्यक शक्ति है। सम्य-असभ्य, संस्कृत-असंस्कृत, अच्छा-बुरा, ठीक- 
गलत इत्यादि की कतोंटी कानून द्वारा ही होती है। कानून मनुष्य के 
विवेक व न्याययुक्त बुद्धि का प्रतीक है। क्‍या मनुष्य कानून के बिना रह 
सकता है ? कदापि नहीं। मनुष्य की सु्ंगठित नियमबद्ध जीवन की चाह 
ने ही कानून को उद्यज्न किया | ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य की विभिन्न 
आधवश्यकतायें समाज के बिना पूरी नहीं हो सकती हैं। अर्थात्‌ एकांकी 


१००२ 


जीवन मे मनुष्य की सभी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकती हैं। मानवता का 
विकास, पूर्ण मानवता की प्राप्ति समाज में रह कर और समाज द्वारा ही हो 
सकती है | मनुष्य अपनी सर्वागोण उन्नति करने के लिये ही समाज बनाता 
है। तकयुक्त व न्याययुक्त कानून पर ही समाज की नींव सुदृढ़ बन 
सकती है | 


हॉलेण्ड के अनुसार मनुष्य के सामाजिक आचरण को सुगम बनाने 
के लिये बनाये हुये नियमों को कानून कहते हैं । ये कानून राज्यतत्ता द्वारा 
प्रचलित किये जाते है । अथवा कानून द्वारा ही राज्यसत्ता अपना रूप 
प्रस्फुटित करती है | संगठित समाज के सर्वोच्च अधिकारी की आज्ञा ही कावून 
हैं। इन आज्ञाश्रों का प्रतिपादन व प्रतिपालन सर्वाश्च अधिकारी ही करता 
है | राज्यतन्त्र में राजा ही को कानून बनाने का अधिकार है । परन्तु जैसे 
पहले कहा जा चुका है राजा को भी राज्य के रीति-रिवाज व प्रजा की 
भावना को मध्य नज़र रखते हुये कानून बनाना चाहिये। अन्यथा प्रजा 
विज्ञव अथवा विरोध कर देगी। प्रजातन्त्र राज्य में धारा सभा ही कानून 
बनाती है | क्योंकि जनतन्त्र मं घारा सभा ही जनमत को प्रतिब्रिम्बित 
करती है | अर्थात्‌ प्रजातन्त्र राप्य में जनमत ही कानून बनाने का अधि- 
कारी है | जैसे ऊपर कहा जा चुका है प्रत्येक कानून की कसौटी है। 
सामूहिक हिंत और प्रजारंजन एवं श्रजा की आवश्यकता की पूर्ति | यदि 
जनमत द्वारा निर्धारित कोई कानून इस कसो्ी पर कसा नहीं जाता है तो 
वह कानून नीति संगत नहीं है, और ऐसे कानून का पालन करनेके लिए. 
प्रजा बाद्य नहीं है । 


कानून का वर्गोकरण 


( १ ) व्यक्तिगत कानून :-व्यक्तिगत कानून व्यक्ति के परस्पर सम्बन्ध 
को निर्धारित करता है| एक नागरिक का दूसरे नागरिक से क्या सम्बन्ध 
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होना चाहिये इसका निर्णय कानून करता है | श्रथौत्‌ एक व्यक्ति का दूसरे 
व्यक्ति से व्यवहार को स्पष्ट करने वाले नियम को व्यक्तिगत कानून कहते 
हैं| ऐसे कानून के अन्तर्गत कर्ज, सम्पत्ति की लेन-देन, पैतृक-सम्पत्ति 
इत्यादि आते हैं। 


(२ ) सार्वजनिक कानून :--सार्वजनिक कानून वह है जो 
राजाज्ञा द्वारा राज्य व व्यक्ति के सम्बन्ध को निधीरित करे इन कानूनों 
द्वारा व्यक्ति को सावंजनिक व सामाजिक जीवन में क्‍या नहों करना 
चाहिये इसका आदेश दिया जाता है। जब व्यक्ति राज्य के विरुद्ध 
अपराध करता है तो उसे सार्वजनिक कानून का अपराधी कहते हैं। ऐसे 
कानूनों को तोड़ने वाला राज्य के प्रति अपराधी समझा जाता है। 
उद्ाहरणार्थ चोरी, डकैती, खून इत्यादि । 


(३ ) वेधानिक कानून :--वैधानिक कानून वे हैं जो राज्य की 
शासन व्यवस्था से सम्बन्धित हैं | जैसे सरकार का स्वरूप, विधान समा, 
कार्य पालिका एवं न्याय पालिका, नागरिकों के मूल अधिकार इत्यादि । 
अर्थात्‌ वैधानिक कानून देश की सरकार के संगठन के श्राधारमूत सिद्धान्तों 
को कहते हैं| ऐसे कानून म॑ साधारण कामृन की भाँति परिवर्तन नहीं 
किया जा सकता है | इनके परिवर्तन के लिये विशेष व्यवस्था की 
आवश्यकता है | 


( ४ ) क्षीक नियम--लोक नियम वे नियम हैं जो राज्य द्वारा बनाये 
न गये हों | लोक नियम प्राचीन काल से चले आने वाले रीति-रिवाज 
को कहते हैं | इन्हें देनिक नियम्र या साधारण निय्रम भी कहा जाता है | 
न्यायालय इनके अनुसार ही मुकदमे का निर्णय करती है | ऐसे कानूनों को 
मानना भी अनिवाय है | 

(४ ) अन्तर्राष्ट्रीय नियमः--अ्न्तर्राष्ट्रिए नियम वे कानून हैं 
जिनके हारा राज्यों का परस्पर सम्बन्ध निधौरित किया जाता है । 
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कानून के स्रोत 


(१ ) रीति-रश्वाज्ञ या प्रथाय व रूढ़ियाँ :--रीति-खिज 
का कानून वन जाने का मुख्य कारण यह था कि इनका निर्माण 
हमारी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, ओर धीरे धीर वे ।वकसित 
होकर इतने उपयोगी प्रतीत होने लगते हैं कि उन्हें कानूनी मान्यता देनी 
पड़ती है । अर्थात्‌ सामाजिक जीवन को सुगम बनाने के लिए बहुत सी 
ऐसी प्रथायें प्रचलित होती हैं जिन्हें कालान्तर में प्रजा आदर से ग्रहण 
करती है | प्रथायें प्रत्येक देश के सम्मिलित कानून का महत्वपूर्ण अंग हैं। 
कभी-कर्मा इन रीति-खिजों को, विधान सभा द्वारा, निर्मित कानून भी 
वना लिये जाते हैं । 

(२ ) धर्मादेश:--सामाजिक व्यवस्था में धर्म महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है| प्रत्येक समुदाय अपने धर्म का पालन करता है। धार्मिक सिद्धान्तों ने 
रति-रिवाज एवं सामाजिक नियमों के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य किया 
है । धारा सभा धर्मं-मावना के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाती है। धर्म 
एक अनन्त भावना है, जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। 
धम केवल जीवन के आध्यात्मिक क्षेत्र से ही सीमित नहीं है, बह जीवन के 
विभिन्न क्षेत्रों ही के नियमों को भी प्रभावित करता है। भारतवर्प में 
मनुस्म॒ृति, कुरान इत्यादि घामिक ग्रन्थों के आधार पर कानून बनाये गये 
हैं| ईसाई, हिन्दू, मुसलमान, पारसी इत्यादि प्रत्येक धार्मिक समुदाय के 
'प्रथक कानून होते हैं। उस समाज के व्यक्ति अपने'अपने धर्म के कानूनों से 
शासित होते हैं विवाह, सम्पत्ति इत्यादि के कानून प्रायः धर्म ग्रन्थों पर ही 
निर्मित होते हैं । 

( दे ) न्यायाधीश निर्मित नियम:--न्यायाधीशों की व्याख्या भी 
कानून का रूप धारण कर लेती है | सोच विचार कर बनाये हुये कानूतों 
में भी दोष रह जाते हैं। न्यायाधीश उनका स्पष्टीकरण करके उस पर 
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अपना निशुय देते हैं। ऐसी व्याख्यायें भी कानून के समान महत्व रखती 
हैं। कभी-कभी न्यायाधीशों के समक्ष ऐसे मुकटमे आ जाते हैं जब न्याया- 
धीशों को फेसला करने के लिये अपनी बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है। 
ऐसे समय वे नये कानूनों का सूजन करते हैं। निम्नश्रे्णी के न्यायाधीश 
उच्चश्रेणी के न्यायधीशों के फेसले को स्वीकार करते हैं और उनके 
अनुरूप न्याय करते हैं। इस प्रकार के असंख्य कानून बनते रहते हैं । 


( ४ ) शासक मण्डल्ञ द्वारा निर्मित कानूनः--धारा समा द्वारा 
कानून बनाने में, पर्यात समय की आवश्यकता होती है । इसलिए. शासक 
मण्डल के उच्च अधिकारी को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त होता है 
जिससे की शीघाति-शीघ्र कानून बन जाय॑ । इन्हें ऑर्डिनेन्स भी कहते हैं 


( ६ ) व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्मित कामूनः--धारा समा 
को जनता के प्रतिनिधित्व के नाते कानून बनाने का अधिकार होता है 
अधिकांश कानून घारा सभा द्वारा बनाये जाते हैं। अतः इनकी संख्या 
बहुत अधिक होती है | इन कानूनों को समस्त न्यायालय मान्यता प्रदान 
करते हैं। 


(७ ) बेज्ञानिक वाद विवाद:--विद्वान, सामाजिक व्यवस्था पर 
विचार करते हैं ओर बड़े बड़े न्यायाधीश उस पर अपने न्याययुक्त विचार 
प्रकट करते हैं। ऐसे वैज्ञानिक बाद विवाद व टीकाओं के निचोड़ को 
जनता तथा सरकार मान्य करती है। न्यायाधीश इन टीकाओं को विशेष 
महत्व प्रदान करते हैं | इन टीकाओं से मी नये नये कानूनों का निर्मीस 
होता है तथा दोषपूर्ण कानूनों का सुधार अथवा स्प्शकरण होता है । 

अच्छे व बुरे कानूनों में अन्तरः--कानून की बुनियाद क्‍या है? 


कानून समाज को सुसंगठित व सुचारु रखने के लिए बनाये जाते हैं । 
सामाजिक आचरण के नियम ही कानून हैं । कानून सामाजिक जीवन को 
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सुन्दर सुसंगठित एवं नोतियुक्त बनाने के लिए होते हैं। स्वस्थ जीवन 
यापन की व्यवस्था ही कानूनों की कसौटी है। कानून का निर्माण 
राज्य में व्यवस्था रखने ओर नागरिक का जीवन समुन्नत बनाने तथा 
व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के हेतु किया जाता है । कानून शासक 
ओर सरकार के हित साधन के लिए नहीं वरन्‌ जनता के हित के लिये 
बनाये जाते हैं। अर्थात्‌ कानून सादर नहीं साधन है। कानून समुन्नत 
जीवन का साधन है। कानून की सृष्टि मनुष्य के लिये है। मनुष्य के 
बिना कानून की हस्ती नहीं है | 


अच्छे कानूनों के लक्षश[:--- 


(१) कानून पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक हों तथा मनुष्य के 
सर्वोच्च जीवन का प्रतीक हों। 

( २ ) व्यक्ति के जीवन को सुखी व समुन्नत बनाने में सहायक हों 
तथा जनता की इच्छा के अनुकूल हों। राज्य के समस्त नागरिकों'का 
समान रूपसे नेतिक, आ्राध्यात्मिक तथा समाजिक जीवन समुम्नत करने में 
सहायक हों । 

( ३ ) शासनवर्ग अथवा किसी विशेष श्रेणी के हित के साधक न हों। 

(४ ) सामाजिक व नेतिक जाशति के अनुरूप हों। श्रथात्‌ नागरिक 
केवल भय के कारण इनका पालन न करें, किन्तु यह अनुभव करें कि 
उसके हित व आवश्यकता की पूर्ति के लिये ही कानून वनाये गये हैं। 

(५ ) कानून कठोर व पक्तपाती न हों, तथा नागरिक के नेसर्गिक 
व्‌ नेतिक अधिकारों का हरण करने वाले न हों । 


(६ ) जनहिताय बुद्धि से प्रेरित तथा बहुमत द्वारा निधौरित हों | 


(७ ) कानून न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, भेदभाव रहित हों। प्रत्येक कानून 
धन,जाति, राष्ट्रीयता, उच्चकुल, रंग इत्यादि के भेदभाव के परे हों | अर्थात्‌ 
ऐसे हों जिसे प्रत्येक नागरिक स्वेच्छा से पालन करने के लिये उद्यत हो | 
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( ८ ) कानून के समत्ष प्रत्येक नागरिक का साप्तान अधिकार हो | 
अर्थात्‌ किसी विशिष्ट आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अंग को प्रोत्साहित 
करने के लिये अथवा उनके ग्रधिकार हरण करने के निमित्त न बने हों | 
अर्थात्‌ एकांगी हितसे प्रेरित होकर न बने हों। परन्तु सामूहिक तथा 
सर्वांगीण हित के प्रवर्तक हों | यही अच्छे कानून को कसौटी है। प्रत्येक 
राज्य को ऐसे कानून बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। बत्तुस्थिति भिन्न 
है | अधिकांश राज्यों म॑ं कानून जनता के रक्तुक नहीं हैं। वे शासक व 
सरकार के हित की रक्षा की ओर अधिक ध्यान देते हैं। जनता के हित 
की ओर कम ध्यान देते हैं | 

कानून और नीति:--नैतिक उत्थान ही प्रत्येक राज्य का अन्तिम 
ध्येय है। प्रजा की सर्वांगीण उन्नति का मूल साधक राज्य ही है। इस 
दृश्कोण से राज्य को अच्छे कानून बनाकर साकार सक्रीय रूप से नैतिक 
उत्थान की शोर अग्रसर होना चाहिये। राज्य के बिना नेतिक जीवन 
सम्भव ही नहीं है । नीति मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन, व्यक्ति के विचार 
उद्देश्य भावना इत्यादि सभी ज्षेत्रों को आच्छाठित करती है। अर्थात्‌ नीति- 
शास्त्र के अन्तगंत मनुष्य के आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के आच- 
रण आते हैं | परन्तु कानून का सम्बन्ध मनुष्य के वाहरी कार्यों से होता 
है। कानून मनुष्य के उन्हीं कार्यो पर निषेध लगाता है जो समाजहित से 
बाधक हो | कानून का उद्देश्य यही है कि मनुष्य नेतिक नियमों का पालन 
करे | इसलिये कानून व नीति में घनिश्ट सम्बन्ध है। कानून तभी लाभ- 
प्रद व प्रभावपूर्ण हो सकता है जत्र बह नेतिक विचारों के आधार प्र बना 
हुआ हो | 

फिर भी कानून ओर नीति में कुछ अन्तर भी है। कानून के उल्लंघन 
के लिये राज्य व्यक्ति को दश्ड देता है। परन्तु अनेतिक व्यबद्यर के लिए 
राज्य दण्ड नहीं दे सकता है। जनता केवल विरोधात्मक निषेध दिखला 
सकती है | दगावाजी, झूठ बोलना, अ्रकृनतज्ञता, विश्वासघात, डाह, नीचता 


श्ष्प् 


इत्यादि अनेतिक है । परन्तु अवैधानिक नहीं । यदि उपसेक्त अनेतिक व्यवहार 
द्वारा कानन का उल्लंघन हो अ्थवा[उसके द्वारा अन्य नागरिक पर आघात 
हो तभी वह राज्य के कानून के पंजे म॑ आ सकता है, अन्यथा नहीं। 
राज्य झूठ वोलनेवाले को रोक नहीं सकता है किन्तु जब व्यक्ति कूठ बोलकर 
समझौते को तोड़ देता है तब बह व्यक्ति कानन के चंगुल में आ जाता है। 
कानून मनुष्य के वाह्य आचरण जिससे अन्य व्यक्ति का नुकसान होता हो 
उसे दण्ड द्वारा रोकता है। परन्तु नीति मनुष्य के आन्तरिक मावनाओं से 
सम्बन्धित है | अर्थात्‌ मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन से सम्बन्धित है | चोरी, डकैती, 
खून, बलवा इत्यादि वाह्य आचरण कावृन द्वारा रोके जा सकते हैं पर्तु 
मनुष्य की अन्तःकरण की कुप्रवृत्तियाँ जमे लोम, मोह, मद, मत्सर, क्रोध 
इत्यादि को सेकना राज्य के शक्ति के परे है। ये सव नीति के अन्तर्गत हैं । 
अतः नीति के मार्ग पर चलना न चलना प्रत्येक व्यक्ति के अ्न्तःकरण की 
प्रेरणा पर निमर है। जनमत केवल इन कुप्रवृत्तियों का निषेध कर सकता है। 
उसी प्रकार मूठ बोलना गाली देना, दूसरे के प्रति बुरे विचार रखना श्रने 
तिक्क है कानून के विरुद्ध नहीं | परन्तु बिना बत्ती के साइकिल चलाना, रास्ते 
के दाहिनी शोर से चलना, दूसरे की जमीन पर दखल करना, तेजी से गाड़ी 
चलाना इत्यादि अनेतिक नहीं वरन्‌ कानून के खिलाफ काय॑ हैं। नीति 
ग्रन्तःकरण की कृप्रवृत्तियों को भी परिमाजित करना चाहती है। कानून 
केवल बाह्य आचरण को रोकना चाहता है। श्रतः कानून राज्य की प्रश्ु- 
शक्ति द्वारा व्याव डालता है | दबाव से मनुष्य नीतिवान नहीं बन सकता 
है | राज्य समाज के नैतिक विचारों के अनुकूल कानून बनाता है। समाज के 
नैतिक विचारों में मी देश व काल के अनुसार परिवर्तन होता जाता है। 
किसी समय म॑ बाल-बिवाह नीति युक्त था | आधुनिक हिन्दू समाज में यह 
अन्यायपूर्ण एवं अनीतिपूर्ण समझा जाने लगा है । 

क्या राज्य मनुष्यों को नीतिवान बना सकता है? प्रत्यक्ष रूप से अथवा 
दबाव से नहीं | राज्य केवल अप्रत्यक्ष रूप से नैतिक शिक्षा द्वारा, राज्य के 
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कर्मचारियों के नेतिक आचरण द्वारा नैतिक आचरण को प्रोत्साहन देकर 
समाज व राष्ट्र मं नैतिक वातावरण लाने के लिये प्रयलनशील हो सकता 
है । अर्थात्‌ राज्य प्रत्यक्ष रूप से जनता को नीतिवान नहीं बना सकता है। 
परन्तु अनैतिक व्यवहार के कारणों को हटाकर अ्रथवा कम करके नैतिक 
वातावरण लाने का प्रयत्न कर सकता है। जैसे आशिक राजनैतिक व सामा- 
जिक समानता, स्थापित करके, असमानवा द्वारा उत्पन्न हुये मनुष्य-जीवन के 
विविध संघर्षों को कम करके राज्यनैतिक ध्येय की ओर अग्रसर हो सकता है । 
क्योंकि अन्तःकरण की प्रवृत्तियाँ कुछु हृद तक जन्मजात हैं। परन्तु कुछ 
हृद तक बाहरी परिस्थिति, बाहरी वातावरण जीवन के संघ के कारण 
भी द्विगुणित हो जाती हैं। उदाहरणार्थ एक गरीब व्यक्ति भूख से 
व्याकुल होकर चोरी करता है मूठ बोलता है। मनुप्य की लालच व 
लोभ दूसर की उपभोग की सामग्री देख कर ही द्विगुणित होती है । जब 
व्यक्ति कुठम्ब की देनिक आवश्यकता की पूर्ति करने में अपने आप को 
असहाय पाता है तब उसकी क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। 
इस प्रकार परिस्थिति के कारण भी मनुष्य अनीति के मार्ग पर 
अग्रसर होता है। अधिक से अधिक समानता पर यदि राज्य व्‌ समाज की 
रचना की जाय तो इन सब कुप्रवृत्तियो का समूल नाश तो नहीं होगा । 
किन्तु यह बहुत हृद तक घट जायेगी । 


अध्याय ६ 


राज्य के उद्दश्य 


रुज्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में अनेकों मत प्रचलित हैं। देश ओर 
समय के अनुसार इसके विषय में अनेकों सिद्धान्त प्रचलित हैं| इस कारण 
राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में भी मिन्न मत हैं। राज्य के उद्देश्य तथा कार्य 
क्षेत्र के विषय में दो मुख्य विचार घाराएँ हैं। जो विद्वान राज्य को हित- 
कारिणी संस्था सममते हैं वे राज्य को व्यक्ति, देश, समाज तथा समुदायों 
के उन्नति के लिये परमावश्यक साधन मानते हैं। इसलिये ये विद्वान राज्य 
को जनहिताथ विस्तृत कार्यक्षेत्र का मार सोंपने के पत्त में हैं। इसके 
विपरीत कुछ विद्वान राज्य को अहितकर संस्था समझते हैं। वे राज्य के 
कार्यक्षेत्र को बहुत ही सीमित रखने में विश्वास करते हैं । 


सूछ्मरूप से विचार करने से मालूम पड़ता है कि राज्य एक उच्चतम 
स्वाभाविक समुदाय है। राज्य के बिना मनुष्य जीवन अस्थायी मयप्रद और 
जंगली हो जायगा | स्वमावतः ही मनुष्य को कानून सुव्यवस्था तथा अनु- 
शासन प्रिय है । निरन्तर अराजकता से वह ऊंब उठेगा। क्योंकि उसका 
जीवन तथा सर्म्पात्त खतरे से खाली नहीं रहेगी । विचार करने से मनुष्य 
के स्वभाव में ही राज्य के उत्पत्ति के कारण मिलते हैं। साथ ही साथ 
मनुष्य के विकास के लिये, मनुष्य के स्वाधीनता के लिए, संस्कृति तथा 
सभ्यता के विकास के लिए, राज्य आवश्यक सा प्रतीत होता है। राज्यकीय 
संगठन को स्थायी रखने के लिए व्यक्ति के राज्य के प्रति कुछु कर्तव्य होते 
हैं, और व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए राज्य व्यक्ति को कुछ अधिकार 
प्रदान करता है । इस प्रकार राज्य ओर व्यक्ति दोनों ही साथ्य ओर साधन 
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हैं। इनका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। राज्य स्त्राभाविक संस्था है क्योंकि 
सार्वजनिक मतानुसार राज्य सरकार की स्थापना करता है । 
राज्य के उद्दश्य के सम्बन्ध में कुछ प्राचीन 
तथा आधुनिक विचार 

(१) हिन्दू राजनैतिक विद्वानों के अनुसार (अर) प्रजा के सुख में ही राजा 
का सुख है (4) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हा राज्य का उद्देश्य है| 

(२) श्रीक विद्वानों के अनुसार जीवन, उत्तम, स्थिर तथा सफल बंनाना 
ही राज्य का उद्देश्य है। 

राज्य का उद्देश्य मनुष्य की भौतिक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करने के 
लिए तथा नेतिक जीवन को स्थिर तथा उच्चतर बनाने के लिए ही राज्य की 
उत्पत्ति है। 

योरोप के राजनीतिज्ञों के राज्य के उद्दृश्य के विषय मे ये विचार हैं 

(३) जीवन स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति की रक्षा ही राज्य का उद्देश्य है । 

(४) व्यक्ति के अधिकारों पर आघातों से व्यक्ति की रक्षा करना ही 
राज्य का उद्देश्य है । 

(५) राज्य के अधिकाधिक व्यक्तियों के अधिकाधिक सुख की व्यवस्था 
करना ही राज्य का उद्देश्य है। ु 

(६) अधिकतम सामाजिक हित की व्यवस्था करना तथा व्यक्ति के पूर्ण 
विकास के लिए अवसर देना ही राज्य का मुख्य उद्देश्य है। 

(७) प॑० जवाहरलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में कहा है कि साथ॑ 
जनिक क्षेम मजझ्ल और कल्याण ही भारत राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य है। 

राज्य के उदृश्य के विषय में अनेकों सिद्धान्त हैं । 

नीचे कुछ मुख्य सिद्धान्तों पर विचार किया जायगा | 
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अराजकबादः--इस सिद्धान्त के समर्थक राज्य को निष्फल तथा 
हानिकारक सस्था समझते हैं। इस सिद्धान्त के सर्थमक राज्य की 
आलोचना करते हुए कहते हैं कि राज्य की स्थापना एक विशिष्ट 
वर्ग के हित की रक्षा के लिए होती है। राजनेतिक कानूनों और 
ववधनों से राज्य व्यक्तिल का समुच्यय नाश करता है। शक्ति 
ओर दण्ड के भय के कारण राज्य का अस्तित्व सम्भव है | अर्थात्‌ व्यक्ति की 
खतन्‍्त्रता तथा विकास के लिये राज्य में कोई स्थान नहीं है। सच्ची स्वतन्त्रता 
का उपभोग वन्धन तथा नियन्त्रण से रहित समाज में ही सम्मव है। अपने 
कथन की पुष्टि करने के लिये ग्रराजकबादी प्रकृति से दशन्त लेते हैं । 
उनका कथन है कि हाथियों तथा चीटियों का समाज सर्वशक्तिमान राज्य- 
सत्ता के विना ही संगठित किया जाता है। पशु, पत्ती इत्यादि के समाज 
की बुनियाद प्रेम, एकता ओर परस्पर सहयोग ही है। उनका कथन है कि 
मानव समाज भी इसी बुनियाद पर संगठित किया जा सकता है| राज्यदण्ड 
तथा राज्य का बल प्रयोग ही मनृष्य में दुश्ता तथा असामाजिक ग्रवृरतियों 
का संचार करता है। अराजकवादियों के अनुसार राज्य संगर्टन की बुनियाद 
शक्ति, दण्ड, शोपण वग विभाजन, शासकवर्ग, नेतिक तथा धार्मिक 
बनन्‍्धन हैं। परन्तु अराजकवादी राज्य विहीन समाज का सुखस्वप्त देखते 
हैं | जिसकी बुनियाद एकता, प्रेम, पूर्ण एवं असीमित खतन्त्रता तथा परस्पर 

हयोग ही होगी | 

राज्यवहीन समाज के काय समुदायों द्वारा संचालित होंगे। मनुष्य 
अपने आवश्यकतानुसार विभिन्न समुदायों का संगठन करगा | इन समुदायों 
का सदस्य होना न होना व्यक्ति पर निर्भर रहेगा। इस प्रकार की समाज 
स्‍वना ही मनुष्य को सुख समृद्धि तथा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करेगी | 

खराजकवादियों की विचार धारा एकांगी है। वे राज्य के एक ही 
पहलू पर दृष्टि डालते हैं । अर्थात्‌ वे शक्ति तथा बल प्रयोग पर ही जोर 
देते हैं| यह मानी हुईं वात है कि राज्यसत्ता कुछ हट तक शक्ति तथा 
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बलप्रयोग पर निर्भर है। सहयोग साथ रहने की इच्छा इत्यादि भी राज्य 
संचालन में बहुत बड़ा द्ाथ रखते हैं। इसके अलावा मानव समाज में 
व्यक्ति समुदाय तथा संस्थाओं के परस्पर सम्बन्ध को रिथर करने के लिये 
एक सर्वोच्चशक्ति की आवश्यकता है, जो सर्वाज्ञीण दृष्टिकोण को ग्रहण 
करे तथा निष्पक्ष भावना से सावजनिक हित का प्रयत्न करे। मनुष्य की 
गआवश्यकतायें इतनी अनन्त हैं, तथा इतनी जब्लि होती जाती हैं. कि 
केवल स्वेच्छा पर अवलम्बित समुदायों द्वारा सब मनुष्य की सब आवश्यक- 
ताश्रों की पूर्ति यथायोग्य कदापि नहों हो सकती है| अराजकबादियों का 
सबसे बड़ा दोप है अ्रतिशयोक्ति । राज्य के सब कार्य व्यक्ति की खतन्‍्त्रता में 
बाधक नहीं हैं । परन्तु राज्य व्यक्ति के पूर्ण विकास में सहायक है । अनि- 
यन्त्रित खतन्त्रता ही व्यक्ति की वास्तविक खतन्त्रता के उपभोग मं बाधक 
है | अराजकवा दियों के लिये खतन्‍्त्रता का श्रथ है अनियन्त्रिठ, असीमित 
जीवन यापन | व्यवद्यारिक दृष्टि से ऐसी स्वतन्त्रता असम्मव तथा हानि- 
कारक है । 


(२ ) व्यक्तिवाद:--मनुष्य जीवन को सफल, सुरम्य ओर उन्नत 
बनाने के लिये मनुष्य जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु है स्वतन्त्रता । प्रत्येक 
व्यक्ति को इसका पूर्ण उपभोग करने का अवसर प्राप्त होना चाहिये। 
खतन्त्रता का अर्थ है नियन्त्रण, दबाव अथवा हस्तक्षेप रहित जीवन । 
परन्तु व्यक्तिवादी अराजकवावियों की तरह अव्यवहारिक नहीं हैं। वे इस 
बात को समझते हैं कि राज्यविहीन समाज की रचना व्यवहारिक रूप से 
सम्भव नहीं है वे सशाज की समीक्षा इस प्रकार करते हैं। समाज में निर्बल 
तथा सबल दोनों ही प्रकार के व्यक्ति? होते हैं, ओर सबल निर्वलों की 
स्वतन्त्रता का हरुण करते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य प्रकृति म॑ लोभ, 
मोह, मद, मत्सर, अहंकार इत्यादि प्रवृत्तियाँ भी मौजूद हैं | इन प्रवृत्तियों 
के कारण मनुष्य अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का अपहरण करता है | 
इसी कारण समाज में चोर, डाकू इस्यादि भी पाये जाते हैं । 
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इसके अतिस्कि समाज की स्वना व्यक्ति के पूर्ण विकास तथा सर्वाद्धीण 
विकास के लिये ही होती है। समाज का निर्माण व्यक्ति द्वारा ही 
होता है और उसका उद्देश्य व्यक्ति का हिंत और कल्याण ही है। व्यक्ति 
अपने अधिकारों का पूणुरूप से उपभोग करे, यही समाज रचना का सुख्य 


उद्देश्य है । 


इन सब कारणों से व्यक्तिवार्दी राज्य को एकदम हटाने के पक्त में नहीं 
हैं। वे राज्य को “आवश्यक तथा अनिवाय बुराई समझते हैं |११ उनके 
कथनानुसार वहीं सरकार अच्छी सरकार है। जिसका शासन क्षेत्र सीमित 
हा । व्यक्तिवाठी कहते हैं कि राज्य का क्षेत्र उतना ही होना चाहिये 
जितना परमावश्यक है। अ्थीत्‌ व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिये राज्य के 
शासन तथा अधिकारों की सीसा वहुत ही संकुचित होनी चाहिये | जितना 
ही राज्य शासन का क्षेत्र कम होगा उतना ही व्यक्ति की खतन्‍त्रता का 
क्षेत्र अधिक होगा | इस प्रकार व्यक्तिवादी राज्य का व्यक्ति के कार्यों में 
हस्तक्षेप अवांछरनीय समझते हैं । 


व्यक्तिवाद के प्रमुख विद्वान हर्वट स्पेन्सर का कथन है राज्य को केवल 
निम्नलिखित विषयों की ही व्यवस्था करनी चाहिये जैसे अपराधियों को दण्ड 
देने की व्यवस्था करना, समभीते की शर्तों को मानने का प्रवन्थ करना, 
शान्ति स्थापन करना ओर नागरिकों की रक्षा करना | राज्य को किसी 
प्रकार के लोकह्वित कार्य करने का अधिकार नहीं होना चाहिये और राज्य 
को व्यक्ति के मानसिक, बौधिक, नंतिक, सांस्कृतिक ओर श्रार्थिक उन्नति में 
हस्तक्षेप करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिये | क्योंकि इन कार्यों का 
दायिल तो व्यक्ति स्वयं ही ले सकता है। इन कार्यों का प्रबन्ध करने से 
 शाज्य व्यक्ति के खतन्त्रता तथा विकास में बाधा डालता है | 

व्यक्तिवात्यों के अनुसार राज्य के केवल तीन ही कर्तव्य हैं (१) 
पुलिस और सेना की व्यवस्था करना ( २ ) न्यायालयों का संगठन करना 
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( ३ ) मनुष्य के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करना | राज्य को' शिक्षालय 
खोलना, चिकित्सालय खोलना, गरीबों की सेवा करना, समाज सेवा करना, 
समाज की कुरीतियों को दूर करना इत्यादि कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिये | इन कार्यो मे हस्तत्षेप करने से राज्य केवल व्यक्ति के विकास को 
ही ऊंंठित नहीं करता है। वरन व्यक्ति के व्यक्तित्व का समूल नाश 
करता है । 


योरोप के विभिन्न सरकारों के बन्धनों तथा नियन्त्रणों के प्रतिक्रिया 
स्वरूप व्यक्तिवाद की उत्पत्ति हुई है । व्यक्तिवाद १८ वीं शताब्दी में ओऔद्यो- 
शिक क्रान्ति के बाद फेला मिल, स्पेक्सर, एडम स्मिथ, माल्थस इत्यादि 
इसके समथक हुये । इस सिद्धान्त पर पाँच दृष्टिकोश से विचार किया 
जाता है । 

( १ ) वैज्ञानिक दृष्टिकोश:--व्यक्तिवादी कहते हैं कि जीव-जगत 
में जीवन रक्षा के लिये संघर्ष होता रहता है | जीव जगत में इस संघ का 
परिणाम यह होता है कि बलवान ओर योग्य जीव जीवित रहते हैं ओर 
निर्बल व अयोग्य जीवों का संहार होता है। अथीत्‌ जीव जगत में ऐसे ही 
जीव जीवित रह सकते हैं जो इस संघर्ष में प्रकृति को शक्तियों पर विजय पा 
चुके हैं। इस सिद्धान्त को “प्राकृतिक निर्वाचन” सिद्धांत कहते हैं। इसी 
सिद्धान्त को हर्बट स्पेन्सर मानव समाज पर लगाता है। इसके फलस्वरूप 
राज्य में योग्य व्यक्ति ही जीवित रहेंगे ओर अयोग्य व्यक्ति का नाश होगा | 
स्पेन्सर के कथनानुसार राज्य मूर्ख, निर्धन, बीमार, अयोग्य तथा निबलों की 
सहायता करके जीवित रहने की स॒विधा प्रदान करता । यह मानव 
समाज के लिए हानिकारक है । यह नीति मानव समाज मे॑ अड़चन पदा 
करेगी | इससे “प्राकृतिक निवाचन” में बाधा पड़ेगी | फलतः राज्य के हस्त- 
क्ञेप से पूर्णतया अथवा आंशिक अयोग्य व्यक्ति भी जीवित रहेंगे । इससे 
समाज की अवनति होगी | समाज अ्रयोग्य व्यक्तियों से भर जायगा । इससे 
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योग्य व्यक्तियों को उन्नति करने का अवसर कम मिलेगा | श्रयोग्य व्यक्ति 
कसी भी आतव्मनिभर नहीं हो सकेंगे | फलस्वरूप राज्य की शक्ति इन्हीं की 
देख-भाल में बैंट जायगी | दूर दृष्टि से देखने से इस नीति का परिणाम 
राज्य, व्यक्ति, तथा समाज के लिये हानिकारक होगा । 

(२ ) नैतिक दृष्टिकोश:--चरित्र तथा व्यक्तिव के विकास के 
लिये स्वतन्त्रता अवश्यंभावी है। खतन्‍्त्रता ही मनुष्य में सोचने ओर काय 
करने की क्षमता उत्पन्न करती है। स्वतस्त्रता ही उसमे आत्मनिर्भस्ता 
आत्मविश्वास, साहस इत्यादि भावनाओं को विकसित करती है, और 
उसके अन्दर वास करने वाली प्रेस्णाश्रों को प्रदीस करती है। व्यक्ति, 
समाज, तथा राज्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहने की भावना घातक 
तथा हानिकारक है। क्‍योंकि ऐसे व्यक्ति का विकास कुरिठत हो 
जाता है। वह आलसी तथा निकम्मा हो जाता है। उसकी बुद्धि कुन्द 
हो जाती है ओर उसकी खोज तथा नवीन" विचार करने की प्रेरणा 
मृतःप्राय हो जाती है। क्रमशः ऐसा व्यक्ति राज्य और समाज के 
लिए भार खरूप हो जाता है। समाज का विकास सहसोन्मुखी होना 
चाहिये | परन्तु राज्य के नियन्त्रण तथा नियमितता के कारण व्यक्ति की 
विभिन्नता लोप हो जाती है। राज्य के हर एक प्राणी में एकरूपता 
था जाती है। मनुष्य निर्जीव पदार्थ की तरह जीवनयापन करने लगता है। 

प्रत्येक व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व तथा अपनी अलग विशेषता होती 
है । पारस्परिक संघंष से ही मनुध्य अपनी शक्तियों को पूर्ण रूप से विक- 
सित कर सकता है। क्‍योंकि संध्र्ष से ही उसकी सब शक्तियों का विकास 
हो सकता है | इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशेषता का पूर्ण विकास 
कर सकता है। परन्तु राज्य सबको एक ही दाँच में दालने का प्रशत्न 
करता है फल खरूप व्यक्ति तथा समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है। 

(३) आधिक दृष्टिकोशः--प्रत्येक व्यक्ति श्रपना आर्थिक लाभ 
तथा हानि भर्ला प्रकार समम्ता है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तियों को पूर्ण 
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स्वतन्त्रता देने से व्यक्ति अपना अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का 
प्रयत्न करेगा। व्यक्ति के लाम में ही समाज का लाम निहित है। व्यक्ति 
को आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदन करने से समाज की आर्थिक उन्नति अवश्य 
भावी है। 


व्यक्तिवादी इस प्रकार भी तक करते हैं, अर्थ वृद्धि तथा श्रर्थ संचय के 
के लिए व्यापारिक तथा औद्योगिक स्वतन्त्रता परमावश्यक है। शंकाविहीन 
आर्थिक परिस्थिति में अथवा खतन्‍्त्र थ्रार्थिक वातावरण में हीं उत्पादन की 
वृद्धि हो सकती है | अ्रधिक उत्पादन से सस्ती, अच्छी ओर प्रयाप्त मात्रा में 
वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। पूजीपति खतन्त्र वातावरण ही में--जहाँ 
आयात-निर्यात्‌ का नियन्त्रण न - हो, जहाँ व्यापार पर अत्यधिक कर न 
हो--ऐसी स्थिति में ही अधिक से अधिक पूंजी लगाने के लिए उद्यत 
होंगे। इससे समाज ओर राज्य के आर्थिक जीवन की वृद्धि तथा समृद्धि 
होगी। इससे करोड़ों मजदूरों को उपजीविका का साधन ग्राप्त होगा। 
प्रतियोगिता ही व्यवसाय, उद्योग धन्धों और व्यापार का गुरुमन्त्र है। राज्य 
नियन्त्रण द्वार, तथा रोक टोक द्वारा इस प्रेरणा का नाश करता है। 
इससे व्यक्ति का, राज्य का, समाज का, पूजीपतियों का, मजदूरों का, सभी 
का अहित होता है। यही आर्थिक रुकाबट मनुष्य को काला बाजार और 
अन्य कुमार्गों को ओर प्रवृत करती हैं। 


(४) ऐतिहासिक दृष्टिकोण--व्यक्तिवादी इतिहास से उदाहरण 
लेकर दिखलाते हैं कि जब-जब राज्य ने आश्थिक ओर सामाजिक ज्षेत्र में 
नियन्त्रण अथवा रुकावटों की नीति का प्रयोग किया हे। तब-तब प्रत्ना की 
ओर से विरोध अथवा उस नीति को निष्फल बनाने का प्रयत्न हुआ है। 
उदाहरणार्थ जब आप किसी को कोई पुस्तक पढने से श्थवा कोई बात 
सुनने से रोकते हैं तब उस व्यक्ति का कौतृहल बढ़ जाता हैं, घटता नहीं 
है। उसी प्रकार यह मानसिक शास्त्रका नियम है कि दबाव से प्रतिक्रिया- 
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व्मक शक्तियों को बल मिलता हें। मारत में ही अन्न वस्त्र के प्रतिबन्ध 
की नीति लोजिये | इस नीति से काला बाजार, घसखोरी और मृल्य 
की वृद्धि ही हुई हं | अतः भारत सरकार अपनी नियन्त्रण नीति में अस- 
फल रहा है | श्रतण्व सामाजिक व ग्राथिक नियनन्‍्नरण व कंट्रोल राष्ट्र के 
लिए अहितकर ही हुए हैं । 


(५) व्यवद्दारिक हृष्टिकोश :--(१) मनुष्य स्वमावतः ही स्वार्थी होता 
है | इसलिये वह स्वयं अपने हित और अहित को समझ सकता है। अतः 
प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वाथ की पूर्ति करनेकी योग्यता रखता है | सरकार एक 
विशाल संस्था है। इसलिये वद प्रत्येक व्यवित के स्वार्थ को समभने में अतः 
उसकी पूर्ति में असमर्थ हैं । 


( २ ) इसके अलावा यदि राज्य सभी कार्यभार अपने ऊपर ले लेगा 
तो राज्य का कायमार अव्याधिक बढ़ जायगा जिसे बह सम्हाल नहीं 
सकेगा | परिणामस्वरूप कार्य में विलम्ब भी होगा, और बहुत से ऐसे 
काय होगे जिसे करने के लिये राज्य को समय ही नहीं मिलेगा अ थीत्‌ 
राज्य व्यक्ति के हित का पूण रूपसे सम्पादन कर ही नहीं सकता है | 

( ३ ) व्यवहारिक रूपसे देखते हुये व्यक्तिवादियों का कथन है कि 
अखिरकार राज्य को सव का राज्यकर्मचारियों द्वारा ही करने पड़ते हैं । 
क्या राज्य की कमचारी का पद ग्रहण करने से ही उनमें अधिक योग्यता 
आ जाती है ! इसके आतिरिक्त राजकीय कार्यों की सफलता में राज्यकर्म- 
चारी का व्यक्तिगत लाभ तो होता ही नहीं है इसलिय व्यक्तिवादियों का 
कथन है कि निजी लाभ, निजी सफलता तथा आत्मस्वार्थ कार्य की सफ- 
लता के लिए शक्तिशाली प्रेरणा है | इस मौलिक प्रेरणा का अन्त कर 
देने से राज्य ओर समाज की हानि होगी | 


(४ ) राज्य-कर्मचारियों में मितव्यता, ईमानदारी कार्य-दक्षता 
इत्यादि गुणों का संचार हो ही नहीं सकता है। सर्वप्रथम तो राज्य 
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कार्यो की वे निजी कार्य नहीं समझते हैं। क्योंकि राज्य के व्यवसाय 
अथवा कारबार के बृद्धि से उनको कोई विशेष आशिक पुरुकार तो नहीं 
मिलता है । इस कारण अधिकतर राज्य क चारियों के कार्य में 
शिथिलता, देख-रेग्व की कर्मी इत्यादि अवगुण दृष्टिगोचर होते हैं। 


(५ ) अन्त में इतना ही कहना पर्याप्त है कि आज तक संसार के 
सब अविष्कार, खोज, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक इत्यादि कार्य 
व्यक्ति विशेष की प्रेरणा से ही हुये हैं। राज्यक चारियों द्वारा क्चित ही 
हुये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के उद्योग तथा व्यवसाय की असफलता 
का व्यापक परिणाम होता है| परन्तु व्यक्ति की असफलता अथवा अक्र 
मण्यता का सीमित परिणाम होता है। 


व्यक्तिबादी सिद्धान्त की आलोचना :--- 


( १ ) व्यक्तिवाद की बुनियाद ही गलत है। मन॒ष्य सामाजिक ग्राणी 
है| समाज के बिना उसका अस्तित्व हो सम्भव नहीं है व्यक्ति- 
बादियों का यह कथन है कि व्यक्ति का हित तथा राज्य ओर सम्ताज का हित 
प्रतिस्पर्दधी तथा विपरीत है । यह अतिशयोक्ति है। स्पेन्सर का कथन है कि 
संसार में दुराचार, दुश्ता तथा कुकर्म पाया जाता है। अतएव राज्य 
संगठन केवल इनके दमन के लिये ही होता है। श्रादश समाज में जब 
अनाचार ही नहीं रह जायेगा तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं रह 
जायेगी | व्यक्तिवाद की यह सर्वप्रथम भूल है कि वे राज्य को दराचार 
का दमन तथा नियन्त्रण का साधन मात्र समभते हैं। वे केबल राज्य की 
नकारात्मक शक्ति को ही देखते हैँ। परन्तु सूद्मरूप से देखने से मालूम 
देता है कि राज्य संस्कृति, सभ्यता का पोपक तथा सद्दायक भी है । 


(२ ) मनुष्य की बहुत सी आवश्यकतायें सामूहिक रूप से ही पूरी 
की जा सकती है । सम्यजीवन, नेतिक जीवन तथा व्यक्ति का पूण विकास 
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सकारात्मक वातावरण में ही प्रस्फृटित हो सकता है। इस कारण व्यक्ति 
ओर राज्यों के हितों में सर्वथा विरोध देखना ठीक नहीं है । 

( ३ ) व्यक्तिवादी यह मूल जाते हैं कि व्यक्ति, व्यक्ति पर निर्भर है 
ओर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर निर्भर है। यातायात के सुगम साधनों के 
कारण राष्ट्रों का परस्पर सम्बन्ध बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रों के परस्पर सह- 
योग से ही आर्थिक वौधिक जीवन सफलीमूत हो सकता है | समाज 
के आशिक जीवन पर व्यक्तिवाद सिद्धान्त के कारण दुष्परिणाम हुआ है | 
१९ वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद सिद्धान्त के कारण मिल-मालिकों पर कोई 
नियन्त्रण नहीं रखा गया था | इस कारण राष्ट्रों मं एक तरफ ऐश आराम 
में रहने वाले पूँजीपति तथा दूसरी ओर मजदूरों में श्रत्याधिक दरिद्रता, काम 
के अधिक घंटे तथा कम वेतन के कारण होने वाली दुदशा नजर आती 
है | इस शोचनीय परिस्थिति को देख कर सरकार को हस्तक्षेप करना 
अनिवाय हो जाता है| 


( ४ ) व्यक्तिवादियों का यह श्रमपूर्ण विचार है कि यदि राज्य हस्तक्षेप 
न करे तो व्यक्तियों को प्रत्येक क्षेत्र मं समानरूप से उन्नति करने का अवसर 
मिलेगा | क्‍योंकि राज्य म॑ रहने वाले प्रप्येक व्यक्ति की बुद्धि, सम्पत्ति, 
बल, इत्यादि एक समान नहों होती है। ऐसी अ्रसीमित स्वतन्त्रता का 
परिणाम यही होगा कि बलवान व्यक्ति निर्बलों को दबायेंगे | इस कारण 
कुछ हद तक राज्य का नियन्त्रण ह्वितकर ही होगा | 


(५ ) कानून ओर सरकार के नियन्त्रण के बिना स्वतन्त्रता शाब्दिक 
अर्थ म॑ ही रह जायेगी | कानून-बद खतन्‍्त्रता ही स्वतन्त्रता का वास्तविक रूप 
है | व्यक्तिवादी राज्य को एकांगी दृष्टिकोण से देखते हैं जब राज्य के सत्र कानूनों 
को अकल्याणकारी समभते हैं | अ्निवारय शिक्षा, सफाई, व्यापार नियन्त्रण 
इत्यादि कार्यों के संगठन से राज्य ने व्यक्ति का कल्याण ही किया है। 
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अतः राज्य और स्वतन्त्रता में कोई विरोध नहीं है | इष्ट तथा हितंकर कार्य 
करने की सुविधा ही स्वतन्त्रता का वास्तविक श्र है। 


( ६ ) यह कथन सत्य नहीं कि हरेक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति 
स्वंय ही कर सकता है | यदि-यह सय है तो देश में बेकारी दरिद्रता होनी 
ही नहीं चाहिये | संसार में प्रायः यह देखा गया है कि चालबाज लोग 
सीधे सादे लोगों को मूर्ख वना कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं । ऐसे 
दुशें से व्यक्ति की रक्षा करने के लिये राज्य को आवश्यकता है । व्यक्ति- 
वार्दी यह मी कहते हैं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का साधन करेगा 
तो समाज का हित होगा । परन्तु यह भी सत्य नहीं क्योंकि एक के हित से 
दूसरे का अहित भी हो सकता है । 

( ७ ) व्यक्तिवादी का कथन है कि प्राकृतिक निर्वाचन? के अनुसार 
अयोग्य व्यक्ति नष्ट हो जायेंगे, और योग्य व्यक्ति बच जायेंगे | अर्थात्‌ 
जिन व्यक्तियों में शारीरिक बल है वे व्यक्ति ही जीवित रहेंगे | परन्तु क्या 
शारीरिक बल हीं योग्यता का मापदण्ड है ? शरीर से दुर्बल व्यक्ति अपनी 
बुद्धि से, अपनी कला से, विज्ञान के शोध से अनेकों प्रकार से राज्य की 
सेवा कर सकता है | इसलिये “प्राकृतिक निर्वाचन” का सिद्धान्त पशुओं के 
लिये लागू हो सकता है, मनुष्यों के लिये नहीं | अपितु असहायों की रक्ा 
ओर सहायता करना मानव-धर्म है। 

(८ ) कदाचित्‌ राज्य कुछ सार्वजनिक व्यवसायों तथा कार्यों में 
असफल रहा होगा | परन्तु रेल, तार, डाक, सार्वजनिक शिक्षा इत्यादि 
कार्यों के संगठन में राज्य सफल भी रहा है, ओर ये कार्य समाज के लिये 
हितकर भी हुये हैं| राजकीय कार्यों में यह माना कि व्यय अधिक होता 
है और राज्य-कर्मचारी राजकार्य को यथायोग्य नहीं करते हैं | यह त्रुण्याँ 
होते हुये भी राज्य के सावंजनिक कार्य सार्वजनिक हित साथक हुये हैं | 
व्यक्तिगत व्यवसायी अर्थ के लोम से जनता से अनुचित फायदा उठाते हैं | 


१२५२ 


इससे जनता को अल्याधिक कष्ट पहुँचता है। राज्य इस प्रकार से अनुचित 
लाभ नहीं उठता है। 

(६) राज्य कार्यो की असफलता तथा राज्य कर्मचारियों की 
कुछ हद तक अक्रमण्यता को मानते हुये भी इसमे सन्देह नहीं कि 
कुछ ऐसे सार्वजनिक कार्य हैं जो व्यक्ति स्॒र्य नहीं कर सकता है। 
राज्य को सार्वजनिक रूप से ही उन कार्यों को बहुत बढ़े पेमाने पर 
संगठित करना ही पड़ता है | जैसे रेल, तार, डाक इत्यादि। 
भूतकाल के अनुभवों से इन कार्यों में जो चुटियाँ पाई गई हैं उन्हें सुधारना 
चाहिये | राज्यकारयों को दत्ता तथा सतकंता से संगठित करना चाहिये । 

राज्य के अत्याधिक हस्तक्षेप के कारण ही व्यक्तिवाद का उदय हुआ 
है। व्यक्तिवाद ने व्यक्ति के महत्व को, व्यक्ति स्वतन्त्रता के महत्व को, उच्च- 
स्वर से घोषित करना प्रारम्म किग्रा है। इस प्रचार के कारण प्रत्येक क्षेत्र 
में राज्य के नियन्त्रण शिथिल होने लगे हैं| परिणाम स्वरूप कुछ बुद्धि- 
मान तथा चालाक व्यक्ति राज्य के इस शिथिलता का लाभ उठाकर निजी 
स्वार्थ साधन की ओर प्रवृत्त हुये हैं। अतः जनसमुदाय के हितों का 
बलिदान हुआ है। क्रमशः अधिकाधिक मात्रा में कुछ व्यक्तियों के हाथ 
में पूँजी केन्द्रि होने लगी है। इससे राज्य और समाज का समठुलन 
अस्थिर होने लगा है| एक ओर दरिद्रता और बेकारी दूसती ओर धन- 
लालसा शोपण इत्यादि प्रवृत्तियाँ. प्रचणढ रूप घारण करने लगी हैं । 
आजकी वस्तुस्थिति यहां है । । 


व्यक्तिबाद से निष्कष:--व्यक्तिवाद का सबसे बढ़ा हुगुंण है 
खतिशयोक्ति | परन्तु राज्य संगठन में व्यक्तिवाद के मोलिक सिद्धान्तों को 
ध्यान भें रखना उचित होगा | कदाचित विचारवान व्यक्तियों का उन 
सिद्धान्तों के यथार्थता पर मर्तक्य हो सकता है । 

( १ ) व्यक्ति अपने सुखों ओर आवश्यकताओं का निर्णय स्वयं कर 
सकता है | (२) मनुष्य प्रकृति को मध्यनजर रखते हुये यह कहा जा सकता 
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है कि स्वतन्त्रता तथा प्रतियोगिता से ही मनप्य अधिक उन्नति कर सकता है। 
(३) साथ ही साथ राज्य को उसी हद तक हस्तक्षेप करता चाहिये जिससे 
समाज का समतुलन स्थिर रहे | आशिक, नेतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक 
जीवन में राज्य का कम से कम नियन्त्रण रहे जिससे ये विभिननन्षेत्र 
सुचारु रूप से चल सके | अर्थात्‌ व्यक्ति स्वतन्त्रता तथा राज्य के नियन्त्रण 
का एक अच्छा विवेकपूर्ण समतुलन होना चाहिये। दोनों का ही क्षेत्र 
व्यवह्यरिक दृष्टि से अथवा गोद अनुभव के उपरान्त घणया बढ़ाया जा 
सकता है। साथ ही साथ राज्य संगठन ऐसा हो कि वह मनुष्य में आत्म- 
निर्भरता खतन्‍्त्रता इत्यादि गुणों की बृद्धि करने का अवसर प्रदान करे | अतः 
राज्य को निकृष्ट संस्था समक्ना अतिरंजन के दोष से दूषित है। अतः 
मनुष्य समाज में राज्य का मी स्थान है। 


( २ ) समाजवाद--राज्य के कार्यक्षेत्र का दूसरा सिद्धान्त है 
समाजवाद | समाजवाद व्यक्तिवाद का विगेधी है। समाजबाद राज्यकार्य 
को तथा व्यक्ति स्वतन्त्रता को विरोधी नहीं समझता है। समाजवाद व्यक्ति 
को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता देने के पक्ष में है। राज्य के हित में हीं 
व्यक्ति के हित का समावेश है ओर राज्य ओर व्यक्ति के परस्पर सहयोग 
पर ही दोनो का सुख और हित संभव है । समाजवादियों का विश्वास है 
कि व्यक्तिवाद समाज के लिए हानिकर सिद्ध हुआ है | 


ओद्योगिक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप समाज में विषमता बहने लगी 
है। विज्ञान की सहायता से कल कारखाने उत्पाव्न के प्रमुख माथन बन 
गये हैं। क्रमशः इनके मालिक अत्याधिक पँजी के मालिक वन गये हैं | 
शने: शनेः पूँजीपतियों में पूँजी की लालसा अथवा अ्थ -पिपासा की वृद्धि 
होने लगी है | परिणाम स्वरूप शोपण काला वाजार, तथा अर्थवृद्धि और 
अथसंचय के लिए वैधानिक तथा अवैधानिक साधनों का उपयोग पूँजीं- 
पतियों द्वारा होने लगा है | इसका परिणाम समाज के लिए बहुत ही 
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हानिकारक होने लगा है। श्राजकल समाज में दो दल नजर आते हैं-- 
एक छोर पर पूँजीपति, जमीदार तथा बड़े-बड़े व्यवसायी हैं जो अपनी 
सब आवश्यकताओं और इच्छाओं क' पूत्ति के उपरान्त भोगविल्ञास, ऐश- 
आराम की जिन्दगी विताते हैं, ओर समाज की दूसरी छीर पर दरिद्र, 
निर्धन, बेकार भुखमरी से सन्तम॒ प्रजा नजर आती है जिनको दिन में 
दो वार प्रर्याप्त अन्न भी नहीं मिलता है। पहली श्रेणी म॑ केवल म॒द्ठी 
भर व्यक्ति हैं और दूसरी श्रेणी में असंख्य जन समुदाय है। इसके अति- 
रिक्त किसान, मिल्लमझबूर एवं श्रमिक वर्ग, मिलमालिक, जमीदार एवं 
बढ़े बड़े व्यवसायियों की शोषण बृत्ति से ओर अत्याचारों से पीड़ित तथा 
दुखी रहता है । 

आज के समाज का यही चित्र है। सम्ताज में क्रान्तिकारी परिवतन 
करने के लिए ही समाजवाद की उत्पत्ति हुई है। इस सिद्धान्त के जनक 
कालंमावस हैं। 


समाज के बुनियादी सिद्धान्त--(१)--समाजवाद के मौलिक 
सिद्धान्त हूँ न्याय, खतन्त्रता, समानता तथा भाईचारा का व्यवहार (२)-- 
प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोग करने का समान अधिकार 
पापत्त होना चाहिए | (३)--संपत्ति का उत्यादन तथा बैँँय्वारा इस प्रकार से 
होना चाहिए, कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक चिन्ता से 
मुक्ति मिले और वह अपने पूर्ण व्यक्तिज का विकास कर सके ओर अपने 
भीौतिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करके अपने जीवन को सुखमय 
बना सके | (४)--राज्य का प्रत्येक व्यक्ति राज्य ओर समाज के प्रति किसी 
न किसी रूप में अपने श्रम को दान करें| (५)--समाजवाद समाज की 
पुनः स्त्रना करना चाहता है जहाँ पर उत्मादन के साधन, संपत्ति, भूमि, 
धन इत्यादि पर समाज का पूर्ण अधिकार हो और उसपर समाज का पूर्ण 
नियन्त्रण हो । (६)--इस आर्थिक साधनों का सामूहिक हित के लिए ही 
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उपयोग किया जाय जिससे समाज में रहनेवाला प्रत्येक " व्यक्ति उनसे 
लाभ उठा सके | 

उपरोक्त विचारों को सक्रिय रूप देने के लिए समाजवादी, सार्वजनिक 
हित संपाठन के लिए राज्य के कायक्षेत्र की सीमा को अधिकाधिक बढ़ाना 
चाहते हैं ओर राज्य को सार्वजनिक हित की संख्या म॑ परिवर्तित करना 
चाहते हैं। समाजवादी राज्य के कार्यों को केवल पुलिस तथा स्क्षा के 
कार्यो में सीमित रखने के विरोधी हैं | अतएव समाजवादी राज्य को नितान्त 
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अावश्यक संस्था समझते हैं। 
समाजवाद की स्थापना के लिए निम्नलिखित काय आवश्यक हैं-- 
१--समाजवादी वैयाक्तिक संपत्ति के विरोधी हैं, इस कारण वे वैय 
क्तिक संपत्ति को मूलतः नष्ट करना चाहते हैं । 
२--सामूहिक हित के लिए उत्पादन के साधन जैसे भूमि, खाने, 
कल कारखाने तथा वितरण के सावन जैसे दूकानें, रेल, जहाज, बेक, 
बीमा इत्यादि राज्य के अधिकार तथा नियन्त्रण में रखना चाहते हैं । 
३--आर्थिक जीव का ध्येय वेयक्तिक संपत्ति की वृद्धि के बदले सामू- 
हिक रूप से आशिक हित को संपादन करना ही होना चाहिए । 
४--उत्पादन की सीमा केवल लाभ की दृष्टि से ही नहीं बल्कि 
सामूहिक आवश्यकतानुसार होनी चाहिए । 


५--वश्‌ विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए । 

६--संघर्ष तथा आशिक प्रतियोगिता की भावना के बदले परस्पर 
सहयोग की भावना को पुश्टि देना चाहते हैं । 

>--उत्पादन तथा वितरण का टीक-ठीक आर्थिक नियोजन करना 
चाहते हैं । 
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यह स्पष्ट है क्रि समाजवादी पूँजीवाद तथा आशिक शोषण के कट्टर 
विरोधी हैं। आज चारो श्र समाजब्राद का ही बोलवाला है। संसार के 
अधिकांश व्यक्ति समाजवादी सिद्धान्त से सहमत हैं ओर राज्य का संगठन 
उन्हीं सिद्धान्तों पर करना चाहते हैं। परन्तु अधिकांश राज्य क्रान्तिकारी 
परिवर्तन नहीं चाहते हैं। इसलिए अधिकांश राज्य घीरे-चीरे समाजवादी 
सिद्धान्तों को राज्य-संगठन में स्थान दे रहे हैं। 

संसार म॑ समाजवाद के भिन्न-भिन्न रूप.पाये जाते हैं| परन्तु अधिकांश 
समाजवादी कालमाक्र्स को ही अपना गुरु मानते हैं। कालंमाक्स के अनु- 
सार सप्ताजवार्द के ये चार सिद्धान्त हैं :--- 

(१ ) इतिहास का आर्थिक पहलू--मावर्स के अनुसार सामाजिक 
तथा राजनीतिक क्रान्ति का एकप्रेव कारण है आशिक दशा में परिवतन | 
जेसे-जैसे मनुष्य नए-नए आवबिष्कारों द्वारा उद्यादन तथा वितरण के साधनों 
को बदलता है, वैसे-वेसे राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन 
होता है अर्थात्‌ सामाजिक श्रथवा राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का 
प्रतिबिंत्र मात्र है | अतः उत्पादन तथा वितरण के साधनों का राज्य तथा 
समाज की रचना पर गहरा ग्रमाव पढ़ता है। इस आर्थिक परिवर्तन के 
अनुसार ही न्याय, धर्म, सत्य, सदाचार, कानून, दर्शन इत्यादि की व्याख्या 
बदलती है। इसी प्रकार मत, संप्रदाय, आन्दोलन, आविष्कार, लड़ाई- 
भाड़े इत्यादि का मौलिक कारण अर्थ ही है। अर्थ! ही सामाजिक, 
राजनेतिक, थ्राध्यात्मिक, नेतिक तथा मानसिक परिवर्तन का मूल कारण 
है। लोगों का रहन-सहन, रीति-रिवाज, आचार-विचार, सभी आर्थिक 
परिस्थिति से प्रभावित, निश्चित एवं नियन्त्रित होते हैं अ्र्थात्‌ सम्यता 
संस्कृति तथा उन्नति का मूल शाधार अर्थ ही है। समाजवादियों के अमु- 
सार इतिहास की समस्त घटनाएँ ओर विभिन्न संस्थाश्रों का इतिहास 
आर्थिक व्यवस्था से पूर्णतया सम्बन्धित है तथा तररूप है। माकस ने 
इतिहास के अलग-अलग काल को लेकर अपने आर्थिक सिद्धान्त की पुष्टि 
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की है। शाधुनिक इतिहास की भी विवेचना इस प्रकार की जाती है| 
्ोद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप उत्यादन तथा वितरण की व्यवस्था 
परिवर्तन अवश्य॑माबी था। उत्पादन के लिए अधिक एजी को आवश्यकता 
ने लगी अर्थात्‌ समाज में पूँजीपतियों का महत्व बढ़ने लगा | इस आशिक 
व्यवस्था का प्रभाव समाज रचना पर पढ़ा और क्रमशः पूँजीपातयों का प्रभाव 
राजनेतिक व्यवस्था पर पढ़ने लगा । ओद्योगिक क्रान्ति का परिणाम पूँजी- 
बाद ही है। इस प्रकार समाजयावियों का कथन है कि मनुष्य के विकास की 
गाथा समाज के आर्थिक विकास की कहानी है। अथवा आर्थिक विकास की 
नींव पर ही मनुष्य की सभ्यता ओर संस्कृति का विकास निर्भर हे | 
( २ ) शारीरिक परिश्रम का मूल्य--मार्वंस का कहना है कि वस्तु 
का मूल्य, उसके परिश्रम की लागत पर झॉका जाता हैं। इस सिद्धान्त में 
आंशिक सत्य है क्‍योंकि वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता और उस पर लगी 
हुई लागत से भी निर्धारित किया जाता है। मर्शानयुग के पूर्व मनुष्य 
शारोरिक परिश्रम से ही सब वस्तुएँ तेयार करता था। परन्तु ओद्यागिक 
क्रान्ति के बाद उत्पादन के साधनों में परिवर्तन हआ है | आज-कल कल- 
पुर्जी द्वारा वस्तुएँ तंबार होती हैं। परन्तु आधुतिक उत्पादन के सा 
इतने मूल्यवान होते हैं कि कुछ ही घनवान व्यक्ति अथवा कुछ ही 
ह पूँजीपति इनकी संगठित अथवा नियोजित कर सकते हैं। फलतः कुछ 
हीं पूँजीपतियों ने इन साधनों को अपने कब्जे म॑ कर लिया है और 
इन कल पूर्जो द्वारा वे वस्तुओं का उत्पादन बहुत तेजी के साथ तथा बहुत 
कक खर्च में करने लगे हैं। पूँजीपति उत्मादन का कार्य श्रमजीवियों की 
मदद से ही करते हैं। प्रत्येक राज्य में श्रमजीवियों की तादाद अधिक मात्रा 
में होती है| उत्मादक के इस क्रान्तिकारी परिवर्तन के फलस्वरूप श्रमजीवी 
अपना श्रम पूँजीपतियों को बेचने के लिए बाध्य होते हैं क्योंकि इस वैज्ञा- 
निक झुग में कम लागत वाले अथवा छोटे उद्योग-घन्धे बड़े पैमानों के 
उद्योगों के सम्मुख आर्थिक प्रतिद्वन्दिता म॑ टिक नहीं सकते हैं और बड़े 
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पैमानों के उद्योग-घन्धों मे सबसे बड़ा लाभ यही है कि प्रत्येक तैयार वस्तु 
का मूल्य कम हो जाता है | विज्ञान के इस युग में अ्रमजीबी को अपनी 
उपजीविका के लिए दो मार्ग खुले हैं ( १ ) श्रमजीवी अपना निजी, छोटासा 
उद्योग शुरू करे | परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है आज के युग में 
यह लामगप्रद नहीं है। (२ ) दूसरा मार्ग यही है कि श्रमजीवी निर्धारित 
वेतन के बदले अपना श्रम पूँजीपति को बेंचें। अधिकांश श्रमजीवियों के 
लिए, इस दूसरे मार्ग के अतिरिक्त जीविकोपार्जन के लिए और कोई साधन 
हीं है अथीत्‌ कुठम्ब्र के मरण-पोषण के लिए मजदूर अपना श्रम बेचने 
को बाध्य होता है | 
(३ ) अनुचित मूल्य सिद्धान्तः-उपरोक्‍त स्थिति का परिणाम क्‍या 
होता है ? घन के वल के कारण आर्थिक जगत मे पूँजीपति का स्थान निश्च- 
यात्मक तथा महत्वपूर्ण हो जाता है | तथा आर्थिक जगत में मजदूर का स्थान 
बनिश्चयात्मक तथा गौण हो जाता है | आर्थिक जगत में पूँजीपति सर्वे सर्वो 
हो जाता है ओर पूँजीपति मजदूर की परिश्रम का वास्तविक मूल्य न देकर 
कम से कम वेतन देने के प्रल्लोभन को रोक नहीं सकता है। साथ ही 
साथ प्रत्येक वस्तु के पीछे पूँजीपति निःसकोच भाव से अधिक से अधिक 
लाभ उठाता है । उदाहरणाथ एक घोती पर श्रमजीची १०) के बराबर 
कीमत का श्रम लगाता है तथा पूँजीपति मजदूर को उसके लिए १०) देता 
है। परन्तु पूँजीपति उसी वस्तु को १९ रुपये में बेचता है अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु 
के पीछे वह ९) का लाभ उठाता है। मार्क्स इन ९) रुपयों को “अनु- 
चित मूल्य” कहता है। क्‍योंकि पूँजीपति मजदूरों की बेबसी का लाभ 
उठाकर अ्रमजीवियों को उनके श्रम के अनुसार वेतन न देकर अनुचित 
लाभ लेता है। इस प्रकार वह थ्रमजीवियों को केवल जीवित रहने भर के 
योग्य वेतन देता है। अ्तएव श्रमजीवियों के श्रम के फल का उपभोग 
पूँजीपति करते हैं और अ्रमजीवी भूख और दरिद्वता के गत में पड़े रहते हैं । 
ग्राधुनिक राज्य ओर समाज की नींव यह शोषण प्रवृत्ति ही है। राज्य 
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ओर समाज अपने कानूनों द्वारा अपने रीति-रिवाजों द्वारा इसका पुश्किरण 
करते हैं और इस प्रवृत्ति को मान्यता देते हैं। माक्स का कथन है कि 
जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा अर्थात्‌ जत्र तक उत्पादन के साधन 
समाज के हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण में नहीं होंगे तब तक श्रमजीवी इसी 
प्रकार शोषित होंगे ओर समाज द्वारा पीसे जायेंगे । 

( ४ ) बगंबाद--उपरोक्त विचारानुसार मार्क्स समाज को दो वर्गों में 
विभाजित करता है । यन्त्र युग के पूव इन दोनों वर्गों म॑ अधिक अन्तर नहीं 
था, इसलिए, इन वर्गों में संत्र्ध मी नहीं था। ये दोनों वर्ग ये हैं --धर्नी- 
वर्ग अथवा शोषण करनेवाला वर्ग और निर्धन श्रमजीवी वर्ग ग्रथवा शोषित 
वर्ग | माक्स का कथन है कि जैसे जैसे पूँजीवाद बइता जायगा वेसे बेस 
समाज की विपमता भी बढ़ती जायगी ओर समाज में अधिकाधिक असमानता 
दिखाई देगी | इससे समाज में अ्रशान्ति, दुख ओर दररिद्वता की वृद्धि होगी 
फिर एक समय ऐसा आयेगा जब अश्रमजीवियों को यह विपमता असहनीय 
हो जायगी । अत्याचारों से पीड़ित श्रमजीबी वर्ग तथा एूँजीपतियों के बीच 
संघर्ष गुरू हो जायगा | माक्स के अनुसार शअ्रमजीवियों का यह संघर्ष 
अनिवारय है | क्रमशः श्रमजीबी अपनी स्थिति पर विचार करने लगेंगे और 
उनमें चेतना उत्पन्न होगी। अपनी स्थिति से संतप्त होकर वे समाज में 
क्रान्ति कर देंगे माक्स का पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ग-संघर्ष म॑ श्रमजीबी 
ही विजयी होंगे। फलस्वरूप श्रमजीवी वर्गहीन समाज की स्वना 
करेगे । परन्तु कुछ समय तक श्रमजीवियों को ही राज्य का अधिनायकत्व 
देना पड़ेगा, नहीं तो, पूँजीपतियों की प्रतिक्रियात्मक शक्ति फिर से जोर 
लगाकर अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयज्ष करेगी | यह स्वा- 
भाविक है कि पूँजीपति अपनी स्वार्थ रक्ता के लिए. अन्तिम समय तक प्रथक्ष 
करता ही रहेगा । उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस मध्यकाल में 
अथात्‌ वर्ग विहीन समाज की स्थापना के कुछ कालतक अ्रमजीियों के 
अधिनायकत्व की स्थापना अनिवार्य है | इस मध्यकाल में पूर्ण लोकतन्ता- 
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व्मक राज्य की स्थापना संभव नहीं है | परन्तु इस काल म॑ ग्रत्येक व्यक्ति को 
उसके श्रम के अनुसार पुरुकार मिलेगा ओर राज्य समाज की प्रतिक्रियात्मक 
शक्तियों का उन्मूलन करेगा आर शने: शनेः समाज में समानता तथा वर्ग 
विहान समाज की स्थापना करने का प्रयत्न दरगा ) 

समाजवावि्यों के अनुसार इस काल में राज्य अथवा समाज के हाथों 
मे लव अधिकार होंगे | राज्य-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, आमोद- 
प्रमोद, संम्क्ृति, आर्थिक व्यवस्था, यातायात के साथन, सामाजिक व्यवस्था 
इत्यादि मानवर्जीवन के सभी विपयों पर राज्य ओर समाज का पूर्ण 
नियन्त्रण रहेगा | परन्तु राज्य तथा समाज का झुख्य सिद्धान्त सामूहिक 
दित-साधन ही होगा । राज्य का प्रमुख ध्येय ग्रस्येक व्यक्ति का कल्याण 
होगा । राज्य ओर समाज की प्रतिक्रियत्मक शक्तियों से रक्षा करने के लिए 
कुछु समय तक राज्य को व्यक्ति के द्वित के लिए. शक्तिशाली होना 
आवश्यक होगा 

इसके श्रनन्तर समाजवादी वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज का 
सुख स्वप्न देख रहे हैं। एक ऐसा समय झआायेगा जब राज्य की श्रावश्यकता 
हीं न रह जायगी, ओर श्रमजीवी अपने अ्रधिनायकत्व का स्वयं ही 
अन्त कर ठेंगे | उत्पादन के साधन सामू हिक्‌ हित के लिए प्रयोग में लाये 
ज्ञायेंगे | प्रम और सहयोग ही समाज की नींव होंगे राज्य-शक्ति के अन्त 
के वाद मनुष्य आवश्यकतानुसार तथा शक्ति के अनुसार भिन्न मिन्न सम्ु- 
दायों की स्थापना करेगा | इस वर्ग विहवीन ओर राज्य विहीन समाज में 
प्रत्येक मनुष्य अपनी शक्ति तथा रुचि के अनुसार काम करेगा ओर 
ग्रावश्यकतानुसार वस्तुओं का संग्रह करेगा। समाज के हरेक क्षेत्र में 
खतन्त्रता, समानता, न्याय और मातृत्व का साम्राज्य रहेगा अतः सामाजिक 
सेवा माव की पवित्र भावना का उदय प्रत्येक नागरिक के हृदय में होगा | 

१६१७ की क्रान्ति के बाद रूसमें समाजवाद की स्थापना हुई। 
समाजवादियों के अनुसार रूस ही पूर्ण समाजवादी देश है। कुछ लोग 
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रूस के राज्य शासन की प्रशंसा करते हैं। परन्तु अधिकांश व्यक्ति रूस की 
निरंकुश राज्यसत्ता की निन्‍्दा करते हैं। निस्संदेह रूस ने मौतिक तथा 
आर्थिक समृद्धि का निर्माण किया है। बिना अ्रपवाद के प्रत्येक व्यक्ति को 
शारीरिक सुख की सभी वस्तुएँ जैसे शिक्षा, सांस्कृतिक, बौद्धिक जीवन की 
व्यवस्था, स्वास्थ्य रक्षा की व्यवस्था, नोकरी की व्यवस्था, नियमित आराम की 
व्यवस्था इत्यादि सुलम हैं। रूस ने इस न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण समाज की 
स्‍वना वल्ल प्रयोग दरा ही की है। इसका निर्माण व्यक्ति की आनन्‍्तरिक 
प्रेरणा द्वारा अथवा व्यक्ति की समानता को भावना के कारण नहीं हुआ 
है | इम कृत्रिम समानता का निर्माण अत्याचार, कठोर दंड ओर हजारों 
व्यक्तियों के हनन द्वारा ही हुआ है और उन्हीं के द्वारा अथवा राज्य की 
निरंकुश शक्ति द्वारा ही इस कृत्रिम समानता का अस्तित्व संभव हुआ है । 
राज्य शासन तथा समाज रचना की बागडोर कम्युनिस्ट पार्टी के समुद्री भर 
सदस्यों के हाथों में है। वास्तव में रूस में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की 
तानाशाही का नंगा रूप दिखाई दे रहा है। समस्त रूस एक महान कारा- 
वास है जिसमे प्रत्येक नागरिक के लिए. भौतिक सुख्वों की व्यवस्था की गई 
है। किन्तु रूसियों की आत्मा को पूर्ण रूप से कुचल कर | 

अब समाजवाद के पक्ष तथा विपक्ष के तर्कों को उपस्थित किया 
जायेगा | 

में ( 
समाजवाद के पक्ष में तक 

( १ ) वतमान पूँजीवादी व्यवस्था अन्यायपूर्ण है| मूमि खनिज पदार्थ 
इत्यादि जो प्रकृति की देन हैं उसका उपभोग कुछ थोड़े से व्यक्ति ही करते 
हैं। इस आर्थिक विपम्तता के कारण ही श्रशान्ति, दुख, नेतिक पतन 
इत्यादि नजर आते हैं | समाजवाद आर्थिक समानता के सिद्धान्त पर जोर 
देता है। निस्संदेह आथिक आवश्यकता की पूर्ति के बिना मनुष्य की सर्व- 
तोन्मुखी उन्नति नहीं हो सकती है। समाजवादी इस कारण उद्योगों के 
राष्ट्रीयरण को परमावश्यक समभते हैं। 

है. 
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( २ ) समाजवादी उत्पादन प्रतियोगिता की बुनियाद पर न रखकर 
सहयोग की बुनियाद पर रखना चाहते हैं। अनियन्जित प्रतियोगिता राष्ट्र 
तथा व्यक्तियों को हानि पहुँचाती है | इसी कारण बेकारी, संघर्ष, भुखमरी 
इत्यादि नजर आती हैं। समाजवादी व्यक्तिगत लाभ को प्रमुख स्थान न 
देकर व्यक्ति में समाजहित तथा समाज सेवा की भावना को प्रोत्साहित 
करते ई । 


( ३ ) समाजवादी सामाजिक एकता तथा व्यक्ति की पारूपरिक निर्भ- 
रता को ही सामाजिक स्वना का मूल मन्त्र समसते हैं। 

(४ ) प्रत्येक राष्ट्र में आज रेल, तार, डाक, पानी इत्यादि उद्योगों का 
राजकीय प्रबन्ध हो गया है। राजकीय प्रत्नन्ध के कारण इन विमागों मे 
अल्पव्यय तो हुआ है, साथ ही साथ नागरिकों को इससे सुविधा 
तथा लाभ भी हुए हैं | इस अनुभव से प्रेरित होकर समाजवादी अन्य 
उद्योग तथा व्यवसाय भी राजकीय प्रबन्ध के अन्तर्गत लाना चाहते हैं, 
जिससे जनता की सब्र आवश्यकताश्रों की पूर्ति उचित रीतिसे हो सके | 

(५ ) समाजवाद प्रजातन्त्रवाद का आशिक क्षेत्र में पूरक है | क्योंकि 
अजातन्त्रवाद राष्ट्रीय क्षेत्र में समानता लाना चाहता है, तथा समाजवाद 
आशिक क्षेत्र में | ओथिक समानता के बिना प्रजातन्त्रवाद एकांगी तथा 
अपूर्ण है । फलत: आर्थिक समानता के विना प्रजातन्त्रवाद पूर्णतया 
सफूल नहीं हो सकता है । 

( ६ ) समाजवाद वास्तविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के विकास के 
लिए गयनशील है, ओर श्रम तथा घन के अपव्यय को रोकता है । 


समाजवाद के विपक्ष में तक 


( १ ) समाजवाद में व्यक्ति की प्रेरणा को कोई स्थान नहीं है। वैयाक्तिक 
संपत्ति, आशिक वृद्धि अथवा मनुष्य की अन्य उन्नति का मृल्लमंत्र है, 
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स्‍्वार्थ-बुद्धि अथवा वेयाक्तिक लाभ | परन्तु समाजवाद इस प्रेरणा को मूलतः 
ही नष्ट करता है। इससे नागरिक आलसी या निरुत्साही हो जामँंगे और 
वे क्रमशः राज्य पर भार स्वरूप ही जायेंगे। 

(२ ) समाजवाद मनुष्य के व्यक्तित्व का नाश करता है, ऐसी 
समाज-रचना में मनुष्य समाज का दास बन जाता है। सब कार्य राज्य 
द्वारा नियन्त्रित तथा संगठित हो जाने से व्यक्ति अपनी स्वाधीनता की 
प्रेरणा तथा जिम्मेदारी की भावना को खो देता है | इस प्रकार मनुष्य के 
शक्ति का हास होता है क्योंकि मनुष्य में उद्योगशीलता नहीं रह जाती है, 
ओर मनुष्य अपनी आत्मनिर्मरता खो देता है। क्योंकि व्यक्ति आर्थिक, 
सामाजिक इत्यादि कार्यों के लिये सरकार का मँँह ताकने लगता है । 

( ३ ) राज्य को आर्थिक सामाजिक तथा राष्ट्रीय ज्षेत्रम निरंकुश 
अधिकार देना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि राज्य क्रमशः अपना महत्व 
ओर अपनी शक्ति वड़ाने के लिये तथा अपना रूपर थायी रखने के लिए सतत 
प्रयत्न करेगा । यह सत्य है कि निरंकुश शक्ति ही मनुष्य के पतनका 

मूल कारण है। धीरे धीरे समाजवादी सरकार अपना नियन्त्रण जीवन के 
प्रत्येक ज्षेत्र म॑ करने लगेगी | इस प्रकार साधारण जनता सरकार के हाथ 
की कठपतली बन जायगी | नागरिक की प्रतिभा, बुद्धि, शक्ति इत्यादि का 
उपयोग राज्य अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए. करेगा, ओर नागरिक 
को सरकार की नीति ओर आज्ञा के अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा | इस 
प्रकार व्यक्ति की खतन्यता का नाश होगा। निरंकुश अधिकारों की प्राप्ति 
से मदान्ध होकर राज्यशासक स्वाथ हित से प्रेरित होकर राज्य शासन 
करने लगेंगे । इसका उठाहरण आधुनिक रूस है। इस प्रकार समाजवाद 
प्रजातन्‍त्र के मौलिक सिद्धान्तों को न£ श्रष्ट करने म॑ करणीमूत होगा । 

( ४ ) समाजब्ाद सर्वथा भोतिकवाद है। आर्थिक सुख ही समाजवाद 
का ध्येय है| समाजवाद धार्मिक, नेतिक तथा आध्यात्मिक आदशों का 
निरादर करता है | इस प्रकार समाजवाद एक्रांगी है, कयेंकि अर्थ के श्रति 
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स्क्त भी मनुष्य की अन्य आवश्कतायें भी होती हैं| इस सत्य को समाज- 
बाद ध्यान में नहीं रखता । 

( ५, ) समाजवाद की बुनियाद ही वर्ग-संघर्ष, हिंसा व रक्तपात पर है | 
हिंसा, दुष्य्ता तथा संत्रप की बुनिया: पर बनी हुई इधारत का रूप सदैव 
हिंसात्मक तथा संबरपत्मक ही रहेगा | बल प्रयोग द्वारा उपरोक्त प्रवृत्तियों 
का रूपान्तर अहिंसा, शान्ति तथा समानता में कदापि नहीं हो सकता है 
बच्छु वातावरण, शिक्षा तथा जाणशत लोकमत द्वारा ही मनष्य की शोषण 
समानता, प्रतियोगिता तथा स्वाथपरता की प्रवृत्तियाँ धीरे-धीरे कम की 
जा सकती हैं। केवल बल्ल प्रयोग से दुराचारी, सदाचारी नहीं 
बन सकता | 

सारांश :--श्राज पंसार के अधिकांश राज्यों का कुकाव समाजवाद 
की ओर है | वतमान ज॑वन इतना जटिल होता जा रहा है कि राजकीय 
अथवा सावजनिक प्रत्नन्थ के बिना स्वसाधारण नागरिक का जीवन-निवीह 
अ्सम्भव सा हांता जा रहा हैं । 

समाज-स्चना के समाजबाद के आआआदर्शों तथा सिद्धान्तों पर हो मत 
नहीं हो सकते हैं। ये आदर्श उच्च तथा आदरणीय हैं और व्यवहार में 
लाने योग्य हैं| मतभेद तो केवल साधनों में है। समाजवाद इन आर्थिक 
आदर्शों को अथवा इस नवीन समाज-रचना को सक्रिय रूप देने के लिए 
घृणित से धृणित नीति, खन-खराबी, धम तथा नीति का उल्लंघन, बल 
प्रयोग इत्यादि किन्‍्हीं साधनों का प्रयोग करने के लिए. उद्यत है। सामा- 
जिक इतिहास के अध्ययन से यह देखा गया है कि क्रांति के बाद नाग- 
रिक अपना संतुलन खो देते हैं और राज्य और समाज का पुनः संगठन 
बल प्रयोग द्वारा अथवा निरंकुश शासन द्वारा ही किया जा सकता है । 
अतणव तानाशाही अस्थायी शासन प्रबन्ध होता है। 

समाज-स्चना में दो प्रकार से परिवर्तन किया जा रहा है--(१) क्रांति- 
द्वारा | इसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। (२) विकास द्वारा | इसके 
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अनुसार समाज मे धीरे-धीरे परिवर्तन करना चाहिये। नवीन समाज-स्वना 
के प्रति मनुष्यों का दृष्ठिकोण और विचार बदलने का प्रयत्न करना 
चाहिए, अथीत्‌ शिक्षा द्वारा व प्रचार द्वारा ल्ोकमत तेयार “करने का 
प्रयशन करना चाहिये। ऐसी समाज-र्वना ही स्थायी तथा लाभप्रद हढ 
सकती है | इसे विकासवाद अथवा प्रजातन्त्रवाद कह सकते हैं । 

आधुनिक समाजवादी व कम्यूनिस्ट दोनों ही मार्क्स को अपना शुरू 
मानते हैं| परन्तु इन दोनों में कुछ भेद है। समाजवादी विकासवादी हैं 
ओर कम्यूनिस्ट क्रांतिकारी हैं । 

( ३ ) उपयोगिताबाद :--१६ वीं शताब्दी में इस सिद्धांत का 
प्रारम्भ हुआ था। इंगलेंड के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बेन्थम ने इस सिद्धान्त 
का प्रचार किया था | इस सिद्धान्त का प्रचार केवल इंगलेंड में ही हुआ । 
इस सिद्धान्त के अनुसार, सरकार को ऐसे काय करने चाहिये जो जन- 
हितकारी हों तथा जनता के अधिक से अधिक हित की पूर्ति करते हों। 
सरकार के कार्यों का माप दंड यह है--( १ ) सरकार का का अच्छा 
या बुरा है, इसका निणंय उसकी उपयोगिता के अनुसार ही किया जा 
सकता है। ( २ ) यदि किसी' कार्य से अधिक से अधिक जनता का हित 
होता है तथा बहुत ही थोड़े व्यक्तियों को हानि होती है तो वह कार्य 
सरकार को अवश्य करना चाहिए । 

अधिकांश उपयोगितावादी व्यक्तिवादी थे | व्यावहारिक रूपसे इस 
सिद्धान्त का इंगलेंड की राजनीति पर अच्छा प्रभाव पड़ा। इसके प्रभाव 
से अनेक सुधार इंगलैंड में हुए । उपयोगितावादियों ने राज्य के हस्तक्षेप 
को कम करने की मांग पेश की थी। तथा राज्य के अनुपयोगी नियन्त्रण 
हटाने के लिए प्रयत्नशील थे । 

इस सिद्धान्त का मुख्य दोष यही है कि यद संख्या को अधिक महत्व 
देता है शोर गुश को नहीं | मनुष्य के हित और स्वार्थ विरोधातमक है 


है 


के हर एक पहलू पर नियन्त्रण कर सकता है। इटली के प्रवर्तक मुसोलिनी 
का कथन है कि “सभी कुछ राज्य के अन्तर्गत है, राज्य के अधिकार के 
बाहर कुछ नहीं है, और राज्य के विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता है 
राज्य ही व्यक्ति की आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा नेतिक 
जीवन की सीमा अंकित करता है। जो समुदाय राज्य के कार्यो की पुष्टि 
करते हैं ओर जिन समुदायों से राज्य के कार्यों की वृद्धि होती है उन्हीं 
समुदायों को राज्य जीवित रहने देता है| सर्व साधारण जनता राज्य के 
गृढ़ तत्वों को नहीं समझ सकती है | इसलिए जनता को एक योग्य व्यक्ति 
को, एक विशिष्ट व्यक्ति को अपना नेता चुनकर राज्य .की बागडोर उसके 
हाथों में सौंप देनी चाहिए तथा जनता को पूर्ण रूपेण उसको आशा का 
पालन करना चाहिए । 

युद्ध राज्य के लिए आवश्यक है क्‍योंकि युद्ध द्वारा ही राज्य का सच्चा 
स्वरूप दिखलाई पड़ता है | युद्ध के समय ही व्यक्ति का साहस चातुर्य और 
बल का प्रदर्शन होता है। साथ ही साथ फासिस्य्वाद राष्ट्रीयवा की मावना 
को राज्य के विकास के लिए. अनिवार्य सममते हैं। फासिस्ट राज्यों से 
सरकार का केन्द्रीयकरएण तथा एकदलीय सरकार पद्धति की स्थापना हुई 
थी | फासिस्ट्द्ल सदैव विरोधी राजनैतिक दलों का हनन करने में, 
तथा उनको दबाने म॑ तत्पर रहते थे। इस प्रकार राज्य में एक दल ही 
सर्व शक्तिमान था । 


फासिस्थवादियों का विश्वास था कि ब्यक्ति का अस्तित्व राज्य के लिए 
ही है | व्यक्ति केवल राज्य के लिए ही जीता है तथा राज्य के लिए ही 
मरता है । फासिस्ट्वाठ राज्य को सर्वेसवी मानता है । 


इस प्रकार की सर्वशक्तिमान सवेँ सर्वा सरकारे रूस में आज भी 
विद्यमान हैं तथा जमंनी ओर इस्ली में १९४४ तक विद्यमान थीं | राष्ट्रीय 
सुसक्षा तथा प्रत्येक क्षेत्र मं आत्म-निभरता ही इन राष्ट्रों का ध्येय था । 


श्श्ष 

सरकार का कार्य आथिक योजना तथा राजनैतिक योजना द्वारा किया 
जाना चाहिए | सैनिक शक्ति तथा सैनिक बल ही राज्य का आधार होना 
चाहिए | सब कार्यों का संचालक शज्य का सर्वशक्तिमान नेता ही होना 
चाहिए | यही इनका सिद्धान्त है । 


अच्याय १० 
राज्य के कार्य 


पिछुले परिच्छेद में हम देख चुके हैं कि राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में 
मुख्यतः दो मत विचारणीय हैं--व्यक्तिवाठ और समाजवाद। व्यक्तिवादी 
राज्य के कार्यो की सीमा को संकुचित व सीमित रखना चाहते हैं तथा 
समाजवादी राज्य को एक योग्य तथा दक्क्ष संस्था समझते हैं। इसलिए वें 
राज्य के कार्यों की सीमा अ्धिकाधिक बढ़ाने के पक्ष में हैं। श्राशुनिक 
विचार भी अब इस ओर बढ़ रहा है कि राज्य केवल पुलिस कार्य की 
संस्था नहीं है। परन्तु राज्य जनसेवा अथवा समाज सेवा की भी संस्था है। 
आधुनिक राज्य इसी विचार धारा से सहमत हैं। १६ वीं तथा २० वीं 
शताब्दी में राज्य के कार्य क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है | अनुभव मी यह 
स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पूर्ण-व्यक्ति-स्वातंत्र्य में मी घोखा है तथा राज्य 
को अत्याधिक शक्ति प्रदान करने में भी खतरा है। साथ ही साथ अनुभव 
से यह भी देखा गया है कि बहुत से ऐसे काय हैं जिनको राज्य द्वारा 
अथवा सामूहिक रूप से करने से नागरिकों समान रूप से प्रगति और 
वृद्धि हो सकती है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक जीवन के कुछ पहलुओं 
का संगठन इत्यादि विषयों का राज्य द्वारा समान रूप से संगठन तथा 
नियंत्रण आवश्यक है। ऐसा करने से ही राज्य का प्रत्येक निवासी उससे 
फायदा उठा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य का कार्य केवल नकारात्मक 
ही नहीं है, राज्य का कार्य केवल व्यक्ति के विकास की बाधाश्रों को दूर 
करना ही नहीं है | परन्तु राज्य का कार्य सकारात्मक मी है। अर्थात्‌ राज्य 


कं 
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को सक्रीय रूप से ऐसे साधन प्रस्तुत करने चाहिए. जो व्यक्ति के उच्चतम 
विकास में सहायक हों | 

राज्य के कार्यों को दो भागों में बाँठ जा सकता है । 

(१) राज्य के कुछ कार्य ऐसे हैं जो राज्य के अस्तित्व के लिए 
प्रमावश्यक माने जाते हैं। इन कार्यो के सम्पादन के बिना राज्य जीवित 
नहीं रह सकता है। यदि राज्य इन कार्या को नहीं करता है तो राज्य का 
अन्त अबश्य॑मावी है। ऐसे कार्य, आवश्यक कार्य अथवा अनिवार्य कार्य के 
नाम से सम्बोधित हैं। 


( २ ) दूसर प्रकार के काय वे हैं जिनको प्रत्येक प्रगतिशील राज्य 
करता है तथा उसको वरना अपना घर्म समझता है। इनको अनावश्यक 
काय अथवा ऐड्छिक काय के नाम से सम्बोधित किया जाता है | राज्य इन 
कार्यो को व्यक्ति को सम्य तथा उन्नत बनाने के लिए करता है। इन 
कार्यो को लोकहितकारिणी कार्य कह सकते हैं। आधुनिक राज्यों में 
एक नई चेतना एक नई जाश॑ति का सप्तावेश हुआ है। प्रजातंत्राव्मक 
विचार धारा के उत्तत्ति से लोकहितसाधक काय राज्य के कार्यों का 
आवश्यक अंग माना जाने लगा है। (प्रजा सुख प्रजा रंजनः तथा 
“प्रजा की उन्नति तथा विकास” राज्य का ही उत्तरदायित्व है इसमे शंका 
नहीं है। राज्य ही बहुत अंश तक इन्हें सक्रीय रूप दे सकता है। 


विज्ञान के अविष्कारों से बातायात के साधन जैसे रेल, तार, पोस्ट, 
टेलिग्राम, टेलीफोन, जहाज इत्यादि सुलभ हो गये हैं। इन्हीं कारणों से 
नगर, शहर, गांव राष्ट्रों का पारस्परिक सम्बन्ध निकट तथा घनिष्ट हो गया 
है। इन्हीं कारणों से प्रत्येक तबके का थ्रार्थिक, वौधिक तथा राजनैतिक सम्बन्ध 
भी घनिष्ट हो गया है और उनका आदान प्रदान बहुत आधिक मात्रा में बढ़ 
गया है। केवल इसका आदान बदान ही नहीं बढ गया है बल्कि प्रत्येक 
तबका एक दूसरें पर अवलम्बित भी हो गया है और होता जा रहा है । 
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यदि एक स्थान में कुछ सुधार होते हैं तो दसरे स्थान के नागरिक उनके 
लिए मांग पेश करते हैं | यही कारण है कि बहुत हद तक प्रगतिशील 
राष्ट्र म अनावश्यक काय एक ही समान है | अनावश्यक कार्यों का संगठन 
राज्य सामूहिक रूप से भल्लीमाँति कर सकता है | ऐसे संगठन से राज्य तथा 
व्यक्ति दोनों ही का लाभ होता है। इस प्रकार राज्य का कार्यक्षेत्र काफ़ी 
बढ़ गया है । 

ओद्योगिक क्रान्ति के बाद नई आर्थिक समस्याओं का प्रासम हुआ 
है, साथ ही साथ आर्थिक जीवन भी जख्लि होने लगा है। इस काल की 
समस्याएँ हैं, असन्तुष्ट मजदूर वर्ग, शोपण करने वाला पूंजीपति वर्ग तथा 
बेकारी | इन गम्भीर, गहन थ्रार्थिक समस्याश्रों को राज्य ही सुलझा सकता 
है | इनको सुलभाना व्यक्ति के बूते के बाहर है। इन्हीं कारणों से राज्य 
के कार्यो में वृद्धि हुई है | यही कारण है कि राज्य के उद्देश्य तथा कार्यों 
के विषय में नवीन विचार धारा दिखलाई दे रही है। अधिकांश शज्यों 
म॑ समाजवादी विचार धारा का प्रभाव व्खलाई देता है | इंगलैंड, फ्रांस, 
भारत, जमनी इत्यादि अनेक राज्यों में यह प्रभाव स्पष्ट है। इस प्रकार 
आधुनिक राज्य नागरिकों के सामाजिक, नतिक, संस्कृतिक, आर्थिक तथा 
राजनोतिक जीवन के लिए ओर उनमे सुधार के लिए अपने आपको 
उत्तरदायी समभते हैं| इसी प्रकार राज्य नागरिकों के हित के लिए और 
उनकी आवश्यकताओं की रक्षा के लिए, अपने को पूर्ण रूप से उत्तरदायी 
समझता है। पिछले सौ वर्षों म॑ राज्य कार्य की सीमा बढ़ गई है | जनता 
की मनोदृति में भी परिवतन होगा ओर होता रहेगा, इसका प्रभाव धार्मिक, 
आशिक, सामाजिक व राजनैतिक सभा मनुप्य-क्ृत समुदायों पर पड़ेगा | 
तदनुसार राज्य के कार्यों पर भी इसका ग्रमाव पड़ेगा | बहुत हृद तक राज्य 
मनुष्य-कृत समुदाय हाने के कारण, मनुष्यों की मनोवृत्ति के परिवर्तन से 
इसका प्रगाढ़ सम्बन्ध है। यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि राज्य 


ओर सरकार के कार्य अथवा कतंव्य एक ही हैं। 
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अनिवाय अथवा आवश्यक काये 


(१) राज्य की बाहरी आक्रमणों से रक्षा:-राज्य देश की बाह्य 
आक्रमणों से रक्षा करता है। तथा धन-जन की रक्षा का मी प्रबन्ध करता 
है । राज्य को योग्यता पूर्वक अ्रपनी रक्षा करनी चाहिए । अपनी रक्षा के 
लिए राज्य सेना, नाविक बेड तथा हवाई-बेड़ा सुसजित करता है । 
श्रापत्ति के समय राज्य हरएक नागरिक को राज्य की रक्षा के हेतु शत्त्र 
उठाने के लिए बाध्य करता है, और कर सकता है | शान्ति के समय राज्य 
अन्तराष्ट्रीय कानून तथा नीति की रक्षा करता है तथा राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के हस्तक्षेप से रक्षा करता है। अन्तरोष्ट्रीय शान्ति राष्ट्र के अन्तर 
बहिर नीति पर अवलम्बित है। एक राष्ट्र का सम्बन्ध दूसर राष्ट्रों से 
संधि द्वारा, व्यापार द्वारा, अन्तर्गष्ट्रीय, आर्थिक अथवा राजनैतिक योजनाओं 
द्वारा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सुविधाश्रों द्वारा होता है। परन्तु प्रत्येक दशा 
में राज्य अपना खार्थ साधन ही देखता है। एक राष्ट्र अपना उद्धार 
अपने आप कदापि नहीं कर सकता है, इस सत्य को राष्ट्र ग्रमी तक देख 
व समझ नहीं पाये हैं | अतएव प्रत्येक राज्य को परस्पर सहयोग की ही 
नीति बरतना चाहिए | इसो में मानव-जाति ओर मानव-समाज की भलाई 
सम्भव है | इसी उद्द श्य से संयुक्त ग़ज्य संघ की स्थापना हुई है | 

महात्मा गांधी ने निःशल््रीकरण तथा अहिंसा का उपदेश दिया था। 
परन्तु आक्रमणकारियों से देश की रक्षा हो सकती है या नहीं यह एक 
विवाद भ्रस्त प्रश्न है। कया अहिंसा ओर निशखत्रीकरण द्वारा राज्य आक्र 
मणकारियों से अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर सकता है ? 

(२ ) शान्ति और सुव्यवस्थाः--राज्य तथा नागरिकों की प्रगति 
के लिए आन्तरिक शान्ति सुरक्षा तथा सुब्यवस्था आवश्यक है। राज्य ल्लूट 
पाट, खून-खराबी, चोरी इत्यादि से नागरिकों की रक्षा करता है इसके 
लिए, राज्य पुलिस की व्यवस्था करता है। जिससे नागरिक निरापद होकर 
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जीवन यापन करें | देश के अ्रन्दर शान्ति तथा सुव्यवस्था आवश्यक है 
जिससे नागरिक अपने अधिकारों का यथायोीग्य उपभोग कर सके तथा अपने 
कतव्यों की कर सके | इस प्रकार राज्य समाज की व्यवस्था बनाए रखने के 
लिए पुलिम की व्यवस्था करता है | 

( ३' न्‍्याय:--हरेक देश ओर समाज में कुछ असामाजिक प्रवृत्ति 
वाले व्यक्ति मी होते हैं तथा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को हानि 
पहुँचाते हैं | ऐसे व्यक्तियों को रोकना राज्य तथा सरकार का कतव्य है, 
नहीं तो राज्य में अशान्ति फेल जायेगी और साधारण जनता का जीवन 
कष्ठमय हो जायेगा। जो व्यक्ति कानून के विरुद्ध काम करते हैं राज्य 
उनको उचित ८शड देता है राज्य यह काम कारावास द्वारा, न्यायालयों 
द्वारा तथा न्याय विधानों द्वारा करता है| न्याय का उद्देश्य है कि जनता 
कानूनों का पालन करे, परत्यर सदभावना से रहे, तथा कानूनों का सच्चे 
दिल से सम्मान करें| इसी से राज्य म॑ शान्ति व सुव्यवस्था हो सकती है | 
इन उद्देश्यों की पूर्ति इन उपायों से हो सकती (१ ) न्याय सस्ता तथा 
निष्पक्ष हो (२)रंग जाति अथवा पद के कारण पक्षपात न हो | 
( ३ ) न्याय, न्यायसंगत हो । 

(४ ) इनके अतिरिक्त राज्य के निम्नलिखित आवश्यक काय हैं। ' 
सम्पत्ति रक्षा सम्बन्धित नियमों की बनाना, उनके बेचने तथा उपमोग के 
कानून वनाना, पति-पत्नी तथा उनको रुन्तान सम्बन्धी कानूनी सम्बन्ध 
निश्चित करना, अपराध को निश्चित करना तथा उचित दण्ड निश्चित 
करना, नागरिकों के अधिकार तथा कतेव्यों की सीमा नि्धौरिति करना, 
राजनीतिक सुविधाओं की सूची तेयार करना, राज्य एवं नागरिकों के बीच, 
अथवा व्यक्ति और व्यक्तिश्ों के बीच किये हुये सममोते के लिए कानून 
बनाना । ये सब राज्य के आवश्यक काय हैं । 

लोक हित साधक, ऐच्छिक अथवा अनावश्यक कायो-- 
ये कार्य राज्य, नागरिक के जीवन को उत्तम बनाने के लिए करता है। 
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( १  शिक्षा+--राज्य में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। राज्य का 
कतंव्य है कि नागरिकों के सांस्कृतिक विकास के लिए सुविधाएँ प्रदान 
करे । राज्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षित बनाये, क्योंकि 
शिक्षा द्वारा ही मन॒ष्य की शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक शक्तियों का 
पूर्ण विकास होता है। आधुनिक प्रगतिशील राज्य शिक्षा का प्रबंध करना 
अपना धर्म एवं कर्तव्य समझते हैं। उन्नत देशों में प्रारम्भिक शिक्षा 
ग्निवाय तथा निःशुल्क है | सभी देशों में ऐसा आयोजन करना उचित 
है | राज्य; स्कूल, कालेज, विद्यालय, टेकनिकल व व्यवसायिक विद्यालयों 
का प्रबन्ध करता है। 


शिक्षा का ध्येय. केवल पढने-लिखने की योग्यता प्राप्त करना ही 
नहीं होना चाहिए । प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को बलवान व खस्थ होने का 
ज्ञान, जीविकोपार्जन तथा स्वावलंदी होने का ज्ञान, कर्तव्याकतंव्य अर्थात्‌ 
नागरिकता का ज्ञान होना चाहिए, तभी एक शिक्षित व्यक्ति सुयोग्य 
बन सकता है। प्रजातन्त्र राज्य में प्रत्येक नागरिक का राज्य के सुप्रवन्ध में 
दायिल होता है। योग्य नागरिक बनने के लिए कतंव्य तथा अधिकारों 
को सप्कने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। योग्य शिक्षा द्वारा 
ही योग्य नागरिक की सष्टि हो सकती है। सामाजिक जीवन की सफलता 
के लिए तथा देश के कल्याण के लिए योग्य शिक्षा आवश्यक है। राज्य 
का विकास इसी से हो सकता है | 


शिक्षा के साथ ही साथ राज्य को कला तथा साहित्य की ओर ध्यान 
देना चाहिए | देश की उन्नति का यही मार्ग है| राज्य की सम्यता तथा 
उन्नति को गणना उसकी कला तथा साहित्य से ही होती है | राज्य प्रत्यक्ष 
रूप से कला तथा साहित के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दे सकता है। 
राज्य को ऐसा वातावरण तेयार करना चाहिए जिससे अप्रत्यक्ष रूप से भी 
कला तथा साहित्य निर्माण के लिए नागरिकों को प्रोत्साहन मिल सके | 
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राज्य को इस विज्ञान के युग में प्रजा की रुचि विज्ञान की ओर बढ़ाना 
आवश्यक है | इसके बिना कोई राश्य उन्नत नहीं हो सकता है। परन्तु 
वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग मनुष्य को मलाई के लिए ही होना चाहिए, 
विनाश के लिए नहीं | आज विज्ञान विध्वंसकारी सिद्ध हुआ है । 


नागरिकों का सांस्कृतिक स्तर बढ़ाने के लिए. अधिकांश उन्नत राज्य 
वाचनालय, पुस्तकालय, अजायबघर, व्यायामशालाएँ, अनुसन्धानशालाएँ 
तथा प्रयोगशाल्ाओं का मी प्रबन्ध करते हैं । 


(२ ) स्वास्थ्य, सफाई ओर रोगों के इल्लाज्ञ का काम--प्रत्येक 
उन्नतिशील राज्य नागरिकों की स्वास्थ्य-स्ता अपना क॒तंव्य समझता है। 
राज्य की उन्नति नागरिकों के स्वास्थ्य पर ही निभर है। बिना ख्वास्थ्य के 
कोई काम करना सम्मव नहीं है। खस्थ शरीर में ही खस्थ मन रह सकती 
है-यह सत्य है। निर्बंल अस्वस्थ नागरिक बाहरी आक्रमणों से अपने 
राज्य की रक्ञा नहीं कर सकता है। उतों प्रकार निबल अस्वस्थ व्यक्ति 
सांस्कृतिक, आधिक इत्यादि कार्यो में मी माग लेने में अ्रसम्थ होता है। 
राज्य की उन्नति के लिए नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, राज्य का आवश्यक 
कार्य है । राज्य अस्पताल, डिस्पेन्सरी, श्रोपधालय, चिकित्सालय इत्यादि 
खोलकर नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा का प्रबन्ध करता है। वह चिकि 
त्साओरों के नये-नये शोध तथा स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का प्रचार करके 
राष्ट्र के स्वास्थ्य की रक्षा करता है ओर इस प्रकार इन बातों से नागरिकों 
के ज्ञान की वृद्धि करता है। संक्रामक रोगों का निवारण करवाता है. तथा 
भिन्न-भिन्न रोगों के लिए. विशेष विकित्सा का प्रत्नन्ध करता है। महामारां के 
समय बिना मूल्य की दवाइयों का वितरण करके राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य 
की रक्षा करता है । | 

(३ ) वाणिज्य, उ्योग-पन्चे अथवा देश की श्राथिक छन्नति-- 
अब लोग इस बात से सहमत हैं कि देश की आधश्थिक उन्नति राज्य की 
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हायता के बिना असम्मव है। आर्थिक दशा सुधारे बिना कोई सुखी नहों 
हो सकता है। इसलिए राज्य को बेकारी तथा गरीबी दूर करना अपना 
कतव्य समझना चाहिए | तथा राज्य को आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
के साधन उत्पन्न करने चाहिए | प्राचीन काल में छोटे पैमाने पर या ग्रह- 
शिल्प द्वारा आर्थिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति होती थी। परन्‍्तु भाष और 
बिजली के प्रयोग के कारण उत्पादन के साधनों में क्रान्तिकारी परिितन 
हुए हैं ओर आज कल उत्पादन बढ़े पैमाने पर होने लगा है। इसलिए 
राज्य ही उद्यादन के साधनों का प्रचन्ध कर सकता है। आर्थिक उन्नति ही 
देश को शक्तिशाली बना सकती है। ग्राथिक उन्नति से देश म॑ शान्ति 
रहती है तथा प्रजा मे सन्‍्तोप की भावना रहतो है। परिणाम स्वरूप प्रजा 
में राज्य के प्रति भक्ति तथा प्रेम का आविर्भाव होता है | ऐसे वातावरण में 
साहित्य, कला, तथा विज्ञान की उन्नति हो सकती है। इन बातों को ध्यान 
में रखते हुए राज्य को कृषि, सिंचाई, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, बैंकिंग 
इत्यादि विजयों पर भी यथेष्ट ध्यान देना चाहिए । इसके साथ ही राज्य 
आयात-निर्यात को भी नियन्त्रित करता है। और दूसरे राज्यों से व्यापार 
का सम्बन्ध स्थापित करता है। इन विभिन्न प्रकारों से राज्य नागरिकों का 
आर्थिक स्तर ऊँचा उठाने का प्रयत्न करता है। आर्थिक क्षेत्र में आधुनिक 
राज्य के कर्तव्य और मी बढ़ गया है। मजदूरों की जाणति के साथ फैक्टरी 
नियम, श्रमजीवियों के वेतन, उनकी चिकित्सा, काम के घण्टे निश्चित करना, 
मजदूरों के स््री-बच्चों की हिफाजत, उनकी छुट्टियाँ इत्यादि विषयों में भी 
राज्य हस्तक्षेप करता है | यदि इन कार्यों को राज्य नहीं करेगा तो मजदूर 
वर्ग मिलमालिकों की घन-पिपासा का शिकार बन जायगा। वस्तुओं का 
टीक-ठीक वितरण करना भी राज्य का कतंव्य है | वस्तुओं के दाम निर्धारित 
करना तथा कालाबाजार रोकना भी राज्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य हो गया 
है। आर्थिक संतोष के बिना समाज तथा राज्य का संतुलन गड़बड़ है 
जायगा तथा राज्य से कान्ति होने का सदेव मय बना रहेगा | 
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(४ ) यातायात के साधन :--राज्य में यातायात के साधनों की 
उन्नति बहुत आवश्यक हो गई है। सर्व प्रथम तो यातायात के साधनों 
द्वारा राज्य की आर्थिक उन्नति मे सहायता मिलती है। व्यापार मे वृद्धि 
होती है तथा मनुष्य को देनिक आवश्यकताश्रों की वस्तुएं सुगमता से 
मिलने लगती हैं। इसलिए राज्य को रेल, तार, वायुयान, सड़के, उली- 
फॉन, डाक, रडियो इत्यादि का प्रतरन्ध करना चाहिए। व्यक्ति इनका 
आयोजन नहीं कर सकता है, राज्य का ही इसका प्रवन्ध करना चाहिए | 
मानसिक तथा नेतिक ज्षेत्र म॑ भी यातायात के सुगम साधनों का प्रभाव 
पड़ता है। मिन्न-मिन्न भाभों के व्यक्तियों के आपस मे मिलने-जुलने से 
विचार विनिमय, ज्ञान ओर अनुभव को वृद्धि तथा आदान-प्रदान हो 

कता है | परिणाम स्वरूप विचारों तथा मावों की संकौणता का विनाश 
होता है, श्रोर सहिष्णुता तथा उदारता के भावों का समावेश होता है। 
इससे नागरिकीं का दश्टिकोश विशाल होने लगता है। सुगम यातायात 
के साधनों से राज्य के हित की वृद्धि तथा प्रजा की सुविधाओं में वृद्धि 
होती है । 

(५ ) राज्य नाप-तोल के पैमानों को निर्धारित करता है तथा सिक्के 
बनाता है | सिक्‍कों द्वारा तथा तील द्वारा नागरिक वांछित वस्तुएँ खरीद 
सकता है | 

(६ ) राज्य कृपि की उन्नति करता है। अच्छे बीज, खाद, वेशानिक 
यंत्र तथा सिंचाई का प्रवन्ध करके कृषि की बहाने तथा समृड्िशाली बनाने 
का प्रदान करता है | सहकारों समितियाँ बना कर कृपकों का हित साधन 
करता है | समाजवादी विचारों के प्रभाव के कारण कुछ देशों में जमींदारी 
उन्मूलन का प्रयत्न भी हो रह्य है, और बड़े-बड़े उद्योग-घैधों का राष्ट्रीय- 
करण करने का मी प्रयनन हो रहा है। इंगलेंड की मजदर सरकार ने खाने 

के तथा लोहा इत्यादि के वेयाक्तिक अधिकारों को सम्ताप्त कर उनका 
राष्ट्रीयरण कर दिया है। 
१0 


श्ष्फ 


(७ ) सामाजिक कुरीतियों की दुर करना :--यह विषय भी 
राज्य के कार्य के अन्तर्गत है। समाज की ऐसी कुरीतियों को जो व्यक्ति के 
विकास में बाधक हैं तथा समाज के लिए हानिकारक है, राज्य नियम द्वारा 
रोकता है। बहुविवाह, बालविवाह, विधवा-विवाह-निषेध, अस्पृश्यता, 
धनाढ्यों के गुर्यों पर नियंत्रण, विवाह-विच्छेद, संपत्ति-सम्बन्धी अधिकार 
इत्यादि कार्य भी राज्य द्वारा किये जाने लगे हैं । 


बहुधा समाज सुधारक ऐसे कार्यों में नेतृत्व अहण करके जनमत तैयार 
करते हैं| परन्तु एक समय ऐसा आ जाता है जब राज्य के कानून की 
सहायता की आवश्यकता पड़ती है। राज्य को ऐसे कार्यों में प्रोत्साहन 
देना चाहिये। और जरूरी कानून बनाकर समाज में सुधार करना चाहिये। 
प्रचार द्वारा ही रूढ़ियाँ बदली जा सकती हैं। केवल कानून बना देने से 


(५+ 


ही सामाजिक कुरीतियाँ बदल नहीं सकती हैं । 


( ८) आधुनिक राज्य इन कार्यों को भी करता है :-- 
अन्तर्यट्रीय सम्बन्ध स्थापित करना, राजदूतों को भेजना, खेल-कूद, आमोद- 
प्रमोद का प्रबन्ध करना, जीवन-मस्ण का लेखा रखना आदि | 


(६ ) अपाहिज, द्रिद्र, अनाथ तथा बूढ़ों का प्रबन्ध :-- 
आदर्श राज्य वही है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपाजन का साधन प्राप्त 
हो। रूस में प्रत्येक व्यक्ति को राज्य द्वारा काम दिया जाता है। परन्तु 
हर एक देश में यह व्यवस्था नहीं है। वृद्धावस्था के कारण, शरीर अथवा 
मन से असमर्थ होने के कारण अथवा नौकरी न मिलने के कारण प्रत्येक 
देश में काफी संख्या में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको जीविकोपाजंन का 
साधन नहीं होता है। ऐसे लोगों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था राज्य की 
झोर से होनी चाहिये | प्रगतिशील राज्य इनकी व्यवस्था करना अपना 
धर्म समभते हैं तथा इस दिशा में प्रयत्नशील भी होते हैं । 


श्थ्द 


राज्य के लोकहिंत कार्यों की कोई निर्धारित सूत्री नहीं बन सकती 
है। वे देश और काल के अनुसार घय्ते बढ़ते रहते हैं। आज हमारे 
जीवन के अधिकांश क्षेत्रों मं राज्य का अस्तित्व मालूम पड़ने लगा है। 
जीवन से मृत्यु पर्यन्त मनुष्य को राज्य की आवश्यकता होती है। सम्यता 
की उन्नति के साथ-साथ राज्य के कर्तव्यों की सीमा बढ़ती जा रही है। 
तब क्या राज्य व्यक्ति की ख्तन्त्रता में बाधक हुआ है ? गंभीर विचार 
करने से मालूम होता है कि राज्य ने इन कतंव्यों को अहण करके 
जनता को अधिक सुखी बना दिया है ओर अरब जनता की आवश्यकताओं 
की पूर्ति सुगमता से होने लगी है। अतः व्यक्ति अपने अ्रधिकारों का उप- 
भोग ज्यादा अच्छी तरह से करने लगा है । 





सरकार व सरकार के विभिन्न कार्य क्षेत्र 


अध्याय १६ 


सरकार व उनके भेद 


सरकार के भेद तथा गुण व दोष--राज्य ओर सरकार का इतना 
घनिष्ट संबंध है कि अधिकतर व्यक्ति दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अभ 
में करते हैं| बोल चाल की भाषा में आमतौर से ऐसे प्रयोग सुनाई देते 
हैं--जैसे राज्य की अन्तर्रषट्रीय नीति-राज्य की आशिक नीति अथवा राज्य 
की युद्ध नीति इत्यादि | वास्तव में यह नीति तो सरकार की नीति है। 
इसलिए इस प्रकार के प्रयोग ठीक नहीं हैं। राज्य कैसा भी क्‍यों न हो, 
प्रत्येक राज्य में समान रूप से चार गुणों की आवश्यकता होती ही है| इन 
गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। राज्य को चलानेवाली मशीन 
सरकार है और सरकार राज्य का एक अंग है, सत्य ही है कि सरकार राज्य 
का महत्वपूर्ण अंग है | लास्की, दुग्बी इत्यादि लेखक सरकार तथा राज्य सें 
कोई अन्तर नहीं देखते हैं। देखा जाय तो “शब्यः शब्द व्यापक शब्द 
है । “राज्य” शब्द म॑ शासक तथा प्रजा दोनों ही सम्मिलित हैं, परन्तु 
“सरकार” शब्द केवल शासक वर्ग के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। 
परन्तु यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि राज्य की उन्नति तथा अम्युदय 
सरकार पर ही निर्भर है | यदि सरकार दुश बेईमान तथा स्वार्थी व्यक्तियों के 
हाथ में हो तो राज्य का वातावरण दूषित हो जाता है और राज्य अवनर्ति 
की ओर जाता है | सरकार राज्य की इच्छा ओर आकांज्षाओं का सक्रिय 
रूप है | सरकार के विना राज्य मनुष्यों का असंगठित गिरोह रह जाता 
है। अ्रन्त में इतना कहना पर्याप्त होगा कि राज्य का बाहरी स्वरूप सरकार 
द्वार ही देखा, समझा ओर स्पर्श किया जाता है। राज्य की पहचान 


श्श्छे 


सरकार द्वारा ही होती है। राज्य का बाह्य स्वरूप सरकार द्वारा ही देखा 
जाता है | अतः सरकार का वर्शक्रम हस्तगत किया जायेगा । 

सरकार का सब्से प्राचीन वर्गीकरण अरस्तू का था परन्तु यह वर्गीकरण 
अति प्राचीन माना जाता है। इस कारण यह वर्गीकरण आजकल त्याग 
दिया गया है। अरस्तू का वर्गीकरण इन दो सिद्धान्तों के आधार पर किया 
गया था--( १ ) राज्य की प्रभुशक्ति कितने लोगों के हाथ में है। ( २ ) 
शासकों का उहंश्य जनहित है या स्वहित | यदि राजसत्ता धारण करनेवाले 
व्यक्ति जनहित के लिए. शासन करते हैं तो उनका वर्गीकरण इस प्रकार 
किया गया है--( अर ) राजतन्त्र --जव प्रमुशक्ति एक व्यक्ति के हाथ में 
हो | ( व ) सामन्ततन्त्र--जब ग्रभुशक्ति कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो | 
( से ) वैधानिक जनतन्त्र अथवा लोकतन्त्र जब प्रभुशक्ति अनेक व्यक्तियों के 
हाथों में हो । इन्हीं तनों का विकृत रूप हो जाता है जब प्रभु शक्ति धारण 
करनेवाले व्यक्ति स्वार्थपरता मे फंस कर अपने अ्रथवा अपने वर्ग के स्वार्थ 
साधन के लिए शासन करते हैं। तव उनका वर्गीकरण क्रमानुसार यह 
है. ( श्र ) अत्याचारतन्त्र अथवा निरंकुश शासन (व ) धनिकतन्त्र 
अथवा अल्प जनतन्त्र ( स ) व्यक्ति स्वाथतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र । 

सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण वर्गीकरण इस प्रकार है--सरकार के 
विभिन्न अंगों के, अर्थात्‌ कार्यग्रालिका तथा विधान मंडल के पारस्परिक संबंध 
के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। इसके अन्तर्गत दो प्रकार की सरकारें 
हैं ( १ ) समातव्मक अथवा उत्तरदायी सरकार (२) अध्यक्षात्मक | 
समात्मक सरकार में राज्य व्यवस्थापिका सभा को संपूर्ण अधिकार दे देता 
है। ओर कार्यकारिणी व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 
अध्यक्षात्मक सरकारमे राज्य कार्यकारिणी को व्यवस्थापिका सभा से स्वतन्त्र 
बना देता है | वे एक दूसरे के ज्षेत्र म॑ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। 

सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण वर्गीकरण है राज्य के शासन शक्ति का 
केनद्रीयकरण अथवा विकेन्द्रीयकरण | क्रमानुसार ये एकात्मक सरकार व संघ 
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सरकार कहलाती हैं | एकात्मक सरकार में राज्य की सारी शक्ति केन्ध भे 
केन्द्रित होती है और राज्य के स्थानीय इकाइयों को जो अधिकार प्राप्त होते 
हैं वे केन्द्र द्वारा प्रदान किये जाते हैं | संघ मरकार में केन्द्रीय सरकार के 
तथा उसकी इकाइयों के अधिकार प्रथक होते हैं। ये विधान द्वारा वैधानिक 
रूप से विभाजित किये जाते हैं । 

इसके अतिरिक्त सरकार के अन्य भेद भी होते हैं जेसे--अधिनायक 
तन्त्र | ल्‍)0&8007 809 ) नौकरशाही [ 3798707"७८ए ]। ये 
सरकारें मिश्रित सरकारें हैं अथवा उपरोक्त सरकारों के उपभेद भी हैं | 

इसके अतिरिक्त मध्यकालीन युग में जब धर्म का बोल बाला था 
उस समय घमतन्त्र सरकार [ ]602"80ए ] का भी उठय हुआ था| 
लोगों का विश्वास था कि राज्य की प्रभुशक्ति ईश्वर के आधीन है और 
राजा ईश्वर का सेवक अथवा प्रतिनिधि है। मध्यकालीन युग में धर्म ही 
राज्य का आधार माना जाता था | इस सिद्धान्त को भी मध्यकालीन समकत 
कर त्याग दिया गया है। अ्रव राज्य का आधार धर्म नहीं माना जाता है 
आधुनिक राज्यों ने राजनीति तथा धर्म को एक दूसरे से प्रथक कर दिया है। 
आधुनिक विचार धारा के अनुसार धम व्यक्तिगत विषय माना जाता है । 
राजनीति में अ्रब संगठित धर्म का कोई स्थान नहीं है। मध्यकालीन युग 
मे खलीफा का राज्य धममतन्त्र था। 

आधुनिक युग में तिब्बत की राजनीति संगठित धर्म से प्रभावित है 
उसी प्रकार पाकिस्तान के बुनियादी वसूल मुस्लिम धर्म के आधार पर 
बनाये गये हैं ओर उनकी राजनीति मुस्लिम धर्म से प्रभावित है । 

अब हम राज्य के नये और पुराने वर्गी करणों की विवेचना करेंगे | 


रे 
पुराने वगीकरण)-- 
(१) राज्तन्त्र--राजतन्त्र सरकार वह है. जहाँ राज्य-शक्ति एक़ ही 
व्यक्ति अथवा राजा के हाथ में हो | राज्य के सब काय राजा की इच्छा- 
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नुसार चलते हैं | राज्य कर्मचारियों के अ्रधिकार राजा द्वारा ही दिये जाते 
हैं ओर वे सब कार्यों के लिए राजा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यतन्त्र 
सबसे प्राचीन प्रणाली है ओर अधिकांश राज्यों में इसी प्रकार की सरकार 
हुआ करती थी | राज्यतन्त्री प्रणाली म॑ राजा ही कानून बनाता है, वही 
प्रजा को कानून का पालन करने के लिए बाध्य करता है तथा वहीं न्याय 
करता है । 


एकतन्त्र सरकार के निम्नलिखित भेद पाये जाते हें--« 


(क) बंशपरम्परागत अथवा निवोचित राजतन्त्र । 
(व) निरंकुश अथवा वैधानिक राज्यतन्त्र 


(क) वंशपराम्परागत अथवा निवाचित राजतन्त्र--वंशपरम्परा - 
गत राजतन्त्र के अनुसार राजा अपना पद पेतृक उत्तराधिकार के कारण 
पाता है। राजा पुरानी परंपरा के अनुसार राज्य करता है। अधिकांश 
देशों में यही प्रथा प्रचलित थी | निर्वाचित राजतन्त्र प्राचीन रोम तथा 
पोलेंड में पाई जाती थी ओर राजा चुनाव द्वारा ही राजड़ ग्रहण करता 
था। निर्वाचित राजतन्त्र का गुण यही है कि राजा प्रजा के हितों के 
विरुद्ध कभी भी काम करने का प्रयत्न नहीं करता था | 

(ख) निरंकुश अथवा वेधानिक राजतन्त्र-निरंकुश राजतन्त्र 
में राजा के असीमित तथा अनियन्त्रित अधिकार होते हैं। राज्य कार्य में 
कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है तथा शासनाधिकार पूर्णंरूपेण राजा 
के हाथ भें रहते हैं | राजा की इच्छा ही कानून है। प्राचीन काल में 
तथा मध्यकाल में सब राजा निरंकुश हुआ करते थे | त्राज भी कई पिछड़ी 
जातियों में इस प्रकार का राज्य शासन प्रचलित है। वैधानिक एकतन्त्र में 
राजा निरंकुश अथवा स्वेछाचारी नहीं होता है। राजा की शक्ति विधान 
द्वारा और कानून द्वारा सीमित रहती है इस प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण 
इंगलेंड का राजा है। राजा वहाँ नाममात्र के लिए सर्वप्रधान है। 
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प्रजातन्त्रात्मक भावना के उदय के बाद प्रजा ऐसी ही राज्य प्रणाली पेसन्द 
करती है । 


राजतन्त्र के गुण--( १) इस सरकार में दृह़ता, संगठन की सरलता, 
तत्परता तथा एकाग्रता संभव है। राजतन्त्र मं एक समान अविदिन्न 
अन्तरीय तथा परगष्ट्र नीति संभव है तथा एकतन्त्र में रोबदार निश्चित 
परराष्ट्र नीति मी समंव है | ( २) एक निश्चित व्यक्ति के हाथ में राज्यसत्ता 
होने से वाद-विवाद, मतभेद, पार्टीबंदी इत्यादि में व्यथ समय व्यय नहीं 
होता है तथा राजकाय के महत्वपूर्ण निर्णय त्वस्तिरूप से कार्यान्वित किये 
जा सकते हैं| ( ३ ) जंगली तथा पिछड़ी हुईं जातियों को काबू में रखने के 
लिए राजतन्त्र ही सर्वोत्तम सरकार है। ( ४ ) इस सरकार में धन की बचत 
होती है क्योंकि प्रजातन्त्र सरकार में व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को वेतन 
देने में तथा उनके चुनाव में बहुत अधिक घन व्यय होता है । (५) राष्ट्रीय 
संकट के समय प्रजा को देश की रक्षा के लिए संग्रहित करना आसान 
होता है । (६ ) राजकाय सुगमता से तथा नियमानुसार हो सकते हैं क्योंकि 
राजा योग्य अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है ओर राज्य कार्य में 
दिलाई करने वालों को पदच्युत कर सकता है। राजकार्य के लिए राजा स्वय॑ 
फँंसला कर सकता है और उसे किसी से विचार विनिमय की आवश्यकता 
नहीं होती है । ( ७ ) राजा के लिए सब प्रजा समान होती है और राजा 
किसी दलबंदी में न होने के कारण निष्पक्ष रूप से न्याय कर सकता है | 
( ८ ) अधिकांश राज्यों मे राजा के प्रति राज्यभक्ति की मावना पाई जाती 
है । राज्यमक्ति के कारण प्रजा में देश-प्रेम अ्रथवा राष्ट्र-प्रेम का संचार 
होना स्वाभाविक है | 
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यदि राजा निःस्वाथ निष्पक्ष उच्चविचारों वाला तथा नीतिंवान ह॑ 
और प्रजा का हित निरंतर ध्यान मे रखनेवाला ही तो राजतन्त्र श्रेष्तम 
सरकार हो सकती है । राज्यसत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में केन्धीभृत होने 
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के कारण राज्य के सब कांय तत्यस्ता से हो सकते हैं तथा देश, समाज 
और प्रजा की उन्नति भी ऐसी सरकार द्वारा बहुत जल्दी हो सकती है। 
योग्य तथा प्रजारंजक राजा राज्य में क्रान्ति नहीं होने देगा | राजा के 
अनुमव तथा सलाह का लाम राज्य को सदेव होता रहेगा । 

दोष :--परन्तु उपरोक्त बातें व्यवहार में नहीं पाई गई हैं। ( १) 
अधिकतर राजा ख्वार्थी व अत्याचारी ही हुए हैं । सच है महान से महान 
व्यक्ति का अ्रधःपतन शक्ति के उन्‍्माद के कारण ही होता है। अधिकतर 
मनुष्य निरंकुश अथवा अनियन्त्रित शक्ति पाकर उसका दुरुपयोग करते हुए 
ही पाये गये हैं | (२) यह केवल प्रम है कि एक योग्य व्यक्ति सब प्रकार के 
कार्यों मे तथा सब्र परिस्थितियों में योग्यता अथवा दक्षता दिखलावे | एक 
ही व्यक्ति में सब गुण विद्यमान नहीं हो सकते हैं। सबंगुण संपन्न व्यक्ति 
तो ऋ्ित ही पाये जाते हैं। (३ ) यह देखा गया है कि शजा के 
निकट सलाहकार अथवा चापलूस जुट जांते हैं। ऐसे व्यक्तियों का मुख्य 
. ध्येय स्वार्थहित होता है प्रजाहित नहीं | ऐसे व्यक्ति योग्य राजा की हाँ में 
हाँ मिलाकर उसे विगाइते हैं ओर ऐसे व्यक्ति अय्रोग्य राजा को बुरी 
सलाह देकर बिगाढ़ते हैं | इस प्रकार राजा को प्रजा के हित का विस्मरण 
हो जाता है | ( ४ ) राजतन्त्र से प्रजा में राजनीतिक जार्णति नहीं हो पाती 
है। प्रजा राज्य का दायित्व राजा को देकर आलसी ओर सत्वहीन बन जाती 
है | राजनीतिक जाग्ति, देश-प्रेम तथा विचारवान जात, चौकस सकतमंक 
शआत्मनिर्भरता, स्वतख््रता, नागरिकता ही अच्छे शासन की कसौटी है| केवल 
मुदढ़ शासन ही नहीं | उत्तरदायित्व ही उपसेक्त गुर्णों को प्रस्फुट्ति करता 
है । परन्तु राजतन्त्र थे प्रजा परमुखापेज्ञी वन जाती है अर्थात्‌ चरित्र- 
निर्माण की दृष्टि से एवं नेतिक दृष्टि से राजतन्त्र अच्छा नहीं कहा जा 
सकता है | ( ५ ) वंश परंपरा का सिद्धान्त तक युक्त नहीं है क्योंकि प्रजा 
को अयोग्य, दुष्ट, लंपट, अत्याचारी राजा, का मी शासन सहन करना पड़ता 
है | सुयोग्य राजाओं के उत्तराधिकारी निकृश् तथा निकम्मे निकल जाते हैं | 
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शासन का स॒प्रबंध अथवा कुप्रबंध केवल संयोग पर निर्भर रहता है | इस 
बात की कोई शाश्वती नहीं कि सब राजा स॒योग्य ओर अच्छे ही हों । 

राजतन्त्र विचारधारा के कारण अधिकांश देशों ने राजतन्त्र का 
परित्याग किया है | 

(२) सामनन्‍्ततन्त्र--इसका प्रचलित श्रर्थ है सर्वोत्तम कुलीन व्यक्तियों 
द्वारा राज्यशासन | इस शासन प्रणाली के अनुसार बुछु थोड़े व्यक्ति ही 
शासन संचालन करते हैं | ये थोड़े व्यक्ति धन के वल से, वीरता के बल 
से अथवा कुलीनता के बल से शासन की बागडोर अपने हाथ म॑ कर 
लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यदि राज्य गुणी, बुद्धिमान, संस्कृत, 
बलवान ओर नीतिवान व्यक्तियों के हाथ में हो तो राज्य बहुत जल्द 
उन्नति के शिखर पर पहुँच जायेगा | परन्तु ऐसे शासन की योजना में ये 
कठिनाइयाँ हैँ-... 

( १ ) सर्वोत्तम व्यक्तियों को कौन चुनेगा ( २) सर्वोत्तम होने का 
पापदंड क्‍या है? क्‍योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचागनुसार ही सर्वोत्तम 
व्यक्ति की मीमांसा करेगा, जैसे कोई बल को सर्वात्तम मानेगा, कोई 
विद्च्चा को उच्च स्थान देगा, कोई नीति को और कोई धन को ओर कोई 
कुल को | इस प्रकार सर्वोत्तम व्यक्ति कौन है इस पर ही मतमभेद होगा। 
इसके अतिरिक्त सर्वोत्तम व्यक्तियों को ढूँढ निकालना बहुत ही कठिन है । 
क्योंकि करोड़ों की आबादी में से ऐसे नर दूँद् निकालना सहज काम 
नहीं है | इसलिए, व्यावहारिक रूप से सामन्ततन्त्र को कार्योन्ित करना 
कठिन है। व्यवहार म॑ उच्चजनतन्त्र का पाया धन अथवा जन्म पर ही 
निर्धारित होता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि योग्य पिता की 
संतान योग्य ही हो यद्द एक संयोग की वांत है | इसलिए जन्म अथवा कुल 
श्रेडता का मापदंड नहीं हो सकता है | अब धन को लीजिए घनवानों 
की संतान वहुधा आलसी, आरामतलब तथा भ्रष्ट हो जाती है | इ 
कारण धन मी श्रेष्ठता का मापदंड नहीं हो सकता है | 
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संसार में भिन्न-भिन्न प्रकार के सामन्ततन्त्र शासन के प्रयोग किये 
गये हैं। उनमें जन्मजात तथा घनजात सामन्ततन्त्र तो साधारणतया 
पाये जाते हैं। इनका उल्लेख ऊपर हो चुका, है। संसार में सैनिक 
सामन्त तंत्र की भी योजना हुई है। जब सैनिक सेवा ही राज्य शासन के 
लिए सर्वोत्तम गुण माना गया है। घर्मनात सामन्ततन्त्र भी मध्यकालीन 
युग में प्रचलित था, जब धम के गुरु ही शासन के योग्य समझे जाते थे 
ओर शासन-कार्य उन्हीं को सांपा जाता था | 

गुण--( १) यदि राज्य शासन सचमुच योग्य व्यक्तियों 
द्वारा किया जावे तो देश को वास्तव में लाभ होगा, परन्तु जैसा 
कि ऊपर कहा गया है, यह असंभव प्रतीत होता है। (२) 
यह सरकार सुहृद होगी तथा इसकी आन्तरिक तथा बहिर नीति 
अविच्छिन्न रूप से हो मकती है। (३ ) कुलीन तन्‍्त्र का आधार 
तनन्‍्त्र का आधार योग्यता तथा बुद्धिमानी होती है। इसलिये यह शासन 
असंख्य बुद्धि रहित मूख व्यक्तियों के शासन के दोप से वंचित रहता है। 
कुलीन तन्त्र गुण को अधिक महत्व देता है, केवल संख्या को नहीं । 
(४ ) इस सरकार की धारणा यह है कि राज्य कार्य कठिन और जटिल 
होता है| सभी व्यक्ति इसे दक्षता से नहीं कर सकते हैं। इसलिए राज्य- 
कार्य केवल दक्ष तथा निपुण व्यक्तियों के हाथ में ही सॉपना चाहिए | 
(५ ) इस प्रकार की सरकार धैर्य संयम तथा विवेक से काम लेती है और 
देश की संस्कृति रीति-रिवाज साहित्य का आदर करती है तथा सनातन 
प्रथाओं की रक्षा करती है ओर उनको प्रोत्साहन देती है। (६ ) इस 
प्रकार की सरकार स्थायी होती है इसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन की कम 
संभावना रहती है | इस सरकार में उतावलेपन के लिए कोई स्थान नहीं 
है तथा यह सरकार विवेक तथा विचार के उपरान्त राजनैतिक सुधारों के 
लिए प्रवृत्त होती है। ( ७ ) यह सरकार प्रजातन्त्र की उच्छु खलता तथा 
राजतन्त्र की निरंकुशता के दोषों से रहित होती है। ( ८ ) है इस सरकार 
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के शासक आशिक दृष्टि से संपन्‍न होते हैं इस कारण घूसखोरी, बेश्मानी 
धनापहरण इत्यादि दोषों से मक्त रहते हैं। वे केवल यश ओर प्रतिष्ठा की 
प्राप्ति के लिए उत्सुक रहते हैं। 


दोष:-- (१) कुलीनतन्त्र वर्ग-स्वार्थ में फँस कर जनहित को भूलकर 
अपने वर्ग के हितों की रक्षा के लिए शासन करता है। परिणाम स्वरूप 
राज्य में व्भेद पैदा हो जाता है जिससे ईंष्योी, संघर्ष इत्यादि भाव- 
नाओं का आविम्ाव होता है । (२) इस सरकार में राजकार्य की योग्यता की 
कसौटी धन ही माना जाता है, यह कसौ्ी सर्वथा दोषपूर्ण है। (३) 
योग्य व्यक्ति को दृढ़ निकालना तथा योग्यता का मापदंड बनाना असं- 
भव कार्य है। (४) यह सरकार सनातनी विचारों की पक्तपाती होती 
है, इसलिए यह उन्नति में बाधक है तथा प्रजा के अधिकारों का विरोध 
करती है। (५) इस सरकार में राजनीतिक चेतना का अभाव «होता है 
ओर इसमें शासक वर्ग अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं | 


३- प्रजातन्त्र अथवा जनतन्त्र--प्रजातन्त्रात्मक सरकार वह सर- 
कार है जिसमे राज्य की प्रध्रुशक्ति जनता में निवास करती है ओर जिसमे 
जनता को प्रत्यक्ष अ्रथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्य में भाग लेने का पूर्ण 
अधिकार प्राप्त हो । भिन्‍न भिन्‍न लेखकों द्वारा प्रजातन्त्र राज्य की परि- 
भाषाये ये है:---१--सीली के अनुसार प्रजातन्त्र सरकार वह सरकार है 
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। २--डायसी के अनुसार प्रजातन्त्र 
सरकार वह सरकार है जिसमे जनता की बहुत बड़ी संख्या के हाथ में 
शासनका अधिकार हो | ३--लॉड ब्राइस की व्याख्या बहुत श्रेष्ठ मानी 
जाती है। वह इस प्रकार है--प्रजातन्त्र शासन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है 
जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी वर्ग विशेष के हाथ में न होकर पूरी 
जनता अथवा प्रजा के हाथों निहित हो | ४£--अत्राहम लिंकन की परि- 
भाषा बहुत अच्छी मानी जाती है। वह इस प्रकार है--प्रजातन्‍्त्र वह 


१६२ 


सरकार है जिममें सम्पूर्ण जनता अपने हित के लिए अपनी इच्छानुसार 
शासन करता है । 

इन परिमाषाओं से निष्कर्ष यही निकलता है कि जनता ही राज्य 
की सर्वोच्च शक्ति की अ्रधिकारिणी है। राज्य शासन म॑ प्रजा का ही 
अन्तिम निशुय है श्रोर राज्य शासन में प्रजा का बहुमत ही सर्वमान्य 
होता है । प्रजातन्त्र मं शासन की बगडोर जनता के ही हाथ में रहतो है 
तथा प्रजा का नियन्त्रण भी शासकों पर रहता है। प्रजातन्त्र राज्य से 
राज्य का उद्द श्य प्रजा का हित साथन ही है। 


प्रजातन्त्र राब्य के आधार:--१--खतन्त्रता-प्रत्येक व्यक्ति के 
पृष्ठ विकास के लिए खतन्त्रता ग्रावश्यक है। राज्य को व्यक्ति की 
खतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए | जब व्यक्ति शासन कार्य में 
भाग लगा तभी वह पूण खतन्त्रता का उपमोग करेगा | सरकार की शक्ति 
जनता द्वारा प्रदत है । सरकार का क्ंव्य है कि जनता की श्राज्ञा का 
पालन कर | जनता ही सरकार को बढलतों है ओर जनता ही सरकार को 
स्थापना करती है । र--सम्रता-समाज में सब व्यक्ति बराबर हैं। समाज 
मे ऊंच-नीच, धर्नी-निषरनी का भेद-भाव नहीं होना चाहिए ३--प्रत्येक 
व्यक्ति समान च्याय द्वारा शासित होना चाहिए ४--व्यक्ति का हित और 
सामाजिक हित विरोधाव्मक नहीं है इसलिए समाज के हित में व्यक्ति का 
हित निद्वित है ५--प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक अधिकार का समान रूप से 
अधिकारी है तथा प्रत्येक व्यक्ति को राज्य शासन का अधिकार होना 
चाहिए | अतः राज्य शासन पर प्रभाव डालने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति 
को होना चाहिए | 


समानता व खतन्त्रता ही प्रजातन्त्र के मूल मन्त्र हैं। प्रजातन्त्र राज्य 
व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए प्रयक्षशील है। व्यक्ति के पूर्ण विकास के 
लिए स्वतन्त्रता आवश्यक है। समानता के विना स्वतन्त्रता का कोई मूल्य 
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नहीं है। श्रर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए समान रूप से खतन्मता 
का उपभोग आवश्यक है | अतः स्वतन्त्रता तथा समानता प्रजातस्र सश्य 
के पूल सिद्धान्त हैं। 

प्रजातन्त्र के रूप--प्रजातसत्र के दो रूप होते ॥हैं: - २. प्रयद्ध 
प्रजातन्त्र २, अग्रत्यक्ष प्रजातन्त्र । 

(१) प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र--श्राज कल प्रय्यक्ष प्रजातन्त्र सिटजस्तरशद का 
कुछ स्थासतों में तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कुछ रियासतों को छोड कर 
कहीं भी प्रचलित नहीं हैं। प्रत्यक्ष प्रजातनत्र बंद सरकार है जता जनता 
अपनी इच्छा प्रत्यक्ष रूप से सावजनिक सभा में प्रकट करता है, अर्थात राज्य 
की सम्पर्ण जनता राज्यकार्य म॑ प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। मय 
प्रजातन्त्र में जनता एक निश्चित स्थान में एकनित ह।कर कानून बनाती है 
न्याय करती है, राज्य कमचारियों को चुनती है, युद्ध ओर सन्धि का निशुय 
करती है, आआय-वब्यय का व्योरा बनाती है श्र कर लगाता है। प्रत्यक्ष 
प्रजातन्त्र ऐसे राज्य में ही सम्भव है जहाँ का ज्षेत्रफल छोटा हो, जहाँ की 
जनसंख्या इतनी कम हो कि एक स्थान पर एकन्रित होकर राज््यकाय प्रत्यक्ष 
रूप से कर सके। सामाजिक जीवन की समस्याएं दिन प्रति दिन जख्लि 
होती जाती हैं| राज्य कार्य करने के लिए तथा कानून बनाने के लिए, 
विशेष गुण एवं विशेय योग्यता की एवं विशेत्॒ निपुणता की आवश्यकता 
होती है | साधारण जनता इस कार्य में कहाँ तक सफल हो सकती है यह 
एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। गारनर का यह कथन यथार्थ ही है कि प्रत्यक्ष 
प्रजातन्‍्त्र तमी सम्भव हो सकता है जब जनसंख्या इतनी कम हो कि एक 
स्थान में एकत्रित हो सके और ऐसा समाज बहुत अधिक विकसित ने हो 
तथा सामाजिक जीवन की समस्याएँ सरल ओर प्रारम्भिक अवस्था गें हों । 
उदाहरणार्थ, भारत की जनसंख्या ३५ करोड़ की है, खत: यहाँ पर प्रम्यक्ष 
प्रजातन्त्र सम्भव नहीं है। 

(२) अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र--आध्ुनिक राज्य इतने बड़े होने हे कि 
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प्रत्यक्ष प्रजातन्‍त्र सरकार ती सम्मव नहीं है | इस कारण अधिकांश राज्यों मे 
अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र ही है। प्रजातन्त्रः का प्रयोग ही अप्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्रः के 
ग्र्थ में होने लगा है | अप्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र अथवा प्रतिनिधि प्रणाली वाली 
सरकार में शासन जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में ही रहता है। जनता 
सरकार का काम चलाने के लिये प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है और 
ये प्रतिनिधि जनता के नाम से शासन करते हैं, और अपने कार्य के लिए ये 
जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रतिनिधि जनता के हित को ध्यान से 
रखकर ही शासन-काय चलाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि ये जनता 
को सन्तुष्ठ नहीं करेंगे तो श्रगले चुनाव में वे निवाचित नहीं हो सकेंगे । 

अप्रत्यक्ष प्रजातन्‍त्र का आधार--निर्वेचित व्यक्ति जनता की 
सेवा करेंगे तथा जनहित के लिए अथक प्रयत्न करते रहेंगे । जनता ऐसे 
ही व्यक्तियों को चुनेगी जिनमें उसको विश्वास है कि वे उसके हितों की 
रक्षा करेंगे तथा उसके हितों की वृद्धि करेंगे | निर्वाचन पद्धति से जनता को 
राजनीतिक शिक्षा प्राम्त होती है, वह राज्य के कार्यो' को मममझने लगती 
है, तथा उसमें दिलचस्पी लेने लगती है--अ्र्थीत्‌ राज्यकार्य जनता की 
सम्मति से ही चलता है। 

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भें भेद यही है कि प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र में 
सार्वमैमिकता प्रजा में ही निहित होती है और प्रजा ही उसका प्रत्यक्ष 
रूप से प्रयोग करती है। अप्रत्यक्ष प्रजातत्त्र म॑ सावभीमिकता का निवास 
जनता मे ही है किन्तु व्यवह्रिक कठिनाइयों के कारण जनता द्वारा निवी- 
चित प्रतिनिधि ही इस सावंगीमिकता का प्रयोग करते हैं । दोनों प्रणाली में 
जनता की इच्छा ही सर्वेसर्वी है तथा जनता ही राज्य कार्य को निर्धारित 
करती है । 

अपत्यक्ष प्रजातनत्र सरकार को उत्तम बनाने के लिए तथा जनता की 
इच्छाओं के निरंतर यथार्थ रूप में प्रतिविम्बित करने के लिए. राजनीतिज्ञों 
ने कुछ उपाय दूँढ़ निकाले हैं। अनुभव से यह देखा गया है कि ब्यव॑- 
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स्थापिका समा के सदस्य बन जाने के उपरान्त प्रतिनिधि लोकमत की अव- 
हेलना करके मनमाना करने लगते हैं | चुनाव के सम जनता को बड़े- 
बड़े सुधारों का प्रलोमन देकर बहुमत प्राप्त कर लेते हैं और सदस्यता प्रात 
कर लेने पर अपनी इच्छानुकूल शासन करने लगते हैं। अर्थात्‌ जनता के 
प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं को कार्य-रूप में परिणित नहों करते हैं। 

खिट्जरलेंड में ये उपाय प्रचलित हैं । संयुक्तराष्ट्र अ्रमेरिका में भी इन 
उपायों को कुछ राज्यों ने ग्रहण किया है। परन्तु संसार के अधिकांश 
अप्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र सरकारों ने इन्हें ग्रहरा नहीं किया है। 

(१) जनारंभाधिकार (7090ए०)--प्रत्येक कानून व्यवस्थापिका 
सभा द्वारा ही बनाया जाता है.,परन्तु ्यवस्थापिका समा के असावधानी के 
कारण अथवा कार्य के भार के कारण, यदि कोई कानून व्यवस्थापिका समा 
द्वारा न बनाया गया हो, परन्तु जनता किसी कानून को महत्वपूर्ण 
समभती हो तो कुछ शर्तों की पूर्ति के बाद जनता स्वर्य कानून का ढांचा 
तैयार कर सकती है, और व्यवस्थापिका सभा को तथा व्यवस्थापिका मंडल 
को उस पर विचार करने के लिए बाध्य करती है। अर्थात्‌ जब जनता ही 
कानून बनाने का कार्य आरंभ करती है तव इस अधिकार को जनारंभा- 
धिकार कहते हैं । 

(२) जनादेश ( 4०१०/७०० पात॥ )--जनादेश वह अधिकार है 
जिससे व्यवस्थापिका समा द्वारा स्वीकृत कानून को, विधान द्वारा निश्चित 
जन समुदाय अपनी मांग द्वारा जनता के बोन के लिए अथवा 
जनता के समक्ष लाने के लिए व्यवस्थापिका समा को बाध्य कर्ता है । 
ख्िट्जसलैंड में व्यस्थापिका समा द्वारा स्वीकृत प्रत्येक्ष कानून जनता के 
निणय के लिए तथा जनता की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यही 
बहाँ की परिपाटी है | द 

(३) जनसम्मति--यह अधिकार पहले महायुद्ध के बाद प्रयोग में 
लाया जी चुका है | जनसम्मति द्वारा ही सारएः प्रदेश फ्रांस में सम्मिलित 


१६६ 


किया गया था। काश्मीर का भविष्य भी जनसम्मति पर छोड़ा ग़या है 
अथीत्‌ काश्मीर का जनसमुदाय अपनो राय से ही पाकिस्तान में अथवा 
भारतसंघ्र में सम्मिलित होगा | जन सम्मति द्वारा ही महत्वपूर्ण विपयों पर 
जनता के मत का आमास मालूम देता है। संसार में कुछ भूमि भाग 
ऐसे हैं जिनकी जनता मिश्रित है और जो दो राज्यों के बीच में पड़ते हैं | 
दोनों ही देश इस मूमि भाग पर अपना अधिपत्य जमाना चाहते है। 
ऐसे मतभेद के समय जनसम्भत द्वारा ही जनता की इच्छा का पता चलता 
है | यही तरीका न्यायपूर्ण तथा संतोषजनक हो सकता है | 

(४) --बापसी ( 0६०७! )--जनता को यह अधिकार है कि यदि 
जनना द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जनता की इच्छाश्रों का यथाथ प्रतिनि- 
घित्व न करके मनमाना करने लगता है तो ऐसे समय जनता ऐसे सदस्य 
को वापस बुला ले तथा उस रिक्त स्थान पर नये सदस्य चुने | 

ग्रप्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र को प्रत्यक्ष प्रजातनत्र बनाने के लिए उपयुक्त चार 
उपाय बनाये गये हैं | 

प्रजातन्त्र के गुणः--(१) यह एकमेव सरकार है. जो जनता द्वारा 
स्थापित की जाती है। इसमें शासन कार्य जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया 
जाता है। शासक वर्ग प्रजा के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा प्रजा से 
नियन्त्रित रहते हैं | इस कारण शासक वर्ग अपने अधिकारों का दुरुपयोग 
नहीं कर सकते हैं ओर यदि वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो 
जनता ऐसे शासकों को पुनः निर्वाचित नहीं करती है। सारांश यह है कि 
इस सरकार का मुख्य सिद्धांत जनहित ही होता है । जनता की मांगे तथा 
उनकी आवश्यकताओं की जानकारी प्रतिनिधियों द्वारा होती रहती है। 
इस कारण उनकी पूर्ति प्रजातन्त्र सरकार द्वारा ही की जा सकती है । 

(२ ) यह सरकार किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं किन्तु सम्पू ' 
समाज की उन्नति के लिए. तथा समाज हित के लिए शासन करती है। 
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लघुमृत के नागरिकों को भी अपने विचार प्रकट करने की सुविधा प्रात 
होती है तथा पिलछुंड्री हुई जातियों के अधिकारियों की रक्षा तथा उन्नति को 
सुविधा इस सरकार द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। 


( ३ ) प्रजातंत्र निरंकुशतन्त्र तथा कुलीनतन्त्र के दोषों से मुक्त रहता 
किसी वर्ग, जाति, अथवा किसी बलवान व्यक्ति द्वारा जनता का शोपण 
नहीं हो सकता है। 

(४ ) अन्याय तथा असमानता ही क्रान्ति के मुख्य कारण हैं। 
परन्तु इस सरकार में विद्रोह की आ्रशंका कम होती है क्योंकि जनता शासन 
को अपना शासन समझती है ओर यह शासन स्थायी होता है। शान्ति 
ओर सुव्यवस्था की संभावना इस शासन में अधिक होती है । 


( ४ ) यह सरकार समानता, व्यक्ति खवातन्त्य तथा नागरिकों के अ्धि- 
कारों को महत्व देती है । इस सरकार में शासक तथा शासित के बीच 
गहरी खाई नहीं होती है | समानता के सिद्धान्त पर स्थिति यह सरकार 
सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक नेतिक तथा आर्थिक उन्नत करने का अवसर 
देती है। प्रत्येक मनुष्य अपने विकास के लिए प्रयत्नशील होता है क्योंकि 
योग्यता के बल पर प्रत्येक नागरिक छँचे से ऊँचे पद को प्राप्त कर 
सकता है। | 

(६ ) जन साधारण में शासन के प्रति अपनत्व की भावना होने 
के कारण उनमे राज्य के प्रति प्रेम तथा भक्ति की मावना उत्पन्न होती है | 
इसी भावना को राष्ट्रीय प्रेम कहते हैं ओर इसी मावना के कारण राज- 
नेतिक चेतना की स॒ष्टि होती है। 

( ७ ) प्रजातन्त्रात्मक्ष शासन व्यक्ति को उच्च ध्ययों के लिए छोटे 
स्वार्थो का बलिदान करना सिखलाता है | 

( ८ ) ओर सरकारें जनता की मूडावस्था का अनुचित लाभ उठाकर 
राज्य शासन करती हैं । प्रजातन्त्र राज्य नेतिक तथा राजनीतिक शिक्षा का 
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पक्तपाती है। शिक्षा द्वारा ही मनृष्पष को अधिकार तथा कतंव्यों का बोध 
होता है | इसी से राजनीतिक जाशति का जन्म होता है। प्रजातन्त्र राज्य 
की सफलता सच्ची नागरिकता पर ही अवलंबित है। इसलिए प्रजातन्त्र 
राज्य जनता को दबा कर नहीं बल्कि जनता को जाशत करके ही अपनी 
नींव सुदृद करता है | परिणामस्वरूप नागरिकों में देश-प्रेम जाग्रत होता 
है | अतएणव़ साधारण जनता शासन की समस्यातञ्रों को समझने लगती 
है ओर सरकार के कार्यों मं विलचस्पी लेने लगती है । 

( ९ ) इस सरकार का सर्वोच्च गुण है चरित्रगठन | इस सरकार का 
नागरिक के बौद्धिक तथा नेतिक चरित्र पर बहुत ही अच्छा प्रमाव पड़ता 
है। दायित्व ही मनष्य की अच्छी परन्तु मुप्त प्रवृत्तियों को जगाता है | इस 
सरकार के कारण प्रत्येक नागरिक म॑ आत्मविश्वास की भावना की जागृति 
होती है । यह सरकार नैतिक गुणों को, जैसे, सहिष्णुता, लेन-देन, भावृत्व 
सहानुभूति, प्रेम, सहयोग, सेवामाव इत्यादि गुणों को प्रोत्साहित करती है 
तथा यह सचेतन, जाशत स्वस्थ विचाखान नागरिकता की सूष्टि करती है । 
इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति मे उत्तरदायित्व तथा त्याग की भावना का उदय 
होता है । तथा नागरिक कुटुम्प्र, समाज, देश के लिए त्याग करने के लिए 
तेयार हो जाता है । 


अन्त में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि प्रजातन्त्र राज्य खतन्त्रता 
तथा समानता के सिद्धान्त पर स्थापित है, इसलिए, इस सरकार की पूर्ण 
सफलता तभी होगी जब संसार से युद्ध का निर्वासन होगा और प्रजातन्त्रात्मक 
भावनाओ्रों से प्रर्ति होकर सत्र राष्ट्र एक शासन, विश्व नागरिकता तथा 
विश्व-संघ-राज्य की ओर बढ़ेंगे | 

प्रजातन्त्र सरकार के दोष :--( १ )प्रजाततत्र शासन गुण तथा 
योग्यता के बठले- जनसंख्या को महत्व देता है। 'लीके? का कथन है कि 
प्रजातन्त्र मरकार मूख, गरीब, अगीग्य, अशिक्षित तथा अज्ञानियों का 
शासन है | 
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( २ ) प्रजातन््र सरकार में प्रत्येक व्यक्ति के वोों का समान मूल्य है । 
ग्रथीत्‌ विद्वान तथा मूल दोनों हा को राय का समान मूल्य है। प्रज्ञातन्त्र 
सरकार बहमत के अनुसार शासन काय करती है। प्रत्येक देश में मूर्खी तथा 
गशिक्षितों की संख्या अधिक होती है। अतः प्रजातन्त्र शासन मूर्खों का 
शासन है बुद्धिमानों का नहीं। 

(३ ) प्रजातन्त्र शासन में राज्य के कानून बहुमत के आधार पर 
बनते हैं | परन्तु बहुमत उचित अथवा अनुचित भी हो सकता है। सभी 
निशंय बहमत के आधार पर होते हैं, इस कारण अल्प संख्यकों के हित के 
बलिदान की आशंका रहती है | 

(४ ) इस सरकार से अवसखार्दी तथा पदलोलुप व्यक्ति खूब लाभ 
उठाते हैं। ये लोग चुनाव के समय झूठी-झूठी प्रतिज्ञाओं से तथा भावना 
प्रद व्याख्यानों से जनता का हृढय मोह लेते हैं । परन्तु निर्वाचन के बाद 
स्वाथ में लीन होकर अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैँ । इस प्रकार प्रजा- 
तन्त्र सरकार स्वार्थ परायण व्यक्तियों के द्वाथ की कठ्पुतल्ली बन जाती है। 

(५ ) लोकतन्त्र सरकार का वातावरण संस्कृति, विज्ञान, साहित्य कला 
इत्यादि की उन्नति के लिए अनुकुल नहीं होता है। यह सरकार विद्गत्ता, 
बुद्धिमानी इत्यादि को प्रोत्साहन नहीं देती है । यह केवल संख्या को महत्व 
देती है। इस सरकार में सारा महत्व राजनीति तथा राजनीति में भाग लेने 
वाले व्यक्तियों को ही दिया जाता है | ह 

(६ ) धनी लोग घन की लालच दिखाकर गरीबों को वो देने के 
लिये बाध्य करते हैं। पत्रकारों को आधीन करके जनमत अपनी ओर मोड़ 
लेते हैं। इस प्रकार प्रजातन्त्र का वातावरण दृषित हो जाता है । 

( ७ ) दलबन्दी के सब दोप इस सरकार में विद्यमान होते हैं । जिन 
देशों में दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं उन देशों म॑ सरकार जल्दी- 
जल्दी बदलती है | इससे राज्यकार्य मे हानि होती है। 
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(८ ) इस सरकार म॑ राजनीति पेशा हो जाता है श्रोर कुछ व्यक्ति 
राजनीतिक सत्ता हाथ में रखने के लिए सभी तरह के साधन हस्तगत 
करते हैं। 

( ९ ) सबका दायित्व किसी का दायित्व नहीं होता है। इसलिए इस 
सरकार में आन्तरिक शासन सुदृढ़ नहीं होता है ओर परराष्ट्र नीति अस्थायी 
हो जाती है | राजतन्त्र तथा सामन्ततन्त्र सरकारें सुद तथा स्थिर सरकारें 


होती हैं । 


( १० ) प्रजातन्त्र सरकार में निर्णय सभा द्वारा किया जाता है। 
ऐसी सरकार में वाद विवाद में समय नष्ट होता है । गंभीर संकट के समय 
यह सरकार शीघ्र निर्णय नहीं कर सकती है | 

(१९१ ) प्रजातनत्र सरकार खतन्त्रता तथा समानता के आधार पर 
बनती है । परन्तु प्रकृति में असमानता पाई जाती है | सामाजिक जीवन में 
नियन्त्रण आवश्यक है | खतन्त्रता से तो विप्लव हो जायगा | 

( १२ ) प्रजातन्त्र सरकार में समानता के सिद्धान्त को अपनाया है | 
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रांप को उच्च से उच्च पद के लिए उपपुक्त 
सममता है | शासन चलाने के लिए शिक्षा व अनुभव की आवश्यकता 
होती है | आधुनिक राज्य शासन जख्लि तथा पेंचीदा हो गया है। साधा- 
रण सदस्य उसको समझने में असमर्थ हैं श्रर्थात्‌ प्रजातन्त्र सरकार समानता 
के सिद्धान्तों का अतिरेक करके शासनकार्य में निपुणता को गौण स्थान 


देती है। 
(१३ ) प्रजा तनत्र सरकार कानून जनहित के लिए नहीं लेकिन बोट 
पकड़ने के हेतु बनाती है | इस शासन में धन का अधिक व्यय होता है | 


प्रजातन्त्र का व्यापक अथप--संसार के अधिकांश देशों में प्रजा- 
तन्त्र सरकार की स्थापना है ओर प्रायः सभी राजमनीतिज्ञ इसे सर्वश्रेष्ठ सर- 


१७१ 


कार सममते हैं | मनुष्य अपूर्ण है इसलिए उसके द्वारा नियोजित सभी 
संस्थायें अपूर्ण ही होंगी । प्रत्येक सकार तथा प्रत्येक संस्था जनता की 
अथवा सदस्यों की अच्छाइयों तथा बुराइयों का प्रतिबिंतब मात्र है। प्रजातन्त्र 
सग्कार के अनेकों दोष होते हुए भी अधिकांश राजनीतिज्ञ इसकी सराहना 
करते हैं ओर सरकार के संगठन तथा समाज की रचना के लिए प्रजा- 
तन्‍त्र सरकार को ही उच्च स्थान देते हैं। उनका यह भी विश्वास 
है कि जैसे-जैसे प्रजातन्त्रात्मक्त भावना देश के कोने-कोने में फेलेगी 
वैसे-वेसे प्रजातन्‍्त सरकार के दोप कम होते जायँगे । प्रजातन्त्रात्मक भावना 
मनुष्य जीवन का सिद्धान्त है--यह समाज संगठन की णक दृष्टि है । इस 
सिद्धान्त के अनुसार जीवन याप्रन करने से पूर्ण मानवता का जन्म 
हो सकेगा | आज प्रजातन्त्र सिद्धान्त केवल सरकार के कार्य में ही 
लागू है । प्रजातन्‍्त्र प्रशाली केवल सरकार के ही संगठन में प्रयोग 
करने से इसको पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, बल्कि इस सिद्धान्त 
का प्रयोग राज्य, समाज, कुठुम्ब, संस्था श्रर्थात्‌ प्राणीमात्र के जीवन के 
सभी पहलुओं में होना चाहिए | यह एक श्रेष्ठतम मावना है, मानवजीवन 
यापन के लिए एक महत्वपूर्ण आदर्श है। प्रजातन्त्रात्मक भावना ऐसे 
समाज की रचना करना चाहती है जिसमे साम्राज्याद अथवा शोपणवर्ग 
और शोषितवर्ग न हों | ऊँच-नीच, गरीब-अमीर, छूत-अछूत की भावना 
न हो । समाज तथा राष्ट्र में समानता, एकता, न्याय और स्वतन्त्रता का 
व्यवहार हो तथा ऐसी भावनायें सक्रिय रूप से प्रोत्साहित हों। प्रजातन्त्र 
सरकार तभी सफल हो सकती है जब् राजनीतिक समानता के साथ ही साथ 
सामाजिक तथा आर्थिक समानता की स्थापना करने का प्रयक्ष होगा। 
आज केवल राजनीतिक समानता की स्थापना हुई है अर्थात्‌ प्रत्येक नाग- 
रिक को समान रूप से बोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है | परन्तु जब 
तक अधिक तथा सामाजिक समानता भी स्थापित नहीं होती तब तक 
ईष्या, देष, लालच, घूसखोरी, विरोध, संघर्ष, ग्रतिद्वन्द्रिता इत्यादि प्रबू- 
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जियों का साम्राज्य बना रहेगा । ये प्रवृत्तियाँ जत्र तक नागरिकों म॑ विपुल 
रूप में रहेंगी तब तक उसका प्रतिर्िंब समाज तथा सरकार पर भी पड़ेगा । 
समाज तथा सरकार तो नागरिकों का समूह है इसलिए प्रजातन्त्र सरकार 
की पूर्ण सफलता के लिए आर्थिक व सामाजिक समानता आवश्यक है । 
इन तोनों समानताओओं की प्राप्ति के बिना संसार की समस्याओं का अन्त 
नहीं हो सकता है । | 

प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिए नैतिक समानता की भी आवश्य- 
कता है | मनृष्य के नाते प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति तथा विकास 
करने का पूर्ण रूप से अधिकार तथा अवसर प्राप्त होना चाहिए। आज 
इंगलेंड, अमेरिका, भारत थआाडि देशों में राज्य तथा सरकार प्रजातन्त्राव्मक 
है किनत ग्राथिक, सामाजिक तथा नेतिक ज्षेत्र में इन देशों मे आज की 
समानता विद्यमान है | राजनीतिक ज्षेत्र में प्रजातम्त्र की स्थापना से राज्य 
म॑ एक प्रकार का स्थायीपन आ जाता है | जनता अन्य क्षेत्रों में भी प्रजातन्त्र 
का स्थायना की मांग करने लगती है तथा अन्य ज्षेत्रों में प्रजातनत्र स्थापित 
करने का प्रयज्ञ आरम्म कर देती है | यदि जनता पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापित 
करने में पृण सफल हुई तो टीक है, नहीं तो, राजनीतिक क्षेत्र में भी 
प्रबातन्त्र का अन्त हो जाता है अर्थात्‌ प्रजातनत्र को सफलीमूत बनाने के 
लिए, प्रजातन्त्र की स्थापना आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक क्षेत्र में भी 
होना आवश्यक है | अर्थात्‌ जीवन के समी ज्षेत्रों में प्रजातन्त्रात्मक मावना 
का समावेश होना आवश्यक है| जबत्र प्रजातन्त्र की यह सुन्दर इमारत इन 
चार स्तंभों पर खड़ी रहेगी तभी यह स्थायी हो सकेगी और तभी सच्ची 
पवित्र मानवता का जन्म होगा | विश्वशान्ति तथा विश्वविकास का यही 
मूलमन्त्र है । 
प्रजातन्‍्त्र को सफल्न बनाने के उपाय :-- 

जैसा कह्य जा चुका है प्रजातनत्र सरकार के दोष होते हुए भी यही 
सरकार सबसे अच्छी व उत्तम मानी जाती है| अधिकांश राज्यों ने इस 
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प्रणाली को अहणा किया है। वास्तव में पूर्ण रूप से प्रजातन्त्र कहीं पर 
भी नहीं है| यह बात स्पष्ट है; कि प्रजातन्त्र राज्य की सफलता का दायित्व 
जनता पर मी बहुत सीमातक निर्भर है | सारांश यही कि ग्रजातन्‍्त्र राज्य को 
पूर्णतया सफल होने के लिए अनुकूल वातावरण को श्रावश्यकता €। 
श्रीर साथ ही जनता में मी कुछ गुणों का होना आवश्यक है । प्रत्येक 
राष्ट्र को इस ओर प्रयलशील होना चाहिए | 


( १ ) जनता का शिक्षित होनौ--प्रजातन्‍त्र सरकार जनता पर ही 
निर्भर है। प्रजातन्त्र राज्य सफल तभी हो सकता है जब जनता शिक्लित 
हो | प्र्येक नागरिक के लिए अच्छी उदार शिक्षा का प्रबन्ध राज्य द्वारा 
होना आवश्यक है। साधारण शिक्षा के साथ राजनीतिक शिक्षा भी 
आनिवाय होनी चाहिए. जिससे जनता राज्य की समस्याश्रों को समझे। 
शिक्षा द्वारा खतन्त्र विचार तथा विवेक को प्रोत्साहन मिलना आवश्यक 
, है, जिससे व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के प्रत्येक पहलू पर खतन्त्रता तथा 
विवेक द्वारा मत प्रकट कर सके । विद्या मंदिरों में वर्गविद्दीन साम्ग्रगय्रिकता 
रहित वातावरण होना चाहिए। राजनीतिक दलों का आधार साम्पदा- 
यिकता, दर्ग वेद अथवा अन्य भेद जो मनुष्य को मनुष्य से घथक कर नहीं 
होना चाहिए. | किन्तु राजनीतिक दलों का संगठन राष्ट्रीय अथवा आशिक 
सिद्धान्तों पर ही होना चाहिए । 

( २) शासक वर्ग के अच्दर नैतिक बल का होना पस्मावश्यक है. 
जिससे वे ईमानदारी, बुद्धिमानी तथा निस्वार्थ भावना से काम करे | 
शासक वर्ग में ऐसे व्यक्ति हों जो अपने कार्य में रुचि रखते हों | शासक 
वर्ग ऐसा हो जो राज्य-कार्य का दायित्व वहन करने योग्य हो तथा बहुमत 
के आगे नतमस्तक हो अर्थात्‌ प्रजा को ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचित 
करना चाहिए जिनका आचरण प्रवित्र व निप्काम हो | 

( ३ ) जनता में सहयोग सहिष्णुता, कर्तव्यनिधता, ईमानदारी, सेवा, 
त्याग तथा सार्वजनिक कार्य के लिए उत्साह इत्याठि भावनाश्रों को शिक्षा 
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(७) राज्य की खायत्त शासन की व्यवस्था करनी चाहिये तथा प्रजा को 
उसके लिये उत्साहित करना चाहिये। साधारण नागरिक राष्ट्रीय समस्यायों 
में दिलचस्पी लेने में असमर्थ होता है। परन्तु अपने गाँव अथवा शहर 
के कार्यों में हिलचस्पी लेता है। स्रायत्त शासन द्वारा नागरिक राजनीतिक 
शिक्षा प्राप्त करता है। स्वायत्त शासन द्वारा वह शासन कला में वक्ष 
होता है । इन्हीं समस्यायों हारा अपने दाग्रित्त को वह समझने लगता 
है | खायत शासन द्वारा राष्ट्रीय दृश्कोण से विचार करना सीखता है। 
स्वायत्त शासन पर हो प्रजातन्त्र राज्य की नींव सुद ढ़ हो सकती है | नाग- 
रिक राजनीति का प्रारम्मिक पाठ यहीं पढ़ता है | 

(८ ) प्रजातन्त्र राज्य की नींव राजनीतिक जाग्रति पर निर्भर 
है | राजनीतिक जाग्ति, लेखन स्वातन्व्य, मापण खातन्त्य तथा विचार 
स्वातन्थ्य से सम्भव है। प्रजातन्त्र राज्य में प्रजा को तीनों प्रकार की 
खतम्तता ग्राम होनी चाहिये। समाचार पत्रों को सरकार की स्वनात्मक 
तथा सधघार की दृष्टि से आलोचना करनी चाहिए। समाचार पत्रों को 
क्रान्ति की आह्वाहना नहीं करनी चाहिये। तथा समाचार पत्रों का प्रकाशन 
पूँजीपति वर्ग के स्वार्थ साधन के लिये नहीं होना चाहिये | 

( ९ ) शासकों को जनता की भावना तथा आवश्यकताओं का आदर 
करना चाहिये । जब शासकों पर जनता का विश्वास हट जाय उस समय 
ऊँचे से ऊँचे पद का द्याग कर अन्य लोगों को जनता की सेवा करने का 
खवसर देना चाहिये । 

( १० ) नागरिकों की निरन्तर सतकता तथा शासकों को निरंकुश 
शासन से रोकना इन्हीं दो बातों पर ग्रजातन्त्र की सफलता निर्भर है । 


उपरोक्त विवरण पढ़कर वह स्वाभाविक है कि पाठकों के मन में यह 
विचार आयेगा “उपरोक्त गुणों के सम्पादन के बाद ही प्रजातन्त्र राज्य की 
स्थापना सम्भव है |? उपरोक्त बातें आदर्श रूप में रक्‍्खी गई हैं| कुछ 
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चीजे ऐसी हैं कि प्रजातनत्र शासन प्रणाली की स्थापना के बाद ही उनकी 
उत्पत्ति हों सकती है | प्रारम्मिक अवस्था में प्रजातन्त्र सरकार के हाथों से 
न्रुटियाँ होने की सम्भावना अधिक होती है जैसे जेसे राजनीतिक जाग्रति 
होगी तथा नागरिकता की भावना का उठय होगा वैसे वेसे प्रजातन्त्र राज्य 
की कार्य कुशलता तथा दक्षता बढ़ती जायेगी | इसलिए, इस शासन प्रणाली 
को प्रारम्म कर देना चाहिये | 


तानाशाहदी--प्रथम महायुद्ध के बाद पराजित देशों में राजनीतिक 
व आर्थिक संकट ने भयंकर रूप घारण किया ण । लोकतन्त्र इस संकट को 
हल करने में असफल रहा | ल्लोकतन्त्र सरकारों को कुचल कर इ्ली में 
फासिस्य्वाद तथा जमनी में नाजीवाद का उठय हुआ | योरोप के अधिकांश 
देशों म॑ जैसे पोर्लएड, रोमेनिया, टर्की, युगोस्लाविया इत्यादि देशों में 
क्रधिनायक तन्‍्त्र अथवा तानाशाही बढ़ने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि 
प्रजातन्त्र सरकार अब फिर सिर उठा न सकेगी। इय्ली ओर जमनी के 
तानाशाही के कारण हां द्विताव महायुद्ध प्रास्म्म हुआ, शोर उसो युद्ध से 
दोनों तानाशाही का अन्त हुआ | तानाशाही उस सरकार को कहते हैं 
जिसमे राज्यशक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ म॑ हो तथा राज्य का संचालक 
सैनिक बल द्वारा ही राज्य शासन करता हो | इटली तथा जर्मनी म॑ एक 
दल्ल तथा एक नेता की सरकार वनी। ऐसी सरकार का सिद्धान्त, राष्ट्रीयता, 
साम्राज्याद तथा सैनिक शक्ति ही है। जन्र सम्ताज ओर व्यक्ति के प्रत्येक 
कार्य में राज्य हम्तत्षेत करता है तो ऐसा सरकार को तानाशाही अ्रथवा 
सर्वेस्वी कहते हैं। आथिक, राजन|तिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक समी ज्षेत्र 
में राज्य की सत्ता सर्वंसवी होती है। सर्वेर्या शक्ति राज्य के आर्थिक 
तथा सामाजिक जीवन को योजना द्वारा संगठित करती है। 


तानाशाही सरकार आथिक अथंचा राजनीतिक संकट के बाद और 
सनिक शक्ति द्वारा उधन्न होती है। तानाशाह के हाथ में सम्पूर्ण प्रभुत्व 
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शक्ति रहती है। उसके ऊपर किसी का नियन्त्रण नहीं रहता है, और 
तानाशाह असाधारण शक्ति सम्पन्न रहता है | 

तानाशाही सरकार तथा राजतन्त्र सरकार में मूलतः: यह भेद है | 
तानाशाह क्रान्ति अथवा विप्लव के बाद राज्यशक्ति सम्पादन करता है, 
ओर तानाशाह वास्तविक शासक होता है| परनन्‍्ठु उसके पास राजसी चिन्ह 
नहीं होते हैं। तानाशाह वंशानुक्रम के अनुसार शासक नहीं होते हैं। 
अधिकांश तानाशाही सरकारों में विचार, भाषण, लेखन तथा वक्तव्य की 
स्वतन्त्रता का नाम-निशान मी नहीं होता है | तानाशाह राज्य तथा समाज 
के प्रत्येक पहलू का निर्शायक्र होता है। वह श्रन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय 
नियमों का उल्लंघन करने में किसी प्रकार से मयभीत नहीं होता है | ताना- 
शाह महत्वाकांक्षी होते हैं । 

तानाशाही सरकार के गुण :--(१/ राष्ट्रीय एकता का पोषक है। 
(२ ) राज्य में तपरता तथा दृढ़ता होती है | ( ३) जल्दी निर्णय कर 
सकती है। (४ ) विदेशी नीति तथा युद्ध के समय इसमें कार्यक्षमता 
पाई जाती है | ( ५ ) पूँजीवाठ की जटिल समस्याओं को सुलझा सकती 
है। ( ६ ) नागरिक के समक्ष देश प्र प्ष का उच्च ध्येब रखती है। इसके 
कारण नागरिकों में उत्कृष्ट देशभक्ति का संचार होता है। ( ७) इसकी 
सैनिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि अन्य राष्ट्र इसकी शक्ति से भयभीत 
होते हैं । 

दोष :--( १ ) श्सका आधार दबाव तथा भय है। नागरिकों को 
सम्मति तथा शुभेच्छा नहीं इसलिए मूलतः यह संघप तथा युद्ध को वांच्छ- 
नीय समझती है | सैनिक-शक्ति अत्यधिक वड़ा लेने से राष्ट्र की आर्थिक 
व्यवस्था का समतुलन नश्ट हो जाता है । इसका परिणाम जनता के लिए. 
दुःखकर होता है | जब एक राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने लगता है 
तब ख्रत्षा के हेतु दूसरे राष्ट्र भी अपनी सामरिक शर्व्ति बढ़ाने लगते हैं। 


श्ष्प 


परिणाम स्वरूप युद्ध की मनोबृति तथा युद्ध की परिस्थितियाँ उत्पन्न होने 
लगती हैं| कालान्तर मे यह विश्वयुद्र में परिणित होता है। ( २) ताना- 
शाही सरकार गज्यां के शान्तिमय सम्बन्ध तथा समानता में विश्वास नहीं 
करती है | ( ३ ) इस प्रकार की सरकार व्यक्तिगत ख्तंत्रता तथा नागरिकों 
के मूल अधिकारों को कुचल देती है । अर्थात्‌ ऐसी सरकार में भाषण, 
लेग्वन, विचार, धर्म इत्यादि की सखतंत्रता के ज्िए. कोई स्थान नहीं है। 
. फल स्वरूप ऐसा शासन व्यक्तित्व का विकास तथा नैतिक उन्नति का अब- 
राघ करता है। अथीौत्‌ राज्य व्यक्ति को प्रभुशकति का दास समभता है 
तथा नागरिकों को राज्य का निर्जीव अंग मात्र समभता है। ( ४ ) ताना- 
शाह के पतन अथवा मृत्यु के बाद शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती 
है | उसे सम्मालना असम्भव झीे जाता है | बहुत समय तक देश अंधकार 
तथा अव्यदस्था म॑ पड़ा रहता है। 

आधुनिक प्रजातन्त्र के लिये इस प्रकार की सरकार अनुपयुक्त सिद्ध 
हुई है | प्रजातन्त्र सरकार समानता खतन्त्रता तथा भावृत्व पर स्थित है। 
तानाशाही दासता तथा शारीरिक बल पर । प्रजातन्त्र सस्कार शान्ति 
प्रेमी है, तानाशाही युद्ध प्रेमी । 


नौकश्शाही अथवा कमसचारियों का राज्य :--इस सरकार का 
शासन कर्मचारियों द्वारा होता है।जो विशेषरूप से सार्वजनिक कार्य 
अथवा राज्यकाय के लिये दीक्षित होते हैं। ये प्रजातन्त्र राज्य के 
शासकों के समान प्रजा द्वारा निवोच्ित होकर शासन के कार्य-भार को 
ग्रहण नहीं करते हैं | इनकी नियुक्ति विशिष्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के 
वाद होती है। इनको वेतन, वेतन की वृद्धि, पेन्शन, अवकाश इत्यादि 
निश्चत अवधि व निश्चित नियम के अनुसार व ओहदे के अनुसार प्राप्त 
होता है । ये अपने विभाग के कार्य में दक्ष व कुशल होते हैं। ये किसी 
राजनेतिक दल के सदस्य नहीं हो सकते हैं। राजनीतिक विभाग में काम 


करना इनका पेशा होता है। नौकरशाही सरकार को जनता की अनुमति, 
जनता के मत अथवा जनता की इच्छा से कोई सरोकार नहीं होता है | 
जनता का अ्रनुकुल वा प्रतिकूल मत इन्हें पदस्थ वा अपदस्थ नहीं करता 

है| अथीत्‌ ये राज्यकार्य के लिये जनता के ग्रति उत्तरदायी नहीं होते 
 हैं। ऐसी सरकार दत्त व कार्यकुशल होती है | परन्तु ऐसी सरकार जनता से 
देश भक्ति, दायित्व इत्यादि भावना को प्रोत्साहित नहीं करती है 
जो भावनायें प्रजातन्त्र सरकार का मूलमन्त्र हैं। 


प्रत्येक राज्य में नोकरशाही का होना आवश्यक है। इसके ब्रिना 
राज्यकारय असग्भव हो जायेगा । नोकरशाही राज्य के ठिन प्रतिदिन 
के कार्यममार को वहन करती है । विभागों के आन्‍्तरिक कार्या का निरीक्षण 
करतो है | जब मन्त्रिमएडल अपब्स्थ होता है तो राज्यकाय चलाती है। 
नोकरशाही तथा निबाचित मन्त्रिमण्त्रल्ञ का सम्बन्ध :--नौकरशाही को 
सदैव मन्त्रियों की परामर्श देना चाहिये। प्रजातन्त्र राज्य में नोकरशाही 
का स्थान गोण होना चाहिये | निवोचित व्यक्ति ही राज्य की नीति को 
निर्धारित करते हैं। नोकरशाही उस नीति को सुचारू रूप से ब दक्षता से 
कायोन्दित करने के मार्ग टिखाती है | 


उपरोक्त वर्गीकरण के अलवा सरकारों का वर्गकिरण शासक मण्डल 
तथा व्यवस्थापिकां सभा के सरुम्बन्ध के अनुसार किया जाता है। इनमें 
इंगलेंड की समात्मक सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अध्यक्षात्मक 
सरकारे हैं : -- 


(१ ) सभात्मक अथवा उत्तरदायी सरकारः:--इ्स सरकार म॑ 
राज्य के सर्वोच्च शासक का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। वह केवल 
नाम मात्र के लिए. शासक होता है। सर्वोच्च शासक निश्चित काल के 
लिए निर्वाच्चित होता है जैसे फ्रांस मं, तथा इंगलंड के राजा की तरह 
वेशानुवंश प्रणाली के अनुसार जीवन काल के लिए नियुक्त होता है। 
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इस सिद्धान्त में सर्वोच्च शासक के अधिकार अपरिमित होते हैं। परन्तु 
व्यवहार में नहीं के बराबर होते हैं । 

राज्य शासन का वास्तविक कार्य कैबिनेट अथवा मंत्री-मण्डल द्वारा 
होता है | समात्मक सरकार का संगठन इस प्रकार होता है। विधान सभा 
के सदस्यों के निवाचन के समय देश के विभिन्‍न राजनीतिक दल राजनीतिक 
निर्वाचन ज्षेत्रों में अपने अपने दल के उम्मेदवारों को खड़ा करते हैं। निर्बा- 
चन से पूर्व उम्मेदवार अपने दल का कार्यक्रम जनता के सम्मुख रखते 
हैं। व्यवस्थापिका समा के सदस्यों के निवाचन के बाद सर्वोच्च अधिकारी 
बहुमत दल के नेता को प्रधान मन्त्री का पद देता है। प्रधान मन्त्री अपने 
मन्त्रमएडल के सदस्यों को चुनता है। यही मन्त्रमर्डल शासकमरण्डल 
अथवा केंविनेट कहलाती है । समस्त राजकीय कार्य इन मंत्रियों में बाँटे 
जाते हैं, और एक मन्त्री एक राजकीय विभाग के लिये उत्तरदायी होता 
है | व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से मन्त्रमण्डल व्यवस्थापिका सभा 
के प्रति उत्तरदायी होता है। और प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषद का नेता होता 
है | कैबिनेट अपने नीति और कार्यों के लिए व्यस्वस्थापिका समा के प्रति 
वैधानिक रीति से उत्तरदायी होती है | तथा व्यवस्थापिका सभा के अविश्वास 
के प्रस्ताव पर मन्त्रिमण्डल को पदत्याग करना पड़ता है अर्थात यह सरकार 
तमी तक शासन कर सकती है जब तक उसे विधान सभा के बहुमत का 
समर्थन प्राप्त हो । इस उत्तरदायित्व के कारण ही इसे उत्तरदायित्व पूर्ण 
सरकार कहते हैं | इस प्रकार समात्मक सरकार मे विधान सभा का महत्व- 
पूर्ण अंग होता है । इस सरकार में शासक मण्डल अथवा कैबिनेट कोई 
निश्चितसमय के लिये पद्‌ ग्रहण नहीं करती है | परन्त विधान सभा के इच्छा 
तथा विश्वास पर ही इसका अस्तिव निभर है। कदाजित ऐसा भी होता 
है कि यदि मन्त्रिमण्डल को पूर्ण विश्वास है कि जनमत उसकी तरफ है तो 
मन्त्रमएडल अविश्वास के प्रस्ताव के बाद पद्त्याग करने के बदले विधान 
सभा को स्थगित करने का और पुनः निर्वाचन के लिए प्रस्ताव रखता 
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है। अर्थात जनमत प्रत्यक्ष रूप से मन्त्रिमण्ठल के भविष्य का निर्णय करता 
है। अन्त में इतना ही कहना पर्याप्त है कि सभात्मक सरकार के लिए 
राजनीतिक दलों का होना परमावश्यक है, क्योंकि प्रत्येक दल अपने प्रति- 
निधियों को व्यवस्थापिका के सदस्यता के लिए खड़ा करता है। 


सभात्मक सरकार की विशेषताय 


(१ ) विधान मण्डल तथा कायपालिका का घनिष्ट सम्बन्ध: -- 
कैबिनेट अथवा मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका समा का अंग तथा उसका एक 
प्रमुख विभाग ही होता है । व्यवस्थापिका सभा मन्त्रिमर्डल का जनक होता 
है, ओर मन्त्रिमएडल का प्रत्येक सदस्य व्यवस्थापिका सभा का सब्स्य होने के 
लिए बाध्य होता है, तथा मन््रिमर्डल व्यवस्थापिका समा के कार्यों का 
संचालन करता है| विधान समा के बहुमत का नेता ही मन्त्रिपरिषद का भी 
प्रधान होता है | इस प्रकार विधान समा अथवा घारा सभा में और मन्त्रि- 
परिपद में अटूट सम्बन्ध होता हैं, ओर उन्हें प्रथक समझना कठिन है | 
अर्थात घारा सभा तथा कार्यकारिणी समा का सम्बन्ध घनिश्ट है, ओर वे 
एक दूसरे पर निभर हैं और एक दूसरे से प्रभावित हैं । 





(२ ) संगठन की एकता:--मन्त्रिमए्डल समस्त राजकीय कार्य 
प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में एकमत से, सामूहिक रूप से तथा संगठित रूप से 
करता है। मन्त्रिमए्दल का उत्थान, पतन, पदत्याग पढग्रहण तथा अन्य 
कार्य सब एक इकाई की भाँति होता है। मन्त्रिपरिपद लोक सभा के 
सम्मुख सदेव एकमत, एक नीति का अनुसरण करते हैं। अर्थात्‌ अपने 
थआान्तरिक मतभेद को जनता के सम्मुख अथवा धारा सभा के सम्मुख प्रकट 
नहीं होने देते हैं । 

(३ ) मन्त्रिमण्दक्ष का सामृहिक उत्तरदायित्व:--मन्निपरिषद 
सामूहिक रूव से धारा सभा के प्रति उत्तरायी होता है। उनको प्रत्येक 
कार्य संगठित रूप से करना अनिवार्य होता है| मन्त्रिपरियद अविश्वास 





श्र 


के प्रतस्व॒ को स्वीकार करके सामूहिक रूप से पदत्याग करता है | यदि एक 
मन्त्री के नीति के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास होता है तो सम्पूर्ण 
मन्त्रमण्डठल को पदढत्याग करना पद्ठता है। अर्थात्‌ समम्त मन्त्रिमंहल सामृ- 
हिक रूप से प्रत्येक मन्त्री का साथी है। ओर प्रत्येक मन्त्री मन्त्रिपरिपद के 
प्रति अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी है । 

( ४ ) प्रत्येक मन्त्री राजकीय कार्य सहयोग तथा सहकाय से करता 
है। प्रधानमन्त्री विशेष प्रभावशाली तथा शक्तिशाली होता है क्‍योंकि 
वह धारा रुमा का नेता तथा राज्य के राजरन|तिक ठल का भी नेता होता 
है | नांति सम्बन्धी विषयों में मन्त्रिमंडल उसका निर्णय समझने तथा कार्यो 
न्वित करने का प्रयत्न करता है। प्रधानमन्त्री ही मन्िमंडल की सदस्यता मे 
र्ोघदल कर सकता है । 

(५ ) अवधि को अनिश्चितता:--मन्त्रिमंडल किर्सी निश्चित समय 
के लिये चुना नहीं जाता है। मन्त्रमंडल जब तक धारा सभा का विश्वास 
पात्र है तब्र तक पदस्थ रहता है । ' 

(६ ) मन्त्रिमंडल की वेठक गुप्त होती है। तथा प्रत्येक मन्त्री का 
कतव्य है कि वह सरकारी रहस्यों को गुप्त सके | 

( ७ ) शासन की वास्तविक शक्ति मन्त्रिमंडल में निहित रहती है । 
राज्य का वैधानिक प्रधान नाम मात्र का प्रधान होता है | वह मन्त्रिमंडल के 
परामर्श के अनुसार ही का. करता है 

[ ८ ] वस्तुतः मन्त्रमंहल का उत्तरदायित्व केवल घारा सभा के 
प्रति ही नहीं होता है | विधान सभा के सदस्य जनता के प्रतिनिध होते 
हैं | अभ्रतः मन्त्रिमण्डल अन्तिम रूप से जनता के समक्ष उत्तरदायी होता 
है | अ्रतण्व विधान सभा की शक्ति तथा अधिकार जनता ही है । 


[ ९ ] विरोधी दल धारा समा में सरकार को उसकी नीति पर आलो- 
चनांत्मक प्रश्न पूछुती है | इससे सरकार को अपनी नीति के लिए. सदैव 


श्८र 


सचेत रहना पड़ता है। यह आलोचनाय बहुमत की तानाशाही को 
गेकती है । 

सभात्मक 5थवा मन्त्रिमण्डल्लात्मक सरकार के गुण :-- 

[ १ ] इस सरकार में धारा समा तथा कार्यकारिणी का अर्थात्‌ 
कानून बनाने वाले तथा शासन करने वाले विभागों म॑ पूर्ण सहयोग रहता 
है| इस कारण राज्य के कार्यों में किसी प्रकार की वाधा अथवा संघर्ष 
नहीं होता है। अर्थात्‌ दोनों का घनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण से राज्य 
कार्य शान्तिपूर्वक तथा सुचारु रूप से चलता है। 

[ २ ] इस सरकार के कार्य योग्यता तथा तप्पस्ता से किये जाते हैं। 
मन्त्रिपरिंषद धारा सभा का नेता होता है तथा धारा सभा में उसे बहुमत 
प्राप्त रहता है| इसलिए मन्त्रिपरिपद जिस प्रस्ताव को श्रावश्यक समभते 
हैं तत्परता तथा सुगमता से पास करते हैं । 

[ ३ ] समाव्मक सरकार जनमत से प्रभावित रहती है । क्योंकि यह 
पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी रहती है । इस प्रकार 
इस सरकार म॑ जनशक्ति की प्रभुता बनी रहती है। यदि सरकार जनमत 
का विरोध करती है तो पदत्याग के लिए बाध्य हो जाती है। जनता नई 
सरकार की स्थापना करती है धारा समा को सरकार के कार्यों की आलो- 
चना करने का अधिकार होता है । सरकार थारा सभा के प्रति जवाबदेह 
होती है । 

[ ४ ] इसका महत्वपर्ण गुण है लचीलापन तथा परिवर्तनशीलता । 
द्यार्थिक संकट के समय अथवा राष्ट्रीय संकट के समय यह तत्यरता से मन्त्रि- 
परिपद में परिवर्तन करके ऐसे मन्त्रिपरिपिद का संगठन कर सकती है, जो 
युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकट से योग्यता एवंक देश को सुक्त कर सके । 

[५ ] यह सरकार निरंकुश होकर मनमानी नहीं कर सकती है। 
कयोंकि समात्मक सरकार की शक्ति अपरिमित नहीं है। इसके शक्ति का 
मूल स्थान व्यवस्थापिका सभा है जो इसे दबाव में रुख सकती है । 


श्प्छ 


[ ६ ) अ्रध्यक्ञात्मक सरकार की अपेक्षा यह सरकार अधिक शक्ति- 
शाली होती है | राज्यकार्य निशंक भाव से कर सकती है | 

[ ७ ] आवश्यकतानुसार अगोग्य मन्त्री को हटा कर योग्य मन्त्री को 
नियुक्त कर सकती है। 


[ ८ | धारा सभा में विपक्षी दल अ्रथवा अल्पमत का दल सरकार के 
कार्यो' की आलोचना करता है | इससे दो फायदे हैं | श ] सरकार पद 
से मदानग्ध होकर जनहित को भूल नहीं सकती है । | ब ] सरकार जनता 
की इच्छाओं से सदेव परिचित रहती है |[ स ] सरकार तानाशाही अथवा 
मनमानी करने से अपने आप को रोकती है । 


दोषः-[ १ ] यह सरकार परिवर्तनशील, अ्रनिश्चित तथा अल्प- 
जीवी होती है। इससे राज्यकार्य तथा सार्वजनिक कार्य में गड़बड़ी पैदा 
होती है। फ्रांस में कई राजनीतिक दल होने के कारण सरकार बारम्बार 
बदलती है। जिससे राज्यकार्य सुचारु रूप से चल नहीं पाता है। प्रत्येक 
नई सरकार नये विचार तथा नये तरीके हासिल करना चाहती है। कभी- 
कर्मी नई सरकार जनता की मनस्थिति बिना समझे बूके एकाएक क्रान्ति- 
कारी परिवर्तन करने के लिये प्रस्तुत होती है। इससे जनता म॑ असंतोष 
तथा आशंका की भावना पैठ होती है | कारण यही है कि प्रत्येक मन्त्रि- 
परिषद्‌ इतना अल्पजीवी होता है कि वह अपने छोटे से मन्त्री काल में 
बहुत कुछ कर डालना चाहता है | 


[ २ ] शासन ग्रवन्ध में हृढ़ता व स्थाइतल्व का अभाव होता है। 

[३ ] यह सरकार विभक्‍त कार्यप्रणाली के अनुसार कार्य नहीं 
करती है । कार्यकारिणी तथा धारा समा के कार्य अर्थात्‌ शासन कार्य तथा 
कानून वनाने के कार्य सरकार के हाथ में एकत्रित हो जाते हैं। इससे 
जनता के अ्रधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती है | 


शटछ 


[ ४ | इस सरकार का आधार राजनीतिक दलबन्दी है। इस सरकार 
से दलबन्दी की प्रवृति बढती है । इससे ईपी संधर्प इत्यादि बढ़ता है। अल्प- 
संख्यक दल श्रच्छे से अच्छे प्रस्ताव का विरोध करना अपना धर्म समझते 
हैं | इससे पजा के अन्दर तथा धारा समा में प्रतिद्वन्दिता की प्रवृत्ति बढ़ती 
है। दलबन्दी के कारण अन्य दल के अथवा स्वतन्त्र विचार वाले योग्य 
व्यक्तियों को राज्यकार्य में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है। अर्थात्‌ 
राष्ट्र दलवन्दी के कारण योग्य व्यक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। 
कायकारिणी अपने नेतृत्व द्वारा धारा समा पर दबाव डालती है, और 
धारा समा निर्जवता से उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिये बाध्य होती 
है | जब नेतृत्व बलवान तथा प्रमावशील होता है तो पार्टी के नेता दल के 
सदस्यों को प्रत्येक कार्य म॑ साथ देने के लिये बाध्य करते हैं | 


[ ५ ] यदि नेतृत्व शक्तिहीन हो तो शासक मण्डल अपनी शक्ति को 
स्थिर रखने के लिये धारासभा के इच्छा के अनुकूल काम करके उसे खुश 
करने का प्रयत्न करता है । 


| ६ ] व्यवस्थापिका समा बहुत समय वाद-विवाद अर समालोचना में 
बिताती है| इससे समय का नाश और शक्ति का हास होता है व्यवस्था- 
पिका समा का मुख्य कार्य कानून बनाना है। उसे अपनी शक्ति उसी में 
लगानी चाहिये | 


[ ७ ] सब महत्व पूर्ण निर्णय मन्त्रिमरदढल की सम्मति द्वारा होते 
हैं। युद्ध के समय अथवा संकट काल के समय निर्ंय सत्वस्ता से लेने पड़ते 
हैं। ऐसे समय यह सरकार सवंधा अनुपयुक्त सिद्ध हुई है। क्योंकि अधिक 
व्यक्तियों का मतेक्य होना सरल नहीं है। 


इंगलंण्ड की देखा-देग्वी समात्मक सरकार की स्थापना अधिकांश 
राज्यों में हुई है। परन्तु इंगलेएड में ही यह सरकार सफलता पूर्वक कार्य कर 
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रही है | इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी में यह सरकार असफल रही है। प्रथम 
महायुद्ध के बाद इन देशों में तानाशाही सरकार की स्थापना हुई थी। 

[ २ ै) अध्यक्षात्मक सरकार :--ईस प्रणाली मे राष्ट्र का अधि- 
पति अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति होता है जिसके शासनाधिकार नाममात्र 
के लिये नहीं होते हैं परन्तु वास्तविक होते हैं| राष्ट्रपति जनता द्वारा 
ग्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निवोचन योजना के अनुसार निश्चित समय के लिये 
निर्वाचित किया जाता है | समय से पहले राष्ट्र केवल महामभियोग के 
लिये ही हटाया जा सकता है | राष्ट्रपति व्यवस्थापिका समा का सदस्य नहीं 
होता है ओर उसके कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 
अर्थात्‌ कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका समा के कार्यों में काय विभाजन की 
जायोजना है | परन्तु व्यवहार में इसमें कठिनाइयाँ आ जाने के कारण 
राष्ट्रपति संकट्काल में अथवा महत्वपूर्ण परिस्थिति के समय संदेश भेज कर 
ग्रथवा धारा सभा के सम्मुख भाषण दे कर अपनी नीति की निर्देश कर 
सकता है, तथा सरकार की आवश्यकताओं को स्पष्ट कर सकता है। 
राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिये मन्त्रमश्डल नियुक्त करता है। वह 
उन्हें पद से हटा सकता है । राष्ट्रपति के कार्यपालिका के सदस्य विधान- 
समा के प्रति उत्तरदायी न होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं । वे 
विधानसभा के सदम्य नहीं हो सकते हैं और उसकी कार्यवाही में भाग नहीं 
ले सकते हैं ! 

राष्ट्रपति तथा मन्त्रमस्डल घारा सभा के राद्स्य नहीं हो सकते हैं । 
इस कारण घारासभा में प्रस्ताव मी पेश नहीं कर सकते हैं। धारासमा 
कार्ययारिणी को उसकी नीति पर प्रश्न नहीं कर सकती है। धारा सभा 
प्रजा द्वारा निश्चित समय के लिये निर्वाच्रित होती है। घारा सभा तथा 
कार्यकारिणी एक दूसरे को अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटा नहीं सकते हैं । 
इस ग्रकार की सरकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। वहाँ की सरकार 
झधिकार विभाजन तथा शक्ति संतुल्नन के सिद्धान्त पर नियोजित है। 


श्ष्७छ 


अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषताय 


[ १ ] राष्ट्रपति की प्रधानता :--राष्ट्रपति निश्चित समय के 
लिये निंवाचित किया जाता है ओर वह अपने कार्य के लिये पूर्ण 
तथा खतंत्र है। उसका उत्तरदायित्व विधान सभा के प्रति न 
होकर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचिकों के प्रति होता है। राष्ट्रपति के 
अधिकार वास्तविक हंते हैं। मन्त्रमर्डल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी 
होता है। यह राष्ट्रपति द्वारा निधीरित नीति के अनुसार काम करता है। 

'शध्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की संख्या को अपने व्यक्तिगत विवेक के अनुसार 
घटा बढ़ा सकता है । 

[ २ ] कार्य विभाजन :--व्यवस्थापिका समा तथा कार्यकारिणी 
के अ्रधिकारों तथा कार्यो का पू्ण रीति से विभाजन किया गया है। धारा 
सभा का काम कानून बनाना तथा कार्यकारिणी का काम शासन करना 
है | राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डल विधान सभा के सदस्य नहों होते हैं और 
वे विधान सभा के बैठक में भाग नहीं लेते हैं| इस प्रकार राष्ट्रपति विधान 
सभा के दबाव से स्वतन्त्र है तथा व्यवस्थापिका सभा राष्ट्रपति के हस्तक्षेप 
से खतंत्र हैं । 

[ ३ ] उत्तरदायित्व का अभाव :-- इस प्रकार से कार्य विभा- 
जन के कारण कायपालिका अपने कार्य के लिए विधान समा के प्रति 
उत्तरदायी नहीं है, ओर अपने कार्य के लिए विधान समा के प्रति जवाब देह 
नहीं है | दोनों का ही निश्चित कार्य क्षेत्र है ओर विधान सभा तथा राष्ट्रपति 
ग्ोर मन्त्रमण्डल दोनों ही स्वतंत्र रूप से अपने काय करते हैं। 

[ ७ | निश्चित अवधि :--राष्ट्रपति तथा अन्य अधिकारी 
निश्चिर्त समय के लिए निर्वाचित किये जाते हैं और अपनी कार्य काल कीं 
अर्वाधि में पूर्ण रूप से अधिकार सम्पन्न हैं।ये केवल महाभियोग साबित 
होने पर निश्चित अर्वाधि के पृ हटाये जा सकते हैं। 


शल्द् 


अध्यक्ष/मक शासन के गुण :-- 


[ १ ] शासन की नीति €ढ़ और निश्चित होती है ओर स्वतंत्र रूप 
से काय कर सकती हैं-। कार्यपालिका के कार्य म॑ विधान मंदल हस्तक्षेप 
नहीं कर सकता है । 

[ २ ] इस सरकार में विभाजन तथा समठुलन के सिद्धांत के कारण 
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। क्योंकि धारा सभा तथा काये- 
कारिंणी सम्मिलित रूप से उन पर आध्रात करने म॑ असमथ है । 

[ ३ ] यदि राष्ट्रपति योग्य शासक हो तो राजकार्य तबस्ता तथा 
उत्साह से हो सकता है । सर्वोच्च अधिकार एक व्यक्ति के हाथ मे होने से 
नीति में एकता बनी रहती है तथा शासन सबल और खरिता होता है। 
सभात्मक सरकार की कार्यकारिणी में अनेक मत हो जाते हैं हस कारण नीति 
निर्धारण में समय लगता है । 


[ ४ ] इस सरकार में दलवन्दी का बहुत जोर नहीं रहता है ओर इस 
सरकार में विपक्षी दल्ल को अपदस्थ करके पदासीन होने की प्रह्लोभना भी 
नहीं होती है। जिन देशों में अनेक वर्ग साम्प्रदायिकता तथा उल्लबन्दी 
विद्यमान है उन राज्यों के लिये अ्रध्यज्ञाव्मक सरकार श्रेयस्कर साबित होगी । 


[ ५ ] अध्यक्षात्मक सरकार में राज्यकार्य म॑ निपुणता तथा कुशलता 
अधिक पाई जाती है, क्‍योंकि मन्‍्त्री अपना पूरा समय तथा शक्ति शासनः 
कार्य में लगाते हैं | समात्मक सरकार की तरह सन्त्रियों का समय कानून 
बनाने मे नष्ट नहीं होता है। 


[ ६ | अध्यक्षात्मक सरकार में लिखित विधान अनिवार्य है। विधान 
' द्वारा ही प्रत्येक विभाग के अधिकार तथा उसकी सीमा निहित की जाती 
है। अर्थात्‌ शासकों को विधान के निश्चित सीमा के अन्तर्गत शासन करना 
अनिवार्य हो जाता है. | इस प्रकार जनता की स्वतन्त्रता कायम रहती है | 


श्प्र्ध 


दोषः-न[ १ ] यदि व्यवस्थापिका समा तथा शासक वर्ग दो विभिन्न 
राजनीतिक बलों के सदस्य हों तो उनके विचार तथा नीति में मतसेद 
होना खाभाविक है । इससे दोनों अंगों में संघर्ष तथा मतभेद होने को 
भय होता है । ऐसा होने से राज्यकार्य स्थगित सा हो जाता है । 

( २ ) जिस समय राष्ट्र पर वैधानिक संकट अथवा अन्य प्रकार का 
संकट आता है उस समय ऐसा होने की सम्मावना है कि धारा सभा 
शासकों का दृष्टिकोश न समझ सके, क्योंकि दोनों के कार्य खतन्त्र तथा 
प्रथक हैं | अतः ऐसे समय व्यवस्थापिका विपरीत कानून बनाकर श्रथवा श्रन्य 
रीति से राज्यकार्य में सहायक होने के बदले बाधक हो सकती है | 

[ ३ ] इस सरकार में राष्ट्रपति केवल जनता के प्रति उत्तरदायी है। 
तथा निश्चित अवधि के पूर्व सुगमता से हठाया भी नहीं जा सकता है। 
इसका प्रभाव राज्यकार्य पर इस प्रकार हो सकता है। 

[अर] यदि राष्ट्रपति और घारा सभा एक ही दल के हुए तो राष्ट्रपति 
अपने वास्तविक अधिकारों से घारा समा को दबाकर तानाशाही अथवा 
अधिनायक्तन्त्र स्थापित कर देगा । 

[बं] उत्तरदायित्व के अभाव में राष्ट्रपति निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी हो 
सकता है । 

[ ४ ] इस सरकार में सहयोग का अ्रभाव है। तथा धारा सभा को 
कार्यपयालिका का अनुमवपूर्ण नेतृत्व प्राप्त नहीं दोता है, और कार्यपालिका 
पर किसी प्रकार का नियन्त्रण सम्मव नहीं हो पाता है। 

[ ५ ] राष्ट्रपति का पढ इतना महत्वपूर्ण तथा शक्ति सम्पन्न दोता है. 
कि उसको प्राप्त करने के लिये निवोचन के समर उथल-पुथल मच जाती 
है| यह देश के स्वस्थ वातावरण को दूषित करता है, और देश के स्वतन्त्रा 
के लिये घातक हैं। जिस देश के नागरिक अशिक्षित तथा अनागरिक हों 
उन देशों के राष्ट्रपति का निर्वाच्नन अनिश्कौरी साबित हो सकता है। 


१६० 


[ ६ ] यदि जनमत अथवा धारा समा राष्ट्रपति के कार्य से असन्तुष्ट है 
तो उसके पास निश्चित अवधि के पूव महाभियोग के अतिरिक्त अध्यक्ष को 
पढ से हटाने का कोई वेधानिक तरीका नहीं है । 


[ ७ | संकट के समय अथवा परिस्थिति के अनुसार अध्यक्षात्मक सर- 
कार कार्य छुगमता के लिये सरकार के विविध अंगों से सहायता तथा सह- 
योग नहीं प्रात कर सकती है, क्योंकि अध्यक्षात्मकः सरकार अपरितनशील 
होती है और इस सरकार में अधिकार विभाजन का सिद्धान्त कठोरता प्रृव॑ंक 
अपनाया जाता है । 


उपरोक्त विवेचना के बाद इतना ही करना पर्याप्त होगा कि अधिकांश 
राजनीति के लेखक समाव्मक सरकार को थअ्ध्यज्ञात्मक सरकार के तुलना में 
उच्च समझते हैं। इसके अतिरिक्त व्यवहार में मी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 
अध्यक्षात्मक सरकार अधिक दोष पूर्ण पाई गई है। इस सरकार में मुख्यतः 
दो न्रुटियाँ पाई गई हैं | जो व्यवहारिक रूप से अलन्तोषप्रद हैं । 


[ ञ्र ] राष्ट्रपति का विधान सभा के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव । 

[ ब ] राष्ट्रपति द्वारा विधान सभा को अपनी नीति तथा काय सम्भा- 
लने का अमाव | कुछ अध्यक्षात्मक सरकारों ने समात्मक सरकार में पखखितन 
की माँग भी पेश की थी यही कारण है कि भारतीय संविधान निर्माताओं 
ने सभा्मक प्रणाली को ही अपने संविधान में स्थान दिया है । 


एकात्मक तथा संघीय सरकारें :-- 


इनका विभाजन शासन शक्ति के केन्द्रीयकरण अथवा विकेद्धीयकरण 
के अनुसार होता है। यह एकात्मक सरकार तथा संघीय सरकार कहलाती 
है | यहाँ पर इतना कहना उपयुक्त होगा कि एकात्मक सरकार उन राज्यों 
में होती हैं जिनका कि संविधान एकात्मक हो ओर संघीय सरकार उन 
शब्यों में होती है जिनका संविधान संघात्मक हो। 
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प्रत्येक आधुनिक राज्य मे केन्धीय सरकार होती है जो समस्त देश की 
सरकार होती है। इसके अलावा शासन को सुलभ, सुगम तथा योग्य बनाने 
के लिये देश को कई भागों में बाँगा जाता है। इन प्रथक भागों के शासन 
को स्थानीय सरकारें अथवा राज्य को सरकारों के नाम से संबोधित किया 
जाता है। थे सरकारें इन प्रथक भागों की देखभाल करती हैं हमारे देश 
की केन्द्रीय सरकार देहली म॑ हैं। इसके अतिरिक्‍त राज्यों की सरकार हें जेसे 
बंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश इत्यादि | इंगहोएड, फ्रांस तथा संयुक्त राष्र 
अमरिका मे मी दो प्रकार की सरकार हैं केन्द्रीय सरकार तथा स्वायत्त सर- 
कारे | इन सरकारों का सम्बन्ध टो प्रकार का होता है। इस सम्बन्ध के 
आनुसार ही सरकार एकात्मक अथवा संघीय है, इसकी पहचान 
होती है । एकाप्सक सरकार में स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकार का संबंध 
प्रनिष्टठ हाता है। तथा केन्द्रोय सरकार |का सुक्राब एकीकरण की ओर 
होता है। संघाय सरकार से केन्द्रीय सरकार तथा स्थानांय अथवा राज्यों की 
सरकार काफ। स्वतन्त्र होती हैँ । संघीय सरकार मे केन्द्रीय सरकार को एकता 
बाच्छुनीय है परन्तु एकीकरण नहीं | 

एकारतमक्‌ सरकार :-- 

एकाम्मक सरकार एकीकरण अथवा केन्द्रीयकरण को बुनियाद पर 
काय करती है। केन्द्रीय सरकार की शक्ति सर्वसर्वा होती हैे। शासन की 
सुविधा तथा सुगमता के लिए स्थानीय अथवा प्रान्तीय सरकारों का 
निर्माण किया जाता है, ओर उनके हाथों में कानूम बनाने ओर शासन 
करने के सामिति अ्रधिकार ही रिये जाते हैं | परन्तु ये केन्द्रीय सरकार के कठ- 
पुतली होते हैं, ओर स्थानीय शासन बेन्द्रीय शासन के इशारे पर नाचते 
हैँ | उनका अस्तित्व केन्ध्रीय सरकार पर ही निर्मर है। वास्तव में सब 
शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के हाथ में होती हैं ओर वह शासन के प्रत्येक 
चोत्र मे दस्तक्तेप कर सकता है | जिन अधिकारों का उपयोग स्थानीय सर- 
कार करती है वे अधिकार उसके मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। केवल 
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केन्द्रीय सरकार द्वारा सुविधाथ दिये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार इन अधिकारों 
को वापिस ले सकती है तथा उनकी भौगोलिक सीमा को घटा बढ़ा 
सकती है, अथवा किसी स्थानीय सरकार का अन्त भी कर सकती है व्य- 

हार में चाहे ऐसा सम्मव न हो किल्ठु सैद्धान्तिक रूप से केन्द्रोय सरकार 
के अधिकारों फो कोई शक्ति इन्कार नहीं कर सकतों है। एकातव्मक शासन 
विधान मे केन्द्रीय कार्यकारिणी केन्द्रीय घारा समा तथा केन्द्रीय न्यायालय 
की सर्वोच्च शक्ति होती है, ओर वास्तविक शासक केद्धीय सरकार ही 
होती है | अन्य शक्तियाँ इन्हीं के निरीक्षण तथा अध्यक्षता में कार्य करती 
है अतः एकात्मक सरकार की दो विशेयतायें हैं। [ अ ] केंद्रीय सरकार 
सर्व शक्तिशाली है । [ व ] इनकी शक्ति स्थानीय सरकार सीमित नहीं 
कर सकतो है क्योंकि स्थानीय सरकार की शक्ति मौलिक नहीं है । एका- 
व्मक सरकार वह सरकार है जिसकी शक्तियाँ तथा अधिकार केन्ध मे केन्द्रित 
रहते हैं | फ्रांस, इटली, इंगलेंड में ऐती सरकारें पाई जाती हैं। छोटे 
राज्यों म॑ जहाँ का ज्षेत्रफल कम हो, जिस राज्य की भाषा, रोति,-रिवाज 
संस्कृति तथा आर्थिक परिस्थिति न्यूनाधिक एक समान हो, ऐसे राज्यों में 
एकात्मक सरकारें सफलीमूत हो सकती हैं । 

एकाव्मक सरकार के गुणः-- 

( ९ ) इस सरकार का सर्वोच्च गुण है राज्यसत्ता का एकीकरण तथा 
शासन, न्याय, कानून सम्बन्धी विषयों में एकरूपता, इसलिए राज्य सें 
एकता की भावना का निर्माण होता है तथा समस्त प्रजा म॑ सहयोग प्रेम 
तथा ऐक्य की भावना का उदय होता है। केन्द्रीय सरकार का पूर्णरूपेश 
उत्तदायित्र होने के कारण राज्यशासन सरलता से तथा निर्विन्न रूप से 
चलता है । 

[ २ ) समस्त अधिफारों का सूत्र कैनद्रीय सरकार होने के कारण 
राज्य के विभिन्न भागों में संत्रष विभाजन प्रवृति और विरोधात्मक्ष भावना 
अथवा विचार का उदय नहीं होता है । 
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[ ३ |] राज्यसत्ता का एकीकरण होने'के कारण राज्य में शान्ति 
सुव्यवस्था की स्थापना विदेश नीति अथवा युद्ध के समय योग्यता, कार्य- 
दक्षता तथा ततपरता सम्भव है। युद्ध संचालन के लिए. एकात्मक सरकार 
>धिक उपयुक्त है। एकात्मक सरकार का संगठन सरल होता है। तथा 
राज्यकाय तत्परता से होता है। 


[ ४ ] इस सरकार में रुपयो' की बचत होती है। संघ्रीय सरकार में 
केद्ीय तथा स्थानीय सरकार के मिनन-मिन्‍न संगठन होने के कारण 
रुपयों का दोहरा खर्च होता है | 


[ ५ | केद्वीय सरकार के निरीक्षण के भय से प्रान्तीय सरकारें सतं- 
कता से काम करती हैं । 


दोष:--[ १ ] इस सरकार का सबसे बड़ा दोप यह है कि एक ही 
संस्था के हाथों में सत्ता तथा अधिकारों का अत्यधिक केन्द्रीयकरण होने से 
अधिकारों का दुरुपयोग होने की आशंका होती है। केन्द्रीय सरकार मन- 
माना कर सकती हैं। ऐसे सरकार में योग्यता का अभाव हो सकता है 
क्यांकि केन्द्रीय सरकार सब ओर दृष्टि डालने में असमर्थ हो सकती है | 


[ २ ] इस सरकार में स्थानीय शासन की उपयोगिता का पूरा लाभ 
नहीं उठाया जाता है। स्थानीय शासन स्थानीय शासक ही योग्यता पृर्वंक 
कर सकते हैं | क्योंकि स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को स्थानीय शासक 
ही समझ सकते हैं, ओर स्थानीय शासक उन्हें आसानी से तथा 
कुशलता से कर सकते हैं । 


| ३ | एकात्मक सरकार का केन्द्रीयकरण स्थानीय शासकों का स्थानीय 
कार्यों के प्रति उत्साह तथा अमिरुचि का अपहरण करता है। क्योंकि 
' स्थानीय शासक को अपने काय के लिये स्वतंत्रता तथा उत्तखायित्व का 
अभाव होता है| इससे जनता राजनीतिक शिक्षा से वंश्वित रह जाती है | 
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[ ४ |] प्रजातन्त्र सरकारू के लिये विकेन्द्रीयररण आवश्यक है। 
क्योंकि प्रजातन्त्र राज्य की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक 
व्यक्ति स्थानीय, प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय कार्यों में ठिलचस्पी ले । परन्तु केद्धीय 
करण से इस भावना का लोप हो जाता है। प्रजातन्त्र राज्य की सफलता 
स्थानीय सरकार पर निर्भर है। अतः एकात्मक सरकार पूरणरुपेण प्रजा- 
तन्त्रात्मक नहीं हो पाती है । 

[ ५ ] स्थानीय सरकार राष्ट्रीय सरकार की प्रयोगशालाग हैं) परन्तु 
केन्द्रीयकरण स्थानीय खतंत्रता का हरण करता है। इस कारण यह प्रयो- 
गात्मक भावना प्रोत्साहित करने में असमथ है | 


| ६ ] सरकार को दृढ़ रखने के लिये एकात्मक सरकार को अ्रनमनीय 
नोकरशाही पर ही भरोसा रखना पड़ता है। नोकरशाही के लिये प्रजा- 
तन्त्रात्मक भावनाओं की बडद्धि असहनीय है | 

संघीय सरकारः--संघीय सरकार एकात्मक सरकार के विपरीत होती 
है | इसमें शासन शक्ति में विकेय्द्रीय करण के सिद्धान्त लागू हैं। शासन 
प्रबन्ध संबंधी अधिकार दो क्षेत्रों मं बाँटे जाते हैं । 

[ १ ] अखिल देशाय महत्व के विषय । 

[ २ ] स्थानीय महत्व के विषय । 

प्रान्तीय सरकार के अधिकार तथा केन्द्रिय सरकार के अधिकार 
संविधान द्वार विमाजित किये जाते हैं| संविधान द्वारा उनका प्रथक 
क्षेत्र निहित किया जाता है। संघ्र सरकार अपने क्षेत्र म॑ स्वतंत्र होती 
है, तथा प्रान्तीय सरकारे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। वे एक 
दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार यह 
दोहरी शासन प्रणाली है। कई संघीय सरकारों में नागरिकों को दो 
प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है | इसलिये उन्हें दो सरकारों के क्॒तंव्यों 
का पालन करना पड़ता है। 
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संघ शासन की स्थापना के लिये आवश्यक शर्तें तथा 
जहृश्य:-[ १ ] संघीय शासन में एकता ही मूल मन्त्र है। एकीकरण 
अथवा केन्द्रीयकरण नहीं | 

[ २ ] निबल छोटे छोटे राज्य अपना व्यक्तित्व कायम रखना चाहते 
हैं परन्तु शक्तिशाली बाह्य शक्तियों के प्रतिरोध के लिये बलवान राष्ट्रीय 
सरकार का भी संगठन चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में संघीय सरकार की 
थापना होती है अर्थात्‌ छोटे छोटे निबंल राज्य अपने व्यक्तिव तथा 
अस्तित्व को कायम रखते हुए अपनी रक््या के लिये एक बृहत्‌ राज्य की 
स्थापना करते हैं| यही संघीय सरकार के स्थापना का उद्देश्य है । 

[ ३ ] छोटे राज्य अपना समुचित आर्थिक विकास नहीं कर पाते हैं 
अन्य राज्यों के साथ मिलकर अपना आर्थिक विकास मली भाँति कर सकते हैं । 

[ ४ | ऐसे राज्य जिनकी राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक परम्परा समान है 
संघ स्थापन कर लेते हैं । 

[ ५ ) अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सबल बनाने के लिये भी राज्य संघ 
की स्थापना करते हैं। सबल राज्यों का ही अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में आदर 
होता है | 

[ ६ ] संघ स्थापन करने वाले राज्यों की भूमि तथा मौगोलिक स्थिति 
मिलता जुलती होनी चाहिये । 

[ ७ ] संत्र में सम्मिलित होने वाले राज्यों में मिल कर रहने की भावना 
होनी चाहिये साथ ही साथ उनके संस्कृति, इतिहास, माषा, रीति-रूम, 
जाति तथा धर्म में न्यूनाधिक साम्य होना चाहिये राष्ट्रीय भावना तथा 
एकता की भावना पर ही संघ की सफलता निर्भर है । 

संघीय सरकार के मुख्य लक्षण :--[१] इस सरकार में विधान 
का सर्वोच्च स्थान होता है । संविधान द्वारा ही केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारों 
के शासनाधिकारों का विभाजन होता है| विधान द्वारा उनके अधिकारों 

रे 
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की सीमा निश्चित की जाती है | जिससे दोनों ही बिना हस्तक्षेप के अपने 
अपने ज्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से शासन कर सके | 

[२ ] संविधान लिखित तथा अपरिवतनशील हो :--उपरोक्त 
कार्य सिद्धि के लिये विधान लिखित तथा अनंमनीय होना श्रावश्यक है । 
संघात्मक सरकार एक प्रकार का इकरारनामा है | इकरार्नामे को लिखित 
होना आवश्यक है | जिससे उसकी शर्त स्पष्ट हों। यह सरकार अनम- 
नौय होनी चाहिये। क्योंकि यदि आसानी से संविधान में संशोधन अथवा 
परिवतन हो जायेगा तो संघ तथा प्रान्त की स्वतन्त्रता तथा अधिकारों के 
समतुलन में परिवतन से संघात्मक सरकार के मुख्य उद्देश्य का अन्त 
हो जायेगा । 

[ ३ ] न्‍्यायाज्नय का विशेष स्थान :--जहाँ दो समान शक्तियाँ 
विद्यमान है वहाँ पर मतभेद तथा संघर्ष होना स्वाभाविक है। संघ तथा 
संघांतरित राज्यों के बीच अधिकारों के विषय में, अधिकारों की सीमा के 
विधय में अथवा अन्य किसी विषय भ॑ मतभेद होना स्वाभाविक है । ऐसे 
मामले उच्च न्यायालय के सम्मुख रक्‍्खे जायेंगें तथा उसी का निर्णय 
सर्वभान्य होगा । श्र्थात्‌ इस सरकार में सखतन्त्र न्यायपालिका का होना 
अति आवश्यक है| 

. [४ ] इस सरकार में दोहरी नागरिकता भी होती है | एक तो संघीय 
नागरिकता तथा दूसरी स्थासतों की नागरिकता | किन्तु भारत संघ राज्य में 
घछक्त ही नागरिकता मानी गईं है । 

अन्य विशेषतायः:--[ ५ ] श्रन्त में इतना कहना आवश्यक है 
कि सेघ राज्य म॑ एकता रहती है परन्तु एकल नहीं रहता है । स्थासतों के 
आझधिकार शासन विधान का उल्लंघन किये बिना हरुण नहीं किये जा 
सकते हैं । 

[ ६ ] संघ के अन्तर्गत संघांतरित राज्यों को, संघ को छोड़ने का अधि- 
कार साधारणतया प्राप्त नहीं होता है। 
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[ ७ ] संघातरित राज्यों की खतन्त्रता तथा सर्वभौमिकता का अन्त 
हो जाता है। 

| ८ ] अन्तरोष्ट्रीय जगत मे संघ का ही अस्तित्व स्वीकार किया जाता 
है । संप्रांतरित राज्यों का अन्तर्राष्ट्रीय अस्तित्व नहीं रह जाता है । वें 
केवल संघ राज्य की स्थासतें रह जाती हैं । 

५ रु थे 

संघात्मक सरकार क गुण :--| १ | संघ राज्य राष्ट्रीयता तथा 
सस्‍्थानीयता दोनों ही को प्रोत्साहन देकर दोनों के गुणों की रक्षा करता 
है तथा उनके गुणों की पुष्टि करता है । 


[ २ ] छोटे राज्यों के व्यक्तित्व, अस्तित्व तथा स्वतन्त्रता की स्ला करते 
हुये उन्हें बलवान राज्यों द्वारा हड़पने से बचाता है | 

[ हे | स्थानीय तथा राष्ट्रीय सरकारों के काय विभाजन करने से प्रत्येक 
सरकार यथास्थान योग्यता तथा दक्षता से काम करती है | लिखित स॑बि- 
धान होने से सार्वजनिक स्वतन्त्रता के अपहरण का भय नहीं रहता है | 


[ ४ | स्थानीय शासक योग्यता पूर्वक तथा परिस्थिति समझ कर 
शासन कर सकते हैं । इससे उनकी राजनीतिक शिक्षा होती रहती है 
तथा राज्यशासन म॑ उनकी दिलचस्पी बनी रहती है । 


[ ५ ] प्रजातन्त्र का विभाजन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को राजकार्य का 
उत्तरदायित्व प्रदान करती है। यह सरकार प्रजातन्त्र सरकारों की स्थापना 
करती है। इस प्रकार साधारण नागरिक स्थानीय शासन में प्रत्यक्ष रूप से 
भाग लेकर अपने नेतिक तथा अध्यात्मिक बल का प्रदर्शन कर सकता है | 
शासनाधिकारों के विभाजन हो जाने से निरंकुश शासन के उदय की 
सम्भावना कम हो जाती है । क्योंकि संघ्र राज्य तथा स्थानीय राज्य एक 
दूसरे को निरंकुश होने से रोकते हैं। फलस्वरूप संघीय सरकार में जनता 
की सखतन्त्रता अधिक सुरक्षित है । 


श्ध्प् 


[ ६ ] बड़े-बड़े देशों म॑ जहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक, आशिक तथा 
सामाजिक स्तर मौजूद है, वहाँ पर ऐसी सरकार उपयुक्त है। संघीय सरकार 
अखिल देशीय महत्व के विषयों कों अपने आ्रधीन रख लेती है, तथा शेप 
विषय राज्यों को दे देती है। इससे राज्य रुचि, सुविधा तथा परिस्थिति के 
अनुसार उनका प्रबन्ध करते हैं। अ्रथत्‌ संत्र राज्य में एकता के साथ ही 
साथ विभिन्नता का एक अद्शुत सामझस्य पाया जाता है। यह सरकार 
आर्थिक योजनाओं का सुप्रवन्ध कर सकती है। इससे आशिक सम्पन्नता 
प्राप्त होती है । 


[ ७ ] अन्तर्राष्ट्रीय नीति में संघ राज्य की शक्ति तथा गौरव अधिक 
होता है। उदाहरणाथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका थ्राज ४८ राज्यों की सम्मि- 
लित आवाज है। रूस भी संघीय शासन के कारण ही शक्ति सम्पन्न 
राष्ट्र बन पाया है। 

आज संघीय राज्य व्यवस्था ही भविष्य की सरकार हो सकेगी। इस 
सरकार द्वारा विश्व राज्य की स्थापना की आशा की जा सकती है। खतन्‍्त्र 
राज्य अपने अस्तित्व की मिदाकर एकात्मक राज्य के लिये हामी कदापि नहीं 
भरेंगे, परन्तु ख्तन्त्रता का उपभोग करते हुए विश्व संघ राज्य की स्थापना 
के लिये प्रस्तुत होने की सम्भावना अधिक है। 


आज प्रत्येक राजनीतिज्ञ विश्व रूपी एक राज्य के संगठन को कल्याण- 
कारी सममता है | ऐसे विश्व रूपी राज्य का आधार संघीय सरकार ही हो 
सकेगी। जिसमे प्रत्येक ख्वाधीन राज्य अपनी स्वाधीनता को सरक्तित रखते 
हुए. "क विशाल विश्वव्यापी महान राज्य की स्थापना में सहायक होगा, 
तथा विश्वव्यापी महत्व के विषयों के विश्व संगठन के लिये सह सम्मति 
देगा । ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय नागरिकता, अन्तर्राष्रीय नागरिकता में परिणित 
हो जायेगी | ऐसे ही विश्वराज्य द्वारा मानव समाज तथा मानव संस्कृति 
का हिंत और कल्याण हो सकता है। क्योंकि संसार व्यापी राज्य की 
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स्थापना ही से अन्तर्रष्रीय समस्याएँ जैसे आर्थिक क्षेत्र में अन्तर्सष्रीय विरोध 
तथा संघ्रष---राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्रष्ट्रीय शोपश--राज्य का राज्य 
द्वारा अथवा साम्राज्यवाद द्वारा, तथा अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध इत्यादि व्यापक 
व्याधियों का अन्त हो जायेगा तथा मानव समाज निशंक तथा निस्संकोच 
भाव से अपने विकास तथा उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकेगा । 

दोषः--[ १ | संघांतरित राज्यों का संघ से हट जाने का तथा 
विप्लव के बाद संत्र का अन्त होने का डर लगा रहता है। 

[ २ ] संघ सरकार विदेशी नीति पर सफलता पूर्वक तथा कुशलता 
पूर्वक अमल नहीं कर पाता है। संघातरित राज्यों के मतभेद तथा दल- 
बन्दी के कारण संघराज्य निर्बल हो जाता है। संघराज्य तथा संघांतरित 
गज्य अपने अधिकार तथा शक्ति बढ़ाने के लिये सदैव दत्त रहते हैं| इस 
से संघराज्य निर्बल हो जाता है। 

[ ३ | सम्मिलित राज्यों की दलबन्दी तथा गुय्बन्दी के कारण 
गृह युद्ध तथा आन्तरिक युद्ध की आशंका लगी रहती है, तथा गुय्बन्दी 
के कारण सरकार निर्बल, विभक्त तथा असहाय हो जाती है| 

[ ४ ] दोहरी सरकार होने के कारण यह प्रणाली जट्लि तथा 
पेचीटा होती है। इसमें धन का अ्पव्यय, कष्ट तथा शासन कार्य में 
विलम्ब की सम्भावना अधिक होती है । 


[ ५ ] संघांतरित राज्यों के शासन के स्तर मं, शासन प्रणाली म॑ 
तथा कानून मे एक रूपता नहीं होती है । साथ ही साथ प्रत्येक संघांतरित 
राज्य अपनी ही वृद्धि तथा उन्नति को प्रमुख स्थान देता है। 

[ ६ ] संघ्र राज्य की विदेशी नीति दृढ़ तथा स्थिर नहीं हो पाती है । 
गन्तरिक शासन में दोहरी नागरिकता के कारण निर्बल होने की सम्मा- 
वना होती है। क्‍योंकि नागरिकों को दो सरकारों की आशा माननी 
पड़ती है। 
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उपरोक्त दोष ऐसे हैं जो कि सुगमता से हटाये जा सकते हैं। भारत 
के संप्रीय संविधान का यह प्रयत्न प्रशंसनीय है जिसमें-- 

[ १ | राज्यशक्ति बढ़ाने के लिये इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की 
गई हे । 

[ २ | सधीय कानूनों का पालन यथा योग्य होने के लिये संघीय 
अधिकारियों की नियुक्ति की गई है | 

[ ३ ] संघीय सरकार को पर्यात अधिकार दिये गये हैं तथा आवश्य- 
कतानुसार अथवा संकट के समय संघीय सरकार को अवशिश्ट विषयों पर भी 
कुछ अधिकार दिये गये हैं। इन अधिकारों का उपयोग यथासम्भव 
संघांतरित राज्यों के सम्मति से किया जा सकेगा | 


अध्याय १२ 
सरकार के अर तथा उनका सम्बन्ध 
और 
अधिकार विभोजन का सिद्धान्त 


राष्य ओर सरकार की तुलना :--कुछ लेखकों का मत है कि 
सरकार ओर राज्य पर्यायवाची शब्द हैं। बोलचाल की भाषा में इनका 
ऐसा ही प्रयोग है। नियम कानून की स्थापना के लिए. तथा मनुष्यों के 
हित की वृद्धि के लिए सरकार राज्य का साधन है। जहाँ राज्य होगा 
वहाँ सरकार अवश्य होगी | सरकार के बिना राज्य का अस्तित्व असंमव 
है | सरकार के बिना राज्य मनुष्यों का अनियन्त्रित कुंड है । सरकार राज्य 
की मशीन है, ओर राज्य इसी के द्वारा अपने उह्वं श्यों की पूर्ति करता है। 
राज्य एक स्थायी सत्ता है। सरकार परिवर्तनशील तथा अस्थायी है। 
राज्य परतन्त्र होने पर ही बठलता है। परन्तु सरकार दिन प्रतिदिन वर्ष 
प्रतिवर्ष बठलती है | हिन्दुस्थान में आज कांग्रेस सरकार शासन कर रही 
है। निर्वाचन के बाद अन्य सरकार शासन कर सकती है। किसी 
निश्चित भूमि भाग के अन्तर्गत रहने वाली समस्त जन संख्या राज्य का 
निर्माण करती है| सरकार का निर्माण राज्य शासन करने वाले कुछ 
सरकारी अफसर होते हैं। मनुष्य के मननिर्मित कल्पना का नाम राज्य 
है। राज्य एक अमूत वस्तु है। सरकार एक ठोस वस्तु है--जो देखी जा 
सकती है, जिसका प्रमाव मालूम किया जा सकता है। सरकार एक मूर्त 
संगठन है । राज्य की प्रकृति एक समान है परन्तु सरकार की किसमें तथा 
रूप अनेक हैं जैसे ग्यारहवे अध्याय म॑ वर्णन किया गया है। व्यक्ति के 
कर्तव्य तथा अधिकार सरकार द्वारा प्रात होते हैं, राज्य द्वारा नहीं | 
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राज्य में प्रभु शक्ति होती है. जो असीमित है। सरकार की शासन शक्ति 
सीमित है ओर राज्य ही सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है। 

राज्य के अन्तर्गत अनेकों संगठन होते हैं | सरकार भी राज्य का एक 
संगठन है। परन्तु सरकार राज्य का सर्वोच्च संगठन है। सरकार अन्य 
संगठनों को नश्ट भ्रष्ट कर सकती है अथवा उन्हें उन्नति के पथ पर ले 
जा सकती है। सरकार राज्य के अन्दर की राज्नैतिक शक्ति है अथवा 
सरकार राज्य का प्राण है। राज्य का पतन तथा उत्थान सरकार द्वारा 
ही हो सकता है। सरकार की शक्ति अनन्त है परन्तु अनियन्त्रित नहीं । 
सरकार स्वयं कानूनों का पालन करती है ओर दूसरों से करवाती है। देश 
की रक्ता, शान्ति तथा दण्ड विधान सरकार द्वारा ही होता है | सरकार हो 
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृति, सुधार तथा उन्‍नति कराती है। समानता, 
खाधीनता, बन्धुत्व इत्यादि भावनाओं को सरकार ही प्रोत्साहित कर सकती 
है। साथ ही साथ समाज में इनका प्रचार सामाजिक नेताओं द्वारा इन 
आदर्शों को आचरण में ला कर हो सकता है अर्थात्‌ शिक्षा द्वारा, आशा 
द्वारा, दशन्त व उदाहरण द्वारा इन आदर्शों का प्रचार किया जा सकता 
है | सरकार ओर समाज के सम्मिलित कार्य से व्यक्ति की सर्वांगीण उन्नति 
हो सकती है। व्यक्ति के ह्वित में राज्य ओर समाज का हित निहित है। 
आज जनताजाणत है, सरकार के अत्याचारों को सहन नहीं कर सकती है । 
ग्राधुनिक युग में सरकार जनता के हित को ठुकरा कर नहीं, परन्तु उस 
को प्रमुख स्थान देकर ही स्थायी हो सकती है। 


सरकार के असंख्य कार्य है. जिनका उल्लेख दसवें परिच्छेद में किया 
जा चुका है| इन समस्त कार्यों को तीन भागों में बाँय जा सकता है। 
सरकार के ३ अंग ये हैं। (१ ) सरकार देश के लिये कानून बनाती 
है। इस अंग को व्यवस्थापिका सभा कहते हैं। (२ ) सरकार उन 
कानूनों का पालन करने के लिए प्रजा को बाध्य करती है अर्थात्‌ 
कानूनों! का पालन करने वाले तथा शासन करने वाले विभाग को 
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कार्यकारिणी कहते हैं। ( ३ ) कानून तोड़ने वाले को दण्ड देने वाला 
अथवा न्याय करने वाला विभाग न्यायपालिका कहलाता है। इस प्रकार 
प्रत्येक सरकार के तीन मुक्य विभाग होते हैं | 


कुछ विद्वानों का मत है कि सरकार के दो ही विभाग हैं | कार्यकारिणी 
तथा व्यवस्थापिका सभा अ्रथवा विधान मण्डल । वे न्यायपालिका को 
कार्यकारिणी का अंग मानते हैं | परन्तु यह ठीक नहीं मालूम देता है। यदि 
न्यायपालिका तथा कार्यकारिणी प्रथक न किये जायें तो न्याय की उचित 
व्यवस्था नहीं हो सकेगी तथा न्याय की खतन्त्रता का अपहरण हो 
जायेगा । न्यायपालिका का काम केवल अपराधियों को दण्ड देना ही नहीं 
है बल्कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना भी है| श्सलिये सरकार के 
तीन विमाग ही होना उचित मालूम देता है | इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान 
तो सरकार के पांच विभाग भी करते हैं| इन सब मतों म॑ सरकार के 
विभागों के तीन अंग मानने वालों के मत सबसे अधिक प्रचलित तथा 
मान्य है । 

सरकार के इन अंगों का पारस्परिक सम्बन्ध ओर अधिकार विभाजन का 
सिद्धान्त :--- 

इन विभागों के परस्पर सम्बन्ध के विषय में टो मत हैं । पहला, मॉन- 
टेखयू , ब्लेकस्टोन तथा अ्रिस्टोटल इत्यादि का कथन है कि तीनों विभाग 
एक दूसरे से प्रथक तथा पूर्णतया स्वतन्त्र होकर कार्य करे दूसरे मत वालों 
का कथन है कि सरकार की यह तीन शाखायें हैं, जो एक दूसरे पर अव- 
लम्बित है। इसलिये इनका परस्पर सम्बन्ध आवश्यक है। प्रथम सिद्धान्त 
के आधार पर अध्यत्षात्मक सरकार की स्थापना होती है तथा दितीय के 
आधार पर समात्मक सरकार की स्थापना होती है । 


हु ह+ कक .. 
[ १ ] अधिकार विभाजन का सिद्धान्त :--मानटेख्यू , व्लैक- 
स्टोन तथा अरिस्टियेल इत्यादि इस सिद्धान्त के-प्रचारक तथा पक्तपाती थे | 
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अधिकार विभाजन सिद्धान्त के अनुसार जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिये 
विधान निर्माताओं, शासनाधिकारियों तथा न्यायकर्ताओं के अधिकार अलग 
अलग लोगों के हाथ में होने चाहिये | तथा प्रत्येक विभाग से सर्वोच्च तथा 
खाधान रूप से कार्य करने का अधिकारी होना चाहिये। प्रत्येक विभाग एक 
दूसरे से खतन्त्र होने चाहिये, ओर तीनों विभागों का कार्यक्षेत्र सीमित 
होना चाहिये । इनके अनुसार किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी विभाग के 
हाथ में एक से अधिक कार्यो का एकत्रीकरण होना अनुपयुक्त है, तथा 
किसी एक व्यक्ति विशेष अथवा किसी एक विभाग का प्रभु होना हानि- 
कारक है| इनका कथन है कि विधान मण्डल का कार्य केवल कानून 
बनाना, कार्य पालिका का काम केवल शासन करना ओर न्यायपालिका 
का काम केवल न्याय करना ही होना चाहिये। तीनों विमागों का एक दूसरे 
के काय में नियंत्रण करना ठीक नहीं है, तथा एक दूसरे के कार्य में 
हस्तक्षेप ही करना यथार्थ है। यदि तीनों विभाग एक ही हाथ में सोपि 
जायेंगे तो राज्य प्रजातन्त्रबादी न होकर निरंकुशवादी हो जायगा । व्यक्ति 
को स्वतन्त्रता की पृण रक्ता स्वप्नवत हो जायगी। 


अधिकार विभाजनवादियों की दलीसें ये हैं:--- 

मॉनटेस्क्यू का कथन है कि सरकार की शक्ति तथा सत्ता यदि तीनों 
अंगों में विभाजित नहीं की जायेगी तो सरकार का शासन अन्यायपूर्ण 
होने का डर है। इससे नागरिकों के जीवन तथा अधिकारों मे हस्तक्षेप 
होने का भय है। शक्ति तथा आ्रधकार अच्छे से अच्छे मनुष्य को मदान्ध 
कर देती है | एकाग्र अधिकार से मदान्धता तथा स्वेच्छाचार का प्रादुरमाव 
होता है। व्यक्ति के काय की समालोचना ही व्यक्ति को मनमाना 
करने से रोकती है। यदि शासन कार्य तथा न्यायकार्य एक ही हाथ 
में सोॉपा जाय जैसे राजा के अथवा व्यवस्थापिका सभा के तो कानून बनाने 
का तथा उसको पालन करवाने के काय दोनों ही के वे अधिकारी हो जायेंगे 
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तो राजा अथवा व्यवस्थापिका सभा ऐसे ही कानून बनाय्रेंगे जो उसके 
अस्तित्व को तथा शक्ति को स्थायी रखने म॑ सहायक होंगे । ऐसी परिस्थिति 
में नागरिकों पर अन्याय होने का तथा तानाशाही शासन का डर लगा 
रहेगा | पुनः यदि व्यवस्थापिका समा तथा न्यायालय का सम्मिलित अ्रधिकार 
हो तो मी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा शंकात्मक हो सकतो है। इस 
परिस्थिति में मी न्यायाधीश तथा व्यवस्थापिका सभा सम्मिलित अधिकारों की 
प्राप्ति के कारण मनमाना कानून बनाने के प्रलोभन को रोक नहीं सकेगी । 
यदि कार्यकारिणी सभा तथा न्यायाधीश का काम एक ही हाथ में सोंपा 
जाय तो विशुद्ध न्याययुक्त न्याय की सम्मावना घट जायेगी। राज्य का 
शासक वर्ग अपने वर्ग अथवा अपने मुँह लगों के हित साधन का प्रयत्न 
करेंगे | अतएव न्याय की निष्पक्षता का लोप हो जायगा । इस कारण यदि 
सरकार के तीनों अंग एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के हाथ में सौंपे 
जायेंगे तो नागरिकों की खाधीनता तथा न्याययुक्त शासन का अन्त हों 
जायगा | सरकार शासक वर्ग के हाथ की कठपुतली मात्र बन जायेगी । 
आधिकार विभाजन के प्रचारक इस प्रकार से तर्क करते हैं कि यदि 
न्यायालय तथा व्यवस्थापिका सभा दोनों ही शासक वर्ग के प्रभाव में हो' 
तो शासित कठिन दण्ड, अन्याय अथवा सरकार के स्वेच्छाचारी व्यव- 
हार से अपनी रक्षा के लिये किसकी शरण लेगा १ सरकार के सम्मिलित 
अधिकारों की योजनानुसार शासित वर्ग को दुराचार, अत्याचार 
एवं अन्याय से बचने के लिये अथवा पुन्विचार के लिये क्रान्ति के अति- 
रिक्त कोई चारा नहीं रह जायगा | परन्तु अधिकार विभाजन से यदि कार्य- 
पालिका शासितों पर अत्याचार करती है, तो शासित वर्ग अग्याचार के 
विरुद्ध न्याय पालिका से निवेदन कर सकता है । यही उनके रक्ञा का उत्तम 
उपाय हो सकता है। यदि अधिकार विभाजन के सिद्धान्त पर सरकार के 
विभागों का संगठन किया जावे, तो धारा सभा दारा उनन्‍नतिशील एव॑ं 
विकासयुक्त कानूनों की स्वीकृति की आशा भी शासित वर्ग कर सकता है। 
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अधिकार विभाजन की पुष्टि करते हुए उनका कथन है कि सरकार के तीनों 
विभागों को प्रथक रखना तथा उनके कार्य की सीमा निहित करने ही में 
जनता का कल्याण है। कोई भी विभाग स्वेच्छाचारी नहीं होगा। नाग- 
रिक शासकों के स्वेच्छाचार तथा अत्याचार से बचने के लिने न्याय की 
शरण ले सकता है तथा व्यवस्थापिका सभा द्वारा जनहितकारी कानून की 
ग्राशा कर सकता है | 

उनका अन्तिम तक यह है। सरकार के विभिन्‍न अंगों का सुचारु रूप 
से संचालन करने के लिये विभिन्‍न गुणों की आवश्यकता होती है । कोई 
व्यक्ति शासन कार्य में पढ़ होता है, परन्तु वह न्याय कार्य म॑ असमर्थ 
होता है। क्योंकि न्यायाधीश को कानून समझते को क्षमता, गम्मीस्ता तथा 
विचार शीलता इत्यादि गुणों से सम्पन्न होना आवश्यक है । उसी प्रकार 
एक न्यायाध्रीश को न्याय काय में उच्च योग्यता प्राप्त हो सकती है, परन्तु 
वह साथ ही साथ कानून बनाने में तथा शासन कार्य में पढु हो, यह 
आवश्यक नहीं है । उसी प्रकार रक्षा विभाग में सैनिकों को अ्रथवा 
सिपाहियों को स्कृूर्ति, तेजी और शारोरिक बल की आवश्यकता है। 
प्रथम श्रेणी के सैनिक होने के नाते वे अच्छे शासक अथवा अच्छे 
न्यायाधीश हों, यह आवश्यक नहीं है। श्रर्थात्‌ मनुष्य की योग्यता 
का विकास सर्वतोमुखी हो और एक योग्य व्यक्ति प्रत्येक कार्य में उच्च श्रेणी 
की योग्यता रखता हो यह सम्भव नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि 
होती है ओर प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति अथवा मानसिक झुकाव एक विशिष्ट 
दिशा में होता है| जब व्यक्ति इसी के अनुसार अथवा मानसिक झ्कुकाव के 
अनुसार काय करता है तब योग्य व्यक्ति उच्चकोटि की क्षमता प्राप्त कर 
सकता है। किन्तु अपनी शक्ति को अनेक काय में लगा देने से उसके 
शक्ति का तथा समय का हास होता है| 

इसके अतिरिक्त एक ही कार्य करते करते व्यक्ति के अनुभव का संग्रह 
बद जाता है । इससे व्यक्ति की कार्य की तथरता, क्षमता तथा बोग्यता 
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बड़ जाती है। आधुनिक जीवन तदरूप राज कार्य जटिल, पेंचीदा तथा 
मिश्रित हो गया है | इसलिये अंगों के विभाजन से प्रत्येक विभाग के काय 
उच्चतम रीति से होंगे और व्यक्ति को योग्यतानुसार अधिकार दिये जायेंगे । 

मध्यकालीन युग में राजा ही सरकार के इन तीनों विभागों के लिये 
उत्तर्वायी हुआ करता था | उस समय भी कुछ इने-गिने राजाओं से जैसे 
अशोक, अकबर, महारानी एलिजावेथ इसादि के राज्य शासन से प्रजा 
सुखी व सन्तुष् थी | अधिकांश सजा स्वेच्छाचारी थे, और अपने अधि- 
कारों का दुरुपयोग करते थे | उस समय राज्यकाय सरल थे, जीवन मी 
सरल था | मनष्य की आवश्यकतायं कम थीं, जीवन का ज्षेत्र सीमित था | 
त्राज की परिस्थिति म॑ जमीन आसमान का अन्तर हो गया है। जीवन 
जटिल हो गया है। राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ प्रत्येक व्यक्ति के 
जीवन को प्रभावित कर रही है । जनता सजग ओर सतक है। सरकार का 
कार्य क्षेत्र जनता की आवश्यकतानुसार तथा बोद्धिक प्रगति के अनुसार घट्ता 
बढ़ता जाता है। अर्थात्‌ सरकार के प्रत्येक विभाग में वेज्ञानिक ज्ञान तथा 
विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। विमाजित अधिकारों 
द्वारा ही प्रत्येक विभाग दक्षता से काम कर सकेगा। ओर सरकार के 
विभाग विशिष्ट ममजों के आधिपत्य म॑ सुचारु रूप से चल सकेगे। 


विभाजन सिद्धांत की समालोचना :-- 


संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का विधान विभाजन सिद्धांत पर ही ढाला गया 
है | उसकी शासन पद्धति का ग्राघारमूत सिद्धांत यही है। संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका में भी अधिकारों का सम्पूर्ण विभाजन हानिकारक, असम्भव तथा 
अव्यवहारिक सिद्ध हुआ है । मनुष्य शरीर के समान सरकार जीवित, जीता 
जागता तत्व है। व्यवस्थापिका सभा, न्‍्यायालत तथा कार्यकारिणों इस 
सरकार रूपी शरीर के अवयव हैं | इन तीनों के कार्य अलग अलग, दोते 
हुए. भी उनका परस्पर अटूट सम्बन्ध है। जैसे शरीर के अंग श्रलग अलग 


न्क्थः 


रहकर कार्य नहीं कर सकते हैं, और अलग अलग रहकर जीवित नहीं रह 
सकते हैं उसी प्रकार सरकार के विभागों का प्रथक अस्तित्व सम्भव नहीं हैं । 
स॑युक्त राष्ट्र अमेरिका में तीनों विभागों की सीमा निहित की गई है, ओर 
अपने अपने कार्य में वे खतन्त्र भी हैं। परन्तु व्यवहार में उन्हें एक दूसरे 
से परामर्श लेना पड़ता है, ओर वे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं । 
अथौत तीनों अंगों को खवाधीनता रखते हुए, लेन-देन का व्यवहार करना 
ही पड़ता है। अतः तीनों विभागों में पूर्ण सम्बन्धविच्छेट असम्मव है, 
अव्यवहयरिक है | श्रतः शासन यन्त्र का उचित रूप से संचालन करने के 
लिए, तथा कार्य की सुगमता के लिए तीनों अंगों का परस्पर परामर्श तथा 
परस्पर सम्बन्ध अनिवार्य हो जाता है| यदि प्रत्येक अंग पृथक रूप से कार्य 
करने लगेगा, तो राज्य की एक रूपता नष्ट हो जायेगी। मान लीजिये 
कार्यकारिणी समा राज्य पर परराष्ट्र द्वारा आक्रमण का अ्रंदेशा करती है। 
इस कारण कार्यकारिणी व्यवस्थापिका सभा से युद्ध की तैयारी के निमित्त 
धन की माँग करती है। व्यवस्थापिका समा का यह कर्त्तव्य है कि वह इस 
पर पूर्ण रूप से विचार करे और यदि माँग योग्य है तो उसकी पूर्ति करे, 
ख्रन्यथा राज्य कौर वाधीनता का लोप हो जायगा | इस प्रकार प्रत्येक कार्य के 
लिये तीनों विभाग एक दूसरे पर अवलम्बित हैं | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 
भी प्रेसिडेस्ट, विधान समा को भाषण द्वारा, संदेश द्वारा प्रभावित करता 
है । अर्थात्‌ प्रेसिडेण्ट कानून के बनाने में भी कमी कभी आवश्यकतानुसार 
हस्तक्षेप कर सकता है । | 

दूसरा उदाहरण लीजिये आज की परिपाटी है कि कार्यकारिणी न्याया- 
धीशों की नियुक्ति करती है | यदि इसे कार्यकारिणी का हस्तक्षेप समझकर 
न्यायाधीशों को वोट द्वारा चुनने का आग्रह किया जावे, तो न्यायाधीश 
भी पार्टीबन्दी तथा पक्तपात के चक्र में फँस जायेंगे | तात्पर्य यह है कि 
केवल विभागों के विभाजन से ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं 
होती है, परत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा उनके सजगता, साहस, 
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उत्साह तथा राष्ट्रीय जाणति पर भी निर्भर है। यह सममने के लिये 
विधान के वास्तविक रूप पर गौर करना होगा। क्योंकि नागरिकों के अधिकारों 
की रक्षा विधान के वास्तविक रूप पर भी निमर है। ब्रिटेन तथा अन्य समा- 
व्मक देशों में सरकार के विभाग सम्मिलित रूप से तथा सहयोग से राज्य 
शासन संचालित करते हैं | वहाँ के निवासी भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 
निवासियों के समान स्वतन्त्र नागरिक अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं । इस 
सिद्धान्त की सबसे बड़ी त्रुि तो यह है कि यह तीनों अंगों को समान शक्ति 
प्रदान करता है । वास्तव में आधुनिक युग में धारा सभा ही सर्व प्रधान 
है। क्योंकि नागरिकों की इच्छा तथा माबना इसी के द्वारा व्यक्त 
की जाती है । कानून इसी के द्वारा बनाये जाते हैं | तथा न्यबालय 
उन्हीं कानूनों की व्याख्या करता है। अतः कायकारिणी उन्हीं कानूनों 
का पालन करने के लिये नागरिकों को बाध्य करता है। व्यवस्था- 
पिका सभा सब विमाणों को द्रव्य वितस्ण करती है, ओर उसी 
के द्वारा सब्र विमागों को अपने आधिपत्य में रुखती है। तादय 
यह है कि प्रजातन्त्र राज्य में सजग और जाग्रत जनमत ही सरकार 
पर दबाव डाल सकता है, और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है । 
केवल बनावरी विभाजन द्वारा ही पूर्ण रूप से काय सफलता सम्भव नहीं 
है | इसलिये विधान मण्डल सरकार के सब विभागों में प्रधान ओर 
प्रमुख है । 

सरकार के कार्य विभाजन का अबरोध ओर सन्तुल्नन का 
सिद्धान्तः--इस आलोचना का निष्कर्ष क्या हे? विभाजन अथवा 
सम्बन्ध ? उपयोक्त सिद्धान्त में आंशिक सत्य है। इसमें कोई शंका नहीं 
कि प्रत्येक विभाग के कार्य की सीमा निहित होनी चाहिये | कुछ हृद तक 
उन्हें स्वाधीन मी रहना चाहिये परन्तु साथ ही साथ उनसे व्यवहारिक 
रूप से तथा सरकार की समता के लिये परस्पर सम्बन्ध होना चाहिये और 
लेन-देन भी होनी चाहिये | काय कारिणी को व्यवस्थापिका सभा में समय 
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समय पर कानून बनाने के अधिकार होने चाहिये तथा व्यवस्थापिका सभा 
को कार्यकारिणी के कार्यो की आलोचना करने का अधिकार तथा प्रश्न 
पूछने का तथा पद से हटाने का अधिकार होना चाहिये। जिससे कि 
प्रत्येक काय पूर्ण विचार के बाद ही किया जावे। कायपालिका को विशेष 
परिस्थिति म॑ विधानमण्डल के कानूनों को अस्वीकृत करने का अधिकार 
होना चाहिये | देनिक शासन काय के लिये विधान मण्डल में कार्ययालिका 
को कानून बनाने का अधिकार होना चाहिये | कार्यकारिणी के स्वेच्छाचार 
पर नियन्त्रण होना चाहिये। सर्वसम्मति द्वारा ही प्रत्येक कार्य होना 
चाहिये | कार्यकारिणी का कार्य सदेय जनमत द्वारा हीं प्रभावित रहना 
चाहिये | कार्यकारिणी को ही न्यायाधीशों को पदस्थ करने का अधिकार 
होना चाहिये । न्यायालयों को कानून को वैधानिक अथवा अवैधानिक 
कहने का अधिकार होना चाहिये। उन्‍हें विधान मण्डल द्वारा निर्मित 
विधियों के सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करने का अधिकार होना चाहिये। 
व्यवस्थापिका सभा को ही न्यायाधीशों की योग्यता, उनके अधिकार तथा 
उनकी शक्ति ओर कार्य आदि का निश्चय करना च हिये। निष्कय यही 
निकलता है कि तीनों अंगों का सर्वोत्तम सम्बन्ध होना चाहिये। तीनों 
श्रंगों को अधिकांश रूप से अपने अपने क्षेत्र में स्वाधीनता प्राप्त होनी 
चाहिये | तथा विभिन्न अ्रँगों की कार्य की सीमा निहित करते हुए उनका 
परस्पर सम्बन्ध निधोरित करना चाहिये | 

अधिकार के प्रथरूरणु के सिद्धान्त को आजकल अवरोध ओर सन्तु- 
लन का भी सिद्धान्त कहते हैं। सरकार के अंगों को स्वतंत्र रूप से कार्य 
करने का अधिकार होना चाहिये। परूतु साथ ही साथ सब अंगों को 
नियंक्रुशता से रोकने के साधन भी होने चाहडिये। इसलिए, प्रत्येक अंग 
पर कुछ न कुछ नियन्त्रण होना आवश्यक है। विधान इस प्रकार से 
बनना चाहिये कि प्रत्येक अ्रेंण एक दूसरे पर नियंत्रण रख सके | उपरोक्त 
उदाहस्णों से यह स्पष्ट है कि अधिकारों का पूर्ण विभाजन हितकर नहीं है । 
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परन्तु अवरोध तथा सन्तुलन द्वारा सरकार के तीनों अ्रंगों को निरंकुशता 
तथा पूर्ण खतंत्रता से रोकना कल्याणकारी तथा आवश्यक भी है। 

प्रजातंत्र राज्यों की सफलता के लिए ख्तंत्र न्यायपालिका परमावश्यक 
है | नागरिकों के श्रधिकारों की रक्षा तथा उनके स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये 
न्यायपालिका को विधानमण्डल तथा कायकारिणी के प्रमाव से मुक्त 
रहना चाहिये। न्यायपालिका के न्यायाधीशों को निष्पक्ष, निष्काम, 
विचाखान तथा चौकस होना चाहिये। न्यायाधीशों को किसी प्रकार शासक 
के दबाव में नहीं रहना चाहिये। न्यायाधीशों का वेतन, वृद्धि इत्यादि 
शासकों के इच्छा पर नहीं होनी चाहिये। न्यायाधीशों का वेतन उपयुक्त 
होना चाहिये ओर उनका कार्यकाल शासकों के हस्तक्षेप से बाहर होना 
चाहिये। तमी न्यायाधीश निष्पक्ष एवं स्वाधीनता से न्याय कर सकता है! 
इसके अतिरिक्त शासकों को कानून को अवज्ञा करने वालों को दण्ड देने 
का अधिकार नहीं होना चाहिये। न्यायाधीश को ही दण्ड निर्धारित करने 
का पूर्ण अधिकार होना चाहिये। यदि शासकों को न्यायाधीश के अधिकार 
प्राप्त हो जाँय, ओर एक ही व्यक्ति के हाथ में शासन कार्य तथा न्यायकाय॑ 
दे दिये जावे तो दोपी पर अत्याचार होने का मय होता है। तथा न्याय 
की निष्यक्षता की आशा कम हो जाती है | 


श्राधुनिक जगत में सरकार का महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका सभा ही 
है । व्यवस्थापिका सभा राज्य शक्ति का प्रतिनिधि है | 


विधानमण्डल अथवा व्यवृस्थापिका सभा के काय:--( १ ) 

व्यवस्थापिका समा राज्य में शान्ति, सुव्यवस्था तथा सुरक्षा कायम रखने के 

लिये कानून बनाती है। पुराने दकियानूसी कानूनों को हटाकर कानून 

बनाती है, और नये विचारों के अ्रनुकूल कानून बनाती है | इसको सामाजिक, 

आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक इत्यादि हर विषयों पर कानून बनाने 

का अधिकार है। कहीं-कहीं इसे शासन विधान निर्माण करने का तथा 
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उसमें संशोधन करने का भी अधिकार प्राप्त है। व्यवस्थापिका सभा द्वारा 
बनाये हुए कानून प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हैं। 

( २) सभी देशों मे विधानमण्डल के सम्मुख आय-व्यय का व्योरा 
विचार करने के लिये तथा स्वीकार करने के लिये रकक्‍्खा जाता है । करों को 
घटाना-बढ़ाना, नये करों को लगाना इत्यादि कार्य भी विधानमण्डल 
करता है। 

समात्मक सरकार में तो कार्यकारिणी विधानमण्डल का अंग होती 
है । कार्यकारिणी प्रत्येक कार्य के लिये विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी 
होती है और विधानमण्डल अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इसे पद त्याग करने के 
लिये बाध्य कर सकता है। अ्ध्यक्ञात्मक सरकार में विधानमण्डल सन्धि 
प्रस्तावों पर स्वीकृति देता है। तथा शासनाधिकारियों की नियुक्ति में भी 
विधानमण्डल की स्वीकृति आवश्यक है। 

( ३ ) इसी सभा द्वारा जनता अपनी माँगों की पूर्ति करती है। विधान 
मण्डल सरकार के कर्मचारियों पर प्रश्नों द्वारा, प्रस्तावों द्वारा, वेतन में काट 
छाँट द्वारा स्थगित-यस्तावों द्वारा नियन्त्रण रखता है | व्यवस्थापिका सभा द्वारा 
ही सरकार को जनता के रुख का पता चलता है। इन्हीं के द्वारा जनमत 
भी जाशत तथा सचेत होता है । 

( ४ ) विधान समा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का निरीक्षण करती है, ओर 
युद्ध घोषणा एवं सन्धि प्रस्ताव इसी की अनुर्मात से किया जाता है । 

( थ्ू ) विधान सभा सरकार का कार्यक्रम तथा नीति नि्धीरित करती है । 

' (६ ) कहीं-कहीं व्यवस्थापिका सभा राज्यदोषारोपण तथा सर्वोच्च 
न्यायालय का भी काम करती है। निर्वाचन सम्बन्धी झगड़ों को भी तय 
करती है | 

उपरोक्त वर्णन से घारा सभा का महत्व स्पष्ट ही है | विधानमण्डल के 
कार्यों का तथा उसके संगठन की उचित व्यवस्था पर ही देश की शान्ति 
सुब्यवस्था तथा अभ्युद॒य निर्मर है। विधान मण्डल द्वारा निर्मित कानूनों 
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का समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव पढ़ता है | इस कारण देश के 
प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था विधान मण्डल में करनी चाहिये | 
संसार के अधिकांश देशों में दो सभायें हैं। एक निचली सभा तथा 
दूसरी उच्च सभा । उच्च समा में ज्यादातर अनुभवी, बड़े उमर के, धनवान 
तथा राज्य के विशिष्ट दल के, वर्ग के तथा घम के सदस्य चुने जाते हैं । 
इससे राज्य के सब स्तरों के लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका 
मिलता है। उच्च समा के सदस्य लम्बी अवधि के लिये चुने जाते हैं । 
विधान मण्डल की अवधि :--दोनों सभाओश्रों का जीवनकाल न 
तो कम ही होना चाहिये और न बहुत अधिक । साधारणतया चार पाँच 
वर्ष की अवधि ठीक समझी जाती है । कम वर्षों की अवधि से जल्दी जल्दी 
चुनाव से बहुत धन का अपव्यय होता है, और जल्दी चुनाव से जनता 
में हलचल मची रहती है। सदस्यों को शासन सब्बन्धी कार्यों का अधिक 
अनुभव नहीं हो पाता है। यदि धारा सभा की अवधि अधिक हो तो 
धारा सभा बदलते हुये जनमत से बहुत दूर हो जाती हैं, ओर धारा सभा 
के सदस्य जनमत को अपने कारय में प्रतिबिम्बित नहीं कर सकेगे । सदस्यता 
की अधिक अवधि होने से जनमत के विरुद्ध काय करने का भय सदा लगा 
रहेगा | क्‍योंकि ऐसे सदस्यों को अपदस्थ करने का कोई उपाय जनता के 
हाथ म॑ नहीं है | छोटों समा अथवा निचली सभा के सब्स्य आम जनता 
से चुने जाते हैं | इस सभा के सदस्यों की संख्या अधिक होती है | इनके 
सदस्य जल्दी जल्दी पठत्याग करते हैं जिससे वे बदलते हुये जनमत को 
प्रतिबिम्बित कर सके | 
दोनों सभायें अपने समापति को ख्य॑ चुनती हैं | छोटी सभा को 
सभापति स्पीकर कहते हैं तथा बड़ी सभा के सभापति को प्रेसिडेन्ट । 
साधारणत:ः व्यवस्थापिका सभा के प्रत्येक देश में दो भवन हैं। परन्तु 
महायुद्ध के बाद कुछ देशों में जैसे कीं, पुत्तंगाल, फिनलेण्ड, बल्गोसिया 
इत्यादि में एक भवन की व्यवस्था की गई है । 


ब्श्छ 


साधारणतः समी देशों में दो भवन हैं। उनके गुण निम्नलिखित हैं । 

दो सभाओं से ज्ञाभः--/ १ ) दो सभा होने से बड़ी सभा विवेक 
को मूल कर जल्दवाजी, उतावलेपन अथवा जोश के कारण किये हुये 
कानूनों का प्रतिरोध कर सकती है । क्योंकि बड़ी सभा मे ग्रधिकतर अनुभवी 
विचाखान व्यक्ति होते हैं। छोटी सभा के क्रांतिकारी प्रवृत्ति को बड़ी 
सभा रोकती है| कमी कमी आवेश, पत्चपात, इलबन्दी के परडयन्त्र में . 
फँस कर छोटी सभा ऐसे कानूनों का प्रस्ताव करती है जो देश के भविष्य के 
लिये हानिकारक होते हैं। बड़ी समा ऐसे समय रोक टोंक लगाकर देश 
को संकट से क्याती है | 

( २ ) इसी प्रकार बड़ी सभा जाँच पड़ताल, रोक थाम, पुनर्विचार 
करने के लिये आवश्यक है | तथा कानूनों की चुटियाँ दूर कर उनमें संशो- 
धन करती है । 


( ३ ) यदि एक हो सभा हो अथीत्‌ यदि रोकथाम करने के लिये 
उच्च समा न हो, तो छोटी सभा निरंकुश निर्विसेध हो कर जनता पर 
अत्याचार करके उनकी स्वतन्त्रता पर आघात पहुँचा सकती है । 


( ४ ) विशेष हितों तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दो 
भवनों में आसानी से हो सकती है। प्रत्येक राज्य में घनवान, धार्मिक, 
अल्पसंख्यक अथवा विशिष्ट गुणवान व्यक्ति होते हैं। इसके अतिरिक्त 
मिलमालिक, श्रमिक के नेता, जमोंदार, व्यवसायी इत्यादि भी अल्पसंख्या में 
होते हैं । अल्पसंख्यक होने के कारण चुनाव में बहुमत मिलना कठिन 
हो जाता है, तथा गुणवान अथवा विशेषज्ञ चुनाव की दौड़-धूप में फँसना 
पसन्द नहीं करते हैं। नागरिक के नाते ऐसे व्यक्तियों को भी विधानसभा 
में प्रतिनिधित्व प्रात होना चाहिये जिससे उन्हें अपने विचारों को प्रकट 
करने का अवसर मिले । दो सभायें होने से विधान मणडल्ल पूर्ण तथा 
सर्वांगीण हो सकता है। उद्चधमवन में विशेषज्ञ विशिष्ट वर्ग अथवा सम्प्रदाय 
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के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है। ऐसे प्रतिभाशाली तथा 
अनुभवी व्यक्ति जो निवाचन में भाग नहीं लेना चाहते हैं, सरकार उन्हें 
उच्च समा में मनोनीत भी कर सकती है, ओर निचली सभा में ग्राम जनता 
को आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है । 

(५ ) दो समाये होने से प्रत्येक कानून पर दुबारा विचार विनिमय 
होता है | एक बार निचले भवन में तथा दूसरी बार॒उद्च॒ भवन में प्रत्येक 
कानून पर विचार किया जाता है। इस विज्षम्ब के कारण जनता को 
कानून पर विचार करने का एवं अपने विचारों को अखबारों में छापने का 
तथा सभा द्वारा प्रकट करने का अवसर मिल जाता है । 

( & ) संघ्रात्मक सरकारों में तो दो समायें आवश्यक हैं। बड़ी सभा 
में विभिन्न राज्यों को प्रतिनिधित्र प्राप्त होता है तथा छोटी सभा में 
आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्र प्राप्त होता है । 

( ७ ) शासक मण्डल एक सभा के हाथ की कव्पुतली बन सकता 
है। उसके आदेशानुसार शासक-मण्डल को काम करना पड़ता है।दो 
सभा होने से शासक-मण्डल बड़ी सभा को पुनर्विचार के लिये अनुरोध 
कर सकता है। इस प्रकार शासक-मण्डल के स्वाघीनता की स्का 
होती है । 

( ८ ) दोनों सभाये एक दूसरे पर दबाव डालती हैं ओर विधि निमौण 
में एक दूसरे को मनमाना करने से रोकती हैं तथा सरकार का समतुलन 
बनाये रखती हैं । 

( ९ ) निचली सभा को अत्यधिक कार्यभार रहता है, इसलिये उसे 
नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर गम्भीसता पूर्वक विचार करने का अधिक अवकाश 
नहीं खिलता | उच्च मवन सुगमता पूर्वक यह काम कर सकता है। 

दो सभाओं से हानिः--( १ ) कानून जनता के विचारों का मूर्ति 
रूप है | एक ही विषय पर जनता के दो मत नहीं ही सकते हैं। इसलिये 
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एक ही व्यवस्थापिका समा होनी चाहिये। दो सभाये होने से परस्पर 
विरोध तथा संघर्ष होगा। इस से जनता निर्जीव तथा बेकाम हो जाती 
है। फ्रेंच राजनीतिज्ञ अबीसाय ने कहा है कि यदि दोनों समाश्रों के 
समान विचार हैं तो दो सभाश्रों का अस्तित्व व्यर्थ है। यदि दोनों सभाओं 
के विचार प्रतिकृुल हैं तो ठो सभाओं का होना हानिकारक हैं । 


( २ ) हो सभाये एक सभा की जल्दीबाजी तथा जउतावलेपन से देश 
_ की रक्ता करता है। यह कथन व्य  है। प्रत्येक कानून पर तीवार विचार 
किया जाता है, ओर यदि कानून में कोई दोप भी रह जाता है तो कार्य- 
पालिका का प्रधान हस्ताक्षर से प्‌. उन दोषों को दूर कर सकता है। 


(३) विशेष हितों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना प्रजातन्त्र 
सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। बड़ी समा में प्रतिक्रियात्मक शक्तियों को स्थान 
देने से राष्ट्रीय प्रगति तथा विकास सें रुकावट आ जायेगी। 


( ४ ) दूसरी सभा होने से राष्ट्र का खर्च बड़ जाता है क्‍योंकि विधान 
सभा के प्रत्येक सदस्य को वेतन मिलता है । 


(५ ) सब से बढ़ी कठिनाई उच्च सभा के संगठन की है | 


(ञ्र) यदि वड़ी समा चुनाव द्वारा संगठित की जाय तो वह 
छोटी सभा की प्रतिलिपि मात्र होगी। (व ) यदि नामजद की जाय तो 
बहुमत वाले दल अपने पिटठुओं से उसको भर देंगे। (स ) यदि वंश 
परम्परा के अनुसार इस की स्वना की जायेगी तो ऐसा करना प्रजातन्त्र- 
भावना के प्रतिकूल होगा | ( < ) यदि धन, बल के आधार पर चुनाव 
होगा तो उच्च सा में प्रतिक्रियात्मक शक्तियों की वृद्धि होगी । ये राज्य के 
विकास को रोकेंगे । 


(६ ) बड़ी समा सदेव प्रगतिशील कानूनों का विरोध करती है. इस 
कारण “वे सदेव राजनीतिक विकास की बाधक हुई हैं | 
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(७) उच्च सभा के सदस्य अनुदार मत के धनिक होते हैं। 


करे 


वे सदेव अपने स्वार्थ हितों के साधन का प्रयत्न करते रहते हैं। दूसरों के 
हितों की उन्हें परवाह नहीं होती है । 

दोनों सभाओं का सम्बन्ध:--इतना विरोध होते हुये भी अधि- 
कांशश्राज्यों में टो सभाये पायी जाती हैं। परन्तु धीरे-बीरे छोटी सभा का 
महत्व अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। आज सब राज्यकार्यों में छोटी 
सभा का उच्च स्थान है। श्रार्थिक कार्य में तो निस्सन्देह छोटी सभा ही 
सर्वेसवों मानी जाती है। अर्थात्‌ आजकल दोनों समाश्रों की समानता का 
अन्त हो गया है। शथ्रार्थिक कार्य में तो बड़ी सभा हस्ततल्ञेप नहीं कर सकती 
है, तथा कानूनों के पास होने म॑ उच्च सवन केवल विलम्ब कर सकता 
है| किसी कानून को पास होने से रोकने का उसे अधिकार नहीं है। 
दोनों समाओ्रों के मतभेद एवं संप्र्ष का अन्त सम्मिलित समिति, सम्मिलित 
अधिवेशन, सम्मिलित विचार विनिमय अथवा कुछ काल के लिये कानून 
को स्थगित करके इत्यादि उपायों से होता है । 

काय कारिणी:--कार्य पालिका सरकार का वह अंग है जो राज्य में 
शासन को कार्यान्वित करता है. अर्थात्‌ राज्य की इच्छा को कार्यान्वित 
करता है, ओर राज्य के नियमों को कार्य रूप में परिणित करता है। कार्य 
पालिका सरकार का वह अंग है, जो विधानमश्डल द्वारा बनाये हुये 
कानूनों का पालन राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तथा समूहों से करवाती है | इस 
अंग को शासक-मण्डल भी कहते हैं | आ्राधुनिक विद्वानों के अनुसार कार्य- 
पालिका सरकार का महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली अंग है। इन लेखकों 
का कथन है कि विधान मएडल का जनता के आवश्यकतानुकूल कानून 
बनाने का काम प्रजातन्त्र सरकार के प्रचार से बढ़ गया है। तदरूप इन 
कानूनों को व्यवहार में लाने का काम.मी बड़ गया है। यह स्वभाविक है 
कि सरकार के कत्तंव्यों के बढ़ने से कार्य पालिका की शक्ति की भी वृद्धि 
हो । सरकार का यह सबसे अधिक सचेत तथा जागरुक अंग होता है। 


श्श्प 


इसके बिना राज्य में अशान्ति तथा अराजकता फेल जायेगी | दैनिक जीवन 
में व्यक्ति का सरकार के तीन अंगों में सबसे अधिक सम्पर्क कार्यकारिणी से 
आता है । 


कायकारिणी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। संकुचित अर्थ 
में कार्यकारिणी शब्द से राज्य के प्रधान का बोध होता है, जैसे इंगलैंड 
का सम्राट, भारत तथा अमेरिका का अध्यक्ष । कभी-कभी इस संकुचित 
ञ्रथ में राज्य के मुख्य मन्त्रियों का भी बोध होता है। व्यापक अर्थ में 
इसका तातदय आधीन पदाधिकारी, कर्मचारी ( (शो 8७०७ए7०७ ) 
पुलिस तथा सेना विभाग, आम चौकीदार, इत्यादि से भी है। 

यहाँ पर कार्य पालिका का प्रयोग संकुचित अर्थ में ही किया जायेगा । 
यहाँ केवल सर्वाच्च अधिकारी के श्रर्थ में कार्ययालिका शब्द का प्रयोग 
किया जायगा | 


किसी भी देश मे ठो प्रकार की कायपालिका होती है | 


( १ ) नकली अथवा नाम मात्र की कार्य पालिका । राज्य का सर्वोच्च 
शासक नाम मात्र का शासक होता है। जैसे इंगलैश्ड का राजा । उसे 
वास्तविक शासन से कोई सम्बन्ध नहीं होता है, ओर न तो उसको शासन 
के कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त होते हैं। वैधानिक दृष्टि से राज्य का 
समस्त कायभार उसके कन्बे पर होता है| परन्तु वास्तव में राज्य का शासन 
कार्य मन्त्रिमएडल ही करता है जिन्हें वास्तविक शासक कह सकते हैं। 
( २ ) वास्तविक कायपालिका के ही हाथों में राज्य की सारी सत्ता निहित 
होती है। देशका शासन-प्रबन्ध उसी के द्वारा होता है। उदाहरणार्थ 
अमेरिका का श्रध्यक्ष | शासन का कार्यभार बहुत अंशों तक वास्तविक रूपसे 
अमेरिका के राष्ट्रपति के अधीन है। 

राज्य के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी एक व्यक्ति अथवा सभा हो इस विषय पर 
बहुत अधिक मतभेद है। स्विजरलेश्ड के अ्रतिसिक्ति संसार के अधिकांश 
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देशों में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी एक ही व्यक्ति होता है। जैसे हिन्दु 
स्तान के नये विधान में राष्ट्रपति, केन्द्रिय तथा संघांतरित राज्यों के समस्त 
विधान मण्डलों के सुब्स्यों द्वारा चार वर्षों के लिए निर्वा चत हुये हैं । 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के रामस्ट्रपति चार वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से 
चुने जाते हैं। फ्रांस में विधान मण्डल की सम्मिलित वेठक द्वारा 
राष्ट्रपति निवाचित होता है। ब्रिटिश डोमीनियन के गर्वनर जनरल 
वैधानिक रूप से इंगलेंड के सम्राट द्वार पांच वर के लिए मनोंनीन किये 
जाते हैं परन्तु वास्तविक रूप से देश के मन्त्रमण्डल की शिफारिश 
पर ही वे चुने जाते हैं। इंगलेए्ड के मुख्य अधिकारी, इंगलेण्ड के 
सम्राट निवीचित नहीं किये जाते हैं। उनका पढ उन्हें वंशपरंपरानुगत 
ग्रास होता है। इस प्रकार संसार के अधिकांश देशों भ॑ सर्वोच्च अधिकारी 
एक ही व्यक्ति होता है। एक ही व्यक्ति होने से राज्य का कार्य तत्यरता से 
तथा दृढ़ता से हो सकता है। अ्रधिक व्यक्ति होने से मतभेद, बाद-विवाद के 
कारण ब्रिलम्ब की आशंका होती है |, परन्तु साथ ही साथ एक ही व्यक्ति 
के हाथ में राज्य की बागडोर देने से शासक में अपने अधिकारों को बढ़ाकर 
अपने स्वार्थ साधन के लिए शासन करने की प्रवृत्ति का उद्गम होने की 
आशंका भी होती है। इसलिए अधिकांश देशों म॑ राज्य का वास्तविक 
कार्यभार शासक-सभा को देना ही श्रेयस्कर समझा गया है । 

कायपालिका की नियुक्ति की रीतियाँ:--उपरोक्त वर्शन से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि कायपालिका की नियुक्ति तीन रीतियों से होती है । 

(१) बंशानुगत कायपालत्निकाः--सम्राठ के मृत्यु के पश्चात्‌ सम्राट 
का ज्ये8 पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी तथा राज्य का प्रधान होता है। यह 
ग्रथा ब्रिटेन में प्रचलित है । 


एज *»,  +, 
(२) मनोनीत का्यपातलिकाः--यह पद्धति' समाव्मक सरकारों मे 
प्रचलित है | प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राज्य के सम्राट द्वाय अथवा देश 
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के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति विधानमण्डल के बहुमत दल के 
नेता को ही प्रधान मनन्‍्त्री के पद के लिए मनोनीत करता है। इस प्रकार की 
कायपालिका जनता के प्रति उत्तरायी होती है | जब तक विधानमण्डल 
के विश्वास का पात्र रनी है तब तक अपने पढ़ पर आरूढ़ रहती है । 

(३) निर्बा चित कांय पालिका;--जनता कार्यपालिका के प्रधान का 
निर्वाचन दो गैति से करती है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष । आजकल किसी भी 
देश में कायगालिका के प्रधान का निर्वाचन प्रव्यज्ञ रीति से नहीं होता है । 
क्योंकि इस महत्वपूर्ण . कार्य में जनता की योग्यता पर शंका उत्नन्न होती 
है | तथा इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए. जनता का निर्णय यथार्थ होगा 
अथवा नहीं इसमें संशय है | इसी कारण कारयपालिका के प्रधान का निवा- 
चन अप्रत्यक्ष रूप से होता है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति तथा मारत के 
राष्ट्रपति का हुआ है | 

कायपालका के गुणु:--सरकार के अंगों में कार्यपालिका का महत्व 
पूर्णा स्थान हैं सरकार की कार्य कुशलता इसी पर निर्मर है । कार्यपालिका 
में निम्नलिखित गुण होना पस्मावश्यक है। कर्तव्य निष्ठा, कार्य में स्फूर्ति, 
निणय म॑ शीघता, कार्य म॑ गम्मीस्ता तथा गोपनीयता | अर्थात्‌ प्रधान 
शामक का उत्साही, पौरूपवान, सचेत, एकराग्र तथा तत्पर होना आवश्यक है। 


सवभश्रष्ट शासक के कार्य 


(१) परराष्ट्र संबंधी अधिकार--कार्ययालिका को परराष्ट्र संबंध 
स्थापित करना, सन्धि की योजना बनाना, युद्ध की श्रोपणा करना, विदेशी 
राजदृतों से मिलना अपने देश के राजदूत को नियुक्ति करने के अधिकार हैं | 
कुछ देशों मं संधि करना तथा युद्ध घोषणा करना व्यवस्थापिका समा के 
अनुमति से ही हो सकता है । 

(१) कानून निर्माण सम्बन्धीः--व्यवस्थापिका सभा का मेँग करना, 
निर्वाचन कराना, स्थगित करना, बैठके करवाना, स्वरीकृति प्रस्तावों पर 
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हस्ताक्षर करना, परोक्ष तथा अपरोक्ष रीति से कानूनों पर प्रभाव डालना, 
कानून बनाना, व्यवस्थापिका समा में संदेश भेजकर कानूनों पर प्रभाव 
डालना, अ्रध्यादेश बनाना इत्यादि कार्य शासक करता है । 


(३ ) सैनिक अधिकार :--कहीं-कहीं कार्यपालिका का अध्यक्ष 
जल-थल्ल सेना का भी प्रधान होता है। युद्ध के समय आदेश देता है। 
इन विभागों के अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है, तथा राज्य की 
परराज्य नीति को निर्धारित करता है। 


( ४ ) शासन सम्बन्धी अधिकार :--राज्य के शासन सम्बन्धी 
पदाधिकारियों को नियुक्त करता है उनको शासनादेश देता है, राज्य के 
समस्त कार्यों की देख-भाल करता है। अन्दरूनी शान्ति ओर. स॒ब्यवस्था 
को प्रस्थापित करता है। शिक्षा प्रचार, व्यापार, उद्योग धन्यों का विकास, 
जानमाल को रक्षा, कानून की रक्षा, तथा राज्य के उन्नति के सब कार्य 
करता है। 


(४ ) न्याय सम्बन्धी काय :--आवश्यकता पड़ने पर न्यायालयों 
द्वारा दिये हुए दण्ड को घटाता-बढ़ाता है, रक्षा प्रदान करता है। इसके 
अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, तथा आदर सचक पढवियों का 
वितरण करता है। 


न्याय विभाग ;--सरकार के मुख्य अ्रंगों में न्याय भी एक है। 
न्याय का कार्य नियमों की व्याख्या करना अपराधों की मात्रा निर्धारित 
करना तथा अपराधियों को अपराध के अनुकुल दण्ड देना है। न्याय 
के बन्धन के बिना देश में अराजकता फेल जायेगी | न्याय के बिना अधि- 
कारों का अपहरण तथा स्वतन्त्रता का नाश हो जायेगा। श्रर्थात्‌ राज्य में 
न्याय का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य विभिन्न प्रकार के नियम बनाता है| 
क्योंकि मानवजीवन के विभिन्न अंगों को राज्य के नियम स्पश करते हैं । 
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न्यायाधीशों की नियुक्ति :--इसके तीन प्रकार हैं ( १) न्याया- 
धीशों का जनता द्वारा निर्वाचन ( २ ) न्यायाधीशों की व्यवस्थापिका सभा 
द्वारा नियुक्ति ( ३ ) न्यायाधीशों की सर्वोच्च शासक द्वारा नियुक्ति । 

प्रथम दो प्रकार की नियुक्ति दोषपूर्ण है क्योंकि न्यायाधीशों का राष्ट्रीय 
दल द्वारा चुना जाना राज्य के लिए हानिकारक है। राष्ट्रीय दल द्वारा चुनने 
से उनमें पत्तपात दुबंलता तथा दलबंदी इत्यादि दुर्शुणों की उत्पत्ति होने का 
भय होता है । अ्रंतिम प्रकार की नियुक्ति अधिकांश राज्यों में पाई जाती है। 
जैसे मारत संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंगलेण्ड इत्यादि | यह पद्धति सर्वोत्तम 
है | कायपालिका न्यायालयों के परामर्शानुसार प्रतियोगिता मूलक परित्वाओं 
के परीक्षाफल के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करती हैं | इस प्रकार 
से नियुक्त न्यायाधीश पूर्ण रूप से खतंत्र होकर कार्य करते हैं | तथा किसी 
की कृपा पर आश्रित न होने के कारण निष्पक्ष तथा न्याय संगत न्याय 
करते हैं। 

न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यन्त होती है तथा उनको अच्छा 
वेतन दिया जाता है जिससे वे धन के प्रलोभन से परे हों । सरकार न्याया- 
धीशों की योग्यता निश्चित करती है। न्यायाधीश पागलपन अथवा किसी 
महामियोग के लिए व्यवस्थापिका सभा द्वारा निश्चित रीति से अ्रपदस्थ 
किये जाते हैं । 

नियुक्ति के पश्चात्‌ न्यायाधीशों का कार्यपालिका से कोई सम्बन्ध 
नहीं होना चाहिये | न्यायाधीशों के कार्य काल की निश्चित अवधि, 
निश्चित वेतन तथा निश्चित तखकी की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। 


य्यायालयों का संगठन सभी देशों में समान नहीं होता है। परन्तु 
कुछ बातों में साम्य होता है। प्रत्येक देश में तीन प्रकार के न्यायालय 
पाये जाते हैं फीजवारी, दीवानी ओर माली। प्रत्येक देश मं क्रमानुसार 
छोटे से लेकर बढ़े न्यायालय पाये जाते हैं। छोटे न्यायालय अपने से 
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बड़े न्यायालय में अपील करते हैं। वहाँ से अपील बड़े न्यायालय में जाती 
है। यही क्रम सब राज्यों में होता है। संघीय शासन प्रणाली में दो प्रकार 
के न्यायालय होते हैं | संब्रीय तथा प्रांतीय | 


यों 
न्यायात्ञयों के काय :--- 


( १ ) नियमों की व्याख्या करना तथा अपराधी को दोप की मात्रा 
के अनुसार दण्ड देना | 

( २ ) फोजदारी तथा दीवानी अभियोग चला कर दोषी के लिए दण्ड 
निर्धारित करना । 

( ३ ) नाबालिगों के लिए रक्षक नियुक्त करना, मत व्यक्तियों की 
सम्पत्ति की देख भाल करना, विवालियों की सम्पत्ति की देख-भाल करना 
इत्यादि | 

( ४ ) विधान संबंधी विपयों म॑ सर्वोच्च अधिकारी को परामर्श देना । 

(५ ) विधान के श्रर्थ के संबंध में मतभेद को हल करना | संघ्र 
राज्यों म॑ स्वीकृत विधियों की वेघानिकता तथा अवेधानिकता पर 
प्रकाश डालना । 

( ६ ) एक मनुष्य तथा दूसरे मनुष्य के बीच तथा राज्य एवं नागरिक 
के बीच आर्थिक मुकदमों का निए य करना । 

( ७ ) अपने निणयों द्वारा आगे आनेवाले रुकदमों के निणुय के 
लिए नज्ञीरं तयार करना | 

वतमान काल में न्याय नागरिकों की स्वाधीनता की रक्षा के लिए 
अत्यावश्यक है । 

ञन्त में इतना कहना पर्यात् है कि न्यायाधीशों को कानून का उच्चतम 
ज्ञान, निष्पक्ष, स्वाधीन विचार वाले, सुदृढ़ चरित्रवान तथा सच्चा होना 
परमावश्यक है । 


अध्याय १३ 


संविधान अथवा शासन विधान 

अब सरकार के संगठन के विषय में अध्ययन किया जायेगा । राज- 
नीतिक भाषा में सरकार के संगठन के स्वरूप को संविधान कहते हैं । इसी 
संविधान के अनुसार देश की सरकार बनती है ओर कार्य करती है। 
संविधान सरकार के उन नियम कानूनों का पुञ्ञ है जिनके अनुसार किसी 
देश के शासन की रूपरेखा निश्चित होती हैं। सरकार के विविध अंग 
होते हैं| प्रत्येक अ्रंग के कुछ अधिकार होते हैं | सरकार का काम सुचारु रूप 
से चलने के लिए कुछ नियमों द्वारा इन अधिकारों की व्याख्या होती है 
ओर उनका परस्पर सम्बन्ध निश्रित होता है | इन्हीं नियमों को संविधान 
कहते हैं । ये नियम राज्य के ढाँचे को निश्चित करते हैं | ये नियम कानून 
लिखित तथा अलिखित दोनों ही प्रकार के होते हैं । 

शासन विधान की परिभाषा :--ाज्य के शासन विधान की 
परिभाषा अनेकों विद्वानों ने अनेकों प्रकार से की है। 

(१ ) शासन विधान लिखत अथवा अलिखित नियमों के संग्रह को 
कहते हैं । जिसके अनुसार उच्च शासकों तथा जनता के आवश्यक अ्रधिकारों 
का संचालन होता है | 

( २ ) शासन विधान सरकार की रूप रेखा का निर्माण करता है । 

( ३ ) डायसी की परिमाषा--“संविधान का अभिप्राय उन सब नियमों 
से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुशक्ति के वितरण 
ओर उपभोग को निर्धारित करे |? 

( ४ ) जेलनिक की परिमाषा--“संविधान वैधानिक नियमों का एक 
समूह है जो राज्य के सर्वोच्च अंगों को निर्धारित करता है उनकी स्थापना की 
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रीति को स्पष्ट करता है। उनके पारस्परिक सम्बन्ध तथा काय॑ क्षेत्र की 
व्याख्या करता है तथा उनमें से प्रत्येक के स्थान का राज्य से संबंध 
निर्धारित करता है |? 


(५ ) गिलक्राइस्ट की परिभाषा--“ये वे लिखित अथवा अलिखित 
कायदे कानून हैं जो शासन की व्यवस्था का निश्चय, उनके विविध अंगों 
के अधिकारों का वितरण तथा आम सिद्धान्तों का निर्णय करते हैं, जिनके 
द्वारा किसी देश की सरकार संगठित तथा कार्यान्‍्वति होती है ।४ 


( ६ ) शासन विधान राज्य के सामूहिक कानून है| सरकार की विभिन्न 
विभागों की शक्ति, नागरिक के अधिकांर और कर्तव्य तथा सरकार और 
नागरिक के पारस्परिक सम्बन्ध का लिखित अथवा अलिखित संग्रह को ही 
शासक विधान कहते हैं । 

संविधान की आवश्यकता:--सरकार चाहे प्रजातन्त्राभक हो चाहें 
राजतन्त्रात्मक, सब में शासन विधान होना आवश्यक है । राज्य के अन्तगत 
अनेकों सस्थाएँ होती हैं । परन्तु सर्वोच्च तथा महत्वपूर्ण संस्था राजनीतिक 
संस्था है। पव्वारी, कलक्टर से लेकर मन्त्रीगण तथा राष्ट्रपात तक सरकार 
के अनेकों कमचारी हैं तथा सरकार के अगणित काय हैं। प्रत्येक के प्रथक 
कर्तव्य हैं। दूसरी ओर जनसमुदाय है जो इनसे शासित हैं, तथा कुछ 
ग्रधिकारों का अधिकारी भी है । राज्य ओर समाज की शान्ति तथा सुब्यवस्था 
के लिए, इन विभिन्न अंगों के अधिकार, कर्तव्य, कार्य की सीमा, सम्बन्ध का 
निश्चित करमा तथा उनका वितरण करना परमावश्यक है । शासन विधान 
इन्हीं सब की स्पष्ट व्याख्या करता है | इसलिए, हरेक राज्य का काय शासन 
विधान के बिना चल ही नहों सकता है| यदि नियम कानून न हों तो 
शासक वर्ग मनमाना करने लगेंगे प्रजा के अधिकार हड़प लेंगे और कर्मचारी 
आपस में लड़ने लगेंगे | इसलिए प्रत्येक विभाग के अधिकारियों के भी 
अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित होने चाहिये, जिससे की वे अधिकार का 
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दुर्पयोग न कर सकें | अन्त में इतना कहना पर्याप्त है कि जैसे रीढ की 
हड्डी के विना शरीर स्थित नहीं रह सकता है. उसी प्रकार शासन विधान 
के बिना सरकार का अस्तित्व सम्भव नहीं है। शासन विधान मरकार 
का निश्चित स्वरूप बतलाता है। ममव, देश, काल तथा सामाजिक संगठन 
के अनुमार तथा भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार शासन विधान दाला 
जाता है ओर हर एक देश अरनों मनोबृत्ति के अनुमार शासन विधान 
बनाता है। अथोत्‌ प्रत्येक शासन विधान में नागरिक की मनोबृत्ति प्रति- 
विम्बित होती है । 

गटेल साहव ने शासन विधान के मुख्य गुणा विवरण का इस प्रकार 
' किया है:--- 

(१ ) स्पष्टता, सरलता तथा निश्वित भाषाः--शासन विधान 
का सब से पहला गुण है स्पष्टता सरलता और निश्चित भाषा | जिससे की 
कोई व्यक्ति पढ़कर इस समझ सके ओर उसमे विभिन्न अर्थ लगाने की 
गुंजाइश न हो । यदि शासन विधान स्पष्ट न हो तो सरकार के कार्य से 
म्तमेद हो जायगा ओर उसमे अनेक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ेगा | शासन विधान सरल ओर संक्िप्त होना भी आवश्यक है शासन 
विधान मे केवल व्यापक ओर मूल मसिद्धान्तों का ही समावेश होना चाहिये। 
छोटी-छोटी बातों का ब्यौरा करने से सरकार के कार्यो में कठिनाइयां आा 
जाती है । 

(२ ) ठशापकरताः--संविधान व्यापक होना चाहिये। सरकार के 
सभी अंगों का पूर्णुरूपेण वणुन तथा उनके क्षेत्रों” की भल्ली प्रकार से 
व्याख्या होनी चाहिये, किसी अंग का वर्णन छूटना नहीं चाहिये। 
विभिन्न अंगोी' के अधिकार स्पष्ट करने से ही कोई भा अंग निरंकुशता 
झथवा मनमानी नहीं कर सकेगा | 

(३ ) अधिकारों की घोषणाः--श्रच्छे संविधान में नागरिकों के 

मूल अधिकारों का वर्शन अवश्य होना चाहिये; जिससे सरकार उनके 
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व्यक्तिगत अधिकारों का हरण न कर सके | साथ ही साथ प्रत्येक संविधान 
में जनता के अधिकारों की यथा थोग्य रक्षा होनी चाहिये और संविधान 
इस प्रकार होना चाहिये कि जनता उन्नति के मार्ग पर -अग्रसर हो सके। 


( ४9 ) परिबतनशील--संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया 
सरल होना चाहिये जिससे की परिस्थिति के अनुकूल, समयानुकूल नवीन 
आवश्यकतानुसार संविधान में परिवतन हो सके परन्तु ध्यान में रखने की 
बात यह है कि संविधान परिवर्तनशोल होते हुये अपने स्थायीपन को 
न खो बैठे । अर्थात्‌ संविधान का मुख्य गुश यही होना चाहिये कि वह 
समाज ओर राज्य के उन्नति में बाधक न हो । 

(४ ) स्त्रतंत्र न्याय पालिका:--संविधान दारा राज्य में खतेत्र 
न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए, जिससे की मूल अधिकारों तथा 
व्यक्ति स्वातन्त्रय की रक्षा हो सके और निष्पक्ष, न्याय संगत, खतंत्र न्याय- 
पालिका की स्थापना हो सके | 

( ६ ) शासन विधान ऐसा हो कि वह समाज की परंपरा तथा वाता- 
वरणु के अनुकूल हो | जिससे की समाज की उन्नति तथा संस्कृति अबि- 
रल धारा को तरह बहती रहे | 

शासन विधान में बल का उपयोग कम हो तथा शासन विधान ऐसा हो 
कि वह शासक वर्ग को निस्तरार्थ भावना से कार्य करने में सद्यायक ही | 
परन्तु यह सत्र होते हुये भी सबसे मुख्य वात तो यह है कि उत्तम से उत्तम 
शासन विधान भयंकर स्वरूप घारण कर सकता है, यदि जनता अपने 
अधिकारों की रक्षा तथा अपने स्वाधीनता की रक्षा सजग और सचेत होकर 
न करे | शासन विधान की पूर्ण सफलता जनता के उत्साह ओर नागरिक 
शिक्षा पर ही निर्मर है यदि जनता में प्रजातंत्रात्मक भावना कृठ-कूट कर मरी 
है तो वह सरकार के अंगों को मनमाना करने से रोकेगी। वथा अपने 
ग्रधिकार तथा खतंत्रता का यथायोग्य उपयोग करेगी । 

१५. 


श्श्द 


जर्मनी का वीभर संविधान पूर्ण प्रज्ञातंत्राव्मक था और वह सर्वोत्तम 
संविधान भी माना जाता था। परन्तु जर्मन नागरिकों ने सजग होकर 
ग्रपने अधिकारों की रद्षा नहीं की इस कारण उसी प्रजातंत्रात्मक संविधान 
द्वारा हिटलर जमनी का सर्वेसर्वा अधिकारी बन गया | 

संविधान का वर्गीकरण-- 

१-( श्र ) लिखित तथा निर्मित-- 

( व ) अलिखित तथा विकसित-- 

सुविधा के लिए संसार के समस्त शासन विधानों को दो वर्गो में बाद 
गया है---लिखित तथा अलिखित । ग्राजजल लिखित विधानों की ही 
चलन है। इंगलेण्ड को छोड़कर अधिकांश राज्यों म॑ जैसे अमेरिका, 
फ्रांस, भारत, जर्मनी इत्यादि में लिखित शासन विधान है। लिखित 
शासन विधान--वह है जिनमें शासन संबंधी मुख्य-मुख्य सब सिद्धान्तों 
का एक शासन पत्र म॑ उल्लेख किया जाता है--कुछ संविधान ऐसे भी 
होते हैं जिसमें झुख्य तत्वों अ्रथवा बुनियार्दी कानूनों का लिखित रूप होता 
है ओर शेष बातें कानून की सहायता से पूरित की जाती हैं। लिखित 
शासन विधान निर्मित होते हैं, ओर एक निश्चित समय ये लिखे जाते हैं । 

अलिखित तथा विकासत शासन विधान वे हैं जिनमें अधिकांश 
बातें रीति-रिवाज, चलन, लोक नियम, न्यायालयों के निणय, शासक की 
प्रोषणा, समझीता, व्यवस्थापिका मण्डल द्वारा निर्मित नियम के अनुसार 
हो | अर्थात्‌ जिनका विकास धीरे-धीरे हो। उठाहरणाथ इंग्लैेण्ड का 
संविधान, जो ऐतिहासिक विकास की देन है | इसका क्रमश: स्वाभाविक रूपसे 
विकास हुआ है | यह कोई निश्चित दिन अथवा तिथि में नहीं लिखा गया 
है । इसका प्रारम्भ शताब्दियों पूर्व हुआ है । 

आलोचना--शासन विधान का लिखित अथवा अलिखित विमा- 
जन अपूर्ण तथा तर्कयुक्त नहीं है। कोई भी शासन विधान पूर्णतया 
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लिखित अथवा पूर्णतया अलिखित नहीं होता है| प्रत्येक देश के कुछ 
रीति-रिवाज, रस्में परम्परा इत्यादि दोते हैं शासन सम्बन्धी अधिक 
से अधिक बातें लिखी जा सकती हैं | परंतु किसी एक समय भविष्य में 
आने वाली प्रत्येक परिस्थिति का सिंहावलोकन करके उनका समावेश 
संविधान में किया जावे यह मानवीय मस्तिष्क के लिये असम्मव है। 
संविधान को कार्यरूप में लाने के बाद संविधान की अनेकों कमियाँ रीति- 
रिवाज द्वारा पूर्ण की जाती हैं | तात्यय यह है कि प्रत्येक विषय लिखित 
नहीं हो सकता । अर्थात्‌ प्रत्येक लिखित संविधान में अलिखित अंश भी 
होता है, ओर अलिखित शासन विधान में कुछ अंश लिखित भी होते 
हैं इसलिए उपरोक्त वर्गीकरण विवादग्रस्त तथा अपूर्ण है। केवल मोटे- 
तोर से लिखित अथवा अलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है | 

संक्षिम में इतना ही कहा जा सकता है कि लिखित संविधान का कुछ 
अंश अलिखित होता है, परन्तु अधिकांश अंश लिखित होता है, और 
अलिखित संविधान का कुछ अंश लिखित होता है, और अधिकांश अंश 
अलिखित होता है। इसी के अनुसार बहुत मोटे तौर से यह वर्गीकरण 
किया जाता है। वेज्ञानिक दृष्टि से यह वर्गीकरण ठीक नहीं है । परन्तु 
व्यवहारिक दृष्टि से इस. प्रकार का वर्गीकरण आवश्यक प्रतीत होता है । 

नमनीय--परिवर्त नशीज तथा अनमनीय अपरिवर्तेनशील 
संविधान :--थह वर्गीकरण संविधान के संशोधन अथवा पस्र्तन के 
पद्धति के आधार पर किया गया है । नमतीय शासन विधान--प्रत्येक 
राज्य में दो प्रकार के कानून होते हैं | वैधानिक कानून अथवा नियम वे हैं 
जो शासन विधान से सम्बन्धित होते हैं, ओर साधारण नियम वे हैं जो नाग- 
रिक के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं दैनिक कार्यों से संबंधित होते हैं । 
नमनीय शासन विधान में वैधानिक तथा साधारण नियमों का संशोधन 
निर्माण अथवा परिवर्तन समान पद्धति से होता है, और उन दोनों के 
स्तर में अथवा महत्व में कोई विशेष अन्तर नहीं होता है। उदाहरणार्थ 
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इंग्लेण्ड के संविधान में ब्रिट्श पालमेंट वैधानिक कानूनों का उसी प्रकार 
परिवर्तन करती है जिस प्रकार साधारण कानूनों का करती है अर्थात्‌ दोनों 
कानूनों में कोई अन्तर नहीं | 


अनसमनीय तथा अपरिबतंनशील संविधान :--इस प्रकार के 
संविधान में साधारण एवं वैधानिक नियमों में अन्तर किया जाता है | 
वैधानिक नियमों को बदलने के लिये, उनमे संशोधन करने के लिए. तथा 
उनका निर्माण करने के लिए एक स्वतन्त्र विधान परिषद की आवश्यकता 
होती है, तथा वैधानिक कानूनों को बदलने के लिए एक विशिष्ट पद्धति का 
सहारा लेना पड़ता है। प्रायः उन देशों का जहाँ का संविधान लिखित 
होता है वहाँ का संविधान अपरिवतनशील होता है ओर जो संविधान 
अलिखित होता है वह प्रायः परिवतनशोील होता है। अ्रमेरिका, भारत तथा 
फ्रांस का संविधान अपरितनशील है। अर्थात्‌ नमनीय अथवा परिवितन- 
शील शासन विधान मे वेघानिक नियम सरलता से बदले अथवा संशोधित 
किये जाते हैं, तथा अनमनीय एवं अपरिवतनर्शील शासन विधान में 
वैधानिक नियमों का संशोधन अथवा परिवर्तन कठिनाई से होता है | 


मोटे तोर से विकसित, अलिखित, नमनीय एवं परिवर्तनशील संविधान 
एक वर्ग में रकखे जा सकते हैं, और निर्मित, लिखित, अनमनीय, अ्रपरिवतन - 
शील संविधान दूसरे वर्ग में रक्खे जा सकते हैं। अब इनके गुण और 
टोष पर विचार किया जायेगा । 


संग्रहीत विकसित अलिखित, परिवर्तनशील एवं नमनीय 
संविधान के गुण-- 
(१) ये संविधान समयानुकूल, आवश्यकतानुसार, प्रजा की राजनीतिक 


चेतना के अनुकूल बदले जा सकते हैं। अर्थात्‌ समाज के गतिविधि के 
अनुकूल इनमे परिवतन होता जाता है। सम्यता के विकास के साथ-साथ 
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इनमें परिवतन होता जाता है। अर्थात्‌ समय-समय पर इस प्रकार के 
संविधान राज्य और समाज की आ्रावश्यकता की पूर्ति करते जाते हैं। ऐसे 
संविधान नष्ठ-श्रष्ट होने से बचे रहते हैं । 

(२) परिवर्तनशील होने के कारण ऐसे विधानों में क्रान्ति अथवा 
विद्रोह होने की सम्भावना नहीं होती है | क्‍योंकि प्रजा की माँगों की पूर्ति 
संविधान द्वारा होती रहती है। 

(३) असाधारण परिवर्तन के समब--युद्ध अवथा राष्ट्रीय दुघेट्ना के 
समय ऐसा संविधान परिस्थितियों का सुगमता से सामाना कर सकता है। 
क्योंकि संकट को मेँह देने के लिए संविधान को तोड़ने मरोड़ने की आवब- 
श्यकता नहीं पड़ती है। सरकार के ढांचे म॑ ही परिवर्तन करने से काम 
चल जाता है। 

(४) परिवर्तनशील संविधान साधारणतण बोधगम्य होता है उनमें 
कानून की वारीकियाँ नहीं होती है। जिसे साधारण प्रज्ञा समझ नहीं 
सकती है । 

(५ ) ऐसे संविधान में कानून घने के लिए विशेष आयोजन नहीं 
करना पड़ता है। 


(६ ) यह संविधान विकासमय होता है। भविष्य की बढलती हुई 
परिस्थितियों के ग्रनुसार बदलने के लिए इसमं काफी गुंजाइश होती है । 


( ७ ) प्रगतिशील समाज के लिए संविधान प्रजा के विचारों का 
प्रतीक होना चाहिये। यह गुण ऐसे संविधान में पर्याप्त मात्रा में पाया 
जाता है | 


दोष: -( १ ) संविधान जल्दी-जल्दी बठलने से क्षणिक एवं अस्थायी 
हो जाता है। इसमे प्रजा में सरकार के प्रति भय उत्पन्न होने की संभावना 
होती है । 
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(२ ) जनता भावना के आवेश में आकर ऐसा परिवर्तन कर 
सकती है जो राज्य के भविष्य तथा वर्तमान के लिए. अहितकारी अ्रथवा 
अनिश्कारी साबित हो | बारम्बार परिवर्तन से शासन उचित रूप से नहीं 
चल सकता है। सरकार में द प्‌ तथा दलवन्दी का उदय हो सकता है। 


( ३ ) जनता को शासन में परिवर्तन करने की बुरी आदत सी पढ़ 
जाती है। यह प्रवृत्ति राजनीतिक तथा सामाजिक जन्नति में बाधक हो 
सकती है । 


( ४ ) अलिखित शासन विधान में शासकवर्ग अथवा विधान सभा 
अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है। क्योंकि कानून के निर्माताओं 
को अथवा विधान सभा को काफी अधिकार ग्राप्त होते हैं। यदि कानून के 
निर्माता मनमाना करने लगे तो प्रजा के अधिकार तथा उनके व्यक्तिगत 
खतंत्रता की रक्षा होना संमव नहीं होगा | 


|. 


( ५ ) साथ ही साथ अलिखित शासन विधान मे स्पष्टता नहीं होती 
है। उनमें स्पष्ट रूप से सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकारों का विवरण भी 
नहीं होता है| इस कारण ऐसे संविधान में प्रजा के अधिकारों की रक्ता एवं 
प्रजा की व्यक्तिगत खतंत्रता का अपदरण होने का भय रहता है। 


( ६ ) ऐसे संविधान में धढ़ता का अ्रभाव होता है। 


( ७ ) ऐसा शासन विधान ऐसे ही देशों में सफलता प्राप्त कर 
सकता है जहाँ की प्रजा शिक्षित और सुसंस्कृत हो | जिस देश में राजनीतिक 
जाणति हो, प्रजा में विवेक तथा दायित्व की भावना हो और ज्ञणिक भावावेश 
को कार्यान्वित करने का स्वभाव न हो । इंगलैंड में ऐसा संविधान सफलीभूत 
हुआ है. क्योंकि अंग्र जों के रग-रा में प्रजातन्त्रात्मक मावना बसी हुई है। 
अर्थात्‌ राजनीतिक शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए. देशों में 
इस प्रकार के संविधान का उचित रूप से पालन नहीं हो सकेगा | 
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पर नर हर । 

अपरि वतनशील, निर्मित, लिखित, अनमनीय संविधान के 
गुण :--( १ ) इस प्रकार का संविधान स्पष्ट, निश्वयात्मक दृढ़, तथा 
स्थायी होता है। लिखित होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को 
इसमें पढ़कर अच्छी तरह से समझ सकता है । 

(२) ऐसे संविधान अकारण बदले नहीं जा सकते हैं और न्याया- 
धीशों तथा शासकों द्वारा तोड़े मरोड़े नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे 
विधानों में प्रत्येक अंग के कार्य, उनकी सीमा, तथा उनके अधिकार 
निश्चित रूप से स्पष्ट किये जाते हैं | 

( ३) ऐसे संविधान में कार्यपालिका के अधिकार सीमित रहते हैं 
ओर साधारणतया नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रकाश डाला जाता 
है | इस कारण शासक-वर्ग द्वारा प्रजा के अधिकारों के अपहरण का 
काई भय नहीं रहता है। 

( ४ ) ऐसे संविधान सार्वजनिक मावावेश के कारण परिवर्तन के 
शिकार नहीं होते हैं । 

(४ ) कहीं-कहीं अनमनीय संविधानों में अल्पसंख्यक जातियों के 
अधिकारों की रक्षा भी होती है| 

दोषः--( १ ) ऐसे संविधानों में क्रान्ति का भय होता है क्‍योंकि 
विधान इतना अपरिवर्तनशील एवं पुरागामी होता है कि जनता के बदलते 
हुये विचारों तथा मनोबृत्तियों का इनमें समावेश नहीं हो सकता है । 

( १ ) इसकी अ्परिवर्तनशीलता इसका नीरस और बेकार बना देती 
हैं। इससे जनता में असनन्‍्तोप की भावना की बृद्धि होती है | 

( ३ ) उत्तम से उत्तम संविधान सब काल, सब सप्रय और सब परि- 
स्थितियों के लिये पूर्णतया उचित नहीं हो सकता है, इसलिये संविधान में 
परिवर्तन होना आवश्यक है। परन्तु अपरिबर्तनशील संविधान देश और 
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समाज के विकास तथा उन्नति के साथ-साथ नहीं बदलता है । इससे देश, 
समाज तथा प्रजा की सर्वतोन्मुखी उन्नति में अपरिवर्तनशील संविधान पूर्ण - 
रूपेश बाघक है | 

( ४ ) यह संविधान कानून की अनेकों वारीकियों से भरा रहता है। 
इस कारण साधारण जनता इसे समझ नहीं सकती है | 

(५ ) लिखित संविधान शाब्टिक जाल में फँस कर विधान के सत्य 
स्रूप को भूल जाता है। 

( ६ ) कभी-कभी लिखित संविधान का निर्माण ऐतिहासिक परम्परा 
को ध्यान में रकखे बिना किया जाता है। इस अवस्था में ऐसे संविधानों में 
अस्थायीपन आ जाता है | 


( ७ ) लोकतन्‍्त्रात्मक संविधान के निर्माण से ही प्रजा म॑ लोकतन्त्रात्मक 
भावना की जाग्रति नहीं होती है। लोकतन्त्रात्मक भावना का निर्माण 
क्रमशः प्रचार द्वारा, शिक्षा द्वारा, उदाहरण द्वारा ही किया जा सकता है| 
लोकतन्त्रामक परम्परा के निर्माण के बिना लोकतन्त्र शासन की सफलता 
निमूल आशा है। योरोप के अधिकांश नवनिमित विधान इसी कारण 
असफल हुए हैं | भारत में भी पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक संविधान बनाया गया है| 
आज हमारे देश में प्रजातनत्र शासन की परम्परा नहीं है। प्रजा को ऐसे 
शासन द्वारा शासित होने का अभ्यास नहीं है। भारतीय प्रजा को प्रजा- 
तन्जात्मक शासकों को निर्वाचित करने का अभ्यास नहीं है। ३५ करोड़ 
भारतीय जनसमूह को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। इसकी 
सफलता अथवा असफलता भविष्य के गर्भ में है। परन्तु क्या अशिक्षित 
निधन जनता अपने अधिकारों की तथा अपने स्वाधीनता की रक्षा कर 
सकेगी ९ 


आ्राधुनिक काल में अधिकांश शासन विधान लिखित ही है। साधा- 
स्णतया उनमें तीन अंग आवश्यक माने जाते हैं| (१ ) नागरिकों के 


र्३५ 


मोलिक अधिकारों का वर्णन | ( २) सरकार का संगठन तथा विविध अंगों 
के अधिकार, उनकी सीमा इत्यादि का वर्शेन। (३ ) संशोधन अथवा 
परिवर्तन करने की व्यवस्था | 

एकात्मक तथा संघात्मक शांसन विधानः--इन विधानों कौ 
चर्चा ग्यारहवें अध्याय में की गई है। पाठक गण ग्यारहवे अध्याय का 
अध्ययन इस विषय के लिये करे | 


अध्याय १७ 
स्थानीय स्वशासन 


आधुनिक राज्य विशाल होते हैं। इस कारण राज्य का शासन 
उचित रीति से नहीं हो सकता है | शासन की सुविधा तथा शासन कुश- 
लता को ध्यान में रखते हुये समस्त राज्य को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटा 
जाता है | जिससे की प्रत्येक विभाग स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा शासित 
हो | इन विभागों को स्थानीय सरकार कहते हैं। प्रत्येक राज्य में दो प्रकार 
की सरकारें होती हैं। ( १ ) केन्द्रीय ( २) स्थानीय । केन्द्रीय सरकार उन 
कार्यो को करती हैं जो सम्पूर्ण राष्ट्र से सम्बन्धित है, जिनमें एक नीति का 
होना आवश्यक है। जिनके अधिकार और जिनका शासन एक स्थान पर 
एकन्रित रहना आवश्यक हैं। केन्द्रीय सरकार ऐसे काय करती है जो राष्ट्र के 
सम्पूर्ण जनता के हित के लिये आवश्यक हैं । जैसे स्त्ञा, वाणिज्य, टक- 
साल, यातायात के साधन, सेना, परराष्ट्र नीति इत्यादि | स्थानीय सरकार 
उन कार्यो को करती है जिसमें स्थानीय विभिन्‍नता के कास्ण 
एक नीति नहीं रक्‍्खी जा सकती है। अर्थात्‌ स्थानीय सरकारें ऐसे 
काय करती हैं जो केवल स्थानीय महत्व रखते हैं। ऐसी संस्थाओं को 
भारत में म्युनिसिपॉलिटी, आमपंचायत, लोकल बोर्ड इत्यादि कहते हैं। 
इंग्लैंड में ये काउण्टी और बरों तथा अमेरिका में टाउडनशिप कहलाते हैं। 
स्थानीय सरकारे शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य का प्रबंध, रोशनी, पानी इत्यादि 
का प्रबन्ध करती हैं। स्थानीय सरकारें अपनी-विशिष्ट परिस्थितियों को 
सम्मुख रखकर कार्य करती हैं। ऐसा करने से काम अच्छा होता है और 
जनता भी खुश रहती है । केन्द्रीय सरकार इच्छा होने पर भी समयाभाव 
तथा दूरी के कारण इन्हें कर भी नहीं सकती है, क्‍योंकि केनद्धीय सरकार 
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स्थानीय समस्याञ्रों की आवश्यकताओं को भली प्रकार कर भी नहीं सकती 
हैं शोर उनसे उचित रीति से परिचित भी नहीं हो सकती हैं| केन्द्रीय सरकार 
को उन कार्यो में दिलचस्पी भी नहीं होती है। एकात्मक सरकारों में ये 
स्थानीय सरकारें कहलाती हैं, और संघात्मक सरकारों में ये राज्य कहलाते ' 
हैं। जेसे ग्यारहवें अ्रध्याय में कहा जा चुका है, एकात्मक तथा संघात्मक 
सरकारों की पहिचान केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारों के सम्बन्ध द्वारा ही 
की जाती है। 

मोटेतीर से इतना कहना उचित ही है कि न अद्यधिक केन्द्रीयकरण 
और न अ्त्याधिक विकेन्द्रीयकरण ही श्रेयस्कर है। अत्यधिक केन्द्रीयकर्ण से 
स्थानीय खवराज्य का जोश टठंठा हो जाता है, और अत्यधिक विकेन्द्रीयकरण 
से स्थानांय सरकार स्व॒तन्त्र तथा बलवती होकर राज्य की एकता को मिटा 
सकती है | 

स्थानीय सरकार का महत्व:--( १) स्थानीय शासन, स्थानीय 
कार्यकर्ताश्रों द्वारा ही किया जावे क्योंकि स्थानीय सरकार ही ख्वतंत्रता की 
भावना को प्रोसाहित कर सकती है। स्थानीय नागरिक खतंत्रता का 
उपभोग स्थानीय शासन द्वारा ही कर सकते हैं। 

( २) यह आशा रखना की केन्द्रीय सरकार समस्त देश का शासन 
ठीक प्रकार कर सकेगी व्यर्थ है। क्‍योंकि सरकार के राष्ट्रीय महत्व के कार्य 
इतने जटिल तथा इतने अगणित हो गये हैं कि उसको छोटी-छोटी संस्थाओं 
की देखभाल करना, उनके आवश्यकताओं को समझना और उनकी पूर्ति 
करना असम्भव हो गया है। स्थानीय सरकारे केन्द्रीय सरकार के कार्यभार 
को हलका करती है और उसके दायित्व को बाँट लेती है । 

( ३ ) केन्द्रीय शासक राष्ट्रीय मामलों में फँसे रहते हैं। वे अपने 
ग्राप को केन्धीय शासक समझने लगते हैं। इस कारण उन्हें स्थानीय 
मामलों को करने की इच्छा ही नहीं रहती है, ओर न वे उसको करने के 
लिये अपने आप को उत्तरदायी समभते हैं। 
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(४ ) स्थानीय आवश्यकतायें उस स्थान के निवासी ही समझ 
सकते हैं, ओर वे वहाँ की सम्स्याओं को हल मी कर सकते हैं | स्थानीय 
कायकती ही वहाँ का कार्य योग्यता एवं सुगमता से कर सकते हैं | बाहरी 
आदमी इन केरयों' को थोग्य रीति से नहीं कर सकता है । 

(५) स्वतः तथा प्रत्यक्ष रूप से शासन करने से ही प्रजातन्त्रात्मक 
भावना का उदय सम्भव है | 

(६) यदि सब कार्य केन्द्र करेगो तो उसे स्थानीय शासन चलाने के 
लिए. लाखों की तादाद में अफसर नियुक्त करने पड़ेगे। इन अफसरों को 
प्रतिदिन केद्ध से शासन के लिए आदेश भेजने पड़ेगे | जिससे काय में 
विज्लम्ब होगा असुविधा होगी ओर घन का अपव्यय होगा। यदि केन्द्र का 
इन अफसरों पर उचित ठ्वाव नहीं रह सकेगा तो ये मनमाना करने लगेगें 
ग्रथवा शासन अयोग्य रीति से होने लगेगा | सरकारी अ्रफतर अधिकतर 
कायदे के कीड़े होते हैं। इस कारण भी कार्य में विलम्ब होगा | सरकारी 
अफसरों में जनता के प्रति सहानुभूति अथवा दायित्व की भावना को कर्मी 
दोती है। उनका काम नीरस यंत्र के समान चलता है | 

(७) जब स्थानीय कार्यो के लिए स्थानीय शासकों का दायित्व रहेगा 
तो वे धन का अपव्यय रोकेगें घन का विचार पूर्वक व्यय करेंगे। क्योंकि 
प्रत्येक कार्य के लिए उनका अपना उत्तद्ायित्र हो जाता है, तथा वे 
अनुचित कार्य अथवा अयोग्यता का दोषारोपण करके दायित्व के भार से 
प्रथक नहीं हो सकते है। शहर तथा आम इतनी छोटी जगह होती हैं कि 
वे अपनी जबावबदारी को टाल ही सकते हैं|. इस प्रकार प्रत्येक कार्य के 
लिए वे प्रत्यक्ष रूप से शहर तथा ग्राम निवासियों के प्रति जब्ावदेह होते 
हैं, और इनसे प्रयेक शासक का निकय्वर्ती सम्बंध होता है। इसलिये 
उन्हें प्रत्येक कार्य अच्छी तरह सोच समझ कर करना पड़ता है । 

. (८) स्थानीय स्वराज्य की संस्थायें राजनीतिक तथा सार्वजनिक शिक्षा 
की प्रथम पाठशाला है। यह कथन सत्य है। स्थानीय संस्थाओं में काम 
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करने के बाद तथा वहाँ पर अनुभव प्रात करने के बाद ये अनुभवी व्यक्ति 
समस्त राष्ट्र का शासन मार वहन करने को लिए सुग्रोग्य हो जाते हैं । 
छोटे क्षेत्र में श्रपनी योग्यता अजमाने के बाद ही बड़े क्षेत्र की जिम्मे- 
दारी बहन करने योग्य वे हो जाते हैं । 

(९) इसी क्षेत्र में निर्वाचन के गुण और दोप जनता के सम्मुख थआा 
जाते हैं। इस व्यवहारिक ज्ञान को ग्राप्त करके जनता राष्ट्रीय. निवोचन 
विवेक से करने लगेगी | इस प्रकार स्थानीय संस्थाय प्रजातन्त्र की प्रथम 
इकाई है | लोकतन्त्र की सफलता के लिए स्थानीय संस्थाओं की अत्यधिक 
आवश्यकता है । 

(१०) स्थानीय स्वराज्य नागरिकों में सावजनिक कार्य में दिलचर्स्पी 
लाता है। उनका आलस्य मिटाता है। उनकी स्वाथ प्रकृति लापरवाही की 
भावना तथा उनको अधिकार तथा कतंथ्यों का ज्ञान कराती है। स्थानीय 
निवासियों को स्थानीय सरकार के लिये अपनत्व की भावना होती है। 
क्योंकि स्थानीय सरकार के प्रत्येक काय का नगर निवासियों पर प्रत्यक्ष रूप 
से प्रभाव पढ़ता है | यह भावना राष्ट्रीय सरकार के लिए नहीं था सकती है | 
उसके लिए. नागरिक में दूरल की भावना होती है | संकट काल के समय ही 
जनसाधारण को राष्ट्रीय सरकार का बोध होता है । 

(११) नागरिक स्थानीय ख्राज्य द्वारा दूसरों के विचारों को समझना, 
सहयोग, विवेक, विचारशीलता, सामूहिक रीति से काम करना, दायिल् 
की भावना, इत्यादि गुण जिन्हें समाजिकता का प्रथम पाठ ही कहना टीक 
है, सीखता है। 


(१२) केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण स्वदेशीय होता है तथा स्थानीय 
५, ४ 9 ५ >॒ु 2 था्‌ ल्‍ क्‍्ज च हे 
संस्थाओ्रों का दश्कोण साव॑जनिक हित होता है। स्थार्नाय सरकारें ये कार्य 
जैसे मोटर, ट्राम दुग्घालय, बाजार इत्यादि की व्यवस्था जनता की सुविधाओं 


के लिए करती हैं । ये कार्य केन्रीय सरकार द्वारा नहीं किये जा सकते हैं | 
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स्थानीय संगठनः-स्थानीय संस्थाग्रों का संगठन इस प्रकार होता 
है | जनता के वोटों द्वारा चुनी हुईं एक सभा होती है जिसे स्थानीय 
कमेटी, काउन्सिल अ्रथवा बोड कहते हैं | इस कमेटी का काम, उपनियम 
बनाना, आय-व्यय का ब्यौरा तैयार करना तथा शासन सम्बन्धी नीति 
निधीरित करना है ! 


कमी कमी कमेटी ऊँचे कर्मचारियों को भी नियुक्त करती है और उन 
पर नियंत्रण रखती है थ्रोर बड़े-बड़े ठेके भी देती है | 


शासन सम्बन्धी अन्य काम शासनाधिकारी तथा कर्मचारियों द्वारा 
किया जाता है | काउन्सिल, मेयर अथवा चेयरमैन को नियुक्त करती है | 
तथा प्रत्येक विभाग की देखभाल करने के लिये भिन्न भिन्न कमेव्याँ नियुक्त 
करती है । ये कमेटियाँ स्थायी कर्मचारियों द्वारा काम चलाती हैं । 


स्थानीय संस्थाओं के मुख्य काय :--( १ ) सार्वजनिक सुरक्षा-- 
पाश्वात्य देशों में स्थानीय संस्थायें अपनी पुलिस रखती हैं । हिन्दुस्तान में 
यह प्रथा नहीं है | इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सुरक्षा के थे कार्य हैं। सा्व- 
जनिक स्थानों पर रोशनी का प्रबंध, आग लगने से बचाव और उसके लग 
जाने से बुझाने का प्रबंध इत्यादि। 


( २ ) सावंजनिक ख्वास्थ्य--गन्दगी को दूर करना, खत्छु जल का 
प्रबंध करना, सड़ी गली वस्तुओं पर नियंत्रण रखना, मकानों को स्वास्थ्य के 
नियमों के श्रनुसार बनाना, रोगियों के चिकित्सा का प्रबंध करना, प्रसूत 
माताओ्रों और शिश्वुओ्रों के स्वास्थ्य रक्षा के लिये प्रसूतालय तथा शिशुग्रह 
बनवाना, मेलों म॑ सफाई ओर स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा जनता को 
चेत्रक, प्लेग, हैजै से बचाना | 


( ३ ) सावंजनिक शिक्षा--पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय कला- 
भवन इत्यादि का निर्माण करना तथा प्रारम्मिक शिक्षा का प्रबंध करना | 
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पाश्चात्य देशों में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क होती है। 
कभी-कभी स्थानीथ संस्थाये ओद्योगिक शिक्षा का भी प्रबंध करती हैं | 

( ४ ) सार्वजनिक सुविधा :--बाताबात के साधन जैसे--सड़क, 
पुल, रेलवे, ट्राम इत्यादि का प्रबंध करना | थियेटर, सिनेमा, सरकस, 
संगीतालय, पार्क इत्यादि की स्थापना करना | शौचालय, स्नानगह, घाट, 
उद्यान इत्यादि का निर्माण करना | 

(४ ) सावेज़निक सुधार व ल्ञाभ :--सा जनिक सुविधा के 
लिए, स्थानीय संस्थायें व्यापार का कार्य भी करती हैं.। यह दुः्घालय, तर- 
कारी मण्डी, मोटर ट्राम इत्यादि का निर्माण व्यापार की दृष्टि से करती है । 
स्थानीय संस्थाएँ नगर को सुन्दर ओर खबच्छ बनाने के लिए नगर निर्माण 
योजनायें बनाती हैं और कार्यान्वित करती हं | स्थानीय संस्थायें कृपिसुधार, 
उद्योग कलाकोशल, पशुओं की नस्ल सुधार योजनाओं को भी प्रोत्साहित 
करती हैं । स्थानीय संस्थायें मेलों ओर प्रदर्शनियों द्वारा कृषि, उद्योग, स्वा- 
स्थ्य इत्यादि विषयों पर जनता को शिक्षित करती हैं । 

स्थानीय संस्थाओं को सफल बनाने के बपाय :--प्रत्येक देश 
का भविष्य स्थानीय सरकार पर ही निभर है। प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय सरकारों 
की सफलता स्थानीय स्व॒राज्य पर ही निर्भर है| स्थानीय संस्थाओं की नींव 
पर ही राष्ट्रीयता की नींव सुदृढ़ हो सकती है तथा इसी के आधार पर 
राष्ट्रीयता का सुन्दर विशाल आयोजन सम्मव है। नागरिकता की सच्ची शिक्षा 
यहीं प्राप्त होती है | यह काय जनमत को शिक्षित करके तथा विद्यालयों में 
इसका प्रचार करके ही हो सकता है | स्थानीय स्व॒राज्य का अपने निवा- 
सियों के प्रति इतना निकय्वर्ती सम्बन्ध होता है कि वे ही राष्र का मेतिक 
स्तर ऊँचा कर सकते हैं । 

निम्नलिखित जैसे स्वार्थ त्याग, सच्चाई, पविनत्च आचरण, व्यक्तिगत 
स्वाथ की अपेज्ञा सार्वजनिक हित की प्रेरणा इत्यादि गुणों को नागरिकों 
में लाने का प्रयत्न करना चाहिये | यह कार्य प्रचार द्वारा, शिक्षा द्वारा 
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तथा उदाहरण द्वारा किया जाना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति का पड़ोसियों के 
प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति सेवा भाव जाग्त करना चाहिये। 
बच्चों की बालपन से ही स्वार्थ हित तथा वर्ग हित को भूलकर सार्वजनिक 
हिंत की ओर प्रेरणा करानी चाहिये। ये सबब चरित्र निर्माण के कार्य हैं। 
कुठम्ब तथा विद्यालयों का इस कार्य में पूण दायिव होना चाहिये । जिससे 
कि यह भावनाएँ समाज का अंग बन जाँय। यह भावनाएँ मनुष्य 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाँवे 

स्थानीय संस्थाओं की सफलता के लिये सचेत, चौकस, सजग जनमत का 
निर्माण होना आवश्यक है। यह जनमत स्थानीय अफसरों के कार्यो पर 
नजर रखता हुआ उनकी समालोचना करने की क्षमता खखे परन्तु आलो- 
चना सुधार के उद्देश्य से ही होनी चाहिये अर्थात्‌ आलोचना स्वनात्मक 
होनी चाहिये केवल विनाशात्मक नहों | जिससे कि निर्वाचित सदस्य मन- 
माना न करें परन्तु सेव जन कल्याण के लिये तत्पर रहें। नागरिकों को 
भी विवेक से बोट देने की शिक्षा देनी चाहिये। जिससे कि वे वोट वर्ग 
अथवा साम्प्रदायिकता के बल पर न देकर सदस्यों के गुण तथा कार्य 
को देखकर, समझ कर ही ढ। अन्त में इतना ही कहना काफी है कि 
केनद्रीय सरकार को स्थानीय सरकार के कार्यो मे अत्यधिक हस्तक्तेप 
नहीं करना चाहिये | परन्तु स्थानीय संस्थाओं को काफी खतन्त्रता देनी 
चाहिये | स्थानीय सरकारों में अधिक गड़बड़ी होने पर ही केन्द्रीय सरकार 
को हस्ततलेप करना चाहिये। ऐसा करने से स्थानीय सरकारों में दायित्व की 
भावना प्रचुर मात्रा में रहेगी। उपरोक्त गुणों की प्रामि के लिये सव प्रथम 
है शिक्षा का प्रचार] जनता यदि शिक्षित होगी तो बहकावें में नहीं 
आवेगी क्‍योंकि शिक्षा के द्वारा उनमें निर्णयात्मक बुद्धि का विकास होगा 
और उत्तरदायित्व की भावना की वृद्धि होगी। शिक्षित व्यक्ति सहयोग की 
उपयोगिता को मलीमाँति समझ सकता है। तथा शिक्षित व्यक्ति सा 
जनिक काय से उठदासोन नहीं रह सकता है। 
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इसके साथ-साथ ही स्थानीय संस्थाओं के उम्मेदवार सच्चर्त्र तथा 

नीतिवान व्यक्ति ही होने चाहिये । इसका ध्यान निर्वाचन के समय रखना 

चाहिये। क्योंकि सच्चरित्र व्यक्ति ही समाज सेवा कर सकता है। नीतिवान 

व्यक्ति ही में ्ञाग की भावना आ सकती है। प्रत्येक राज्य की अन्तिम 

आवश्यकता है जागरुक जनमत का निर्माण | प्रजातन्त्र सरकार की सफलता 
इसी के द्वारा सम्भव है | 
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अध्याय १५ 
मताधिकार तथा निर्बाचन प्रशाली 


आधुनिक युग में सभी उन्नत ओर सम्य राज्यों में प्रजातन्त्रात्मक पद्धति 
प्रचलित है। आधुनिक काल में प्रजातंत्र शासन पद्धति का आधघार प्रति- 
निधि-निरवाचन पद्धति है। विधान सभा के संगठन, कानून निर्माण, 
शासकों का निर्वाचन तथा नियुक्ति इसी पद्धति से होती है। जैसे पहले 
कहा जा चुका है कि आधुनिक राज्यों का इतना विस्तार हो गया है कि 
जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रबन्ध में माग लेने में असमथ है । इसलिये 
जनता के प्रतिनिधि जनता के माम से शासन कार करते हैं। राज्य का 
प्रत्येक भाग गाँव शहर इत्यादि के नागरिक खय कानून बनाने के बजाय 
अपना अधिकार कुछ चुने हुये व्यक्तियों को दे देते हैं, जिनमें नागरिकों 
को विश्वास होता है, नागरिक जिसे समझते हैं कि राज्य शासन तथा 
कानून निर्माण योग्य रीति से कर सकते हैं | ऐसे चुने हुये व्यक्ति प्रतिनिधि 
हलाते हैं| इस प्रकार यदि राज्य की आबादी लाखों श्रथवा करोड़ों की 
हो तभी जनता अपने में से ३०० या ४०० व्यक्तियों को प्रतिनिधि खुन 
लेती हैं ओर इन व्यक्तियों के ऊपर शासन भार देती है। ये प्रतिनिधि 
निर्धारित अवधि के लिये चुने जाते हैं। इस अवधि के समाप्त होने के 
पश्चांत निर्वाचन द्वारा अन्य प्रतिनिधि चुने जाते हैं । 
निर्वाचन प्रणाली द्वारा लोकतंत्रात्मक भावना की रक्षा करना सुविधा- 
जनक होता है । शान्ति पूर्वक प्रतिनिधि कानून बनाने का कार्य करते हैं । 
जनता को यह संतोष रहता है कि कानून बनाने वाले. व्यक्ति हमारे चुने 
हुये प्रतिनिधि है, और हमारी लाम-हानि ध्यान में रखते हुये ही वे लोग 
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कानून बनायेंगे | प्रतिनिधि-प्रणाली द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने बनाये हुये 
कानून से शासित होता है, ओर वास्तविक स्वराज्य का उपयोग करता है। 

नागरिकों का वोट का अधिकार अ्रथवा निर्वाचन का अधिकार एक 
महत्वपूर्ण अधिकार है। प्रजातंत्र राज्य की सृष्टि इसी अधिकार पर निर्भर है। 
नागरिक अपना मत देकर अथवा अपने मतानुसार व्यक्ति को चुन कर 
गज्य कायों पर अग्रत्यज्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। अपरोज्ष प्रजातन्त्र मे 
राजकर्मचारियों को तथा व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को चुनकर अपने मत 
जनता को प्रकट करती है । इसी को मताधिकार कहते हैं | 

चुनावः--जब समस्त जनता व्यवस्थापिका सभा को खुनने का आयो- 
जन करती है तो उसे चुनाव अ्रथवा निर्वाचन कहते हैं। जनता के सम्मति 
प्रदशन के कार्य को चुनाव कहते हैं । 

बोटरः --जो नागरिक चुनाव में सम्मति देने का अधिकारों है वह 
बोटर कहलाता है। 

उपचुनाबः--ज4 व्यवस्थापिका समा का कोई स्थान इस्तीफा देकर 
अथवा मृत्यु के कारण रिक्त हो जाता है और जब केवल उस रिक्त स्थान 
के लिए चुनाव होता है तो उसे उपचुनाव कहते हैं | 


निर्वाचन ज्षेन्र:--समस्त देश चुनाव के लिए छोटे छोटे राजनीतिक 
क्षेत्रों में बॉय जाता है | राजनीतिक दल के अनुसार उस्मेदवार इन क्षेत्रों 
से खड़े होते हैं। जहाँ से उम्मेदवार चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं 
उस राजनीतिक विभाग को निर्वाचन ज्षेत्र कहते हैं| 


चुनाव के दो मुख्य ध्येय होते हैं (१) उन व्यक्तियों का निर्वाचन 
करना जो राज्य कर्मचारी वन कर राज्य का कार्य भार वहन करने के योग्य 
हों । (२) सार्वजनिक नियम, कानून, राज्यकार्य इत्यादि की समालोचना 
करते हुये जनमत को संगठित करना तथा जनमत को दिशा दिखाना | 
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मताधिकार की शत्तें:--मताधिकार किसको दिया जाय यह एक 
महत्वपूर्ण तथा संकटमय प्रश्न हैं। मताधिकार प्राप्त करना तो आसान है 
परन्तु उसे यांग्य रीति से निमाना उतना आसान नहीं है | राज्य के अन्दर 
जितने भी व्यक्ति हैँ स्त्री, पुरुष, बालक, दरिद्र, अ्रशिक्षित, पागल क्‍या 
सबों को यह अधिकार प्रदान करना चाहिये १ 

अधिकार सबको दे देने से उन अधिकारों का दुरुपयोग ही होगा 

है, सहपयोग नहीं | यह अ्रधिकार केवल देश के नागरिकों को ही प्रदान 
किया गया है | समस्त प्रजा को नहीं | 

मोदी तौर से कुछ शर्तें रखी गई हैं जिनको पूरा करने से ही 
मताधिकार प्राप्त हो सकता है। न्युनाधिक र्तया यह शर्तें प्रत्येक राज्य 
ने स्वीकार को हैं। (१) विदेशी को मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। 
(२) भीखमंगों, पागलों और दिवालियों को मताधिकार प्राप्त नहीं होता है । 
( ३ ) नावालिंग को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है | प्रत्येक राज्य ने 
मताधिकार प्रासि की निश्चित आयु रखी है | ( ४ ) कभी-कभी मताधिकार 
प्राप्ति के लिये कम से कम आमदनी की शर्त होती है। (५ ) कर्मी 
कभी मताधिकार के लिये प्रारम्मिक शिक्षण की प्राप्ति की शत भी होती 
है । (६ ) कहीं कहीं स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है| ( ७ ) 
देश द्रोही, खूनी इत्यादि को मताधिकार प्राप्त नहीं होता है ये व्यक्ति 
कर्तव्य विहीन समझे जाते हैं। तथा ये व्यक्ति समाज के शत्रु हैं, इसलिये 
इनको मताधिकार-से वंचित किया जाता है | अच्छे तथा योग्य व्यक्ति के 
निर्वाचन पर ही शासन की योग्यता तथा क्षमता निर्भर है, इसलिये यथा- 
सम्भव मताधिकार की ऐसी शर्तें' ख़खी जाती हैं जिससे कि योग्य व्यक्तियों को 
ही चुनाव का अधिकार प्राप्त हो। अतः उपरोक्त मताधिकार के लिये 
अयोग्य समझे जाते हैं । 
क्‍ अधिकांश विद्वान निम्नलिखित गुणों से सशोभित व्यक्तियों को मता- 

धिकार प्रदान करने के पतक्त में हैं--- 
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( १ ) सब वयस्कों को अधिकार होना चाहिये |-- 

(२ ) केवल उन्हीं को अधिकार दिया जाय जिनके पास कुछ 
सम्पत्ति हो । 

( ३ ) केवल उन्हीं को अधिकार दिया जाय जो विशिष्ट मात्रा तक 
शिक्षित हों। 

( ४ ) केवल वयस्क पुरुषों को ही अधिकार देना चाहिये । 

अब इन सब का सबिस्तार अध्ययन किया जायेगा | 

बयस्कमताधिकार :--कुछ विद्वानों का कथन है कि बिना किसी 
प्रकार के भेदमाव के जैसे घन, शिक्षा अथवा लिंग के, यह अधिकार सभी 
को प्राप्त होना चाहिये | उनका कहना है कि मताधिकार प्राप्त करना तो 
नागरिकता का प्रथम चिन्ह है| उसके बिना नागरिकता में कोई सार नहीं 
हैं। इन विद्वानों के अनुसार मताधिकार एक जन्म सिद्ध हक हँ-एक स्वामा- 
विक अधिकार है | रुूसो का कथन है कि मताधिकार नेसर्गिक अधिकार 
है | यह तर्क इस धारणा पर आधारित है कि राज्य की सर्वमौम शक्ति 
जनता भ॑ ही निहित हैं । फलस्वरूप मताधिकार द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी शक्ति को व्यवहार में ला सकता है| सपृर्ण जनता को यह अधि- 
कार नहीं देने का अर्थ यही है कि जनता अपने स्वाभाविक अधिकारों से 
अन्याग्रपू क वंचित को जाती है | वयस्क मताधिकार की पुष्टि करने वालों 
का कहना है कि जाति-पाँति, रंग-रूप, लिंग अथवा वर्ग के भेदमाव 
के बिना प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को यह अधिकार राज्य की ओर से निविवाद 
प्राप्त होना चाहिये। वयस्क अधिकार का अर्थ हैं स्त्रीतथा पुरुषों को 
समान रूप से यह अधिकार प्रदान | कभी-कमी केवल वयस्क पुरुषों को 
यह अधिकार दिया जाता है, ओर स्त्रियों को इससे वंचित किया जाता है। 
ऐसा करना दोषपूर्ण है। शनेः शनेः स्लियाँ समाज के सब अंगों म॑ बराबरी 
से भाग ले रही हैं। तब उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना 
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अ्न्यायपूर्ण हैं। क्योंकि राजनीतिक जीवन का असर समाज के प्रत्येक अंग 
पर पड़ता है। 
वयस्कों से तात्पय उन सब व्यक्तियों को छोड़ कर है जिनका वर्णन 
पहले किया जा चुका है | साधारणतया वयस्क की आयु कहीं १८ वर्ष 
ओर कहीं २१ वर्ष की मानी गई है | आजकल ब्रिटेन, संयुक्तराष्ट्र अमें- 
रिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीग्जस्लैंड, ब्रिटिश उपनिवेश तथा भारत में 
वयस्क मताधिकार स्वीकार किया गया है |. 
वयरक मताधिकार के पक्ष में ये तक है :--( १ ) समान अधि - 
कार तथा सम्तान व्यवहार मनुष्य का सर्वोत्तम भूषण है। प्रजातन्‍्त्रवाद को 
सफल बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को कम से कम राजनीतिक अधिकार, 
समान रूप से देने चाहिये | 
( २ ) वयस्क मताधिकार द्वारा उच्चतम व्यक्ति चुनें जायेंगे तथा प्रत्येक . 
वर्ग के व्यक्ति निर्वाचित होकर राज्यकार्य मे भाग ले सकेंगे | 
( ३ ) इस प्रथा के अनुसार राष्ट्र में निष्पक्ष तथा न्याय युक्त रीति से 
प्रतिनिधियों का चुनाव हो सकेगा, क्योंकि यह प्रथा विशिश्ट' सदस्यता के 
विरुद्ध है | 
( ४ ) वयस्क मताधिकार दइृठ तथा स्वस्थ राजनीतिक जीवन की नींव 
डालता है। क्योंकि इसके द्वारा राजनीतिक दलों का निर्माण राजनीतिक 
तथा आशिक सम्स्याञ्रों से प्रभावित होकर होगा, वर्ग, धर्म अथवा साम्प- 
दाय के हितों के सक्षण के लिए नहीं । 
( ५ ) वयस्क मताधिकार खतंत्रता तथा समानता पर निधारित है। 
इसके बिना प्रजातन्त्र असम्भव है। 


(६ ) सामाजिक अधिकारों की रक्ता के लिए राजनीतिक अधिकार 


ग्रावश्यक है | सामाजिक अधिकारों का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति करता है। 
फ़िर उसे राजनीतिक अधिकारों से क्यों वंचित किया जावे ? मनुष्य जीवन 
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वयस्क मताधिकारी मी मतदान में कुछ सीमा तक योग्य ओर अयोग्य का भेद 
करते हैं क्योंकि वे भी नावालिग, दिवालिया, पागल, इ यादि को मताधिकार 
से वश्चित करते हैं, अर्थात्‌ वे भी सबको इस अधिकार के योग्य नहीं मानते 
हैं। वयस्क मताधिकार के विपक्षी इसका क्षेत्र थोड़ा और विस्तृत करते हैं | 
इसलिये सीमित मताधिकार के पक्ुपाती उन्हीं व्तक्तियों को मतदान प्रदान 
करने के पक्त में है जो निश्चित शिक्षा, निश्चित सम्पत्ति तथा निश्चित आयु 
की शर्तों को पूरा करते हों। मतदान की योग्यता अथवा अयोग्यता इन्हीं 
आधारों पर राज्य द्वारा निर्धारित की जाती है। शिक्षित, बालिंग तथा 
धनवान व्यक्ति में विवेक, विचार और मावना का समठुलन तथा राष्ट्र और 
समाज का हित्त जानने और समझने की बुद्धि होने की सम्भावना अधिक 
है, ओर मतदान एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस कारण सामुहिक हित की 
दृष्टि से इस महत्वपूर्ण कर्तव्य को योग्य व्यक्तियों के हाथ में ही सॉपना 
चाहिये। यह कहना केवल मूखंता है कि प्रत्येक व्यक्ति सभी कार्यों के 
लिये योग्य हैं।.. 


( २ ) जन साधारण को मतदान देने का अर्थ यही है कि राज्य की 
बागडोर निर्धन तथा अशिक्षितों के हाथ में आ जाय | क्योंकि सभी राज्यों 
मे इनकी संख्या अधिक होती है। तात्पर्य यह है कि अनुभवी तथा विद्वानों 
को राज्य शासन में कोई स्थान नहीं मिल सकता है क्योंकि प्रत्येक राज्य से 
ऐसे व्यक्ति अल्प संख्यक होते हैं। निधन तथा अशिक्षित व्यक्ति बिना 
ब्चारे राज्य में अनुचित परिर्तन करने के लिये भी तेयार हो जाते हैं। 
क्योंकि उनका तो कोई नुकासन ही नहीं हो सकता । श्रर्थात्‌ वयस्क मता- 
घिकार से धनवान, विद्वान, सुसंस्कृत व्यक्तियों का नुकसान होगा । 

( ३ ) वयस्कमताधिकार से योग्य व्यक्ति नहीं चुने जायेंगे इससे राज्य 
व्यवस्था बिगड़ जायेगी। जन सधारण में तो सोचने समभने की शक्ति 
नहीं होती है। वे.आवेश में आकर, खुशामद में आकर मूटी आशा 
तथा झूठी लालच में पॉसकर अयोग्य व्यक्तियों को राजा शासन के लिए 
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चुन लेंगे। अर्थात्‌ अज्ञान व्यक्तियों को अच्छे माषण द्वारा फुसलाकर 
अथवा सूठी-प्रतिशाओं से आशा दिलाकर वोट हासिल किया जा सकता है । 

(४ ) साधाण अशिक्षित व्यक्तियों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं होता 
है। जात-पाँत, धर्म, कीटुम्बिक संबंध इत्यादि विचारों से प्रभावित होकर 
मतदान करते हैं । 


(५) पूँजीपति राज्यों में अधिकांश जनता गरीब होती हैं | पूँजीपति 
रुपयों की ल्लालच दिखाकर गरीबों के मतों को खरीढ लेते हैं | 

(६ ) साधारण व्यक्ति के सम्मुख जीवन निर्वाह की ममस्या उपस्थित 
रहती है | उसे राज्यकार्य के लिये समय नहीं रहता है। इसके अलावा 
आधुनिक राज्यों की समस्याय इतनी जटिल होती हैं कि साधारण व्यक्ति 
उसे समझ नहीं सकता है। सरकार की आर्थिक तथा राजनीतिक समस्‍यायें 
तो बड़े-बड़े विद्वान भी नहीं सलमा पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति म॑ साथा- 
रण व्यक्ति का मत विचारयुक्त कदपि नहीं हो सकता है | 

(७ ) अन्त में निर्वाचन एक पवित्र कर्तव्य है। इसे विच।र पूर्वक 
करना चाहिये | इसलिये निवाचन का अधिकार योग्य व्यक्तियों को ही 
प्रदान करना चाहिये। परन्तु अधिकांश राज्यों म॑ं वयस्क मताधिकार ही 


प्रचलित है। 


सम्पत्ति के आधार पर मताधिकार :--जिन विद्वानों ने संपत्ति 
की योग्यता को आवश्यक बतलाया है उनके तर्क यह हैं ( १ ) धनवान 
व्यक्ति ही कायदे कानून की रक्षा का प्रयतन करते हैं। क्‍योंकि अशान्ति 
विप्लव इत्यादि से इनके सम्पत्ति की खतरा होता है। घनहीन व्यक्ति 
का तो समाज में कोई स्क्षणीय हित है ही नहीं इसलिए सामाजिक व्यवस्था 
को बनाये रखने म॑ उनका कोई हित साधन नहीं होता है | धनहीन व्यक्ति 
सरकार को कोई कर नहीं देता है। इन सब कारणों से घनहीन व्यक्ति 
का मत प्रदान अविचार पूर्ण तथा दायित्व रहित हो सकता है | इस कारण 


श्र 


राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित तथा शान्तिमथ रखने के लिए. धनवान 
व्यक्तियों को ही मत प्रदान करना चाहिये। ( २) जो व्यक्ति कर नहीं 
देते हैं, उन्हें व्यवस्थापिका समा में जाकर दूसरों पर कर लगाने का अधि- 
कार नहीं होना चाहिये | धनहीन व्यक्ति धन का मूल्य ही क्या जाने 0 


विपक्षियों के तके :--' १ ) धन ही बुद्धि की कसौटी नहीं है। 
धनवान व्यक्ति बुद्धिमान भी हो यह आवश्यक नहीं है। यह तो प्रचलित 
कहावत है कि लक्ष्मी व सरस्वती एक साथ नहीं पायी जाती हैं । यह कुछ 
सीमा तक सत्य है। ( २) अ्रधिकतर घन पैतृक धन होता है.। अधिक 
घन छुल्न, वेश्मा्नी तथा जालसाजी से ही पैदा किया जाता है। बेइमानों 
को मताधिकार देकर सच्चे व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित करना 
अन्याय है | ( ३ ) व्यवस्थापिका सभा में केवल घनियों का प्रतिनिधित्व 
होने से वे केवल धनवान व्यक्तियों के हिंत साधन का प्रयत्न करेंगे | इससे 
राष्ट्र मं असंतोष तथा अन्त में क्रान्ति फैलने का डर होगा | 


(४) निधन अपनी गलती के कारण निर्धन नहीं होता है। उसकी 
दरिद्रता का कारण उमके मां-बाप तथा समाज ही है किर इसके लिए 
व्यक्ति को दए्ड देना उचित नहीं है । 


(५) केवल घनवानों को मताधिकार देने से वे ऐसी ही स्थिति चिर- 
काल तक बनाये रखने का प्रयत्न करेंगे | जिसमें उनके हितों की वृद्धि हो । 
अर्थात्‌ निर्धन सदैव निर्धन ही बने रहें । 


सारांश यही है कि घन को मताधिकार की कसोटी बनाना सर्वथा 
हानिकारक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे अमीर हो और चाहे गरीब शान्ति 
मुस्क्षा तथा सुयोग्य शासन चाहते हैं | इसलिये बिना भेद के सबको समान 
रूप से मताधिकार प्राप्त होना चाहिये । 
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शिक्षा के आधार पर मताधिकार 


पक्ष में तक:ः--वहुत लोगों का कथन है कि केवल शिक्षित व्यक्तियों 
को ही मताधिकार देना चाहिये | 

(१) केवल शिक्षितों को ही मताधिकार देना चाहिये अशिज्नितों को 
मताधिकार देने सेराज्य मूर्खों के साथ की कठपुतली वन जायेगा, और 
मूर्ख व्यक्ति राज्य कमचारियों का ठीक चुनाव नहीं कर सकेंगे | 

(२) अशिक्षित मूठ व्यक्ति मावावेश से काम करते हैं। विचार और 
विवेक से नहीं । शिक्षितों में विवेक होता है । 

(३) आधुनिक राज्यों की समस्या जटिल होती है अशिक्षित व्यक्ति 
उन्हें समझ नहीं सकता है | इसी कारण मिल ने कहा था कि वयस्क मता- 
धिकार प्राप्त करने से पहले राज्य के हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का 
सुयोग्य प्राप्त होना चाहिये | 

(४ ) अशिक्षित व्यक्ति ख्ार्थी व्यक्तियों की मीठी-मीटी बातों मे 
फुँसकर मत दे देगें। इसी से देश ओर समाज की हानि होगी। 

विपक्ष में तकः--( १) शिक्षा मनुष्य में बिवेक लाती है। यह 
सत्य नहीं है । दूसरा प्रश्न है शिक्षा की सीमा क्या है ? कितनी योग्यता 
के बाद अथवा कितनी पदवियों के बाद व्यक्ति वास्तविक अर्थ में शिक्षित 
कहलायेगा, और उसमें विवेक का आविभीव कब होगा ? राज्यकार्य की 
समस्‍यायें जट्ल हो गई हैं। यह सत्य है। राज्यकार्य की समस्याओं को 
समभने के लिये सामान्यज्ञान की आवश्यकता है। पढ़ने लिखने ही से 
सामान्य ज्ञान नहीं आता है इस कारण साधारण मतदाताओं को उच्च 
शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में देखा जाय तो राज्यकार्य 
समभने वाले तो बहुत ही कम होते हैं। 

( २) उच्च शिक्षा बुद्धि और योग्यता की कसौटी कदापि नहीं है। 
कभी-कभी अ्रशिक्षितों में व्यवाहरिक ज्ञान बहुत अधिक मात्रा में पाया 


4. 


जाता है । जो शिक्षितो' में भी नहीं पाया जाता है, ओर शिक्षित भी 
अयोग्य व्यक्तियों का निर्वाचन करते हुये पाये गये हैं । 

( ३ ) सामाजिक अधिकारों को रक्षा के लिये तथा पूर्ण विकास 
के लिये राजनीतिक अधिकार आवश्यक है। यदि अशिक्षित व्यक्तियों को 


इन अधिकारों से वंचित किया जायेगा तो डनके व्यक्तित्व का विकास नहीं 
हो पायेगा। 


( ४ ) मतदान राजनीतिक शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। मत- 
दान द्वारा ही नागरिक की राजनीतिक समस्याओं में अभिरुचि उत्पन्न होती 
हैं | मतदान मिलने से मतदाता शिक्षित होने का प्रयत्न करेगें और अपनी 
सन्‍्तान को भी पढ़ायेगें | इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से राज्य का 
लाभ होगा । 


इन विचारों की समीक्षा करने से मालूम होता है कि अधिकांश राज्यों 
का वयस्क मताधिकार की ओर म्ुकाव है। ओर अधिकांश लोगों का 
विश्वास हैं कि वयस्क मताधिकार से ही देश का कल्याण है | 

छवियाँ और मताधिकार :--स्त्रियों को मताधिकार देनेके विपय में 
विद्वानों में बहुत मतभेद हैं | इग्लेण्ड तथा संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में बहुत आंदो- 
लन के बाद स्त्रियों को १९१८ में मताधिकार प्राप्त हुआ है।आज भी 
हॉलेण्ड, फ्रांस, इटली इत्यादि पाश्चात्य देशों में ्वियों को मताधिकार प्रात 
नहीं है ओर इन देशों में इसका पूर्णतया विरोध है| 

स्ली मताधिकार के पत्त में दत्लीलें :--( १) पुरातन काल में 
नागरिकता शारीरिक बल से अर्थात्‌ राज्य की रक्षा करने की क्षमता के 
अनुसार प्रदान की जाती थी | ह्लियों के निर्दत होने के कारण उन्हें इस 
अधिकार से वंचित किया गया था | मतदान की क्षमता शारीरिक बल्ल पर 
अवलंबित नहीं है | परन्तु मतदान के लिये आव्मीय तथा वौड्धिक शक्ति की 
आवश्यकता है | यह शक्ति द्लियों में भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है । 


ब्श्र 


आधुनिक रशिया तथा अन्य देशों मे स्नियाँ हवाई जहाज चलाती हैं, खानों 
ओर फेक्टरियों में काम करती हैं तथा ट्रैक्टर भी चलाती हैं अथीत्‌ शारीरिक 
बल में भी वे पुरुषो' से कम नहीं है । 

(२ ) राज्य काय का प्रभाव स्त्रियों तथा पुरुपों' पर समान रूप से 
पड़ता है | इसलिये दोनो' को ही समान रूप से मत प्रदान करने का 
अधिककार होना चाहिये। मिल का कथन है कि राजनीतिक अधिकारों 
की रक्षा के लिये मताधिकार आवश्यक है। इसलिये सत्लियो को अपने 
अधिकारो' की रक्षा के लिये यह अधिकार देना न्यायपूर्ण तथा 
लाभदायक है'। 

(३) स्त्रियों के व्यक्तित्व के विकास के लिये उन्हें मताधिकार देना 
आवश्यक है| स्लियों को मताधिकार से वंचित करने से उनके व्यक्तित्व का 
हास होगा, उनका व्यक्तित्व कुश्णित होगा। इससे ज्यों पर अन्याय तो 
होगा ही ओर राज्य के एक बड़े तत्रके के व्यक्तिय के कुरिठित होने से देश 
का अ्कल्याण होगा | इसका असर देश के भविष्य के नागरिकों पर 
पड़ेगा | क्योंकि सन्‍्तान का माता से घनिश्ट सम्बन्ध होता है । 

( ४ ) स्त्रियां, पुरुषों के समान जीवन के प्रम्येक क्षेत्र म॑ं काम कर रहे 
हैं| और वे काफी सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं| ज्ियाँ सरकार को कर 
देती हैं और पुरुषों की तरह सम्पत्ति की उत्तराधिकारी भी होती हैं। फिर 
उन्हें केवल एक क्षेत्र से अथीत्‌ राजनीतिक क्षेत्र से क्यों वंचित किया जाता 
है ? उस क्षेत्र में असफलता की आशंका क्यों ! चाँद बीबी, रानी लक्ष्मी 
बाई, रानी ऐलिजाबेथ आदि महिलाओं ने देश का शासन योग्यता पूर्वक 
किया है | फिर यह समझना स्वथा अनुचित है कि ख्त्रियाँ राजनीतिक 
अधिकारों का प्रयोग योग्य रीति से नहीं कर सकेगी | 

(५) बहुत सी समस्याएँ ऐसी हैं जिनको स्त्रियाँ पुरुषों की अपेज्ञा ज्यादा 
अच्छी तरह सममः सकती हैं | स्त्रियों की समस्याश्रों पर तो ल्लियाँ ही मली 
प्रकार से रोशनों डाल सकती हैं। इसलिये स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त 


र५द्‌ 


होना चाहिये। यदि सरकार जनता की प्रतिनिधि है तो ल्‍ह्ली ओर पुरुषों 
दोनों ही को मताधिकार प्राप्त होने चाहिये। यदि लह्ली को इस अधिकार 
से वंचित किया जायेगा तो सरकार केवल पुरुषों का ही प्रतिनिधित्व करेगी । 
इससे स्त्रियों के समस्याओं का हल मली प्रकार से नहीं हो सकेगा । 

(६ ) जब अशिक्षित पुरुषों को मताधिकार प्राप्त है तो सुशिक्षित 
त्लियों को इससे वंचित करना मूर्खता ही नहीं वरन्‌ अन्याय पूर्ण है। क्‍या 
सुशिक्षित स्त्रियों को अशिक्षित मजदूरों से भी गोण समझना श्रेयस्कर है ? 

( ७ ) स्त्रियों को राजनीतिक तथा सार्वजनिक कार्यों में अभिरुचि नहीं 
होती है | यह कथन सत्य नहीं हैं | स्त्रियों को अवसर दिये बिना इसका 
निश्चय नहीं किया जा सकता है। पुरुषों मं भी सब मतदाता राजनीतिक 
तथा साव॑जनिक कार्य मे दिलचस्पी नहीं लेते हैं। उसी प्रकार स्त्रियों में 
भी होगा | इसलिए स्त्री होने के नाते, जिन स्त्रियों को समाज सेवा की 
ओर अभिरुचि है उन्हें मी इससे रोकना अन्याय है | 


(८ ) अन्त म॑ स्त्रियां अपने स्वाभाविक प्रेममाव सहनशीलता 
सहानुभूति तथा दयालुभाव के कारण राजनीतिक जीवन को परिमार्जित कर 
सकती हैं | साधारणतया स्त्रियां शान्त जीवन को ही पसंद करती हैं। मता- 
धिकार प्राप्त करने पर स्त्रियां विश्व में शान्ति लाने का प्रयत्न करंगी | युद्ध 
ओर संघ्रप से पीड़ित संसार के लिए स्त्रियां ही आशा की किरण हैं। यह 
केवल सुखमय स्वप्न नहीं है। इसका प्रयोग व्यवद्यरिक रूप में इंगलेड में 
हो चुका है जिस समय स्त्रियों को मताधिकर दिया गया था उस समय 
स्त्रियों के कारण इंगलेंड का राजनीतिक वातावरण शान्त और पवित्र हो 
गया था। 

मूलतः मातृत्व की भावना ही स्त्रियों को कुठुन्ब के सांगोपान में उद्यत 
करती है। वही भावना स्त्रियों को राष्ट्र तथा विश्व के संगोपान की ओर 
प्रवृत्त करेगी। स्त्रियां ही अपने स्वाभाविक प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता 
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तथा दयालुता द्वारा संघर्षमय राजनीति को शान्त ओर संघर्ष विहीन शज- 
नीति में परिणित कर सकेगी | 

विपक्ष में दलीलें :--( १ ) शारीरिक निर्वलता के कारण स्त्रियों 
को मताधिकार नहीं देना चाहिये, क्योंकि युद्ध के समय स्त्रियां समान रूप 
से राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकती हैं| नागरिकता की सच्ची कसोटी युद्ध 
करने की शक्ति तथा राष्ट्र की रक्षा ही है यहीं नागरिक का परम 
कर्तव्य है | 

( २ ) यदि कुटुम्ब पति पत्नी और सन्‍्तान भिन्न -मिन्न दल के सदस्य 
होंगे तो घर की शान्ति मंग हो जायेगी | ऐसी अवस्था मे घर के अन्दर 
तर्क वितर्क अनवन तथा झगड़ा होगा । इस ठलवन्द के कारण गाहंस्थ्य 
सुख का अन्त होगा | ख्वियाँ गाहस्थ्य जीवन से उदासीन हो जायँंगी 
ओर पुरुषों की बृत्ति का अनुकरण करने लगेगी | 

( ३ ) स्त्री का कार्य क्षेत्र घर तथा बच्चों का लालन-पालन ही है। 
यदि स्तरियाँ राजनीति में कूढ पढ़ेंगी तो शहस्थी की देख भाल योग्यता से 
करने मे असमर्थ होगीं | यदि सन्‍्तान का लालन-पालन योग्य रीति से 
नहीं करेभी तो राष्ट्र का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। अ्रच्छी नागरिकता 
पर ही राष्ट्र का मविष्य निर्भर है। खस्लरियों के राजनीति मे भाग लेने से 
कुठम्ब पद्धति का अंत होगा। इससे मानव समाज को हानि पहुंचेगी 
क्योंकि राष्ट्र के अभ्युदय के लिये अच्छे कुठम्ब का महत्वपूण स्थान है| 

( ४ ) राजनीतिक बातावरण ख्त्रियों के सुलम गुणों का नाश करेगा । 
राजनीतिक संघर्ष उनके सहानुभूति, प्रेमणमाव तथा द्याभाव का नाश 
करेगा | अतः राजनीति के चक्र म॑ पढ़कर उनके स्वाभाविक कोमलता का 
नाश होगा | 

(9५ ) सियाँ प्रकृति से मावुक होती हैं। भावावेश में आकर न्त्रियाँ 
अपने मताधिकार का प्रयोग विवेक से नहीं करेंगी। राज्यकाय में विचार 


श्श्प 


ओर विवेक की आवश्यकता है. भावना की नहीं | अधिकतर खस्रियाँ धार्मिक 
सनावनी, दकियानूसी तथा प्रगति से अमिमुख रहतीं हैं| अ्रतः स्लरियो' को 
मताधिकार प्रदान करने से राष्ट्र की प्रगति कुंठित हो जायेगी | 

( ६ ) खमभावतः खस्तरियो' की अ्रभिरुचि संकुचित और सीमित होती है। 
उन्हें घर ग्रहस्थी के वाहर क्वचित ही श्रभि्चि होती है स्त्रियों को मताधि- 
कार देना व्यर्थ का दम्म है । आधुनिकता का आडम्बर मात्र है। क्वचित्‌ 
स््री खाधोन विचार वाली होती है। अधिकांश स्त्रियां पति के परामश 
से ही मतदान देंगी अथौीत्‌ व्यवहारिक रूप से स्त्रियों के मताधिकार का 
थ्र्थ है पुरुषों के मत की पुनराबृत्ति | दूसरी ओर यदि विपरीत मतदान करती 
हैं तो गहकलह में फँसकर घर के शान्त वातावरण का अंत कर देगी | 

(७) पुरुषों और ख््रीयों के स्वार्थ में कोई अंतर नहीं होता है.। इस- 
लिये स्त्रियों को अलग मताधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं है| 

प्रथम महायुद्ध के बाद र्त्रियों के प्रति विचारों म॑ जमीन आस्मान का 
परिवर्तन हुआ है | प्रथम महायुद्ध में स्त्रियों ने अपनी योग्यता युद्ध के तथा 
देश के सभी ज्षेत्रों मं दिखा दी है। इस प्रकार अपने राष्ट्र की रक्षा में 
स्त्रियों ने योग्यता में पुरुषों का हाथ बैंटाया है | १६१८ के बाद अधिकांश 
देशों में स्त्रियों को पुरुषों के समान मताकिधार प्राप्त हैं। १९१६ 
के बाद भारत मे मी ल्लियों को सीमित मताधिकार प्रदान किया गया था | 
स्वाधीन भारत ने वयस्क मताधिकार देकर सत्री और पुरुष को समान 
अधिकार प्रदान किया है। हमारे देश की स्त्रियों ने मन्त्रीपठ, राजदूत, तथा 
गवर्नर इत्यादि का पद सुशोमित कर अपनी योग्यता को चरिताथ किया है | 


मत देने की विधि 


गुप्तमतः--अधिकांश देशों में गुतमत की प्रथा चल चुकी है | निर्वा- 
चन की तिथि समय ओर स्थान सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। 
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प्रत्येक निवीचन क्षेत्र में मतदाताओं के नाम की सूची रहती है | जब मत- 
दाता मतदान के लिये आते हैं, तब निवीचन अफसर देग्व लेता है कि 
प्रतदाता का नाम सूची में है या नहीं । इसकी आवश्यकता इसलिये है कि 
कोई अनागरिक मत प्रदान न करे | एक कागज पर उस्मेदवारों के नाम 
लिखे रहते हैं | इस कागज को निर्वाचन पत्र अथवा 38]॥00 9890० 
कहते हैं। मतदाता जिस उस्मेदबार को मत प्रदान करना चाहता है 
उसके आगे कागज पर (»८ ) इस प्रकार का चिन्ह लगाकर अपना मत प्रदान 
करता है। मतदाता निर्वाचन पत्र पर किसी जगह भी अपने नाम का 
उल्लेख नहीं करता है। प्रत्येक मतदाता का मत इस प्रकार गुप्त रहता 
है | फिर मतदाता निर्वाचन पत्र को अमीश सन्दृक में डाल देता है | कहीं 
कहां अलग-अलग उम्मेदवारों के लिये अलग-अलग रंग के सन्दृक होते 
हैं। जिससे अशिज्षित मतदाताओ' को मतदान में सुबधा हो। ये सनक 
बहुत मजबूती से बन्द किये जाते हैं। जिससे की निर्वाचन अफसर के गब्ति- 
रिक्त उसे कोई खोल न सके | निवाचन समाप्त हो जाने पर ये मत गिन 
लिये जाते हैं | जिस उम्मेदवार को सबसे अधिक मत मिल जाते हैं .। उसके 
निर्वाचित होने की विज्ञप्ति की जाती है। 

गुममत द्वारा मतदाता दूसरो' के दवाव अथवा प्रमाव के कष्ट से बच 
जाता है | पहले ऐसी प्रथा नहीं थी। पहले हाथ उठाकर लोग अपना मत 
प्रदर्शित करते थे | इससे लोगो' को मालूम पड़ता था कि किसने किसको 
मतप्रदान किया। इस प्रथा के अनुसार किसान जमींदार के विरद्ध मत- 
प्रदान करने में डरता था ओर अन्य व्यक्ति अपने अफसरो' अथवा 
मालिकों के विरुद्ध मत प्रदान करने म॑ डरते थे | 

निर्वाचन क्ेत्रः--सरकार निर्वाचन की सुविधा के लिये समस्त देश 
कों छोटे छोटे ठुकड़ो' में बाँट देती है। जैसे शहर निर्वाचन मस॒बिधा के 
लिये वा्डों में बाँग जाता है और पाठशालाओ ' के निर्वाचन क्षेत्र कन्नाएँ 
होती हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन दो विधियों से होता है। 

१५७ 
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(१) देश की समस्त जनसंख्या बराबर हिस्सों में बाँटे जाती है | हर स्थान 
से बराबर संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इस प्रणाली के अनुसार सरकार 
को सदेव जनगणना करना अनिवार्य हो जाता है, क्‍योंकि जनसंख्या घय्ती 
बढ़ती रहती है । ( २ ) दूसरी प्रणाली के अनुसार देश की प्रकृतिक सीमा 
के अनुसार राजनीतिक विभाजन किया जाता है । प्रत्येक्ष राजनीतिक विभा- 
जन से आबादी के अनुसार उम्मेदवार निर्वाचन के लिये खड़े होते हैं। 

भौगोलिक निर्वाचन ज्षेत्र के अतिरिक्त अ्रभौैगोलिक निर्वाचन ज्षेत्र 
भी होते हैं। राज्य के अन्तर्गत ऐसे विशिष्ट वर्ग, समुदाय अथवा 
समूह होते हैं | जिनको प्रतिनिधित्व मिलना आवश्यक है। परन्तु लघु- 
मत के कारण उन्हें अच्छी संख्या में प्रतिनिधित्व मिलना सम्भव नहीं 
होता है। ऐसे समूह, सम्प्रदाय अथवा वर्ग किसी एक स्थान में सीमित नहीं 
रहते हैं | समान व्यवसाय अथवा कार्य के आधार पर उन्हें एक समूह 
मान लिया जाता है| समस्त देश अथवा प्रान्त से उनके अ्ल्लग प्रतिनिधि 
चुन लिये जाते हैं | उदाहरणार्थ भारत में विश्वविद्यालयों, अमजीवियों , 
व्यापारियों तथा जमीन्दारों को उनके कार्य के आधार पर अलग 
प्रतिनिधित्व प्राप्त था । 


एक तथा अनेक सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र :--जनसंख्या के 
आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि व्यवस्थापिका सभा के लिये 
कितने प्रतिनिधि चुने जायेंगे | सम्पूर्ण देश को उतने बराबर टुकड़ो' में 
बाँट दिया जाता है | इन ठुकड़ो को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। निर्वाचन 
क्षेत्र अथवा निर्वाचन मुण्डल दो प्रकार के होते हैं | एक सदस्यीय 
तथा बहुस्‍्यीय । 


(१ ) एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र :--एक सदस्य वाले निर्वाचन 
क्षेत्र का अर्थ यह है कि प्रत्येक निर्वाचन ज्षेत्र से व्यवस्थापिका सभा के लिये 
एक ही प्रतिनिधि चुना जावे | अर्थात्‌ प्रत्येक मतदाता को णक मत देने 
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का अ्रधिकार होता है ओर प्रत्येक मतदाता उस उम्मेदबार को मत- 
प्रदान करता है जिसके द्वारा उसके हितों का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व 
हो सकेगा। 

एक सदस्यीय निर्वाचन-मण्डल के गुण :--( १ ) प्रत्येक निर्वा- 
चित सदस्य अपने निर्वाचन ज्षेत्र के लिये पूर्णुरूपेण उत्तरदायी होता है 
क्योंकि उसका कोई प्रतिद्वन्दी नहीं होता है। प्रत्येक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र 
के भवमूदी के लिये प्रयरनशील होता है । 

( २ ) यह प्रणाली सरल है । विशेष निवाचन क्षेत्र बनाकर अल्प- 
संख्यकों को इस प्रणाली के अनुसार सदस्यता प्राप्त करने का मौका 
मिलता है । ः 

( ३ ) यह निर्वाचन प्रणाली सुगम होती है क्योंकि मतदाताश्रों 
को सुयोग्य व्यक्ति को चुनने में कठिनाई नहीं होती है | अ्पढ व्यक्तियों को 
कई उम्मीदवारों को चुनना सुगम नहीं होता है | अशिक्षित मतदाता कई 
उम्मोदवारों को चुनने में घबड़ा उठते हैं । 

(४ ) निर्वाचन क्षेत्र छोटे होने के कारण मतदाताओं का तथा 
सदस्यों का घनिष्ट सम्बन्ध व परिचय हो जाता है। इस कारण सदस्य को 
अपने दायित्व का बोध होता है | 

(४ ) निवीचन क्षेत्र छोटा होने से निर्वाचन के समय धन कम खर्च 
होता है क्‍योंकि उम्मेदवारों को मत माँगने तथा मतदाताओं को लाने ले 
जाने का खर्च कम हो जाता है। 

(६ ) एक सदस्यीय निर्वाचन ज्षेत्रों में गशुट्बंदी नहीं हो पाती है | 
क्योंकि एक ही व्यक्ति को मतदान कराना होता है। 

दोष :-+( १ ) एक सदस्यीय निर्वाचन ज्षेत्र से सदस्यों की मनोवृत्ति 
संकुचित हो जाती है | सदस्य राष्ट्रीय हित को मूल कर अपने आपको 
निर्वाचन ज्षेत्र का ही विशेष प्रतिनिधि समझने लगता है| बहुतसदस्यीय 
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निर्वाचन ज्षेत्र में ऐसी मनोबृत्ति उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि कोई भी 
सदस्य किसी ज्षेत्र का अकेले प्रतिनिधित्व नहीं करता हैं। 

( २ ) एक सठस्यीय निर्वाचन प्रणाली में जनगणना बारम्बार करनी 
पड़ती है | इससे राज्य को काफी धन व्यय करना पड़ता है। जनगणना 
करने के लिये काफ़ी आयोजन करना पता है तथा राज्य का काम 
बढ़ता है । 

( ३ ) इस ग्रणाली में काफी मत बेकार हो जाते हैं | उदाहरणार्थ 
यदि एक निर्वाचन न्षेत्र मं 'कः को १२० मत मिले 'खः को ११५ तथा 
ध१ को ११४ तो इस पदडति के अनुसार 'कः निर्वाचित हो जाता है 
अर्थात्‌ इस निर्वाचन क्षेत्र मं २२९ मत बेकार हो जाते हैं । 

४ ) एक सदस्यीय निर्वाचन ज्षेत्र में छोटे-छोटे दल के व्यक्तियों को 
सदस्यता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है । वे सदस्यता से 
वंचित हो जाते हैं । 


(५ ) राज्य कमचारी निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन इस प्रकार से 
करते हैं कि एक विशिष्ट ढल ही सर्देव निर्वाचन में विजयी हो सके ओर 
एक विशेषद्न को ही लाभ हो, इसे (ैधाएए 7रक्षात6लाए 
कहते हैं । 

(६ ) एक सदस्यीय निवाचन पद्धति, अनुपातिक निबाचन पद्धति 
नियंत्रित मतप्रदान पद्धति तथा एकत्रित मतप्रदान पद्धति के लिये सर्वथा 
अयोग्य है । 

२--बहुसदस्यीय निर्वाचन :--प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक से 
अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इससे देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में 
विमाजित न करके बड़े-बड़े टुकड़ों में विभाजित किया जाता हैं । एक क्षेत्र 
से एक से अधिक सदस्य भेजने की प्रणाली को बहुसदस्यीय निवाचन 


कहते है । 
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बहुसदस्यीय निबोचन के गुण :--( १) इस प्रथा ने गेरी 
म्याण्डरिंग [ छाएए गधा तेछाता।2 ] का मय नहीं होता है। ओर 
प्रत्येक क्षेत्र से एक से अधिक योग्य व्यक्तियों को सदस्यता ग्राप्त करने का 
अवसर मिलता है। 

(२ ) प्रतिनिधियों का दृश्कोण विशाल होता है| एकसदस्थीय 
निर्वाचन क्षेत्र के समान संकुचित नहीं होता है । 

(३ ) जिन स्थानों में हो से अधिक राजनीतिक दल विद्यामान 
होते हैं, उन देशों के लिये बहुसदस्थीय-निर्वाचन पद्धति लाभप्रद है । 
क्योंकि इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल को अनुपात के अनु- 
सार व्यवस्थापिका समा में सदस्य भेजने का मौका मिलता है | 

(४ ) इस प्रथा के अनुसार बारम्बार जनगणना करने के कष्ट से 
राज्य को छुट्कारा मिलता है। राज्य के घन तथा कर्मचारियों के शक्ति का 
अपव्यय नहीं होता है | 

(५ ) प्रत्येक निवाच्चक को उतने की मतदान करने का अधिकार होता 
है जितने प्रतिनिधि उस ज्षेत्र से चुने जाते हैं| किसी स्थान से आवबाढी के 
अनुपात के अनुसार यदि तीन प्रतिनिधियों का निवोौचन होना है तो प्रत्येक 
निरवाचक को तीन मतप्रदन करने का अधिकार प्राप्त होता है । 

( ६ ) निदाचन ज्षेत्र विशाल होने के कारण प्रत्येक राजनीतिक दल 


को योग्य उम्मीववारों को दूँढ निकालने में कठिनाई नहीं होती है । 
( ७) इस प्रणाली में मतदाताओं के मत बेकार नहीं जाते हैं । 


दोष :-- १ ) निर्वाचन क्षेत्र के लिये प्रतिनिधि को अपनल की 
भावना नहीं होती है | 

( २) इस प्रणाली से दल्क्दी को प्रोत्साइन मिलता है। मजबूत 
दलबन्दी अपने प्रतिनिधियों को चुन लेती है । ओर बड़े से बढ़े अल्पसंख्यक 


दल को व्यवस्थापिका सभा वी सठस्थता प्राप्त नहीं होती है | 
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परोक्ष तथा अपरोक्ष निर्वाचनः--परोक्ष अ्रथवा प्रत्यज्ञ निवाचन 
पद्धति में मताधिकारी व्यवस्थापिका समा की सब्स्यता के लिये प्रत्यक्ष रूप से ._ 
सदस्य को निर्वाचित करते हैं। अथौत्‌ चुनाव के अवसर पर निर्वाचक जिस 
उम्मेदवार को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं उसके लिये मत प्रदान करते 
हैं । ये सब मत चुनाव के पश्चात्‌ गिने जातें हैं | जिस उम्मेंदवार को सबसे 
अधिक मत मिलते हैं उसे स्स्यता प्राप्त होती है | निवाचन मण्डल इसकी 
घोषणा करता है। 

अपरोज्ष अ्रथवा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में निर्वाचक प्रतिनिधियों को 
प्रत्क्ष रूप से नहीं चुनते हैं। इस पद्धति में निवाचन दो बार होता है । 
पहली बार मताधिकारी निर्वाचक ज्षेत्र से कुछ खास व्यक्तियों को चुनते हैं । 
इस चुनाव में जो व्यक्ति सफल होते हैं उसे मतदाता ( £॥९20075 ) 
कहा जाता है। चुनाव की इस संस्था को निर्वाचकगाण ( मीए७6फथ) 
(20))8206 ) कहते हैं। निवोचकाण ( 7९०07 (0!626 ) 
के मतदाता ( ९)९८४०:७ ) व्यवस्थापिका सभा के प्रतिनिधियों को चुनते 
हैं | भारत का राष्ट्रपति एवं संयुक्तराष्ट्र अमेरिका का अध्यक्ष अप्रत्यश निर्वा- 
चन पद्धति से ही चुना जाता है। परन्तु साधारणतया व्यवस्थापिका समा के 
छोटे भवन के निर्वाचन के लिये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग 
नहीं किया जाता है। 

परोक्ष निवोचन प्रणाली के गुण व दोष 

गुणः--( १ ) यह प्रणाली सरल सुगम तथा कमखर्चीली है (२ ) 
जनता चुनाव में दिलचस्पी लेती है क्‍योंकि धारा समा के सदस्यों को जनता 
स्वय॑ निर्वाचित करती है। ( ३ ) धारा सभा के सदस्य मतदाताश्रों के प्रती 
प्रत्यक्ष रूप से तथा पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होते हैं | ( ४ ) मतदाताओं क 
प्रत्यक्ष चुनाव द्वार राजनीतिक शिक्षा ग्राप्त होती है। मतदाताश्रों को 
सदस्यों को जानने का तथा उनके पास पहुँचने का पूरा-पूरा अवसर 
प्राप्त होता है। 
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दोषः--( १ ) साधारण जनता अशिक्षित होने के कारण भावावेश 
में फँसकर अयोग्य व्यक्तियों को भी चुन लेती है | साधारण जनता में विचार 
तथा विवेक की मात्रा कम होती है । 


अप्रत्यक्ष निर्वाचन के गुश एवं दोष॥-- 


गुणः--( १ ) जहाँ निवाचन क्षेत्र विस्तृत होते हैं और जहाँ 
निर्वाचन क्षेत्र ठीक-टीक संगठित नहीं होते हैं वहाँ पर यह प्रणाली अच्छी 
है (२) प्रतिनिधियों का चुनाव योग्य तथा शिक्षित व्यक्तियों द्वारा होता 
है वे बहकावे में नहीं आते हैं । परन्तु सदस्यों को सोच विचार कर चुनते 
हैं, थ्र्थात्‌ सदस्यों का निर्वाचन मूर्खों के हाथों में नहीं रहता है। ( ३ ) 
यह प्रणाली आम चुनाव के अशांत बातावरण एवं राजनीतिक ठलों की 
तनातनी से मुक्त है। 


दोष:--( १ ) जनता तथा प्रतिनिधियों म॑ सीधा सम्पर्क नहीं रहता 
है। इस कारण जनता को प्रतिनिधियों में पूरा पूरा विश्वास नहीं रहता 
है । ( २ ) जनता राजनीतिक कार्यों के प्रति उदासीन हो जाती है क्योंकि 
धारासभा के सदस्यों के निर्वाचन में जनता का सक्रिय भाग नहीं रहता है | 
(१ ) इस प्रणाली से निर्वाचर्कों की संख्या कम होने के कारण घूसखोरी 
इत्यादि अवाज्छुनीय उपायों का प्रयोग अधिक मात्रा म॑ होने का भय होता 
है, क्योंकि थोड़े लोगों को धन की लालच दिखाकर अपनी ओर कर 
लेना आसान है । ( ४ ) यह प्रजातन्त्र भावना के विपरीत है, क्योंकि 
धारासभा के सदस्य जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। 
( भ ) दो बार चुनाव करने से धन का व्यर्थ अपव्यय होता है।(६) 
यदि एक व्यक्ति मतदाताशञ्रों को चुनने की योग्यता रखता है तो वह 
प्रतिनिजियों को भी चुनने की योग्यता रख सकता है। (७ ) जिन 
स्थानों में दलवन्दी मजबूत होती है वहाँ पर राजनीतिक दल पहले ही * 


२६६ 


से प्रतिनिधियों की सची बना लेते हैं। निवाचक गण ( 7॥80007'8) 
(00029 ) केवल राजनीतिक दलों की सूची की पुष्टि करता है। 
ताथय्य यह है कि दूसरा चुनाव केवल एक रूम अथवा आइम्बर मात्र होता 
है। निर्वाचन का वास्तविक कार्य राजनीतिक दल पहले ही से कर लेता 
है। ( ८ ) मताधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के दृष्टिकोश में अन्तर होने का 
सदेव मय होता है। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि मताधिकारी 
कसी व्यक्ति को सदस्य बनाना चाहते हैं, किन्तु निर्वाचक्ष गणा ( 866- 
$078) 00))829० ) द्वारा कोई अन्य व्यक्ति सदस्य चुन लिया जाता है। 
( ९ ) केवल स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों के खुनाव से मतदाताश्रों का 
दृष्टिकोण संकुचित होता हैं। उन्हें केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विषयों के बारे में 
विचार करने तथा व्यापक राजनीतिक शिक्षा पाने का अवसर ही प्राप्त 
नहीं होता है । 

राजनीतिकशाख््र के अ्रधिकांश विद्वान प्रत्यज्ञ निवाचन ग्रणा्नी को 
ग्रप्रययक्ष प्रणाली से अच्छा समझते हैं । अधिकांश राज्यों में प्रत्यक्ष निवा- 
चन का प्रयोग हो रहा है। 


एक मत प्रणात्नी:--प्रत्येक देश म॑ अल्पसंख्यकों का निवाचन तथा 
विशिष्ट दलों का निर्वाचन बड़ी मारी समस्या है। मिल का कथन है कि 
बहुमत द्वारा की गई सरकार की रचना अनन्‍्यायपूर्ण तथा ग्रजातंत्रात्मक 
भावना के विपरीत है | इस प्रणाली में जिस ध्यक्ति को सबसे अधिक मत 
प्राप्त होते हैं वह व्यक्ति प्रतिनिधि घोषित किया जाता है और शेप उम्मेद- 
बार असफल या पराजित माने जाते हैं। एकमत प्रणाली के अनुसार 
प्रत्येक मतदाता को एक मत प्रदान करने का अधिकार होता है | अब बहु 
मत का अर्थ देखा जाय । एक निर्वाचन ज्षेत्र से 'कः को मान लीजिये 
६०५४ मत मिले तथा 'खः को ६०० मत मिले। इस प्रणाली के अनुसार 
“कः प्रतिनिधि घोषित किया जायेगा | जब कि विजयी उम्मेदवार केबल नाम 


श्द््ऊ 


मात्र के बहुमत से जीता है | फलस्वरूप ६०० मतदाताओं को अपने 

से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है, और ६०० मत ब्यर्थ हो जाते हैं। 
साथ ही साथ 'कः? को बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करना 
निरर्थक है| दूसरा उदाहरण लीजिये | जब एक क्षेत्र से अधिक उम्मेंदबार 
खड़े होते हैं तो इस प्रणाली के दोप स्पष्ट हो जाते हैं। मान लीजिये 
उम्मेदवारों को इस प्रकार मतों की प्राप्ति हुई 





कक ६०० 
स्व 0०० हि 
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'कः को बहुत मत प्राप्त हुआ इसलिये वह निर्वाचित घोषित किया 
जायेगा । परन्तु वस्तुस्थिति क्‍या है ? इस प्रणाली के अनुसार १२०६ मत 
व्यर्थ गये ओर ११५०६ जनसंख्या को धारा सभा में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त 
नहीं हुआ । 


तीसरा उदाहरण लीजिये--कमी कभी श्रल्पमंख्यकों का अल्प मत होने 
पर भी व्यवस्थापिका सभा मे बहमत प्राप्त होता है और निर्वाचन में बहु- 
संख्यक दल्ल का पराजय होता है। यह उठाहरण से स्पष्ट हो जायेगा। 
मान लीजिये प्रान्त में ३० निर्वाचन ज्षेत्र हैं ओर प्रत्येक चज्षेत्र से एक एक 
प्रतिनिधि निवाचित होगा अर्थात्‌ ३० प्रतिनिधि निवाचित होंगे । कुल मत- 
दाता ३४००० हैं जिसमे कांग्रेस के २०,००० मतदाता हैं और प्रजापार्टी 
के १५,००० हैं। परन्तु ये इस प्रकार विभाजित हैं कि प्रजापार्टी की २० 
क्षेत्रों में बहमत है ओर प्रत्येक उम्मेदवार को ५०० मत प्राप्त होते हैं ओर 
१०७ ज्षेत्रों में उन्हें अल्पमत प्राप्त है ओर पफ्रयेक उम्मेदबार को ४५० मत 
प्रात हैं । 


शहद 


प्रजापार्टी :--- क्‍ 
२० क्षेत्रों में २० ८ ५००८१ ०,००० 
१० क्षेत्रों मे १० >( ४ ०८-४,००० 
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प्रजापार्टी के कुल मत ८ १४,००० 


कांग्रेस :--- 
२० क्षेत्रों म॑ २० %८ ४५४०--९ , ००० 
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कांग्रेस पार्टी के कुल मत-२०,००० 


उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि प्रजापार्टी के कुल मत कम होने 
पर भी वह २० निर्वाचन ज्षत्रों में विजय प्राप्त करती है ओर कांग्रेस के 
कुल मत बहुसंख्या में होने पर भी उसे केवल १० ज्षत्रों मं सफलता प्राप्त 
होती है | इस प्रकार एकमत प्रणाली दोषपूर्ण है तथा इस प्रणाली में 
घारा समा देश का वास्तविक बहुमत ही प्रतिबिम्बित करती हैं यह संशया- 
व्मक है। इसके अलावा प्रत्येक राष्ट्र में निश्चित व्यक्तियों के समूह होते हैं 
जिनमें एकता की भावना कूट-कूट कर भरी होती है | जिनमें विशिष्ट गुण 
होता है तथा जिनका विशिष्ट व्यक्तित्व होता है | परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी है 
कि ये अल्पसंख्यक कमी भी बहुसंख्यक नहीं हो पाते हैं | अथवा कुछ अल्प- 
संख्यकों को कदाचित बहुत वर्षों के बाद बहुसंख्यक होने का सौभाग्य प्राप्त 
हो जाय । लघुसख्यकों के संगठन के दो मुख्य प्रकार हँ--( १) राष्ट्रीय 
अथवा आशिक सिद्धान्तों पर स्थित लघुसंख्यक ( २ ) संस्कृति, धर्म, अथवा 
किसी विशिष्ट गुणों के कारण संगठित अल्पसंख्यक । उदाहरणार्थ व्यापारिक 
वर्ग, ज्मीदार, पारसो, क्रिस्तान, मुसलमान, श्रमिक वर्ग इत्यादि अल्पसंख्यक 
दलों के उदाहरण हैं। उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार इन लघुसंख्यक दलों 
को धारा सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त करते का कभी भी सुग्रवसर नहीं मिल 
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सकेगा क्योंकि इनका मत लघुसंख्या म॑ है। अथीत्‌ इनके हितों की रक्षा 
नहीं हो सकेगी | नागरिक के नाते इनकी रक्षा होना आवश्यक है | प्रजा- 
तंत्र के सिद्धान्तों को देखते हुये इनको भी प्रतिर्नि लव प्राप्त करने का अव- 
सर मिलना चाहिये। 


एकमत प्रणाली के पक्ष तथा विपक्ष में तक 


पक्ष में :--व्यवस्थापिका सभा में जनता के सब मतों का ठीक-ठीक 
प्रतिनिधित्व होना चाहिये, क्योंकि इसी से जनता के हितों की रक्षा सम्म- 
वनीय है | ( २ ) धारा समा में प्रत्येक दल तथा वर्ग को सदस्यता प्राप्त 
होनी चाहिये जिससे वे अपने अ्रधिकारों की रक्षा कर सकें तथा अपने 
विचार स्पष्टता से प्रकट कर सके ( ३ ) प्रत्येक दल को अनुपात के अनुसार 
प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये न किसी बल को अधिक ओर न किसी 
दल को कम | 


विपक्ष में:--(१) व्यवस्थापिका सभा की योग्यता में कमी आ जाती है 
क्योंकि व्यवस्थापिका सभा में विभिन्न दल के सदस्य आ जाने से घारा समा. 
में तर्क वितंक बाद-विवाद तथा संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है । यह वस्तु 
स्थिति राज्यकार्य के लिए हानिकारक है | राज्य का शान्त वातावरण न्ट 
कर देती है | (२) अल्पसंख्यकों के संगठन को प्रोत्साहित करने से सरकार के 
कार्यों में रोड़े उपस्थित होते हैं, तथा बहुसंख्यक अपनी दलबन्दी मजबूत करने 
का प्रयत्न करते रहेंगे | (३) सम्मिलत दलों की सरकार में दृढ़ता नहीं होती 
है | वह जल्दी-जल्दी बदलती है तथा उसके नीति में अनिश्चिता होती है। 
इससे राष्ट्र का अहित होता है। तथा प्रजा सांशक हो जाती है। उदाह- 
रणाथ फ्रांस की सरकार । प्रतिनिधि सिद्धान्त का यह अर्थ ही है कि अल्प 
संख्यक अपने विचारों का प्रचार करके अपने सिद्धान्तों के प्रति अधिक से 
अधिक नागरिकों की आकर्षित करने का प्रयत्न करे । शनेः शनेः अल्प 
संख्यक बहुसंख्यक बन जाँय। (४) अल्पसंख्यकों के मत प्रदर्शन के जितने 


७ । 


साधन प्रस्तुत हैं वे सब जख्लि हैं श्रोर उनमे धन का व्यय अधिक होता है। 
तथा इन विधियों में मत प्रदर्शन के लिए आसाधारण बुद्धि तथा शिक्षा की 
आवश्यकता होती है जो साधारण मताधिकारी में पायी नहीं जाती है । 

वहुसदस्यीय अथवा एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में एकमत प्रणाली 
के अनुसार बहुमत पाने वाले उम्मेदवार को घारा समा की सदस्यता प्राप्त 
होती है | अर्थात्‌ ऐसे निर्वाचन कछत्रों में अल्पसंख्यकों को धारा सभा में 
उचित स्थान प्राप्त नहीं हो सकता है। अल्पसंख्यक धारा सभा की सदस्यता 
से वेचित होने से उनके हितों की रक्षा योग्य रूप से नहीं हो सकती है। 
व्यवस्थापिका समा को पूर्ण रुपेण प्रतिनिधि समा बनाने के लिए आधुनिक 
काल में कई विधियों का प्रयोग किया गया है | उनका उल्लेख अब किया 
जायेगा | (१) कार्योत्मक प्रतिनिधित्व (२) सीमित मताधिकार (३) एकन्र- 
मताधिकार (४) बहुमताधिकार (५) लिस्ट प्रणाली (६) साम्मदायिक निवाचन 
प्रणाली (७) सुरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निवोचन प्रणाली । 

(१) कार्थाध्मक प्रतिनिधित्व:--अधिकांश देशों में प्रादेशिक प्रति- 
निधित्व का सिद्धान्त है। अ्रथीत्‌ प्रत्येक सदस्य किसी न किसी प्रदेश का 
प्रतिनिधित्व करता है, परूतु ये व्यक्ति किसी व्यापार, पेशा, अथवा 
उद्योग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं क्‍योंकि उनको इन विषयों का 
विशेष ज्ञान नहीं होता है । अर्थ तथा आर्थिक परिस्थिति महत्वपूर्ण विपय 
है, क्योंकि आर्थिक स्थिति का प्रमाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। आधु- 
निक युग की बदलती हुईं आर्थिक समस्याश्रों में सदेव सुधार की आव- 
श्यकता होती है। इस विचार धारा के अनुसार कुछ विद्वान विभिन्न 
आर्थिक समुदायों के पतिनिधित्व पर जोर दे रहे हैं | प्रत्येक देशों म॑ आशिक 
कौंसिलों के संगठन के लिए माँग पेश कर रहे हैं । इन कोसिलों का संगठन 
' इस प्रकार किया जावे | अलग-अलग पेशे, व्यापार तथा उद्योग अपने 
प्रतिनिधि कोंसिलों की सदस्यता के लिए निर्वाचन करें जिससे कि ये प्रति- 
निधि प्रादेशिक ग्रतिनिधित्र न करें परन्तु अपने पेशे, व्यापार तथा उद्योग 
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म॑ सुधार का मार्ग दिखावें। जब विभिन्न पेशे, व्यापार तथा उद्योग में काम 
करने वाले व्यक्ति प्रतिनिधि बन कर आयेंगे, तो उन्हें उस व्यापार, पेशे 
तथा उद्योग का विशेष रूप से ज्ञान होगा । ऐसे अजुभूति सम्पन्न व्यक्ति 
द्वारा किये गये आथिक सुधार, आशिक सुकाव ओर ऐसे व्यक्तियों द्वारा 
पास किये गये आर्थिक प्रस्ताव लाभप्रड होंगे । ऐसे अनुमृति सम्पन्न व्यक्ति 
द्वारा ही आधुनिक जीवन की जटिल आशिक समस्‍यायें सललझाई जा सकती 
हैं। विद्वानों का कथन है कि आर्थिक कोंसिल ही श्रार्थिक मामलो' में 
सरकार को परामश दे, ओर सरकार इस विपय म॑ उसकी योग्यता समझते 
हुये उसके परामशं को स्वीकार करे | जैसा ऊपर कहा जा खुका है। एक 
सब्स्यीय अथवा बहुसद्स्थवीय निर्वाचन प्रणाली म॑ जहाँ एकमत प्रणाली 
के अनुसार प्रतिनिघित्र होता है वहाँ केवल बहुसंख्यकों को दी धारा सभा 
की सदस्यता का अवसर प्राप्त होता है। और लघुसंख्यक्त इससे बंचित होते 
हैं। तात्पय यह है कि सरकार का ऐसा संगठन असंतोपजनक प्रतीत होता 
है। इस प्रणाली से अल्पसंख्यकों के हितो' की कुचलने का भी मय होता 
है | इस प्रणाली से ग्रार्थिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
की गईं है | 

(२ ) सीमित मताधिकार ( /9760 प४०४7॥9 ):-अल्प- 
संख्यकों को प्रतिनिधित्व देना ही इस विधि का मुख्य उद्द श्य है | इस विधि 
के अनुसार देश बड़े बड़े बहुमदस्थीय निर्वाचन ज्षेत्रों में बाँठा जाता है। 
क्षेत्रों का विभाजन इस प्रकार होता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कम से 
कम तीन सठस्य भेजे जाँवें | प्रत्येक मतदाता को सीमित मत देने का अधि 
कार है । यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र से तोन प्रतिनिधि चुनने हैं तो मतदाता 
को केवल दो मत प्रदान करने का अधिकार होगा, यदि ५ ग्रतिनिधि हैं तो 
मतदाता को ३ मत का अधिकार होगा ओर याद ६ हैं तो मतदाता को 
४ मत का अधिकार होगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र म॑ प्रत्येक व्यक्ति कितने 
मत प्रदान करे इसका निश्चय सरकार ही करती है। प्रत्येक मतदाता एक 
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उम्मेंदवार को एक ही मत प्रदान कर सकता है। फलस्वरूप बहुसंख्यक दल 
अपने सब मतों का प्रयोग नहीं कर सकता है। बहुसंख्यक दल कुछ सीमित 
स्थान ही अपने दल के लिये जीत सकता है। बाकी स्थान अल्पसंख्यकों 
को इसलिये मिल जाते हैं क्योंकि अल्पसंख्यक अपने सब मत अपने उम्मे- 
इ्ारों को ही दे देते हैं। इस प्रणाली के अनुसार अल्पसंख्यकों को कुछ 
स्थान प्राप्त करने की सम्भावना होती है | परन्तु अ्रल्पसंख्यक अवश्य जीतेंगे 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है| इसका परिणाम इस प्रकार 
होता है । 

तीन प्रतिनिधि निर्वाचक क्षेत्र ( 7%%९०७ (०70०४ 00॥86- 
पं०70ए ) में बहुसंख्यक दल दो सदस्य सेज पायेगा और अल्पसंख्यक 
दल एक ओर पाँच प्रतिनिधि-निर्वाचन ज्षोत्र में बहुसंख्यक दल तीन प्रति- 
निधि भेज पायेगा, और अल्पसंख्यक दल दो इत्यादि। इस प्रकार इस 
प्रणाली में अल्पसंख्यकों के मत सर्वथा व्यर्थ नहीं हो जाते हैं । 

इस प्रणाली के पक्त में इतना ही कहा जा सकता है कि इस प्रणाली 
में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिये कुछ गुंजाइश है | 

विपक्ष में:--( १ ) इस प्रणाल्री में बहुसंख्यकों को उनके अ्नुपान के 
अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता है ओर इससे मी काफी मत खराब 
होते हैं | राष्ट्र के छोटे छोटे दलों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है | यह 
विधि तभी सफल हो सकती है जत्र राजनीतिक दलों की संख्या कम हो | 

( २ ) बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यकों को सक्रिय रूप से प्रथक करना 
राष्ट्रीय एकता के लिये बाधक है । दोनों विरोधात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्सा- 
हना देना उनको स्थायी रूप देना राष्ट्र के लिये हानिकारक है | 

( ३ ) एकत्र सताधिकार ( एएणए४४४ए०७ ४०४४9 ):-- 
इस प्रणाली के अ्रतुतार भी अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की 
व्यवस्था की गई है। इसमें भी निर्वाचन क्षेत्र वहुसदस्यीय होना आवश्यक 
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है। प्रत्येक निवीचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि भेजे जाने चाहिये । 
इस प्रणाली मे प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत प्रदन करनेका अधिकार 
है। जितने प्रतिनिधि उस क्षेत्र से भेजे जायेंगे | यदि किसी क्षेत्र से चार 
प्रतिनिधि भेजे जायेंगे तो प्रत्येक मतदाता चार मत प्रदान करने का अधि- 
कारी होगा । इसमें प्रत्येक मताधिकारी को अधिकार है कि वह अपने चारों 
मत एक भी उम्मेंदबार को देकर अपने सब मत एक ही पर केन्द्रित करें | 
अथवा अपना एक मत अलग-अलग उसम्मेदवार को दे या अपनी इच्छा- 
नुसार किसी उम्मेंठवार पर दो या तीन या चार मत केन्द्रित करे इस कारण 
इसे एकत्रित मतविधि कहा जाता है | 


मत प्रदान इतने प्रकार से किया जा सकता है । 


उम्मेदवार मत प्रदन मत प्रदान मत प्रदान मृत प्रदान 
पहला प्रकार दूसरा प्रकार तीसरा प्रकार चौथा प्रकार 
तप ९ र्‌ रे 
ब्‌ १ हा 
स्‌ ५ १ 
द १ हे 
ह्य हु ह््न हु 


प्र्येक मतदाता को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रत्येक 
राजनीतिक क्षेत्र में जितने मत सरकार द्वारा प्रदान करना निश्चित 
किया गया है उससे अधिक मत प्रदान वह न करें। इस प्रणाली 
में लाभ यही है कि छोटे से छोटा श्रल्पसंख्यक दल कम से कम अपना 
एक़ प्रतिनिधि सेज सकता है, क्योंकि उस दल के समर्थक अपने सब 
मत एक ही उम्सेदवार को दे सकते हैं | उदाहरणार्थ यढि बहुसंख्यक ढलके 
२०९ समर्थक हैं ओर अल्पसंख्यक के 5५ समर्थक हैं। तथा इस निवी- 
चन ज्षेत्र से तीन व्यक्तियो' का निर्वाचन होना है, तो प्रत्येक मतदाता 
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को तीन मत प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। बहुसंख्यक दल के 
मतदाता अपने मत जितने उम्मेदवार खड़े होंगे उनमें बाँटगे अर्थात्‌ 
२०० वोर तान अथवा चार उम्मेदवारों म॑ बट जायेंगे। परन्तु अल्पसं- 
ख्यक अपने वोट एक ही व्यक्ति पर केन्द्रित करेंगे। जिससे उनका कम से 
कम्त एक उम्मेदवार सदस्य चुना जावे। अथीत्‌ अल्पसंख्यकों के उम्मेंद- 
वार को इस प्रकार मत मिल्लंगा ७५ ८ ३-८२२५ | इस विधि के अनुसार 
अल्पसंख्यकी' का कमसे कम एक व्यक्ति सदस्यता प्राप्त कर सकेगा । 

इस विधि का सर्वोत्तम गुण यह है कि अल्पसंख्यक दल कमसे कम 
अपना एक ग्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभा में भेजने में सफल हो सकता है। 
इस प्रकार अल्परसंख्यकी' क॑ मत वबाद हाने से बचते हैं । 

दोष--( १ ) अल्पसंख्यको' के उम्मेव्वार को आवश्यकता से अधिक 
मत ग्राप्त होते हैं क्योंकि अल्पसंख्यकों के समर्थक अपने सब मत एक ही 
उम्मेदबार पर केच्चित करते हैं। इससे अल्पसंख्यक के काफी मत व्यथ 
हो जाते हैं | ( २ ) इस विधिसे दलचन्दी को प्रोत्साहन मिलता है, तथा 
जनता में वहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक की भावना जाग्रत होती है जो 
देश के लिये हानिकारक है। (३ ) बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यको' को 
अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है। 

(४ ) बहुमताधिकार प्रणाल्ी:---इस विधि के अनुसार धन तथा 
बुद्धि को विशेष स्थान देने का प्रयत्न किया गया है। ग्जातंत्र राज्य में 
प्रत्येक नागरिक को एक मत प्रदान करने का अधिकार होता है। नागरिक 
चाहे बुद्धिमान हो, मू्ख हो, सुसंस्कृत हो चाहे अत्यधिक समाज सेवा करने 
वाला हो प्रत्येक को समान मताधिकार प्राप्त होता है। इसका अ्र्थ यही 
है कि प्रजातंत्र राज्य में विशेष गुण की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, 
. तथा गुणियो को राज्यशासन में अधिक स्थान देकर उनके विशेष गुणों 
. का उपयोग नहीं किया जाता है इसको ध्यान में रखते हुये बहुमताधिकार 
पद्धति में धनी, बुद्धिमान आदि विशिष्ट प्रतिमा के नागरिकों को एकसे 
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अधिक मत प्रदान का अधिकार दिया जाता है। विशिश्ट गुण तथा प्रतिमा 
वाले नागरिक को अधिक से अधिक तीन मत दिये जाते हैं तथा साधारण 
नागरिक को एक मत प्रदान करने का अधिकार दिया जाता है। परन्तु इस 
प्रणाली को प्रजातन्त्र के लिये अ्रनुपयुक्त मानकर इसका परित्याग किया 
गया है। 

( ५ ) एक परिवतंनीय मत विधि ( ज78]9 एफिशार्शण' 
0०]७ ४०४७ )--ऊपर वर्शित दो विधियाँ सोमित मताधिकार तथा एकत्र 
मताधिकार से अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व तो मिलता परन्तु प्रत्येक दल 
अपने अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्र प्राप्त नहीं करता है। इस कारण ये 
दोनों विधियाँ दोषपूर्ण हैं तथा पूर्ण रूप से संतोपजनक नहीं है | व्यव- 
स्थापिका सभा में पूण रूपसे राज्य के विभिन्न मतो' को ग्रतिबिम्बित करने के 
लिये अनुपातीय प्रतिनिधित्व प्रथा का आविष्कार किया गया है। इसके दो 
मुख्य रूप हैं तथा इसके सुख्य सिद्धान्त यह हैं--( १ ) निर्वाचन क्षेत्र 
बहुसदस्यीय होना चाहिये ( २ ) कुछ गणना के बाद तय किया जाता 
है कि प्रत्येक उम्मेटवार को सफल होने के लिये कम से कम मत मिलने 
चाहिये। गणना द्वारा इसकी संख्या निश्चित की जाती है इसे कोट? 
कहते हैं। (३) प्रत्येक मतदाता को एक मत देने का अ्रधिकार होता है। 
परन्तु मतपत्र पर वह अपना प्रथम मत उस उम्मेदवार को देता है जिसे 
वह चाहता है कि निर्वाचन में सफल हो जाय | उसके नाम के आगे वह १ 
लिखकर प्रथम पसंद प्रदशित करता है। यदि किसी स्थान से चार उम्मेदवार 
हों तो प्रत्येक नागरिक क्रमानुसार अपनी पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी 
पसंद मतपत्र पर प्रदिशत करता है | ( ४ ) इस विधि के अनुसार मतो' को 
बबोद होने से रोका जा सकता है । निर्वाचन लब्धि अ्रथवा उम्मेदवार को 
सफल होने के लिये निश्चित संख्या अथवा कोट के गणना की विधि:-- 

निर्वाचन क्षेत्र से जितने सदस्य चुने जाने चाहिये उससे, ओर जितने 
मत डाले गये हैं उसफो माग दिया जाता है। मान लीजिये किसी क्दोचन् 
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में ५०० मत डाले गये हैं ओर ५ सदस्य इस छोत्र से निर्वाचित होने हैं 

अर्थात्‌ ( डाले गये मत ४०० - चुने जाने वाले सदस्य १८१०० ) अर्थात्‌ 

भाज्यपल १०० है। १०० को निर्वाचन लब्धि अथवा #6050ने 

0००/७ कहते हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक उम्मेदवार को सदस्यता प्राप्त करने के 

लिये कम से कम १०० मत ग्राप्त होने चाहिये | 

मान लीजिये किसी निर्वाचन क्षेत्र से तीन व्यक्ति चुने जाने चाहिये 

ओर उस कोन भें उम्मेदवारों को इस प्रकार मत प्राप्त हें | क खगघ 
प्रथम गणना में निम्नलिखित मत प्राप्त हुये । 

कर... ख ग घ 
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प्रथम उम्मेदवार 'कः विजयी घोषित कर ठिया जाता है और उसके ५० 
(लब्धि से अधिक) मत इस प्रकार से ख, ग और घ के प्रथम गणना में जोड़े 
हैं ख को १० मत, ग को २० मत तथा घ्र को २० मत | इस क्रमानुसार 
ख तथा घ की निर्वाचन लब्धि अर्थात्‌ १०० मत पूरे हो जाते हैं ओर वे 
भी निर्वाचित घोषित किये जाते हैं। जिन उम्मीव्वारों' को प्रथम गणना 
में कम मत प्राप्त हैं उनके मत ओरों में जोड़ कर लब्धि को पूरा करने का 
प्रय्ष किया जाता है। जैसे ड॒ के २० मत भी जोड़ कर घ॒ की लब्धि पूरी 
करने का प्रयास किया जाता है। परन्तु घ की लब्धि पूरी नहीं हो पाती है। 
यह क्रम तब तक चलता है जब तक सब प्रतिनिधि चुन नहीं लिये जाते हैं 
जितने किसी क्षत्र से सरफार द्वारा निर्धारित किये गये हों | 

इस प्रणाली को हेझर ( #87७ ) प्रणाली भी कहते हैं क्योंकि 
इसका आविष्कार एक अंग्रेज जिसका नाम हेश्वर था उसने किया था| इसे 








ओर उनका विभाजन 


रुक 


परिवर्तनीय ( +७7४०'ा06 ) इसलिये कहा जाता है कि इस 
प्रणाली में एक से अ्रधिक मत दूसरे को परिवर्तित कर दिये जाते हैं । 

पक परिवत॑नीय मत प्रणाली के शुणशः--( १ ) इस प्रणाली में 
सर्वप्रम लाम यही है कि इसमें कोई मत व्यर्थ नहीं जाते और प्रत्येक दल 
को राष्ट्र मं श्रनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। ( २) इस 
प्रणाली से अल्पसंख्यको' को भी व्यवस्थापिका समा में प्रतिनिधित्व प्राप्त 
होता है। ( ३ ) यह पद्धति न्यायोचित तथा अ्रधिक उपयोगी है ( ४ ) 
कुछ विद्वानों का कथन है कि यह पद्धति पूर्ण रूपसे प्रजातंत्राम्मक है। 
इस प्रणाली में राजनीतिक दलो' की दलबंदी बहुत घट जाती है और मत 
दाताओ' को खतंत्रतापू क मत प्रदान करने की शक्ति बड़ जाती है । 

दोष:--( १ ) यह पद्धति बहुत ही जटिल है। साधारण अशिक्षित 
मतदाता के लिये इसका प्रयोग करना कठिन है। साधारण मतदाता के 
लिये पहली पसंठ, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद इव्यादि गम्भीरतापूर्वक तथा 
विचारपूर्वक चुनना सवंथा असम्भव है। साधारण अशिक्षित व्यक्तियों 
को दस-पन्दह व्यक्तियों से से इस प्रकार डुनना सुगम नहीं हैं। 
परिणाम यही होगा कि अधिकांश मतदाता प्रथम पसंद तो ठीक-टीक लगा 
लेगे परन्तु अन्य पसंद में या तो निशान लगावेंगे ही नहीं और यदि लगाव 
भी तो समभझ-बृककर नहीं। तात्यय यही कि ऐसा होने से इसकी 
विशेषता नष्ट हो जायेगी ओर इसका मुख्य उद्देश्य असफल हो जायेगा । 
( २ ) यह प्रणाली अल्पसंख्यकों के संगठन को प्रोत्साहित करती हैं | 
यदि धारा समा में अनेक अल्पसंख्यक दल के प्रतिनिधि आ जाँय तो स्थायी 
सरकारें बनना कठिन हो जाय | ( ३ ) यह प्रणाली बढ़े विशाल तथा 
प्रत्यक्ष निवीचन क्षेत्रों के लिए. उपयुक्त नहीं है । 


(६ ) सूची विधि अथबा क्िम्ट प्रणाली :--इस प्रणाली में 
देश बड़े बड़े निवाचन ज्षेत्रों में विभाजित किया जाता है | कभी-कभी पूरा 
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देश ही निर्वाचन क्षंत्र मान लिया जाता है। इस प्रथा में निर्वाचन 
अलग-अलग उम्मेदवारों का नहीं होता है। परन्तु प्रत्येक राजनीतिक दल 
अपने उम्मेदवारों की सी तेय्यार करते हैं। सूची में उतने ही उम्मेदवारो' 
की संख्या होती है जितने प्रतिनिधि-व्यवस्थापिका समा के लिए. आवश्यक 
हैं | सूची मे उम्मेदवारो' की संख्या न अधिक होनी चाहिये और न कम । 
मतदाता सूचियो' के लिए मत प्रदान करने के व्यक्तियो' के लिए नहीं । 
अर्थात्‌ व्यवस्थापिका समा के लिए उम्मेदवार दलबन्दी के अनुसार खड़े 
होते हैं व्यक्तिगत विशेषता के अनुसार नहीं। सूची बनाने का भी एक 
विशेष क्रम होता है। सूची में सबसे उत्तम तथा श्रेष्ठ उम्मेदवार का नाम 
पहले फिर दुग्यम उम्मेदवार का इत्यादि। श्रर्थात्‌ सूची में श्रेष्ता तथा 
उत्तमता के क्रमानुसार उम्मेदवारो' के नाम छापे जाते हैं। चुनाव के 
ग्रंत म॑ सव मत गिन लिए जाते हैं। मान लीजिये किसी देश के सब राज- 
नीतिक दलो' की सम्मिलित मत गणना ५००० है। म्ञान लीजिये किसी 
देश में तीन राजनीतिक दल हैं, अ, ब, स और उनको इस प्रकार से मत 
प्राप्त हुए हैं श्र) को २४००, 'ब? को २००० तथा 'सः को ५०० | सर- 
कार द्वारा एक ऐसी संख्या निश्चित की जाती है जिसको पाने से एक सदस्य 
भेजा जा सकता है। इस संख्या से विभिन्न दलों द्वारा प्राप्त मतों को विभा- 
जित कर लिया जाता है। जो भाज्यफल निकलता है उतना ही प्रत्येक दल का 
प्रतिनिधित्व होता है | मान लीजिये निश्चित संख्या जिसपर एक प्रतिनिधि 
भेजा जा सकता है, ५० है। अर्थात्‌ अ दल के 6 २४००-४० )-५४० 
प्रतिनिधि व दल के ( २०००-४० )-४० प्रतिनिधि तथा 'सः दल के 
( ५०० -- ५० )-१० प्रतिनिधि व्यवस्थापिका समा में भेजे जाँयेगें। प्रत्येक 
दल की सूची में से क्रमानुसार उतने ही प्रतिनिधि छांट लिये जाते हैं | 
अर्थात्‌ प्रत्येक दल के अनुमान के अनुसार प्रतिनिधि निर्वाचित होकर धारा- 
सभा मे पहुँच जाते हैं । 


लिस्ट प्रणाल्नी अथवा सूची विधि के गुशः--यह प्रथा बहुत 
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ही सरल है । राजनीतिक दलों को अनपान के अनुसार व्यवस्थापिका सभा 
में स्थान मिलता है। यह प्रथा राजनीतिक दल्लों को देती है। 


दोषः-- प्रतिनिधि निवाचन क्षेत्र के प्रति अथवा देश के प्रति अपने 
आपको उत्तरदायी नहीं समभते हैं वे पूर्ण रीति से राजनीतिक दल के ' 
प्रति उत्तरदायी होते हैं | सुसंगठित, बलवान राजनीतिक दल सब स्थानों को 
देखने मे सफल हो जाता है | प्रतिनिधि तथा मतदाताओ्रों में कोई प्रत्यक्ष 
अथवा परस्पर सम्बन्ध नहीं होता है। 


(७ ) साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली केवल हिन्दुस्तान 
म॑ प्रचलित थी । १९४७ से पहले निर्वाचन साम्प्रवायिक अथवा धामिक 
ग्राधार पर था । इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक घर्मावलम्बी के स्थान 
निर्धारित किये जाते थे । मतप्रदान के अवसर पर मतदाता अपने धर्म के 
उम्मेटवार को ही मत प्रदान कर सकता था। उदाहरणार्थ हिन्द मतदाता 
हिन्दू उम्मेवारों को ही मतप्रदान कर सकता था, तथा मुसलमान मत- 
दाता मुसलमान उम्मेदवार को ही | इस प्रणाली का मुख्य सिद्धान्त था 
'भेद ओर शासन? | इस प्रणाली के कारण हिन्दू तथा मुसलमानों में 
भेद-भाव की भावना की उत्पत्ति हुईं। यह प्रणाली राष्ट्रीय एकता के 
लिये वाघक हुईं अर्थात्‌ पाकिस्तान के बीजारोपण का मूल कारण यही 
प्रणाली थी। 

साम्प्रदायिक निर्वाचन अथवा प्रथक निर्वाचन के गुण : 
इस प्रणाली का गुण यही है कि अल्पसंख्यकों को धारा सभा में प्रतिनिधित्व 
प्राप्त करने का पूर अवसर मिलता है | इस कारण वे निश्चित तथा 
निःशंक हो जाते हैं | 

दोष :--( १ ) इसका प्रथम दोष यही है कि यह प्रणाली देश को 
साम्प्रदायिक निर्वाचन विभागों में बाँठती है। इससे राजनीतिक दल राष्ट्रीय 
सिद्धान्तों पर संगठित होने के बजाय साम्प्रदायिक सिद्धान्तों पर बनने लगते 
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हैं| क्रमशः जनता के मनोवृत्तियों का भी भुकाव उसी ओर होने लगता 
है। देश के छोटे-छोटे दल तथा सम्प्रदाय भी प्रथक निर्वाचन की माँग 
पेश करने लगते हैं | ( २ ) यह प्रणाली विभिन्न साम्प्रदायों के बीच का 
सहयोग, प्रेम तथा सहानुभूति की भावना को मिटती है । ( ३ ) जनता 
के उदार हृदय तथा विशाल दृश्कोण रखने वाले नेताओं को भी साम्प्र- 
दाथिक दृष्टिकोश से सोचना पढ़ता है। जनता में धार्मिक असहिष्णुता 
तथा धार्मिक कट्टरता की भावना का उठय होता है । निवाचन के समय 
साम्प्रदायिक नेता कूटी अफवाह उड़ा कर साम्प्रदायिक भावना को प्रज्व- 
लित करते हैं | यही साम्मदायिक कऋगड़े का मूल है। इस प्रकार प्रथक 
निवीचन से राष्ट्रीय दश्कोण का लोप होता जाता है तथा साम्पद्धय्रिक 
दृष्टिकोश की बृद्धि होती जाती है। इस प्रकार संपूर्ण देश में साम्प्रदायिकता 
का विप फेलता है | (४) यह प्रथा राष्ट्रीयता तथा प्रजातंत्र भावना की“बिरोधी 
है। (५ ) यह प्रथा राष्ट्र को प्रथक वर्गों मं विभाजित करती है तथा सच्ची 
नागरिकता का अवरोध करती है। क्योंकि राजनीतिक सिद्धातों के आधार 
पर राजनीतिक दलो का संगठन इस प्रथा में असम्भव हो जाता है | 

प्रथक निर्वाचन प्रणालो इसी विश्वास पर प्रारंभ की जाती है कि इससे 
अल्पसंख्यक दलों की रक्षा हो। वास्तव में अल्पसंख्यकों की रक्षा दूसरे 
सम्प्रदाय की सदमावना, विश्वास, प्रेम तथा सहयोग पर ही निभर है। 

(८ ) सुरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निवाचन प्रणाल्री:-- 
हिन्दुस्तान की सर्वप्रथम समस्या थी साम्प्रदायिकता | इसी साम्प्रदायिक विप 
के कारण हिन्दुस्तान एक राष्ट्र बनने में असफल रहा। धारा समा में 
विभिन्न साम्प्रदायों के स्थान सुरक्षित रखते हुये राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित 
करना यहीं इस प्रणाली का मूल सिद्धान्त है। प्रथक निर्वाचन के विनाश- 
कारी प्रभाव को पूलतः नष्ट करने के लिये इस प्रणाल्ली का आविष्कार 
हुआ । यह इस प्रकार से कार्यान्वित की जाती है--धारा सभा में प्रत्येक 
अल्पसंख्यक के उनके अनुपात के अनुसार स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं । 
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यदि हिन्दुस्तान म॑ मुसलमानों की संख्या ३०: है तो धारा सभा में उनके 
२०८ स्थान सुरक्षित खखे जाते हैं। परन्तु प्रत्येक दल हिन्दू , मुसलमान, 
सिख इत्याठि संयुक्त निर्वाचन द्वारा ही घारा सभा की सदस्यता प्राप्त कर 
सकता है | प्रत्येक उम्मेदवार को ( चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय का हो ) 
निर्वाचित होने के लिये सभी सम्प्रदायों के मतों की आवश्यकता होती है । 
उसके बिना वह निर्वाचित हो ही नहीं सकता | उठाहरणाथ एक मुसलमान 
उम्मेदवार को निर्वाचित होने के लिये हिन्दू, सिख, मुसलमान इत्यादि 
निर्वाचन ज्षेत्र के सभी मतद्ाताश्रों के मतों की आवश्यकता होती है | 
चुनाव के अन्त में अनुपात के अनुसार प्रत्येक अल्पसंख्यक दल के अधिक 
मतप्राप्त व्यक्तियों को क्रमानुसार निर्वाचित घोषित कर विया जाता है| यदि 
मुसलमानों के ४० स्थान हैं तो क्रमानुसार पहले ४० मुसलमान जिन्हें 
ग्रधिक मत प्राप्त हैं निर्वाचित घोषित कर विये जाते हैं । 

सुरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन से ल्ाभः--इस प्रणाली 
से लाभ यही है कि लघुसंख्यकों को बहुसंख्यकों के द्वारा पराजित होने का 
भय नहीं रहता है । तथा अल्पसंख्यकों को सदस्यता से वंचित होने का भय 
भी नहीं रहता है| साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को उनके अनुपात के अनु- 
सार प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इससे अल्पसंख्यक निःशंक हो जाते 
हैं। लघुसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों ही दलों को निर्वाचित होने के 
लिये एक दूसरे के द्वार पर मत प्राप्त करने के लिये जाना पड़ता है। 
इससे विभिन्न दल तथा विभिन्न सम्प्रदाय के व्यक्तियों को एक दूसरे 
के प्रति सदभावना तथा सहयोग की भावना का उदय होता है। यही 
भावना राष्ट्रीय एकता का बीजारोपण करती है। राष्ट्रीय एकता अथवा 
सुस्वस्थ राष्ट्रीय संगठन का गुरूमन्त्र प्रथकता नहीं परन्तु एकता ही 
है। यह प्रथा देश के साम्प्रदायिक भशड़ों का अन्त करती है. क्योंकि 
प्रत्येक व्यक्ति निर्वाचित होने के लिये एक दूसरे पर अवलम्बित 
होता है | लघुसंख्यकों को पर्यीत्त अथवा अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व 


श्पर 


प्रात होने के कारण लघुसंख्यकों को उनकी भाषा, संस्कृति, धर्म अथवा 
उनके विशेष गुणों को बहुसंख्यकों द्वारा कुचलने अथवा नश्-भ्रष्ट होने 
का डर नहीं रहता है | यह प्रथा सरल है तथा अल्पसंख्यक के 
प्रतिनिधित्व के लिये अच्छी प्रथा है। इस निर्वाचन प्रणाली द्वारा राष्ट्र 
सुसंगठित तथा मजबूत हो सकता है, क्योंकि इस प्रणाली की बुनियाद 
परस्पर प्रेम, सहयोग तथा सहानुभूति है | यह भावना नागरिक को सच्चा 
नागरिक बनने में तथा राष्ट्र की एकता तथा संगठन को मजबूत बनाने में 
सहायक है। 


अच्छे निर्वोचन विधि के गुण :--( १ ) मतदाता का मत गुप्त 
रीति से दिया जावे जिससे किसी को न मालूम हो कि मतदाता ने किसको 
मत प्रदान किया | इससे मतदाता अपना मत खतंत्र रूप से दे सकेगा 
तथा कोई अन्य व्यक्ति उस पर दबाव नहीं डाल सकेगा | 

(२ ) अल्पसंख्यकों को अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त होना 
चाहिये, जिससे केवल बहुसंख्यक दल अपनी संख्या के कारण चुनाव में 
पूर्ण विजयी होकर अल्पसंख्यकों को हानि न पहुँचा सके । 

( ३ ) निर्वाचकों तथा प्रतिनिधियों मं प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना चाहिये। 
जिससे प्रतिनिधि मतदताश्रों के विचारों को समझ करके अपने क्षेत्र का 
यथाथ प्रतिनिधित्व कर सके | इस कारण श्रप्रत्यज्ष निर्वाचन विधि हानि- 
कारक है | 


( ४ ) किसी वर्ग विशेष को सरकार के कार्य में प्रावल्य प्राप्त नहीं 
होना चाहिये | इसलिए बहुमत प्रणाली का प्रयोग नहीं होना चाहिये । 

(४ ) मतदाताओं में सरकार के प्रति अपनत्व तथा दाश्स्ि की 
भावना रहनी चाहिये। मतदाताओं को यह विश्वास होना चाहिये कि 
यदि व्यवस्थापिका सभा उनके इच्छाओं का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व नहीं 
'करती है तो उसे बदल सकते हैं तथा उस पर प्रभाव डाल सकते हैं | 


श्परे 


(६ ) दो चुनावों के बीच सरकार को मतदाताओं के विचारों का 
पता लगाते रहना चाहिये | इंगलेंड तथा अमेरिका में इसका साधन उप- 
चुनाव है। 

( ७) देश के निर्वाचन में धर्म तथा साम्प्रदायिकता का आधार 
नहीं होना चाहिये | यह देश में विद्वष्न तथा मंगड़े फैला देता है। 

( ८ ) पागल, अपराधियों इत्यादि को छोड़कर वयस्कमताधिकार की 
प्रथा होनी चाहिय | ऐसी सरकार ही जनता का प्रतिनिधिज्व कर सकेगी । 
यही प्रथा सच्ची प्रजातन्त्र राज्य की नींव डाल सकेगी। प्रत्येक राष्ट्र का 
ध्येय वस्थक मताधिकार होना चाहिये। देश की परिस्थिति के अनुसार इसे 
धीरे-धीरे प्रचलित करना चाहिये । 


अध्याय १*५ 
राजनैतिक दल 


राजनीतिक जीवन में राजनैतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान है। राज- 
नेतिक दलों के अध्ययन के बिना प्रजातन्त्र राज्य के संगठन को समझना ही 
कठिन है। प्रत्येक देश में राजनैतिक दल पाये जाते हैं। साधारणतया 
देशों में दो या तीन राजनेतिक दल्ल पाये जाते हैं। परन्तु कुछ देशों में 
जैसे फ्रांस में इनकी संख्या बहुत अधिक है। साधारण बोल चाल की 
भाषा से व्यक्तियों के किसी समूह को जो समान उद्देश्य के प्राप्ति के लिये 
काम करता हो उसे दल कहते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक समाज में कई 
प्रकार के इल होते हैं जो भिन्न-भिन्न उद्देश्य की पूर्ति के लिये संगठित किये 
जाते हैं। जैसे धार्मिक उन्नति के लिये, कला साहित्य की उन्नत के लिये, 
बहु विवाह रोकने के लिये, अस्प्रृश्यता दूर करने के लिये इत्यादि अनेक 
प्रकार के दल बनाये जाते हैं। उसी प्रकार राजनैतिक दल उस समूह को 
कहते हैं जिनका समान राजनैतिक उद्द श्य हो । उन उद्द श्यों की प्राप्ति के 
लिये ये देश में अपने विचारों का प्रचार करते हैं| तथा देश की सरकार 
को अपने विचारों के अनुसार चलाना चाहते हैं। राजनैतिक दलों का 
उद्द श्य राष्ट्रहित होता है स्वार्थ साधन नहीं | 


राजनेतिक दलों को परिभाषाः--( १ ) व्यक्तियों का वह सुध् 
गठित समूह जो कुछ विशिष्ठ राजनैतिक व आर्थिक सिद्धान्तों पर विश्वास 
करता है श्लोर निवाचन में बहुसंख्या में सफल होकर सरकार का निर्माण 
करता है। और अपने सिद्धान्तों को तथा नीति को राज्यशासन में प्रयोग 
' छरने का प्रयत्न करता है | 


श्पर 


(२ ) बार्क राजनैतिक दक्षो! की परिमापा करते हुये लिखते हैं 
“मनुष्यो' का एक समूह जो किसी विशेष सिद्धान्ती' के अनुसार अपने 
संयुक्त-अ्रम से राष्ट्रीय हितों की उन्नति करना चाहता है ॥ 


(३ ) मिनरो लिखते है “मनुष्यों का वह विशिष्ट समूह जो सार्वजनिक 
समस्याओं पर एक मत हो |? इन सब परिभापाओं से निःकर्प यह निक- 
लता है कि राजनेतिक दल ( १ ) जनता का सुसंगठित तथा अनुशासन- 
पूर्ण संगठन है | ( २ ) किसी एक राजनेतिक अथवा आर्थिक सिद्धान्त पर 
विश्वास करता है | तथा राजनेतिक इकाई की तरह काम करता है | (३) 
वैध तथा शान्तिपूर्ण उपायों से जनता का बहुमत अपने पतक्त में करके देश की 
सरकार पर अपना अधिकार करने की इच्छा रखता है तथा उसके लिये 
प्रयत्नशील होता है। 


व्यवहारिक रूप से प्रत्येक राजनैतिक ढल अपने कार्यक्रम तथा नीति 
ओर सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने में पूर्णतवा सफल नहीं होता है । परन्तु 
प्रत्येक राजनतिक दल अपना लक्ष्य निर्धारित करता है।यह बात मी 
ध्यान में रखने योग्य है कि कर्भा-कभी परिस्थिति के अनुसार राजनेतिक 
दलों को अपने कार्यक्रम म॑ परिवर्तन भी करना पड़ता हे। उठाहरणार्थ 
राज्य पर यदि एकाएक थआर्थिक संकट आ जाता है तो बहुमत प्राप्त राज- 
नैतिक दल को अपना कार्यक्रम इस नई परीस्थिति के अनुकूल बदलना 
पड़ता है | ऐसा करने से ही सरकार जनता की सेवा ठीक प्रकार से कर 
सकती है । इसके अलावा राजनेतिक समस्‍यायें इतनी जस्लि होती जा रही 
हैं कि राजनैतिक दलों का अनुशासन बहुत कठोर तथा सुसंगठित होता जा 
रहा है | इसके बिना कार्य साधन अस्मव सा प्रतीत होता है। राजनैतिक 
दलों का कार्य निर्वाचन के समय अत्यधिक हो जाता है | परन्तु वह उसी 
समय के लिये सीमित नहीं होता है । राजनैतिक दल वर्ष भर अपने 
सिद्धान्तों का प्रचार करके जनता को उनसे परिचित कराता रहता है। 


२८६ 


इसलिये प्रत्येक राजनैतिक ढलों की शाखायेँं जिला, शहर, 
प्रात्त और राष्ट्र में फेली हुई होती हैं, ओर प्रत्येक स्थान में 
प्रत्येक दल विजय प्राप्ति के लिये प्रवत्नशील होता है| निर्वाचन के बाद 
बहुमत प्राप्त दल अपनी सरकार की स्थापना करता है ओर मतदाताश्रों 
से की हुई प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का भग्सक प्रयज्ञ करता है। निर्वाचन 
पद्धति के प्रस्थापना के बाद तथा धारा सभाश्रों के जल्ह निवोचनन के कारण 
राजनेतिक दलों की आवश्यकता तथा शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है | साथ ही 
राजनेतिकदल जनमत जानने का बहुत ही सुलम साधन है। इस प्रकार 
राजनेतिक दलों का प्रमाव प्रत्यक्ष तथा अपग्रत्यज्ञ रूप से जाँचा जा सकता 
है | साधारणतया राजनैतिक दल के नेतागण अपने दलों की नीति तथा 
कायक्रम निर्धारित करते हैँ। ये प्रमावशाली व्यक्ति निर्वाच्नन में सफल 
होकर सरकार के सदस्य बन जाते हैं। समभात्मक सरकार की रुढ़ि यही है 
कि राजनैतिक दल का नेता ही राष्ट्र का नेता अथवा प्रधान मंत्री बनता 
है | इससे राजनेतिकदल एवं सरकार की नीति में भेद नहीं होता है और 
राज्यकायय भी सुगमता से चलता है। राजनेतिक दलों की रचना स्थायी दंग 
पर की जाती है। अधिकांश राजनैतिक ढलों के पास स्वतः का स्थायी कोष 
भी मौजूद रहता है | साथ ही साथ निर्वाचन लड़ने के तथा प्रचार करने के 
अनेकों साधन भी इनके पास मौजूद रहते हैं| कुछ देशों में राज्नैतिक दलों 
का विधान पत्र भी होता है। जैसे इग्लेंड की लेबर पार्टी । 

अन्त में इतना कहना पर्याप्त होगा कि आजकल राजनैतिक दल केवल 
राजनैतिक समस्याश्रों के आधार पर भी संगठित नहीं होता है परन्तु इस 
युग में वे श्राथिक तथा सामाजिक समस्याश्रों का भी प्रतिपादन करते हैं । 
आधुनिक युग में यह स्पष्ट है कि जीवन सामाजिक, आर्थिक तथा राज- 
नैतिक विभागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। सामाजिक जीवन के 
प्रत्येक पहल्लू की क्रिया एवं प्रतिक्रिया आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन पर 
प्रभाव डालती हैं | उसी प्रकार आर्थिक जीवन का प्रभाव सामाजिक तथा 


एप 


राजनैतिक जीवन पर होता है। तापय यह है कि जीवन एक इकाई है ओर 
ये विभिन्न विभाग उसके अंग है। इस कारण आधुनिक राजनैतिक 
दलों के सिद्धान्त, कार्यक्रम तथा नाति, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक 
परिस्थिति को मध्यान्तर सतत हुए बनती हैं । 


इसके अलावा आधुनिक युग में राजनतिक दल ही चुनाव लड़ते हैं 
योग्य प्रतिनिधियो' का निर्वाचन करते हैं, मन्त्रमण्डल बनाते हैँ अ्रथवा 
विरोधी दल का संगठन करते हैं। अथीत्‌ निर्वाचन में बहुमत प्राप्त करने 
पर राजनैतिक दल सरकार बनाता है और धारा सभा में लघुमत प्राप्त दल 
विरोधी दल का निर्माण करके सरकार के कार्यों की आलोचना करके सर- 
कार की स्वेच्छाचारिता में रोक टोक लगता है। आधुनिक राजनैतिक दलों 
के पास प्रचार की प्रचुर सामग्री माजूद है प्रचार के समम्त साधनों को 
अपनाकर अर्थात्‌ पत्रों व्याख्यानों, समाओं तथा प्रठ्शनों द्वारा अपने उम्मेंद 
बारों को निर्वाचन में सफल बनाने के लिए प्रयतनशील होते हँ। कभी २ 
मतदाताओं को निवाच्न स्थल तक ले जाना तथा उम्मेदवारों के लिए 
मत संग्रह करने का काम भी राजनेतिक ठल करते हैं। 


राजनैतिक गुटः--ये राजनेसिक दलों से प्रथक होते हैं । राजनैतिक 
दल देश प्रेम की मावना से प्रज्वलित होता है। राष्ट्र के सम्पूर्ण हित को 
ध्यान में रखते हुए इनके सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं | राजनैतिक गुट 
खा हित अथवा निज की शक्ति अथवा हुकूमत में वृद्धि करने की गरज 
से बनते हैं। अर्थात्‌ राजनेतिक दल के समान इसके सुरम्य 
सार्वजनिक नीति अथवा राष्ट्रीय हित का लेश मात्र भी नहीं 
होता है । राजनीतिक गुट का संगठन ढीला होता है । अर्थात्‌ राजनैतिक 
दल व राजनैतिक गुट एक दूसरे से बिलकुल प्रथक हैं| राजनीतिक गुः 
अपने उद्द श्यों की पूर्ति बल्ल प्रयोग अथवा लड़ाई दंगे द्वारा करते हैं। 
तथा राजनैतिक दल शान्तिमय अथवा वैध उपायों द्वारा सरकार में 


ध्ट्ट 


परिवर्तन करता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति भी इन्हीं उपायों द्वारा 
करता है। 


सम्मिलित राजनैतिक सरकार :--जब धारा समा में कोई एक ढल 
को पूर्ण बहुमत प्रदान नहीं होता है तब दो दल सममोता करके धारा सभा 
में बहुमत प्राप्त करके सरकार की स्थापना करते हैं ऐसी सरकार को सम्मि- 
लित सरकार कहते हैं | 


राजनेतिक दल्नों के निर्माण के आधार :--प्रत्येक राज्य में समय 
और परिस्थिति के अनुसार राजनैतिक तथा आर्थिक समस्याएँ सदेव विद्यमान 
रहती हैं | प्रत्येक विषय पर कतिपय दृष्टिकोण होते हैं, तथा भिन्न-भिन्न वर्ग 
इन समस्याओं को सुलझाने का विभिन्न उपाय सोचता है। इन विभिन्न 
दृष्टिकोण के समथक कुछ प्रभावशाली एवं विद्वान व्यक्ति होते हैं। ये 
व्यक्ति अपने-अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। उन विचारों वे प्रभावित 
होकर कुछ व्यक्ति कुछु उन विचारों को ग्रहण करते हैं। क्रमशः अपने 
बिचारों का प्रचार करने के लिए वे संगठन बनाते हैं। राजनैतिक दल 
का संगठन करके ही एक सी राय रखने वाले व्यक्ति क्रियाशील हो सकते 
हैं। राजनेतिक दल के प्रवर्तक तथा सबल समर्थक उस दल्ल के नेता बन 
जाते हैं। धीरे-धीरे अधिकाधिक व्यक्ति उस विचार धारा से सहमत 
होकर दल को मजबूत बनाते हैं। प्रचार द्वारा तथा आकर्षक राज- 
नैतिक कार्यक्रम द्वारा राजनेतिक दल अपमे मतदाताओं की संख्या बद्मता 
है। संगठन दी से राजनीति दलों की शक्ति बहती है, तथा नेताश्रों के 
ध्याग व्यक्तित्व तथा राजनैतिक कार्य कुशलता के अनुसार ही दलों का प्रभाव 
बढ़ता अथवा घरता है| राजनीतिक दलों के उद्देश्य तथा समर्थक समयानुसार 
बदलते मी हैं। कमी-की कुछ व्यक्ति दल का अनुशासन न मानने के 
लिए दल से निकाले भी जाते हैं। राजनैतिक दल सरकार के अन्तर्गत एक 
बहुत ही प्रभावशाली संस्था है | 


श्र 


राज्नेतिक दल निम्नलिखित आधार पर अ्रथवा सिद्धान्त पर संगठित 
किये जाते हैं । 

( १ ) स्वभाव की भिन्नता अथवा मनोवैज्ञानिक आधार:-- 
शिक्षा-दीक्षा, वंशपरम्पपा तथा कुटुम्ब का वातावरण सामाजिक 
तथा आशिक स्थिति ही मनुष्यों के विचारों को ढालने के प्रसुख 
कारण हैं। इस ए४भूमि के कारण ही मनुष्यों म॑ं स्वभाव की विभिन्नता दृश्टि- 
गोचर होती है। इन्हीं मनोवैज्ञानिक आधारों को लेकर मनुष्यों को चार 
प्रमुख विभागों में बाँठा जा सकता है। इंगलेड म॑ मनोवेज्ञानिक आधार 
पर बने हुये ढल पाये जाते हैं। सब प्रथम तो प्रतिक्रियावार्ग होते हैं । 
जो पुरातन सनातनी अथवा प्राचीन व्यवस्था के पक्तपाती होते हैँ और 
उसी व्यवस्था को आदर्श मान कर उसको पुनः प्रस्थापित करने ही मे देश 
का कल्याण सममभते हैं। दूसरे वर्ग के व्यक्ति अनुदाखा्दी कहलाते हैं। 
इस विचार धारा के व्यक्ति समाज की रचना में कोई रहोवदल नहीं चाहते 
हैं | इन मनोद्ृत्ति का मुख्य कारण यही है कि इस श्रेणी के व्यक्तियों के 
पास वतमान व्यवस्था में मुख के समी साधन मोजूद हैं | वे संतुश् ओर 
सम्पन्न हैं। इस कारण इस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए समाज स्वना में 
परिवतन वाड्छुनीय नहीं है। साधारणतया घनिक तथा सम्पन्न व्यक्तियों 
में ऐसी मनोवृत्ति पायी जाती है। तीसरे वर्ग के व्यक्ति उदाखादी कहलाते 
हैं। इस श्रेणी के व्यक्ति समान रचना में शनेः शनेः परिवर्तन लाना चाहते 
हैं, जिससे देश मे विप्लव अथवा अ्व्यवस्था न हो। इस वर्ग के व्यक्ति 
वतमान समाज के दुगु्ों को तथा कमियों को समझते हैं। ओर उनमें 
सुधार ओर परिवर्तन चाहते हैं। साधारणतया इस श्रेणी में मध्य का के 
लोग होते हैं जिनकी वतंमान स्थिति अच्छी होती है| प्रत्येक देश में 
इस वर्ग की संख्या बहुत अधिक होती है। और यही वग देश का संस्कृति 
व सम्यता की रक्ना करता है। और उसकी परम्परा को चालू रखता है। 
साधारणतया यह वर्ग शिक्षित एवं विचारशील होता है। ज्ञणिक उत्तेजना 
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से भाववश अथवा उतावला नहीं होता है। चोथे वर्ग के वे व्यक्ति हैं जो 
वतमान समाज को नश्ट-श्रष्ट करके नूतन समाज रखना के पक्तपाती हैं। 
इस वर्ग के व्यक्तियों को क्रान्तिकारी, उग्रवादी अथवा रेडिकल कहते हैं। 
ऐसे व्यक्ति वर्तमान व्यवस्था से पूर्णतया अरसंत॒ष्ट होते हैं। समाज रचना 
में शीघ्रातिशीघ्र परिवतन चाहते हैँ। ऐसे व्यक्ति समाज स्वना में परिवर्तन 
करने के लिए विप्लव अ्रथवा क्रान्ति के पत्तपाती होते हैं । अंग्रेजी में प्रति- 
क्रियावादी एवं अनुदाखादियों को दक्षिण पक्ष, उदारवादियों को मध्यमपत्त, 
तथा उम्र अथवा क्रान्तिवादियों को वाम पक्ष के नाम से संबोधित किया 
जाता है | इसके अतिरिक्त भी कुछ दलों की निश्चित नीति नहीं होती है 
अर्थात्‌ वे कुछ विषयों में उदार और कुछ विषयों में अनुदार होते हैं। 

( २ ) राजनैतिक आधार:--कुछ दल आन्तरिक एवं वाद्य नीति 
अथवा वैदेशिक नीति को अपने कार्यक्रम में प्रमुख स्थान देते हैं । उपरोक्त 
विषयों पर भी विभिन्न मत होते हैं। प्रथक प्रथक राजनैतिक दलों का इन 
विषयों पर अलग-अलग विचार होता है। श्रर्थात्‌ कुछ दलों का संगठन 
राजनेतिक आधार पर ही किया जाता है। उद्ाहरणार्थ देश में कुछ लोग 
प्रजातंत्र राज्य चाहते हैं, कुछ गणतंत्र, कुछ तानाशाही अथवा कुछ राज- 
तंत्र | इसके अतिरिक्त कुछ दल वेदेशिक क्षेत्र में युद्ध नीति पसंद करते हैं 
श्रोर कुछ दल अन्य देशों के साथ शान्ति का संबंध चाहते हैं और कुछ 
दल मेत्री का सम्बन्ध चाहते हैं। उसी प्रकार नागरिक के अधिकार एवं 
क॒तव्यों पर भी अलग-अलग दलों के अलग-अलग विचार होते हैं | 
ताथय यह है कि कुछ दल राजनेतिक आधार पर ही संगठित किये जाते 
हैं । उसी प्रकार परतंत्र देशों में खतंत्रता प्राप्त करने के लिये भी राजमैतिक 
दलों का संगठन किया जाता है । जैसे भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस | 

( ३ ) आर्थिक सिद्धान्तः--आधुनिक युग में मनुष्य जीवन में 
आशिक समस्याओं का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि दिन पर दिन आर्थिक 
समस्‍यायें जटिल होती जाती हैं। इन समस्याओं को सुलभाने के लिये 
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अनेकों युक्तियां प्रतिपादित की गई हैं। उदाहरणार्थ कुछ व्यक्ति चाहते हैं 
कि व्यक्तिगत आर्थिक प्रय्नों को पूर्ण खतंत्रता प्राप्त होनी चाहिये। इसी 
मे देश ओर व्यक्ति का कल्याण है। कुछ विद्वान चाहते हैं कि देश के 
मुख्य मुख्य उद्योगों का राष्ट्रीयरण हो जिससे क्रमशः देश में आर्थिक 
समानता लायी जा सके । इन्हीं अ्थिक आरधारों पर समाजवादी दल, मजदूर- 
दल, जमींदार दल, इत्यादि का संगठन किया गया है | समाजवादी दल का 
तो अन्तर्गाष्टीय संगठन है । 

कुछ देशों में जाति, धर्म, माया इत्यादि प्रश्नों के आधार पर भी 
राजनेतिक दलों का संगठन होता है | परन्तु ऐसे दल देश के लिये कल्याण 
कारी सिद्ध नहीं हुये हैं| इनका दृष्टिकोश संकुत्रित तथा अ्रसहिष्णुतापूर्ण 
होता है। भारत मे हिन्बूमहासभा एवं पाकिस्तान में मुस्लिम लींग ऐसे 
संगठनों के उदाहरण हैं । हिन्दुस्तान में अछुतोद्धार के सिद्धान्त को लेकर 
भी राजनैतिक दल बनते हैं| उसी प्रकार आर्य जाति विशेष के तल्ों के 
आधार पर जर्मनी के नाजी दल का संगठन हुआ था । 


"परन्तु इस प्रकार की दलबन्दी प्रायः लोप होती जा रही है और 
नागरिकों का दृश्कोण विशाल होता जा रहा है। धर्म, जाति, भाषा इत्यादि 
विषय व्यक्तिगत विप्रय माने जाने लगे हैं । परन्तु जिन देशों में ये समस्याये 
दिन प्रतिदिन के कार्यों मं अमी भी महत्व रखती हैं तथा जिन देशों में 
नागरिकों के सम्बन्ध इन विचारों से प्रभावित होते हैं। उन देशों मे इस 
प्रकार की दलबन्दी अमी तक मौजूद है। अंत में इतना कहना पर्याप्त है कि 
अ्राखिरकार दलबन्दी जनता के विचारों तथा समस्याओं का प्रतिबिम्ब है | 
ग्रथीत्‌ राष्ट्र की दलबन्दी देश की समस्याश्रों का प्रतिबिम्ब मात्र. है | 


द्वितीय तथा अनेक दल प्रणात्नी:--संसार में दो प्रकार के राज- 
सैतिक दल पाये जाते हैं| एक तो छिदल प्रणाली तथा दूसरी अनेक 
दल प्रणाली | 
१९ 
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द्विदल प्रणात्नीः--जब राष्ट्र में केवल दो या तीन राजनैतिक बल 
मौजूद हों तो उसे द्विदल प्रणाली कहते हैं। जैसे इग्लेंड म॑ अनुदार दल, 
उदार दल तथा मज़दूर दल हैं | अमेरिका में डेमोक्राटिक एवं रिपब्लिक 
दल हैं । इस प्रणाली में घारा समा में जो दल बहुमत प्राप्त करता है. वह 
सरकार की स्थापना करता है। तथा लघुमत प्राप्त दल धारा सभा में 
विरोधी दल बन जाता है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करके 
सरकार को निरंकुशता से रोकता है. तथा सरकार को सदेव अपने कर्तव्य 
का बोध कराता दै। 


द्विल्ल से ज्ञाआः--( १ ) राष्ट्र के समज्ष दो ही कार्यक्रम रक्खे 
जाते हैं, जिससे साधारण जनता को मतप्रदर्शन में सुगमता होती है। जब 
साधारण जनता के सम्मुख कई प्रकार के कार्यक्रम रक्खे जायेंगे तो उनको 
सबसे हितकर कार्यक्रम क्या है इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है। 
( २ ) हविंदल राष्ट्र में सरकार दृढ़ तथा स्थिर होती है । क्‍योंकि बहुमत दल 
के पास धारा सभा में अच्छा खासा बहुमत होता है। ह्विदल सरकार 
निर्मय होकर अपना कार्यक्रम बड़ी ही सुगमता से कार्यान्वित कर सकती -है | 
(३ ) शासन उत्तरदायित्व पूर्ण एवं सुचारू रूप से चलता है क्योंकि सर- 
कार की आये दिन अपना पद खोने का मय नहीं होता है। 


द्विदल से हानिः--( १ ) किसी प्रश्न पर दो से अधिक मत हो 
सकते हैं परन्तु द्विदल प्रणाली में जनता को दो मत में से एक हो चुनना 
पड़ता है। ( २ ) दिदल पद्धति में सरकार निरंकुश हो सकती है। पूर्ण 
बहुमत प्रात करके सरकार मद्मन्‍्ध हो सकती है। ( ३ ) हिंदल पद्धति में 
सरकार जनता के सब मतों का भलीभाँति प्रतिनिधित्व नहीं करती है । 
(४ ) हिंदल पद्धति में सरकार की नीति में सहसा बहुत अधिक परिवर्तन 
होता है। जो राष्ट्र के लिये कल्याणकारी नहीं होता है। उदाहरणर्थ 
इग्लैण्ड में मजदूर दल ने कुछ समाजवादी परिवर्तन देश में किये | परन्तु 
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पाँच वर्ष शासन करने के बाद अनुदार दल बहुमत पाकर सरकार की स्थापना 
करता है। अब अनुदार दल समाजवादी सिद्धान्त को नहीं मानता है 
अतः वह देश में समाजवादी सिद्धान्तों से विपरीत सिंद्धान्तों का प्रतिपादन 
करके देश का शासन करता है | अतः जनता को अपनी मनोबृत्ति तथा 
रहन-सहन सहसा बदलने पड़ते हैं । 


अनेकदलीय पद्ति:--अनेकदलीय पद्धति की सरकार कई दलों के 
सममोतेसे बनती है | क्‍योंकि धारा सभा में किसी एक दल को पूर्ण बहु- 
मत प्राप्त नहीं होता है। अतः ४ या ६ दल आपस में समझौता करके 
बहुमत प्रात्त करके सरकार की स्थापना करते हैं । 





अनेक दल्लीय पद्धति के गुश:--( १ ) धारा सभा में प्रत्येक 
दृश्कोण प्रतिनिधित्व पाता है। इससे बहुत लोगों के हितों का प्रतिनि- 
घित्व होने के कारण उन सबसे हितों का ध्यान क्खा जा सकता है। 
कोई एक दल निरंकुश नहीं हो सकता है क्योंकि किसी एक दल को बह- 
मत प्राप्त नहीं होता है । ( ३ ) सरकार के कार्यक्रम म॑ बहुत गंभीर परि- 
वतन का भय नहीं होता है। सरकार को प्रत्येक दल के हित का ध्यान 
रखना पड़ता है। अतः सरकार मध्यम मार्ग स्वीकार करती है। (४३ 
निर्वाचक अपना मत सर्देव प्रकट कर सकते हैं क्योंकि निर्वाचकक: अपना मत 
उसी दल को देगा जो उसके मतों का अ्रधिक से अधिक प्रतिनिधित्व 
करेगा | 


दोषः--( १ ) ऐसी सरकार निर्बल एवं अस्थिर होती है। समभौोते 
से'बर्ना सरकार वहुत जल्दी-जल्दी बहुमत खो देती है। व्यवहार म॑ ऐसे 
समभोते बहुत काल तक टिक नहीं पाते हैं। चापलूसी तथा घूम खोरी से 
ही सरकार की स्थिरता कायम रह सकती है। हर समय सरकार बनाने के 
लिये तथा बनाये रखने के लिये चालाकी तथा चालबाजी का प्रयोग 
करना पड़ता है। मन्जिमए्डल बनाने के लिये विभिन्न दलों के नेताशों 
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को एकत्रित करना पड़ता है। प्रत्येक दल को मन्त्रमण्डल में कुछ न कुछ 
स्थान अथवा पद देकर हो धारा सभा में मब्जिमए्डल बहुमत प्राप्त कर 
सकता है | यह लेने देने का व्यवहार चालबाजी तथा धूतंता से ही सफल 
हो सकता है। प्रत्येक भन्त्रिमए्डल अल्पसंख्यक दल को अपनी ओर 
खींचने का प्रयत्न करता है। क्योंकि मन्त्रिमए्डल का धारा समा में बहुमत 
अथवा संतुलन अल्पसंख्यक दल उलट-पुलग सकता है। अर्थात्‌ मन्त्रिमशडल 
का भविष्य अल्पसंख्यक दलों पर ही निभर रहता है| इस प्रकार समभौते 
द्वारा बनी हुई सम्मिलितदलीय सरकार में नीति की एकता नहीं रह पाती 
है| कोई भी दल पृव॑रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। कमी-कमी दलों 
को मन्त्रिमण्डल में आने के लिये अपने कार्यक्रम मे संशोधन भी करना 
पड़ता है| ऐसी सरकार द्वारा लोकमत की अवहेलना का भय होता है। 
एकदल्नोय प्रणात्नी :--प्रथम मह्ययुद्ध के बाद एकदलीय राज्यों का 
उदय योरोप में हुआ था। उनमें विशेष उल्लेखनीय नाजीं जममंनी, 
फासिस्ट इटली एवं सोवियट रूस की क्रमासुसार, नाज़ी पार्टी, फासिस्ट 
पार्ट एवं कम्यूनिष्ट पार्टी है। राज्य में केवल एक ही दल होता 
है | यही एक दल राज्य का सर्वेसवी होता है। ये एक दल जैसे जमनी 
की नाजी पार्टी, इटली की फासिस्ट पार्टी तथा सोवियट रूस की कम्यूनिस्ट 
पार्ट किसी मी विरोधी दल का निर्माण होने ही नहीं देती है । ऐसे राज्यों में 
एक दल निरंकुश हो जाता है| एकदलीय प्रणाली की विशेष उल्लेखनीय 
बात यह है कि सरकार का प्रधान और राजनैतिक ढल का नेता एक ही 
यक्ति होता है। राजनीतिक दल के नेता ही राजनीति के प्रत्येक पहलू का 
निणय करते हैं | वे ही राज्य के मुख्य पदों पर आसीन होकर राज्य के प्रत्येक 
काय मे हस्तक्षेप करते हैं । राज्य की नीति एवं राजनैतिक दल की नीति में 
कोई अन्तर नहीं होता है। ऐसी सरकार में विरोधी दल का अभाव होता 
है | ऐसी सरकार में सुसख्वस्थ आलोचना के लिए कोई स्थान नहीं होता है, 
अथवा सरकार एवं राजनेतिक दल किसी प्रकार की समालोचना सहन नहीं 
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करता है | क्रमशः एकदलीय सरकार इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह 
मदान्ध होकर स्वाधीन विचार एवं समाचार पत्रों की स्वाधीनता को हरण 
कर लेती है| ऐसो सरकारें इतनी दृ॒ड हो जाती हैं कि इनको बदलने के 
लिये क्रान्ति के अतिस्क्ति कोई भी उपाय नहीं रद्द जाता है | 


एकदलीय सरकार के गुण :--( १ ) ऐसी सरकारे दृढ़ होती 
हैं । इस कारण अन्‍न्तराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मामलों में ढढ़ता एवं तबरता से 
कार्य कर सकती हैं | निधारित नीति पर बिना बाधा अथवा रुकावट के 
कार्य कर सकती हैं| खास करके युद्ध के समय ऐसी सरकारें बहुत ही 
उपयुक्त प्रतीत होती हैं | व्यर्थ के वादविवाद मे अधिक समय खच्च नहीं 
करती हैं | इसका कार्य बहत ही सरलता और सगमता से होता है। 
दोष :--इस सरकार की दारोमढार बलिश नेता पर होती है । 
अक्सर हे खा गया है कि राजनेतिक ढल्ल का नेता राज्य में सर्वेस्वा बन 
जाता है ओर उसी के विचारों से राज्य-का चलता है | नागरिक की 
वफादारी राष्ट्र की ओर न होकर राष्ट्र के विशिष्ट नेता की ओर होती है । 
यह विशिष्ट नेता राज्य का रक्षक माना जाता है तथा उसका आदेश 
सवमान्य होता है। नेता के आदेशों के विपरीत कोई सोच नहीं सकता, 
कोई बोल नहीं सकता है | ऐसी सरकार का बल सेनिक बल होता है 
लोकमत नहीं | एकदलीय सरकार शनेः शनेः लोकमत प्रचार के समस्त 
साधनों को अपने वश म॑ करके जनता में एकपत्नीय मत का प्रचार करता 
है । जनता भय के कारण व दूसरे पत्र के विचारों से श्नभिज्ञ होने के 
कारण नेता का अनुसरण करती है। शान्तिकाल के लिये यह सरकार 
बंथा अनुपयुक्त है। ऐसी सरकारें चुद्ध में विश्वास करती हैं | ऐसी 
सरकार नाश करने का अथवा अन्त करने का केवल हो ही उपाय है 
क्रान्ति अथवा युद्ध । 
एक व्यक्ति के हाथ म॑ शक्ति का केन्द्रीयकरण बहुत ही विन्नकार्री 
तथा अनिश्कारी है । अत्यधिक शक्ति अच्छे तथा सजन व्यक्ति को भी 


२६६ 


मदान्ध बना देती है | यही मदान्बता मनुष्य के पतन का कारण है। ऐसे 
व्यक्ति जहाँ भी हों, जिस विभाग में भी काम करते हों, जिस समाज में 
रहते हों, उनका व्यवहार अहमत्व की भावना से भर रहता है। अन्य 
व्यक्ति उनके अहंकार को चुपचाप सहन करते हैं, और मौका मिलने पर 
बदला लेते हैं। यही क्रान्ति अशान्ति श्रोर उथल-पुथल का मूल है | अत; 
समाज में संस्था में, कुट्म्ब में, राष्ट्र म॑ अथवा किसी विभाग में एक ही 
व्यक्ति के हाथ में अत्याधिक शक्ति का केन्द्रीयकरण हानिकारक एवं 
विप्नसूचक है । 


राजनैतिक दल्लों के गुण:--(१) प्रजातन्त्र के लिए दलकन्दी श्रनि- 
वा है । समात्मक सरकार में सरकार अ्रथवा विरोधी दल सु्संठित दलवन्दी के 
बिना बन ही नहीं सकता है । 


(२) सरकार का परिवर्तन शान्ति यू के हो सकता है तथा सरकार की 
हार होने पर अराजकता फेलने का भय नहीं होता है | एक दल की सरकार 
के पतन के बाद दूसरा दल अपनी सरकार बना लेता है। अध्यक्षात्मक 
सरकार में राजनेतिक दल घारा समा तथा कार्यकारिणी के बीच का मतभेद 
दबाव द्वारा मिटाने का प्रयन करता है । घारा समा तथा कायकारिणी के 
बीच संघ उत्पन्न नहीं होने देता है। उन दोनों का संतुलन बनाये 
रखता है । 


(१) जनता में दल द्वारा ही राजनैतिक शिक्षा का प्रचार होता है। 
राजनैतिक दल प्रचार द्वारा, आलोचना द्वारा जनता के सम्मुख राजनैतिक 
प्रश्नों तथा समस्याञ्रों को रखता है। इससे जनता में राजनैतिक समस्याश्रों 
को समभने तथा उनपर विचार करने की शक्ति बढ़ती है। इसी विधि से 
लोकमत सुसंगठित होता है। राजनैतिक दल के बिना सुसंगठित बहुमत 
होना सम्भव ,नहीं। बहुमत के बिना प्रजातल्र सरकार बनाई नहीं 
जा सकती | 
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(४) साधारण जनता दिन प्रतिदिन की समस्याशञ्रों में व्यस्त होने के 
कारण राजनीतिक विषयों के प्रति उदासीम रहती है। राज्नेतिक दल 
जनता में राजनैतिक विषयों में दिलचस्पी पैदा करता है क्योंकि निर्वाचन के 
समय राजनेतिक दल अपने अपने कार्यक्रम जनता के समक्ष रखते हैं । 
जनता उसी दल को बहुमत देती है जो उसके अनुसार अधिक से अधिक 
सावंजनिक हित की पूर्ति करे । 

(५) एक से अधिक राजनेतिक दल सरकार को निर्कंकुशता से रोकता 
है। विरोधी दल की आलोचना सरकार को सतक तथा सावधान बनाती 
है। विरोधी दल सार्वजनिक प्रश्नों पर भिन्न-भिन्न इश्कोण प्रस्तुत करता 
है। जिससे जनता सब दृष्टिकोण से परिचित हो जाता है। विरोधी दलों की 
आलीचना ही सरकार को अपनी भूले ठीक करने में सहायक होती है । 

(६) सुसंगठटित राजनैतिक दल के सहयोग ही से सरकार दृढ़ तथा 
मजबूत बन सकती है | धारा समा में राजनेतिक दल का बहुमत ही सरकार 
की मजबूती का कारण है | इस बहुमत के कारण सरकार निशंक होकर 
शासन कर सकती है | 


(७) राजनैतिक दल अपने सदस्यों के गीणमत सेदों को दवाकर महत्व- 
पूर्ण सिद्धान्तों पर सहयोग करना सिखाता है । 

(८) बड़े राज्नेंतिक दल सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रचार करके 
राष्ट्र के उत्थान का प्रयत्न करता है। जैसे भारत में कांग्रेस ने हरिजन 
उद्धार, स्त्री शिज्ञा इत्यादि पर जोर दिया | इसके अतिस्क्ति राजनेतिक दल 
देश की आर्थिक, वैज्ञानिक उन्नति के लिए प्रयोगशालायें स्थापित कर्ता 
है। ये समत्याञत्रों के वास्तविक कारण, तथा देश की उन्नति के विषय में 
विचार करते हैं । 

( ६ ) राजनेतिक दल जनता की सेवार्थ अथवा किसी विशेष समस्या 
का निवारण करने के लिए स्वयंसेवक अथवा रक्तुक दलों का भी संगठन 
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करते हैं | राजनेतिक दल अपने सदस्यों में श्रनुशासन संयम इत्यादि गुणों 
का भी विकास करने का प्रयत्न करते हैं । 

(१०) राज्नैतिक दल जनता के संकुचित दृष्टिकोण को हथाकर उन्हें 
विशाल दृष्टिकोण से सोचने की प्रेरणा देते हैं । 


राजनेतिक दल्नों के दोषः--( १ ) दलबन्दी मनुष्य के दृष्टिकोश को 
संकुचित कर देती हैं| कभी-कभी सदस्य राष्ट्रहित को भूल कर राजनैतिक 
दल के हित को ' उच्च स्थान देते हैं। दलबन्दी प्रथा से मनुष्य निष्पक्ष 


भाव से विचार नहीं करता है। निर्वाचन में येनकेन प्रकारेश बहुमत पाने 
के लिए सदस्य उच्च ध्येय तथा विज्ञान सिद्धान्तों को भूल जाते हैं । 


( २ ) दलबन्दी व्यक्तित्व का हास करती है। (अ) नागरिक अधिका- 
घिक दल पर निर्भर होकर स्वतः विचार करने की शक्ति खो देता है प्रत्येक 
प्रश्न के होप ओर गुण को खतन्‍्त्र रूप से न देख कर दल के मत से 
सहमत होने की प्रवृत्ति सदस्यों में आने लगती है। (ब) दल का साधारण 
सदस्य दल के मतों की पुष्टि करने का एक निर्जीब यन्त्र बन जाता है। दलों 
के अनुशासन के अनुसार कोई सदस्य दल के मतों के विपरीत मत घारण 
नहीं कर सकता है। (स) व्यवहार में ऐसा भी देखा गया है. जैसे संयुक्तराष्ट्र 
अमेरिका में है कि दल के प्रमुख नेता गुट बनाकर दल को अपने स्वार्थ 
हित पूर्ति का खोत बना लेते हैं | इससे साव॑ंजनिक हित की हानि होती है। 
दलबन्दी की प्रथा प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध है। 

( ३ ) कभी-कमी दलों मे अयोग्य अविचारी तथा चालवाज व्यक्तियों 
की प्रभुता हो जाती है। विचाखान, तेजवान तथा बुद्धिमान व्यक्ति इस 
गुव्बन्दी की दासता स्वीकार नहीं कर सकते हैं। परिणामस्वरूप ऐसे 
व्यक्तियों को राजनीति मे माग लेना असम्भव हो जाता है । राज्य के प्रमुख 
स्‍थान दल के पिट्ठुओं को उनकी निष्ठा तथा मक्ति के लिए पारितोषिक 
स्वरूप दिये जाते हैं। ऐसे वातावरण में विचारयान तथा स्वतन्त्व विचार 
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वाले व्यक्ति ठहर नहीं सकते हैं। इससे उन्हें राजनेतिक दल की सदस्यता 
त्यागनी पड़ती है | इससे देश ओर राष्ट्र का अहित होता है । 


( ४ ) कभी-कभी दल बहुमत प्राप्ति की लालसा से प्रभावित होकर 
अपने सिद्धान्त बनाता है। लोकहित का उसे सवंथा विस्मस्ण हो जाता 
है। राजनेतिक दल के नेता बड़ी-बड़ीं प्रतिज्ञायें करते हैं जो अव्यववारिक 
होती है। कमी-कभी इन प्रतिज्ञाओं को सकार रूप देने की उनकी सच्ची 
कामना भी नहीं होती है | बहुमत प्राप्त करने के लिए चालब्ाजी मात्र है। 
राजनेतिक दलों के पक्तपात पूर्ण प्रचार से जनता को किसी विपय का सत्य 
ओर वास्तविक स्वरूप का पता ही नहीं चलता है। (५ ) प्रत्येक दल के 
सदस्य एक दूसरे की ओर सांशक दृष्टि से देखते हैं। प्रत्येक विषय को न्याय 
पूर्ण दृष्टि से न देख कर राजनैतिक दल के दृष्कोंण से देखने लगते हैं। 
इस प्रकार जनता का इश्कोण विक्रत ओर एकांगी हो जाता है। विचार 
सन्तुलन जाता रहता है | दलचझन्दी का विप स्थानीय संस्थाओं ( म्युनिसिपल 
बोड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ) में भी फैल जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आधार 
पर संगठित राजनैतिक दल स्थानीय संस्थाओं की ठीक-ठीक सेवा नहीं कर 
सकता है । स्थानीय संस्थाओं में ऐसे व्यक्त होने चाहिए जिनको स्थानीय 
विषयों म॑ विलचस्पी हो तथा स्थानीय कार्या के लिए आत्मीयता की 
भावना हो । 

(६) धारा समा युद्ध भूमि का रूप धारण करती है। राज- 
नैतिक दलों के कारण जनता विभिन्न दलों में विमक्त हो जाती है। 
दल का स्वरूप उग्र होने लगता है। सदस्य राष्ट्रीय कर्तव्य को भूल 
कर दलब॑न्दी तथा दल के प्रति भक्ति में फँसकर देश का अनिष्ट करते 
हं। इस प्रकार दलबन्दी के कारण पक्षपात, रिश्वतखोरी, बेईमानी आाठि 
भी फेलती हैं | दलवन्दी को चलाने के लिये घन की आवश्यकता 
होती है | कभी-कभी दल के नेता अनुचित मार्ग से भी घन का संचय 
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करते हैं | राजनीतिक दलों म॑ मतभेद, व्यथ का वाद-विवाद इत्यादि भी 
चलता है जिससे समय, घन तथा शक्ति का व्यर्थ व्यय होता है। (७) 
(ञ्र ) ढलबन्दी के कारण अयोग्य व्यक्ति मी शासक बन बैठते है (ब) 
यदि राजनैतिक ढल की संख्या अधिक होती है तो सुदृढ़ सरकार नहीं बन 
पाती है । क्योंकि विधानमण्डल में किसी भी टल को बहुमत प्राप्त नहीं 
ता है। फ्रांस के अधःपतन का एक प्रमुख कारण बहुदलीय सरकार ही 
है। (स) दलदन्दी से प्रेरित होकर सरकार में बहुमत दल के नेताश्रों को 
ही सम्मिलित किया जाता है। विरोधी दल के योग्य व्यक्तियों को राष्ट्र 
की सेबा करने से वंचित किया जाता है। अर्थात्‌ दलबन्दी में फंसकर 
सरकार योग्य व्यक्तियों के सहयोग से लाभ नहीं उठाती है | 
अन्त में इतना कहना पर्यात होगा कि दलबन्दी मनुष्य की बुरी 
प्रबृत्तियों को प्रोत्साहित करती है। दलवन्दी के कारण बहुथा प्रेम, सह- 
योग, मेलजोल, ईमानदारी, इत्यादि सावनायें जाशत न होकर द्वेप, ईर्पो, 
संघर्ष इत्याटि असामाजिक प्रवृत्तियाँ प्रोन्साहित होती हैं। राष्ट्र दो या 
अधिक शत्रु दल में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक दल दूसरे दल को 
नीचा ठिखवाने, उनपर आरोप लगाने तथा उनपर अयोग्यता, बेईमानी, 
स्वार्थपरता का टीका लगाने के काय में व्यस्त रहता है। अर्थात्‌ दलबन्दी 
व्यक्ति को दसरे दल के व्यक्ति की अच्छाइयों की ग्रोर से आँख बन्द करना 
सिखलाती है । अ्रथीत्‌ दूसरे दल के व्यक्तियों के छिंद्र देखना ही सदस्यों 
का मुख्य कतंव्य सा हो जाता है। बहुत सीमित अंश में इसका नमूना 
प्रत्येक संस्था, प्रत्येक समुदाय में विद्यमान है क्योंकि मनुष्य के स्वार्थ, इच्छा 
एवं अभिलापा की पूर्ति की कोई निर्धारित सीमा नहीं है। प्रत्येक संस्था 
समुदाय व राजनैतिक दल में ऐसे व्यक्ति होते हैँ जिनके स्वार्थ कली पूर्य 
रूप से पूर्ति नहीं हो पाई है अथवा प्रत्येक मनुष्यक्षत संस्था में कुछ ऐसे 
व्यक्ति होते हैं जिनमें अहमत्व की मात्रा अत्यधिक होती है ओर जो सममते 
हैं कि उनकी योग्यता एज़े त्याग? का उन्हें पूरा पूरा पुरस्कार नहीं मिला 
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है। व्यवह्स्त: सुयोग्य, उदार एवं सजन व्यक्ति मी सबको पूर्णतया 
संतुष्ट नहीं कर सकता है। 3पवरणित स्वार्थी व्यक्ति येन केन प्रकोरण अपना 
विष फेलाकर संस्था अथवा समुदाय का वातावरण दूषित करते हैं | यह 
संघ्र्यात्मक कुप्रवृत्ति ही संस्था, समुदाय एवं राजनेतिक दल के विनाश 
का कारण बन जाती है । प्रत्येक व्यक्ति अपने तथा अपने दल के दोपों को 
छिपा कर अपनी धूर्त बुद्धि द्वारा उसपर सफेदी पोतने का प्रयक्ष करता है। 
इसी कारण राष्ट्रों का नेतिक व चारित्रिक अघःपतन सत्वर्ता से हो 
रहा है। 

उपरोक्त बुराइयों के मुख्य कारण ये मालूम देते हैं आर्थिक कष्ट, ध्येय 
रहित, जीवन, सवाधीनता शब्द का गलत प्रयोग, असीमित अमभिलापा, 
प्रत्येक व्यक्ति का ग्रत्येक काय के लिये अपने आपको योग्य समझना, समा- 
नता शब्द का दुरुपयोग, ख्ार्थपरता, सामाजिक हित को भूलकर स्वार्थ 
हित को उच्च स्थान देने की प्रवृत्ति तथा अनादर मात्ना का अत्यधिक 
प्रचार । 

उलबन्दी में ढोप तो हैं ही इसलिये कुछ ध्यक्ति दलबन्दी की प्रथा को 
मिटाने का सुझाव रखते हैं क्या यह सम्भव है ? विनाशकारी सुझाव रुखना 
तो आसान है ओर बनी वनाई चीज को नष्ट करना भी कठिन नहीं | सदा 
ही स्वनाव्मक कार्य कटिन होता है। आलोचना करना आसान है किन्तु 
रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करना जो योग्य व्यवहारिक एवं न्याय संगत है 
बहुत ही कठिन है | दलबन्दी को हृदाकर प्रजातंत्र राज्य किस प्रकार कार्यान्वित 
किया जाय इसका स्वनात्मक सुझाव अभी तक किसी ने प्रस्तुत नहीं किया 
है। आशय यही है कि इस प्रथा के दोषों को कम करने का प्रयन्ल करना 
चाहिये और दलबन्दी को परिमाजित करना चाहिये । 

( १ ) सर्वप्रथम राष्ट्र में धार्मिक, जातीय, अथवा सांस्कृतिक सिद्धान्तों 
के आधार पर दलबन्दी की स्वना नहीं होनी चाहिये। परन्तु दलबन्दी की 
स्वना आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक सिद्धान्तों पर ही होनी चाहिये | 
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( २) देश के स्थायी कर्मचारी योग्यतानुसार योग्य पदों पर नियुक्त किये 
जाने चाहिये। उनकी नियुक्ति में पार्टीअन्दी का हस्तक्षेप नहीं होना 
चाहिये । जिससे प्रतिदिन के राज्यकाय में दलबन्दी का प्रभाव न रहे । 

( ३ ) जब तक सुस्वस्थ जनमत जागत और शिक्षित नहीं होता तब 
तक प्रजातंत्र राज्य की सफलता असम्भव है। राजनैतिक शिक्षा का अच्छा 
प्रबंध होना चाहिये | जैसे राजनेतिक ( 0879 ) कैम्प करना, वाचन 
कत्ताये खोलना इत्यादि जिससे साधारण नागरिक राजनैतिक मामलों में 
दिलचस्पी ले, और दल में अपना मत निर्जीव यन्त्र की तरह प्रदान न करें | 


( ४ ) राजनैतिक दलों का संगठन सैनिक आधार पर नहीं होना 
चाहिये। राजनैतिक दलों का विधान भी प्रजातंत्रात्मक रूप से होना 
चाहिये | ( ५ ) क्रमशः कुटठुम्ब ओर शिक्षा संस्थाओं का संगठन भी प्रजा- 
तन्त्रात्मक रूप से होनां चाहिये। ओर कुटठुम्ब ओर शिक्षा संस्थाओं में 
सहिष्णुता, कर्तव्यपरायणता, स्वार्थ सेवा के बदले राष्ट्र सेवा स्वाधीन 
तथा न्याययुक्त विचार करने का अभ्यास, समालोचना करने का अभ्यास 
इत्यादि गुणों की नींव सक्रिय रूप से पढ़नी चाहिये । 

( ६ ) राजनेतिक दलों की संख्या सम्भवतः कम होनी चाहिये | जिससे 
किसी एक दल को बहुमत प्राप्ति में कष्ट न हो । 

(७ ) प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह राष्ट्र का एवं समाज 
का नतिक स्तर ऊँचा उठाने का प्रयत्न करे। आखिरकार दलबन्दी तो राष्ट्र 
के नेतिक व मानसिक स्तर का प्रतिबिम्ब मात्र है। यदि राष्ट्र अधोगति की 
ओर अग्नसर है तो रांजनतिक दलबन्दी केसे पवित्र' तथा उच्च आदर्श पर 
स्थित रह सकती है। केवल भोतिक शिक्षा की वृद्धि एवं सक्रिय रूप से 
उसको प्रोसाहित करके तथा नेतिक शिक्षा की अवंहेलना करने के 
कारण ही सरकार में सर्वतीमुखी अ्रध:पतन दृष्टिगोचर हो रहा है। राष्ट्रीय 
शिक्षा के साथ ही साथ नैतिक शिक्षा व पवित्र आचरण को महत्वपूर्ण 
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स्‍थान देना ही होगा | आज की शिक्षा एकांगी है। नयी पीढ़ी के सम्मुख 
कोई ध्येय ही नहीं रकखे गये हैं। इस कारण असंयमित एवं असीमित 
व्यवहार व आचरणा सब तरफ दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 

ग्राज के समाज के विस्खलित होने का सबसे मुख्य कारण है आर्थिक 
विषमता । यही असामाजिक प्रव्ृत्तियों के बृद्धि का मूल कारण है। एँजी- 
पति राजनेतिक दलों को निज के स्वार्थ साधन के लिये उपयोग में लाते 
हैं तथा आर्थिक कठिमाइयों के कारण अन्य वर्ग के व्यक्ति कुमार्ग का 
अ्रवलम्बन करते हैं | देश का वातावरण शुद्ध तथा पवित्र बनाने का सर्वोच्च 
उपफ्ुय है, समाज की स्वना आर्थिक समानता की बुनियाद पर करना। 
आधुनिक जीवन की वहुत सी समस्‍यायें इस उपाय से सुलक जायेगी। 
इसके अतिरिक्त राजनतिक दलों का नेतृत्व निरप्ृह् तथा योग्य व्यक्तियों के 
हाथ म॑ होने ही से राजनैतिक दलों का वातावरण विग्ुद्ध हो जायेगा । 


अध्याध १७ 


लोकमत वथा जनमत 


लोकमत अथवा जनमत की परिमाषा बहुत सुलम नहीं है | साधारण 
वोलचाल की मापा में जनमत का अर्थ है बहुमत | परन्तु यह आवश्यक 
नहीं कि सार्वजनिक प्रश्नों पर अधिकांश जनता की राय न्याय संगत अथवा 
सार्वजनिक हित साधक हो | व्यवहास्तः आधे से अधिक व्यक्तियों के 
मत को ही बहुमत मान कर सरकार अपनी नीति निौर्ति करती है तो 
क्‍या सर्वमत या बहुमत लोकमत है ? नहीं | बहुमत तो केवल प्रचार द्वारा 
ही प्राप्त कर लिया जा सकता है। कमी कमी कुछ स्वार्थी पदलोलुप व्यक्ति 
क्ूठे सिद्धान्तों का प्रचार करके अथवा अशिक्षित जनता की भावना 
उमाड़ करके बहुमत प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरणाथ युद्ध के समय 
जनता को भड़काकर, डराकर युद्ध के लिये ग्रवृतत किया जाता है। 
साधारण नागरिक युद्ध नहीं करना चाहता है---वह शान्ति से जीवन 
यापन करना चाहता है। वास्तव में वह लोकमत नहीं केवल बहुमत 
है। बहुमत गलत भी हो सकता है । इतिहास में ऐसे. अनेकों 
उदाहरण हैं जब वहुसंख्यक दल अल्पसंख्यों के हित को भुला कर, 
उनके साधारण तथा उचित अधिकारों को छीन कर, अथवा भावावेश, 
धर्मान्धता में फँस कर अल्पसंख्यकों को दबाना अथवा नष्ट करना चाहता 
है। क्या इस श्रन्याय पूर्ण बहुमत को जनमत कहना यथार्थ होगा! 
क्या ऐसे बहुमत के आधार पर सरकार का संगठन हो सकता है १ उसी 
प्रकार वर्ग हित, जाति हित, घर्म हित, समुदाय हित इत्यादि के स्वार्थ हित 
की सज्ञा के लिए, भी जनता को भुला कर, फुसला कर निश्चित, सुस्पष्ट 
बहुमत तैयार किया जाता है | यह लोकमत नहीं केवल समाज के किसी 
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विशिष्ट अंग की भलाई के निमित्त तयार किया हुआ बहुमत मात्र है। 
' इसी प्रकार यह भी सदेव सत्य नहीं कि निर्वाचन में बहुमत प्राम व्यक्ति को 
लोकमत प्राप्त हो । क्योंकि निर्वाचन को सफलता के कारण अनंतिकता, 
लालच अथवा प्रचार भी हो सकता है | 


जनमत का वास्तविक अथः--उपरोक्त पंक्तियों से यह स्पष्ट है 
कि बहुमत तथा लोकमत, ये दो शब्द तदरूप नहीं हैं| यह भी आवश्यक 
नहीं कि ।कर्सी विशिष्ट समय प्रकाशित बहुमत लोक मत ही हो । साधा- 
रणतया लोकमत से तात्यय उस मत से है जो विवेकपूर्ण, न्वाययुक्त एवं 
तकयुक्त हो । जिस मत के अन्तर्गत समस्त समाज के कल्याण की भावना 
निहित हो। अथ्थात्‌ विवेक, तक तथा विचार पर निर्धारित मत को लोक 
मत कह सकते हैं। साथ ही साथ लोकमत में समस्त समाज के कल्याण 
की भावना भी होनी चाहिये । जब निश्चित मत अ्धिकाधिक व्यक्ति धारण 
करने लगते हैं तत्र बहुमत लोक मत हो जाता है। 


यह बात ध्यान म॑ रखने योग्य है कि जनमत का सम्बन्ध सार्वजनिक 
हित से है ( १ ) जनमत उस मत को कहते हैं जो विवेक ओर स्वा्थरहित 
बुद्धि के आधार अवलम्पित हो और जिसका ध्येय किसी जाति वर्ग या 
धर्म विशेष का हित नहीं वरन समस्त समाज का हित साधन हों। अतः 
जनमत का प्रमुख ध्येय सार्वजनिक हित साधन ही है ( २) जनमत उस 
मत को कहते हैं जिसे सब साधारण जनता मानती हो, तथा जिसमे सर्व 
साधारण जनता का हित एवं कल्याण निहित हो जिस मत का मोलिक 
आधार न्याय विवेक एवं नंतिकता हो | ( ३ ) जत्र एक बहुत बड़ा व्यक्ति- 
समूह राजनेतिक समाजिक अथीत्‌ लोक हित सम्बन्धी विपयों पर स्पष्ट रूप 
से तथा सामूहिक रूप से एकमत होकर विचार प्रकट करे तो उस मत 
अथवा बिचार को लोकमत कह सकते हैं | 
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(४) वह मत जनमत कहलता है जब राज्य का बहुत बड़ा व्यक्ति समूह 
लोक कल्याण की भावना से प्रवृत्त होकर राज्य के महत्वपूर्ण राजनैतिक 
एवं सामाजिक विषयों पर समान मत रखता हो । 

यह ध्यान में रखने योग्य है कि बहुमत एवं लोकमत पर्यायवाची शब्द 
नहीं है | लोकमत के साथ बहुमत होना हितकर है । तथा आवश्यक भी | 
कभी-कमी स्वार्थहित ग्रथवा पद प्राप्ति से प्रवृत्त होकर लालच, भय एवं 
प्रचार द्वारा बहुमत प्राप्त किया जा सकता है। जो मत अल्पसंख्यकों के 
हित अथवा कल्याण की भावना को डुकराकर बना हा वह बहुमत प्राप्त 
करने पर भी लोकमत अथवा जनमत नहीं हो सकता है। वह केवल 
बहुमत ही है । 

जनमत की उत्पत्ति एवं स्नोतः--समाजहित और सार्वजनिक हित 
के सम्बन्ध में मनुष्यों के विचार देश, ओर काल के अनुत्तार विभिन्न 
होते हैं। साथ ही साथ जनमत समय ओर परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन 
शील है | यह निविरोध सत्य है कि प्रजातन्त्र राज्य की नींव केवल सच्चे 
लोकमत पर ही सुदृढ़ हो सकती है। जनमत की उत्पत्ति एवं वृद्धि की 
अवस्थाये ये हैं | प्रारम्भ में कुछ असाधारण व्यक्ति जिन्हें राजनैतिक विषयों 
का ज्ञान होता है, वे सार्वजनिक विषयों पर तथा समस्याञ्रों पर अपने विचार 
प्रकट करते हैं | (१) प्रारम्म में ये विचार अस्पष्ट तथा असंगठित होते हैं । 
ये व्यक्ति अपने विचार समाचार पत्रों, रेडियो तथा व्याख्यानों द्वारा जनता 
के सम्मुख रखते हैं| कोई भी नई योजना अथवा विचार कुछ ही लोगों 
को आइष्ट करती है | फिर उन विचारों पर वाद-विवाद, विचार विनिमय, 
समालोचना इत्यादि होने लगते हैं। इसके बाद इन श्रस्फुट विचारों में 
से स्पष्ट निश्चित एवं नियोजित विचार धारा उत्पन्न होती है | साथ ही साथ 
सिद्धान्तों का वर्गीकरण होता है। (२) विचारों का प्रचार संचालकों के 
व्यक्तित्व हढ़ निश्चय, सच्चाई तथा निष्कपटता पर अवलम्बित है। साथ ही 
साथ यदि विचार परिस्थिति तथा समय के अनुकूल होते हुए. व्यवहारिक हो 
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तो क्रमशः जनता का सुशिक्षित भाग उन प्रश्नों पर विचार विनिमय कर किसी 
एक पक्ष को ग्रहण करके उन विचारों के प्रचार में मदद करता है। (३) 
जनता का बहुसंख्यक ढल दृद निश्चयी होकर किसी न किसी पत्ष को 
अपनाता है। इस प्रकार जन समूह का अनुमोदन प्राप्त करके जनमत 
अथवा लोकमत कहलाने लगता है। इस प्रकार प्रत्येक नवीन मत उचित 
ओर सुलम माध्यम द्वारा जनसमूह में अपना मत प्रचार करता है तथा 
अपना प्रभाव डालने लगता है| उदाहस्णाथ १९३६ तक भारतवासी 
भारत विभाजन की कल्पना तक नहीं कर सकते थे | साधारण हिन्दू तथा 
मुसलमान इस कल्पना को उपेक्षा की दश्ि से देखते थे। परत मुस्लिम 
लीग के नेताओं में हृह निश्चय एवं विश्वास था| इसी के बल पर उन्होंने 
प्रचार द्वारा मुसलमान नागरिकों को अपनी ओर आक्ृष्ट करके पाकिस्तान 
बनाया । उसी प्रकार अधिकांश जनता राष्ट्रीय दश्कीण से ही विचार करती 
है | संसार में अन्तर्राष््रीय दृष्टिकोण से वास्तविक रूप से सोचने वाले बहुत 
कम हैं। परन्तु “अन्तरीष्टरीयता? ही में संसार का कल्याण है। इस प्रकार 
सोचने वालों में यदि हड निश्चय एवं सत्यता है तो परिस्थिति को देखते 
हुए, राष्ट्रीयया का मयंकर स्वरूप समभते हुए साधारण जनता इन विचारों 
को अपनाने लगेगी | 

साधारण जनता अपने नित्य प्रतिदिन के कार्य म॑ इतनी व्यस्त रहती है 
कि साधारणतया जनता राजनैतिक काय के प्रति उदासीन तथा मीन रहती 
है | जनमत ही एक ऐसा प्रमुख साधन है जो जनता को राजनैतिक एवं सामा- 
जिक समस्याश्रों की ओर आक्ृष्ट करती है। तथा जनमत द्वारा ही साधारण 
जनता अपने भाव एवं विचार व्यक्त करती है | जनमत ही कार्यकारिणी तथा 
व्यवस्थापिका के सदस्यों को नीति निधीरित करने में तथा कानून बनाने में 
सहायक होता है। ये सदस्य अपने नीति का निणंय जनमत के इच्छा के 
अनुकूल ही करते हैं | सरकार जनमत के अनुसार काम करने का ग्रयास 
करती है | प्रजातन्त्र राज्य म॑ प्रत्येक सरकार का भविष्य जनमत पर ही 
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ग्रवलम्बित है। घारा समा में प्रत्येक दल जनता को अपने पक्ष में रखने 
का प्रयास करता है | विरोधी दल भी जनता के विचारों का रुख देखकर 
ही सरकार की आलोचना करता है। श्रन्य सरकारों की अपेक्षा प्रजातन्‍्त्र 
सरकार जनता को संतुष्ट करने का प्रयास करती है। यह सत्य है कि जाग- 
रुक जनमत ही सरकार को निरंकुशता से रोकता है तथा जनता को 
स्वतन्त्रता को वास्तविकता प्रदान करता है। इस प्रकार आधुनिक राज- 
सैतिक संसार के लिये जनमत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। 


लोकमत निर्माण करने के तथा व्यक्त करने के 


आधुनिक साधन 

शिक्षाः--नागरिकों के मस्तिष्क को विकसित ओर जीवन को उन्नत 
बनाने के लिये शिक्षा परमावश्यक है। अशिक्षित व्यक्ति सामाजिक एवं 
राजनीतिक समस्याओं को ठीक से समक नहीं सकता है और न वह विचार 
पूर्वक तथा विवेक पूर्वक कार्य ही कर सकता है। जनता बोट द्वारा अपनी 
शक्ति तथा प्रभावव का दिग्दशंन कराती है। परन्तु अशिज्नित जनता प्रचार 
द्वारा तथा भावात्मक मापण द्वारा मोह ली जा सकती है | इसलिये उत्कृष्ट 
विचारशील लोकमत तो नागरिक को अच्छी शिक्षा द्वारा ही सम्मव है। 
शिक्षा द्वार नागरिक देश को बदलती हुई विभिन्‍न समस्याओं को समस्त 
सकता है तथा विचारपूर्वक उस पर अपना मत प्रकट कर सकता है | 
आजकल अधिकांश प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में वयस्क मताधिकार का आयोजन 
किया गया है | साथ ही साथ ठिन प्रति दिन राज्यकार्य जटिल होता जा 
रहा हैं। अतएव प्रत्येक राज्य में प्रत्येक नागरिक की शिक्षा का उचित 
प्रबन्ध राज्य की ओर से होना परमावश्यक है। इसलिये प्रत्येक राज्य में 
शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवाय होनी चाहिये। शिक्षा द्वारा मनुष्य को 
केवल किताबी ज्ञान को ही व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। किताबी- ज्ञान के 
साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिये राजनीतिक ज्ञान का मी प्रबन्ध होना 
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चाहिये जिससे नागरिक अपने कर्तव्यों को समझें तथा अपने अधिकारों का 
उचित रीति से प्रयोग कर सके। अर्थात्‌ शिक्षा चरित्र-निर्माण करने वाली 
तथा जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाली होनी चाहिये। 
शिक्षा भेद-माव रहित होनी चाहिये, तथा शिक्षा का लाभ तथा शिक्षा 
प्रात्त करने का अवसर प्रत्येक व्यक्ति को समान रुप से प्राप्त होना चाहिये | 

यह स्पष्ट ही है कि प्रजातन्त्र राज्य की नींव शिक्षा पर ही निर्भर है। 
पाठशालाओं तथा महाविद्यालयों में ही भविष्य के नागरिकों के विचार 
तथा जीवन दाले जाते हैं। शिक्षा संस्थात्रों म॑ ही विद्याथियों के विभिन्न 
विषयों पर मत तेयार होते हैं | जो बढ़े होकर परिपक्क हो जाते हैं। पाठ- 
शालाओं की वाद-विवाद समितियाँ तथा पाठशालाओं के पाठान्तर कार्य 
भी भविष्य के नागरिकों के जीवन, विचार एवं चरित्र को ढालते हैं | 
भविष्य के नागरिकों के उत्पत्ति का यही स्ोत है। हिटलर ने जर्मनी में 
नाजीवाद स्थायी रखने के लिये शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा का प्रवाह नाज़ी- 
वाद की ओर परवृत्त किया था। इसी प्रकार रशिया, चीन तथा इटली मे भी 
एक विशिष्ट प्रकार की राज्नेतिक शिक्षा प्रदान करके इन राज्यों ने भविष्य 
के नागरिकों के विचार अपने विचारों के अनुकूल बनाये | बच्चों का मस्तिष्क 
इतना लोचक होता है कि जिन विचारों का बीज इस समय डाला जाता है 
वहीं आगे फलता फूलता है। इस प्रकार शिक्षा संस्थायें लोकमत का आव- 
श्यक साधन हैं | इसी समय बच्चों में लोकद्दित कार्यों के लिये अमिरुचि 
पैदा की जा सकती है । इसी समय उनका चरित्र-निर्माण किया जा सकता 
है | इसी समय उनको जाति, वर्ग साम्पदायिकता के दोप ओर गुर दिख- 
लाये जा सकते हैं। विविध विपयों की विवेचना से उनके विचार विशाल 
तथा स्पष्ट किये जा सकते हैं। स्वार्थ, जाति, वर्ग एवं साम्प्रदायिक हित से 
अधिक राष्ट्रीय हित का महत्व उनकी सिखलाया जा सकता है। शिक्षा 
संस्था भविष्य के नागरिकों की बना सकती हैं अथवा बिगाड़ सकती हैं । 
अर्थात्‌ शिक्षक वर्ग पर राष्ट्र-हित की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । स॒स्वस्थ, 
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सुदृढ़ नागरिकता एवं राष्ट्रीय मावना की ज्योत शिक्षक वर्ग ही जला 
सकता है । 

(२ ) समाचार पत्र--जनमत को प्रकट करने का दूसरा विशिष्ट 
साधन आज के युग में प्रेत या समाचार पत्र आदि हैं। छुपाई की सुविधा 
तथा यातायात के सुगम साधनों के कारण समाचार पत्रों का प्रचार दिन 
प्रति दिन बढ़ता जा रहा है | सा जनिक जीवन मे इसका महत्व बहुत ही 
बढ़ गया है। समाचार पत्र राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक राजनैतिक, नेतिक 
अथवा धामिक सब प्रकार की समस्याओं का ज्ञान नागरिकों को कराते हैं | 

लोकमत का निर्माण करने के लिये एवं उसका प्रचार करने के लिये 
समाचार पत्र बहुत ही महत्वपूण साधन हैं | राजनीतिक शिक्षा के लिये 
भी ये उत्तम एवं उच्च साधन हैं | समाचार पत्र सरकार की नीति को स्पष्ट 
करते हैं| जनता की मांगों को सरकार के सामने रखते हैं, व्यक्ति के 
अधिकारों की रक्षा में सहायता करते हैं | वाद-विवाद, टीका-ट्प्पिणी, समा- 
लोचना ह6।रा विभिन्न सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याञ्रों को जनता के 
समक्ष रखकर लोकमत को व्यक्त करते हैं, जाश्त करते हैं तथा उसका 
प्रचार करते हैं । उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय समत्याश्रों को समाचार प्नों में 
स्थान देकर जनता को उससे परिचित कराते हैं | राजनैतिक दलों के तथा 
अन्य समश्रों के प्रस्तावों को तथा विभिन्न नेताओं के वक्तृत्व को समाचार 
पत्रों में स्थान देकर लोगों को विविध विचारों से परिचित कराते हैं। इसी 
साधन द्वारा नागरिकों की माँगों का प्रचार होता है तथा जनमत सुदृढ़ 
होता है | अन्त में सरकार नागरिकों की माँगों की मानने के लिये बाध्य 
हो जाती है। प्रजातन्त्र राज्यों म॑ं समाचार पत्रों को छुपाई की खतन्ज्ता दी 
जाती है। प्रजातन्त्र राज्यों की नींव लोकमत पर निर्मर है। लोकमत समा- 
चार पत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है । इस प्रकार ख़तन्त्र छापे का अधि- 
कार एक महत्वपूर्ण अधिकार है, ओर सरकार को चाहिये कि वह इस 
अधिकार में बाधक न हो | यदि समाचार पत्र अश्लील बातें छापे, किसी 
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व्यक्ति के चरित्र पर आक्तेप करे तथा क्रान्ति का आव्हाहन न करे तो इन 
तीनों परिस्थितियों में सरकार समाचार पन्नों पर नियन्त्रण लगा सकती है। 
अन्यथा प्रजातन्त्र राज्य में समाचार पत्रों को छापे की पूर्ण खतन्ब्रता 
होनी चाहिये | 

परन्तु इस साधन में भी कुछ त्रुटियाँ पाई जाती हैं। समाचार पत्र 
वहुत बार सत्य को दवाकर असत्य का प्रचार करते हैं। प्रत्येक समाचार पत्र 
एक विशिष्ट दृष्टिकोण को सदेव उपस्थित करने का तथा उसे सही साबित 
करने का प्रयत्न करता है | बहुत बार एक पत्चीय समाचार देकर, सत्य को 
दवाकर नागरिकों के विचार अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करता है। 
सम्ताचार पत्र ठीक ठीक समाचार छापने के लिये नहीं छापे जाते किन्तु 
केवल घनोपाजन के निमित्त विशेष दल की पुष्टि के लिये, अथवा किसी 
वर्ग एवं सम्प्रदाय के मतों के प्रचार करने के उद्देश्य से छापे जाते हैं | बहुत 
बार सरकार भी इन पत्रों का उपयोग करती है | 

समाचार पत्र जनमत बनाने का तथा राजनैतिक शिक्षा का महत्वपूर्ण 
साधन हैं | इसलिये इनको सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिये, जनता 
की माँगों को स्पष्टता से निवेदन करना चाहिये, सरकार की नीति को स्पष्ट 
करना चाहिये, तथा न्याय और सत्य के आधार पर चल कर लोकमत को 
बनाने तथा व्यक्त करने में सहायक होना चाहिये | अतः जो पत्र जितनी 
निर्भीकता ओर निष्पक्षुता के साथ अपना काम करता है वह उतना ही सही 
ग्रोर न्याय-संगत जनमत का संगठन करता है। 

( ३ ) भाषण, साहित्य और साबजनिक सभायें:-यह भी 
प्रजातस्त्र राज्यों में लोक मत प्रचार करने का महत्वपूर्ण साधन है | समा ओर 
व्याख्यानों द्वारा राष्ट्र के बड़े बड़े सामाजिक एवं राजनेतिक नेता अपने 
मतों का प्रचार करते हैं| प्रभावशाली वकक्‍तृत्व का साधारण जनता पर 
बहुत प्रभाव पढ़ता है| सुन्दर तथा प्रभावशाली वक्‍वृत्व से बढ़ी बड़ी क्रान्ति 
प्रारम्भ हुई है | अच्छा वक्‍तृत्व बड़े-बड़े साम्राज्यों को हिला सकता है। 
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. अथवा उन्हें धूल धूसरित कर सकता है | इस प्रकार के व्विर विनिमय 
द्वारा तथा तर्क युक्त मापषण द्वाय साधारण जनता राजनैतिक एवं सामाजिक 
प्रश्नों को तथा समस्याओ्रों को भलीमाँति समझने लगती है | खासकर 
अशिक्षित, अपद जनता के लिये यह साधन बहुत सुगम तथा प्रभावशाली 
है | अ्रतः माषण तथा लेखन लोकमत प्रचार के दो महत्वपूर्ण हस्त हैं। 
प्रत्येक सरकार का यह सर्वप्रथम कतव्य है कि वह भापण तथा लेखन की 
खतन्ञता प्रदान करे | 

कभी कभी सरकार किसी एकांगी मत को श्रथवा किसी विशिष्ट मत को 
प्रचार को सुविधा प्रदान करती है। तथा अन्य मतों को दवाती है, अथवा 
उन पर नियन्त्रण करती है| अर्थात्‌ सरकार एक पत्नोय मत के प्रचार को 
ही प्रोत्साहित करती है। ऐसी स्थिति म॑ं इन साधनों की उपयोगिता नष्ट 
हो जाती है| लोकमत संगठन मे जनता को प्रत्येक पक्ष के विचार सनने 
का लाभ प्राप्त नहीं होता है | इस विधि से लोकमत न्याययुक्त, तर्कयुक्त, 
विशाल एवं निष्पक्ष नहीं हो सकता है परन्तु प्रत्येक सरकार को बुरे 
साहित्य, कुशिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों का प्रचार, अश्लील तथा अनैतिक 
भाषणों के प्रचार पर अवश्य नियन्त्रण करना चाहिये। इनसे जनता की 
संकुचित मनोजृत्ति हो जाती है तथा राष्ट्र का नैतिक वातावरण विषाक्त हो 
जाता है। 

(४ ) रेडियो और सिनेमाः---अआजकल लोकमत के संगठन में 
रेडियो, सिनेमा आदि का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है | ये साधन केवल 
मनोरंजन के ही साधन नहीं रह गये हैं | सर्व साधारण जनताकी मनोवृत्ति 
को विशिष्ट ढाँचे में ठालने का काम आज रेडियो तथा सिनेमा द्वारा 
उत्कृष्ठ रूप से किया जा रहा है। इनके प्रभाव तथा प्रचार का न्षेत्र केवल 
राष्ट्रीय क्षेत्र ही नहीं है, वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय ज्षेत्र मं भी इनका प्रभाव दिख- 
लाई देता है| अशिक्षित तथा निस्‍क्षर जनता में लोक मत व्यक्त करने तथा 
बनाने का एक उच्चतम, साधन है। क्योंकि रेडियो तथा सिनेमा द्वारा लोग 
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अपने विचार स्पष्टता से तथा सरलता से पूरे संसार में कुछ ही देर में 
फैला सकते हैं | सिनेमा द्वारा वास्तविक घटना तथा दृश्य का परिचिय सर- 
लता से होता है तथा हृदय पर उसका गहरा प्रमाव पड़ता है | इस कारण 
चित्रपट भों लोकमत को प्रमावित तथा उत्साहित करने का एक अनुपम 
साधन हैं | क्‍योंकि जमा कहा जा चुका है दृश्य को आँखों से देखने से 
उसका प्रमाव हृदय तथा मस्तिष्क दोनों पर ही होता है। सुनने पढ़ने से 
केवल मानसिक सहानुभूति उ्न्न होती है। ये साधन भी दोषपूर्ण है। 
क्योंकि किसी विशिष्ट दल द्वारा अथवा सरकार द्वारा ये साधन भी स्वार्थ- 
हित की बृद्धि के लिये उपयोग म॑ लाये गये हैं| सिनेमा म॑ भी अ्रश्लील, 
असत्य, असम्भव, देश के शॉल एवं संस्कृति के प्रतिकूल दृश्य दिखाकर 
देश की मनोबृत्ति को गलत विशा में मोड़ा जा सकता है। तथा राष्ट्र के 
भविष्य के नागरिकों की दिशा भूल की जा सकती है। 

( ५ ) सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक सस्थायें---लोकमत 
प्रचार म॑ इन संस्थाओं का भो महत्वपूर्ण श्रंग है। भारत में आज भी जनता 
को धम के नाम पर प्रमावित किया जा सकता है | हिलूकोड बिल तथा 
भारत विमाजन मूलतः धार्मिक समस्याएँ हैं, ओर जनमत को उसी दृश्कोण 
से प्रभावित किया जा रहा है, भारत में धर्म एक प्रभावशाली एवं शक्ति 
शाली साधन है | १९ वीं शताब्दि में आर्यसमाज, थियॉसाफीकल सोसायटी, 
ब्रह्मसमाज तथा रामकृष्ण मिशन आदि संस्थाओं ने हिन्दू धर्म का परि- 
मार्जन करके पवित्र तथा पुनीत दिन्दू धर्म को जागत किया था, ओर 
साथ ही साथ देश की सामाजिक तथा शैक्षिक सेवा भी की थी । इसी प्रकार 
से समाज सुधार संस्थाओं का भी जनमत जाणति में बहुत हिस्सा होता 
है | जाति-पाँति, अस्पृश्यता, अनमेल विवाह, वहुविवाह, विधवा विवाह 
आदि सामाजिक कुरीतियों की समालोचना करके इन समाज सुधार संस्थाओं 
ने स्वच्छु जनमत जाग्रत करने में बहुत कुछ सहायता पहुँचायी है | लोकमत 
जागृति में इन संस्थाओं की देन भी कुछ कम नहीं है । 
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(६ ) राजनीतिक दत्लः--प्रजातन्त्र राज्य को कार्यान्बित करने के 
लिये राजनोतिक दल महत्वपूर्ण एवं आवश्यक साधन हैं । प्रत्येक देश में 
अनेकों रुजनीतिक दलों का संगठन किया गया है। ओर प्रत्येक दल 
उपरोक्त समी साधनों का प्रयोग करता है, ओर जनमत को अपनी ओर 
मोड़ने का भरसक प्रयत्न करता है । दल के विशिष्ट व्यक्ति तथा नेता, दल 
का कार्यक्रम तथा उसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता जनता के समक्ष 
रखते हैं।आज भी देश में अनेकों राजनीतिक दल हें जैसे कांग्रेस, हिलू 
महासभा, जनसंघ्र, समाजवादी दल तथा कम्यूनिस्ट दल इत्यादि । प्रत्येक दल 
जनमत को अपने पक्ष में लाने के लिये प्रवत्नशील है| जनमत को दृढ़ 
करने में तथा उसका प्रचार करने में राजनैतिक दलों का महत्वपूर्ण अंग 
होता है। निर्वाचन के समय प्रत्येक दल अपनी समस्त शक्ति लगा कर 
जनमत को अपनी ओर मोड़ने का प्रयत्न करता है। परन्तु इसका कार्य 
निर्वाचन काल के लिये ही सीमित नहीं है । आधुनिक युग में राजनीतिक 
दल सुसंगठित रूप से कार्य करने लगे हैं। तथा वे समय समय पर समाचार 
पत्रों द्वारा, भाषणों द्वारा, समाओ्रों द्वारा, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रश्नों | 
पर प्रकाश डालते रहते हैं | इस प्रकार से जनता में सामाजिक तथा 
राजनीतिक समस्याश्रों के प्रति अमिरुचि पैदा करते हैं | निर्वाचन में बहुमत 
प्राप्त राजनेतिक दल, स्वदलीय सरकार स्थापन करने के पश्चात्‌ अपने 
का क्रम को व्यवहारिक रूप देकर कार्यान्वित करने का प्रयत्न करते हैं । 
अर्थात्‌ प्रत्येक राजनेतिक दल को निर्वाचन के समय जनता के समज्ष की 
हुईं प्रतिज्ञाओं को कार्यान्वित करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये । 


धारा सभा तथा निर्वाचन:--जनता धारा समा के प्रतिनिधियों को 
निर्वाचित करके लोकमत का क्कुकाव दिखाती है | परन्तु यह मी देखा गया 
गया है कि राजनीतिक दल जिस कार्यक्रम लेखा जनता के समक्ष रखते हैं 
तथा जो प्रतिज्ञायं जनता के समक्ष करते हैं, पद पाने के बाद अथवा सर- 
कार की स्थापना कर लेने के बाद, ख्वार्थान्ध होकर, अथवा अन्य प्रलीभनों 


श्र 


में फँस कर उन्हें भूल जाते हैं तथा जनता की इच्छा की अवहेलना भी 
करते हैं | राजनैतिक दल कमी कभी सत्य और न्याय को छोड़ कर जनता 
को गलत रास्ते पर भी ले जाता है | जर्मनी के नाजी दल तथा रशिया के 
कम्यूनिस्ट दल ने उन देशों में प्रचार सव साधन हृथिया कर जनता के 
समक्ष एक दलीय प्रचार करके एक पतक्षीय विचार धारा को रख कर जनता 
की मनोवृत्ति संकुचित एवं एक पक्कीय विचारों म॑ दाल दी है । निर्वाचन 
सद्देव लोकमत को प्रतिविम्बित करता है यह मी यथार्थ उक्ति नहीं हैं । 
राजनैतिक दल प्रलोभन देकर, डरा कर, धमका कर, घृणा तथा ईधष्या को 
प्रज्यलित कर तथा दरिद्र जनता को धन देकर अपने पक्त को मत प्रगन 
करने के लिये उद्यत करते हैं । 


भारत में स्वस्थ, विशाल, तथा निष्पक्ष जनमत के संगठन में समाचार 
पत्रों के लेख, सरकार द्वारा अथवा एजीपतियों द्वारा प्रभावित होना, जाती- 
यता, साम्प्रदायिकता अशिक्षा तथा निर्धनता ये बहुत महान रोढ़े हैं | मारत 
म॑ गणतन्त्र राज्य की सृष्टि के पूर्व मत प्रदान का अधिकार बहुत ही सीमित 
मात्रा मं था । अधिकांश नागरिक इस अधिकार से वंचित थे | इस कारण 
अधिकांश जनता नागरिक जीवन के प्रति उठासीन थी ओर उनमें राज- 
नीतिक चेतना का अभाव था। राजनीतिक नेताओं के सम्मुख सही जनमत 
संगठन करने की उपरोक्त बाधाओं को हटाकर नवीन राजनीतिक चेतना को 
जगाने का महत्वपूर्ण कार्य है। 

लोकमत बनाने में तीन प्रकार के लोग प्रमुख रूप से भाग लेते हैं । 
प्रथम श्रेणी में वे व्यक्ति हैं जिनका पेशा राजनीति है। जैसे घारा सभा के 
सदस्य, राष्ट्र के राजनीतिक नेता तथा समाचार पत्रों के लेखक । ये व्यक्ति 
राजनतिक समस्याश्रों का ज्ञान रखते हैं, तथा भाषण व लेखन द्वारा उसे 
व्यक्त करते हैं | द्वितीय श्रेणी में वे व्यक्ति हैं जो सक्रीय रूप से राज्यकरण में 
हिस्सा नहीं लेते हैं परन्तु सार्वजनिक समस्याओं में दिलचस्पी रखते हैं । 
तथा ऐसी समसस्‍्यात्रों पर शान्ति से तथा गंभीरता से विचार करते हैं । 
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नागरिकता की भावना से प्रवृत्त होकर इन विचारों को जनता के सम्मुख 
विचारार्थ रखते हैं | तृतीय श्रेणी के वे व्यक्ति हैं जो सार्वजनिक कार्य में 
दिलचसी नहीं लेते हैं, जिनमें स्वयं सोचने की अथवा पढ़ते की अमिरुचि 
नहीं है | परन्तु जो वकतृत्व से, शब्दों से, भावना प्रधान बातों से प्रोत्साहित 
होकर, विशिष्ट विचारों को अपना लेते हैं। राष्ट्र के अधिकांश व्यक्ति इसी 
श्रेणी के होते हैं। इनकी गणना अधिक मात्रा में होती है । 
उपरोक्त साधनों में बहुत त्रुट्याँ हैँ तथा स्वस्थ, विशाल जनमत की 
सृष्टि करने में बहुत बाघायें मी हैं। मनुष्य की निजी सीमित बोग्यता के 
कारण तथा सीमित दृश्कोण के कारण प्रत्येक मनुष्य कृत संस्था में च्रुटि 
पाई जाती है | सर्वत्र मनुष्य समाज में नेतिकत्रल एवं श्रात्मब्रल की कम्ती 
पाई जाती है, तथा स्वाथ की मात्रा अधिक पाई जाती है। स्वार्थ मनुष्य 
का दृष्टिकोण संकुचित एवं एकांगी बना देता है। उपरोक्त प्रत्येक साधनों 
का दुरुपयोग होने का भय है। यदि उपरोक्त साधन एकाँगी अ्रथवा संकु- 
चित दृष्टिकोण का प्रचार करते हैं तो जनता म॑ स्वोज्ञीण अथवा विशाल 
दृश्कोण का प्रचार ही नहीं हो सकेगा। कमी कभी राष्ट्रीय नेता सीमित 
स्वार्थ से प्रवृत्त होकर सामूहिक हित को भूल जाते हैं। साधारण जन 
समूह स्वयं नहीं सोचता है, केवल अनुसरण मात्र करता है। मनुष्य की 
मानसिक स्वना ऐसी है कि वह अपने बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्य के 
लिये भी कर सकता है अथवा बुरे काय के लिये भी कर सकता है। प्रत्येक 
विच्वारवान व्यक्ति पर वातावरण शुद्ध एवं पवित्र बनाने का पूण द्वावित्व 
आरा जाता है | प्रत्येक सुसंस्कृत व्यक्ति का यह कठोर कर्तव्य है. कि वह 
निस्वार्थ तथा विशाल दृश्कोण को अपनाये, तथा आत्मब्रत व नेतिक 
वल की बृद्धि करे | इसी में राष्ट्र का कल्याण है | पवित्र, निस्वार्थ, पार- 
स्थरिक सम्बन्ध की नींव पर “नये समाज” की स्वना के लिये इन 
. गुणों की आवश्यकता है। संसार को अ्रधोगति से बचाने का यही 
मार्ग है। द 
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सच्चे जनमत के निर्माण करने के उपाय 


( १) शिक्षा का प्रचारः--प्रत्येक समाज में शिक्षा का प्रचार होना 
चाहिये। अशिक्षित व्यक्ति बहुत सुगमता से भुल्ावे में आ जाता है| इस 
कारण साधारणतया राजनतिक शिक्षा का प्रचार होना चाहिये। जिससे 
प्रत्येक नागरिक विभिन्न समस्याश्रों पर खतनन्‍्त्र रूप से सोचकर मत प्रदान 
कर सके | 

( २ ) राजनतिक दलों का संठगन राजनतिक तथा आर्थिक प्रश्नों 
पर होना चाहिये | इनका संगठन वैयक्तिक स्वार्थ जातीयता साम्प्रदायिकता 
अथवा विशिष्ट घम प्रचार के आधार पर नहीं होना चाहिये। इनका 
उद्दृंश्य समाज-हित एवं राष्ट्र-हित होना चाहिये। इन्हें क्ूठे प्रचार द्वारा 
भोली-मारली जनता को ठगने का प्रयज्ष नहीं करना चाहिये। इनका संगठन 

प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर होना चाहिये | 

( ३ ) समाज में आर्थिक विपमता नहीं होनी चाहिय तथा समाज 
की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 
पर्याप्त श्रन्न, वस्त्र, तथा निवास की व्यवस्था होनी चाहिये। जो व्यक्ति 
आये दिन उठर निर्वाह की चिन्ता में ग्रस्त है वह स्वतन्त्रता पृथक देश 
ग्रोर समाज के प्रश्नों पर क्‍यों कर विचार कर सकता है। साथ हीं साथ 
आर्थिक विषमता ही दोप, संघर्ष, कलह और विप्लव का मूल है तदथ 
समाज की स्चना आर्थिक समानता के सिद्धान्त पर होनी चाहिये । इसी में 
राष्ट्र एवं समाज का कल्याण है । 

( ४ ) जनमत के संगठन में प्रेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कारण 
प्रेस को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये। प्रेस सच्चरित्र 
निर्भक, सत्य प्रेमी समाजसेवियों के हाथ में होनी चाहिये | जो निष्कपट 
भाव से तथा निस्वाथ भावना से प्रत्येक समस्या पर प्रकाश डालने का 
सामर्थ्य रखते हों | अर्थात्‌ प्रेस स्वार्थी, पृजीपतियों, सरकार एवं राजनेतिक 
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नेताञ्रों के हाथ की कठ्पुतली नहीं होनी चाहिये। निष्पक्ष रूप से संगठित 
छापेखाने ही सच्चे एवं पवित्र जनमत के संगठन में सद्यायक हो सकते हैं । 

(५ ) सरकार की ऐसे कानून बनाने चाहिय, जिससे नागरिकों के 
व्यक्तित्व का श्रथवा उनके स्वतन्त्रता का अपहरण न हो | प्रत्येक नागरिक 
को अधिक से भ्रधिक सीमा तक भाषण, लेखन तथा संगठन की स्वतन्त्रता 
होनी चाहिये | 

( ६ ) देश में राज्य एवं समाज के संगठन के मोलिक सिद्धान्तों में 
सामझस्य होना चाहिये। यदि समाज वर्ग, जाति, सम्प्रदाय तथा वर्ग के 
भेदों से विभाजित है। तो ऐसे देश ०व॑ राष्ट्र में राजनेतिक एकता अशक्य 
तथा असम्भव है। एकता का श्रभाव जनसत के संग्रह स॑ बाधक है | 
भेदभाव ही संघर्ष तथा विभाजन की जड़ है. तथा भेदभाव ही पवित्र राज- 
नतिक एकता सुदृढ़ सामाजिक सवना एवं खस्थ नागरिकता के मार्ग में 
शेड़े बिछाता है । 


सामाजिक एवं राष्ट्रीय संगठन के 
सिद्धान्त 


अच्याय श्८ 
नागरिकता 


साधारण बोलचाल की भाषा में नागरिक का श्रथ नगर निदार्सी है| 
अर्थात्‌ इस प्रयोग के अनुसार गाँव में रहने वाले ग्रामीण नागरिक नहीं 
हैं। परन्तु नागरिक-शास्त्र में नागरिक शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट अथ में 
तथा व्यापक अर्थ में किया जाता है। नागरिक शाह में नागरिक उस व्यक्ति 
को कहा जाता है जो अपने राज्य के अन्तर्गत किसी स्थान का निवासी हो 
ओर राज्य की सदस्यता के नाते कुछ शर्तों को पूरा करता हो। घनी 
गरीब, शहरातू , देहाती, वर्ग, धर्म शयादि के भेढ-भाव के कारण 
नागरिक बनने में कोई विध्म-बाधा नहीं है। अतः केवल नगर 
निवासियों को ही नहों वरन्‌ देश के समस्त निवासियों को नागरिक कहा 
जाता है। देश में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ अधिकार होते हैं और साथ 
ही साथ उन्हें कुछ कर्तव्य भी करने पड़ते हैं। नागरिक बनने के लिये ये 
कतंव्य एवं अधिकार आवश्यक समझे जाते हैं। आज भी नागरिक उसी को 

हते हैं जो अधिकारों से भूपित हो तथा उनके उउ्भोग का अधिकारी हो। 

साथ ही साथ राज्य तथा समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन कम्ता हो | 
प्रत्येक नागरिक को अधिकारों के बढठले राज्य के प्रति भक्ति रखना आव- 
श्यक है। यदि कोई व्यक्ति राज्य के प्रति भक्ति नहीं रखता तथा राज्य के 
विरुद्ध ऐसे कार्य करता है अथवा ऐसे कार्या मे भाग लेता है जो राज्य के 
लिए. हानिकारक हो, तथा जिससे राज्य के अस्तित्व में शंका उत्न्न हो तो 
राज्य ऐसे नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित कर सकता है. आर 
राज्य उसे कठोर दण्ड भी दे सकता है। अर्थात्‌ नागरिक को अधिकारों के 
साथ ही साथ कतव्यां का पालन करना आवश्यक है | 


श्र 


इसी प्रकार ग्रामवासियों को भी राज्य की ओर से अधिकार प्राप्त होते 
हैं। नगर निवासियों के सम्तान वे भी राजनैतिक तथा सामाजिक अधिकारों से 
भूपित हैं | उन्हें भी राज्य के प्रति करतंव्यों का पालन करना पड़ता है। कुछ 
वर्षो पूर्व अधिकांश देशों में स्त्रियाँ राजनेतिक अधिकारों से वंचित थीं | परन्तु 
आधुनिक काल में अधिकांश प्रगतिशील देशों में स्त्रियों को भी पुरुषों के 
समान राज॑नेतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं। तथा सम्य देशों में 
स्त्रियों को जीवन के सभी पहलुओं में हिस्सा लेने का श्रधिकार प्राप्त है । 
अथीत्‌ स्त्रियों को जीवन के राजनतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि 
किसी भी ज्षेत्र में पुरुषों के बराबर हिस्सा लेने से वंचित नहीं किया, 
जाता है । 

नागरिक होने के लिए. तीन शर्तों को पूरा करना परमावश्यक है। 
(१) राज्य की सदस्यता (२) राज्य द्वारा राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकारों 
के उपभोग की व्यवस्था (३) राज्य के प्रति राज्यभक्ति की मावना | 

नागरिक शब्द का क्षंत्र तथा विंध्तार:--नागरिक शब्द की उत्पत्ति 
प्राचीन यूनान तथा रोम के नगर राज्यों से हुईं। उस काल में नगर ही 
सभ्यता, सहकारिता तथा सम्पूर्ण जीवन का केन्द्र था। प्राचीन यूनान में 
दो प्रकार के निवासी नगर में निवास करते थे। प्रथम वर्ग का निवासी 
: नागरिक कहलाता था जिसके हाथों म॑ शासन-प्रबन्ध तथा न्याय-प्रबन्ध 
रहता था |दूसरे वर्ग का निवासी वह व्यक्ति था जो नागरिक के अधिकारों 
से वंचित था । उस समय नागरिक का सम्बन्ध अधिकारों से तथा निवास 
स्थान से था | अ्र्थीत्‌ नागरिक के अधिकारों की सीमा नगर राज्य के भूमि 
भाग से सीमित थी। नगर राज्य का नागरिक अधिकारों का उपयोग नगर 
राज्य के सीमा के अन्तर्गत ही कर सकता था | रोम तथा यूनान में नाग- 
रिक शब्द का प्रयोग बहुत ही संकुचित तथा सीमित अर्थ में किया जाता 
था | क्रमशः रोम के नगर राज्यों की सीमा वढ़ी, रोम के नगर राज्य रोमन 
साम्राज्य के अ््भ हुए । ये स्वतन्त्र, स्वावलम्बी नगर राज्य रोमन साम्राज्य 
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म॑ विल्लीन हुए | इस राजनैतिक पखितन के साथ ही साथ नागरिक तथा 
नागरिकता शब्दों में परिवर्तन हुआ | अ्रव नागरिक नगर राज्य का नागरिक 
न रहा वह रोमन साम्राज्य का नागरिक कहलाने लगा । परन्तु नागरिकता 
के नाप-तौल का पैमाना कर्तव्य तथा अधिकार ही थे | अब अधिकार तथा 
कतंब्यों की सीमा विस्तृत होने लगी, तथा उनमें कुछ परिवर्तन करना 
आवश्यक हो गया। क्रमशः संसार में अनेकों राष्ट्रों का उदय हुआ | अब 
नागरिक शब्द व्यापक अ्रथ में प्रयुक्त होने लगा | नागरिकों के अधिकार 
तथा कतंव्यों की सीमा नगर तथा गाँवों से सीमित नहीं थी। राष्ट्र के 
निवासी राष्ट्र के नागरिक कहलाने लगे। राजनेतिक सत्ता की वृद्धि के साथ 
ही साथ अधिकार एवं कर्तव्यों की सीमा का बदना स्वाभाविक ही है | इस 
प्रकार आधुनिक नागरिक शब्द की उत्पत्ति हुईं। नागरिक शब्द का सम्बन्ध 
समस्त राष्ट्र से है, केवल नगर से या गाँव से ही नहीं है | संसार तथा संसार 
की समस्वाएँ परिवतनशाल हैं । आ्राज आर्थिक, राज्नैतिक, तथा सामाजिक 
समस्याओं में विद्युत गति से परिवर्तन दृश्गोचर हो रह्य है. तथा भविष्य में 
भी होगा । समीपवर्ती मृतकाल राष्ट्रीयवा का युग कतलाता है | उसो प्रकार 
आधुनिक युग अन्‍न्तर्राष्ट्रयता का युग कहलाता है। आज के इस सप्रष- 
पूर्व युग में मानव जाति का उद्धार अन्तर्राष्ट्रीयता ही कर सकती है। राजनैतिक 
शास्त्र के विद्वानों की यह धारणा होती जा रही है। युद्ध तथा संधष्र द्वारा 
मानव जाति का विनाश विशुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय ही रोक सकती है। स्वदेशी 
विदेशी इस भावना का लोप होना आवश्यक है। संकुचित राष्ट्रीयता जो 
युद्ध, देप तथा संघर्ष का आह्वाहन करती है उसका भी लोप होना आव- 
श्यक है। आज अनेकों विद्वान अन्तरोष्ट्रीय नागरिकता की भावना को 
प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस प्रकार समय-समय पर नागखिता के अर्थ में 
परिवर्तन होता रहा है, और होता रहेगा। प्राचीन काल से आज 
तक इस शब्द के विस्तार एबं गहराई म॑ जर्मीन-आसमान का फरक 
हो गया है । 
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विदेशी अनागरिकः--इन्हें भी राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं । 
विदेशी कुछु काल के लिए दूसरे देश में निवास करता है। परूतु उसकी 
देश भक्ति अपने देश के ग्रति ही होती हैं। यातायात की सुविधा के कारण 
से विदेशी दूसरे देश में निवास करने लगे हैं | विदेशी व्यापार के लिए, 
शिक्षा के निमित्त अथवा प्रमण के लिए. विदेश में आगमन करते हैं। 
ऐसे अनागरिकों की जान माल की रक्ता का अधिकार, राज्य के अन्दर 
स्वतन्त्रता पूर्वक श्रमण करने का अधिकार, भाषण' स्वतन्त्रता का अधिकार 
व न्यायालयों में न्याय का अधिकार प्राप्त है। थ्नागरिकों को सब्र सामाजिक 
अधिकार प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं इन्हें अचल सम्पत्ति खरोदने का अ्रधिकार 
प्राप्त नहीं है। विदेशी अनागरिकों को फीज में भर्ती होने के लिए बाद्य 
हीं किया जा सकता है | अ्रनागरिकों को राजनैतिक अधिकार जैसे मत- 
प्रदान, व्यवस्थापिका समा की सदस्वता तथा राज्य कर्मचारी पढ़ से वंचित 
किया जाता है। परनु विदेशी अनागरिक को देश के कानून का पालन 
करना पढ़ता है | कानून भेंग के लिए उसे उचित दण्ड भी दिया जा सकता 
है। यदि विदेशी अनागरिक अनुचित लाभ उठाता है तो वह देश से 
निकाला भी जा सकता है। परन्तु राजूत तथा दूतावास के सदस्य अपने 
देश के नियमों के अधीन होते हैं । 
विदेशी मित्र वह व्यक्ति है. जिसके देश से मेत्री पूर्ण सम्बन्ध हो। 
तथा विदेशी शत्रु वह है जिसके देश से युद्ध का सम्बन्ध हो, अथवा मैत्री 
का सम्बन्ध न हो | 
प्रज्ञाः--जिन देशों में राजतन्त्र है उन देशों म॑ नागरिकों की प्रजा 
कहते हैं | इस कारण इस प्रजातन्त्र युग में प्रजा शब्द खट्कता है| इंग्लैंड, 
फ्रांस, अफगानिस्तान तथा पराघीन देशों के नागरिक प्रजां कहलाते हैं । 
प्राचीन काल से शासनाधिकार नागरिकों के हाथ नहीं थे इसलिये शासक 
शासितों को प्रजा के नाम से सम्बोधित करता था। प्रजातन्त्र राज्य में 
शासनाधिकार जनता के हाथ में है इसलिये उन्हें नागरिक के नाम से 
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सम्बोधित करते हैं। प्रजा शब्द का अर्थ है वे व्यक्ति जो राजनेतिक अधि- 
कारों से वंचित हैं। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रजा भी है तुथा नाग- 
रिक भी । नागरिक वह व्यक्ति है जो कानून बनाने मे भाग लेता है. तथा 
वह प्रजा है क्योंकि वह उन कानूनों का पालन करता है। अथीत्‌ राज्य 
में रहने वाले वे सब व्यक्ति चाहे वह नागरिक हों ग्रथवा न हों नाबालिग, 
बूढ़े अपंग, पागल, सब्र ही राज्य की प्रजा हैं। श्रथात्‌ प्रजा शब्द का अथ 
है वे सब व्यक्ति जो राज्य की भोगोलिक सीमा के अन्तर्गत रहते हैं और 
राज्य के प्रति भक्ति करते हैं तथा राज्य के कानून से सम्बद्ध हैं | साथ ही 
साथ उनके जान व माल्न की रक्षा के लिये गज्य का दायित है। अर्थात्‌ 
श्य द्वारा रक्षा के पात्र सभी व्यक्ति प्रजा कहलाये जा सकते हैं । 

नागरिक तथा निर्वाचकः--दोनों शब्द साम्यक नहीं हैं। राजनैतिक 
एवं सामाजिक थधिकारों का उपमोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निवाच्क 
होगा ही यह आवश्यक नहीं | क्योंकि कुछ देशों म॑ निर्वाचकों के लिये, 
शिक्षा, सम्पत्ति इत्यादि गुणों की आवश्यकता रक्‍्खी गई है। अ्रथीत्‌ कुछ 
देशों म॑ं सभी वयस्कों को मताधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये यह जरूरी 
नहीं कि नागरिक निर्वाचक भी हो । 

नागरिकता:--नागरिक होने की विशिष्ट स्थिति का नाम नागरिकता 
है | अतः नागरिकता का अर्थ मनष्य जीवन की उस दशा से है जिसमें 
व्यक्ति किसी राज्य के सदस्य होने के नाते सामाजिक तथा राजनेतिक अधि- 
कारों के उपभोग का अ्रधिकारी हो और नागरिक को उसके बदले राज्य के 
प्रति कुछ कर्त्तव्य भी निभाने पड़ते हों। नागरिकता मनुष्य को राज्य द्वारा 
दिया हुआ कानूनी पद है | राज्य नागरिक को राजनैतिक अधिकार प्रदान 
करता है जो उसकी नागरिकता का प्रमाण है। अतः नागरिकता का 
वास्तविक अर्थ राजकीय अ्रधिकारों का उचित प्रयोग तथा कर्तव्यों का योग्य 
रीति से पालन ही है। मनुष्य इन अधिकारों द्वारा अपनी तथा अपने 
समाज की मलाई कर्ता है तथा व्याग और सेवा द्वारा मनुष्य मात्र की 
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सेवा करता है। नागरिकता के लिये राज्य की सदस्यता, अधिकारों की प्रामि, 
कत्तव्यों का पालन तथा राज्य के प्रति भक्ति का होना परमावश्यक है | 

आ्राधुनिक काल में नागरिकता शब्द का अर्थ व्यापक हो गया है । 
जैसे ऊपर कहा जा चुका है मनुष्य का जीवन केवल राष्ट्र सें सीमित अथवा 
सम्बन्धित नहीं है। नागरिकता का अ्न्तर्रप्रीय पहलू भी इृश्गोचर हो 
रहा है। साथ ही साथ मनुष्य केवल राज्य का ही सठस्यथ नहीं होता है | 
परन्तु मनुष्य निर्मित अनेकों, संस्थाओं समुदायों तथा संघों का भी सदस्य 
होता है। तथा इनसे उसका बहत घनिष्ट सम्बन्ध होता है। उनसे उसे 
आत्मीयता का भाव भी होता है। ये मनुष्य जीवन को पृण॒ता प्रदान करते 
हैं। मनुष्यों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मनुष्य को इन 
कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और उसकी उनके पवि कुछ कतव्य भी हांतें 
हैं| नागरिकता की कसौर्ट तथा पहिचान ओर चर्त्रिवान व्यक्ति की पहि- 
चान इसी में है कि वह इन भिन्न भिन्न संस्थाओं के प्रति अपने कत्तव्यों का 
सामझञझस्य योग्य रीति से स्थापित करने म॑ सफल हो | साथ ही साथ इन 
विविध समुदायों के प्रति कर्चव्यों के क्रम को निर्धास्ति करे | अतः नागस्किता 
का अर्थ व्यापक तथा व्यवह्र्कि होता जा रहा है। केवल अधिकारों की 
प्राप्ति तथा राज्य के प्रति स्वामि भक्ति ही सच्ची नागरिकता का चिह्न नहीं 
है| यह केवल बुद्धि के विकास अथवा ज्ञान के विस्तार का विपय नहीं 
है | आदर्श तथा सच्ची नागरिकता का सम्बन्ध व्यवद्यारिक जीवन से हैं। 
यह ठीक ही कहा है. कि (॥9४०७४४४9 6णाडांई४8 ग7 फ्री 
हावेशंप्रए 00 त७#०७ए७४४ )0ए७।४68, मनुष्य के दिन प्रतिदिन के 
व्यवहारिक जीवन के कर्तव्यों तथा अनेकों समुदायों के सम्बन्ध को निधी 
रित करना ही सच्चो नागरिकता का स्वरूप है। इन अनेकों समुदायों तथा 
मनुष्यों के बीच न्यावयुक्त तथा यथेश्ट सम्बन्ध स्थापित करना विरोधात्मक 
प्रतीत होता है. परन्तु सच्ची नागरिकता इस विरोध को दूर कग्ती हैँ । 
पवित्र तथा स्वस्थ सम्बन्ध को निधीरित करती है । 


/ 
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सच्ची नागरिकता हमें यह सिखलाती है कि प्रत्येक नागरिक इस 
प्रकार जोबन यापन करे कि उससे किसी प्रकार का विरोध न पैदा हो। 
साथ ही साथ उसके सब हितों की रक्षा होती रहे । यदि यह असम्भव हो 
जाय तो व्यक्ति को विस्तृत हित के समुदाय के लिये छोटे तथा अनावश्यक 
समुदायों के हित को गोण स्थान देना चाहिये | अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति का 
व्यापक विस्तृत हित इसी में है कि वह लघुतर निजी स्वार्थ को उच्चतर 
व्यापक हित के लिये बलिदान करें| (७778 ॥92]67 (70275 
38 & 56768 07 $000970]909#0॥09 07 8758]]67# 8७॥॥ ६0 
४७७९ एव शांते०' 56॥. अर्थात्‌ निजी स्वार्थ को कुद्धम्ब के हित 
के लिये, कुठम्ब के स्वार्थ को ग्राम के हित के लिये, आम के स्वाथ को 
नगर के हित के लिये व नागर के स्वाथ को राष्ट्र के द्ित के लिये तथा 
राष्ट्र के स्वाथकों अन्तरीष्ट्रीय शान्ति एवं समृद्धि के लिये त्याग करने की 
क्रियात्मक भावना ही सच्ची नागरिकता का स्वरूप हैं। व्यक्ति का जीवन 
उसके कुड्म्ब्र के लिये उपयोगी तथा महत्वपूर्ण होता है। आपदकाल में 
प्रत्येक व्यक्ति कुठुम्ब के लिये अपने जीवन का वलिदान करता है। अपने 
स्रार्थ हित को भूल कर कुट्धम्ब हित को उच्च समझकर उसके कल्याणार्थ 
कार्य करता है। मनुष्य के कर्त्तव्य तथा अधिकारों का दायरा केवल कुटुम्ब 
से ही सीमित नहीं है | मनुष्य को गाँव, नगर, राष्ट्र इत्यादि के लिए भी 
जीवन उत्सर्ग करना पड़ता है | राष्ट्र के उच्चतर हित के लिये राष्ट्र तथा 
समाज के सार्वजनिक हित के लिये उसे कभी कभी अपने कुठुम्ब 
अथवा ग्राम अथवा नगर के हित का बलिदान करना पढ़ता है। 
मान लीजिये राष्ट्र पर विदेशी सत्ता का आक्रमण होता है, अ्रथवा राष्ट्र में 
आर्थिक संकट आ जाता है। ऐसे समय व्यक्ति का कर्तव्य स्पष्ट है। प्रत्येक 
नागरिक को राष्ट्र के सावंजनिक हित के लिये अपने स्वार्थ, अपने कुट्म्ब के 
स्वार्थ अथवा हित का बलिदान करके राष्ट्र के हित को प्रथम स्थान देना 
चाहिये, क्योंकि यदि राष्ट्र स्वतन्त्रता खो बैठता है अथवा आर्थिक संकट के 
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कारण दुर्बल हो जाता है तो यह स्थिति राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
अकल्याणकारी है| इस सार्वजनिक संकट से व्यक्ति का स्वहित, ग्राम का हित 
अथवा नगर का हित बहुत काल के लिये पिछड़ जायेगा | अर्थात्‌ कर्तव्यों 
तथा अधिकारों का उचित प्रयोग ही नागरिता की कसोर्टी है। सच्ची 
नागरिकता की यहीं कसौटी है कि योण हित को उच्चतर हित के लिये द्याग 
दे | तथा विवेक बुद्धि से अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों का योग्य सनतुलन 
करे | तथा प्रत्येक द्वित का योग्य स्थान निश्चित करे । 

नागरिक का घनिश्ट सम्बन्ध कुठुम्ब, ग्राम, जिला, प्रान्त तथा राज्य 
ओर उसके अन्तर्गत समुदाय, संस्था इत्यादि से प्रतिदिन आता रहता है| इन 
प्रत्येक इकाई से वह लाभ भा उठाता है तथा उनको समृद्धिशोंल बनाने 
में सहायक भी होता है । सच्ची नागरिकता की यहां कसीटी है कि मनुष्य 
इन प्रत्येक के प्रति अपने उचित सम्बन्ध निभा सके | व्यापक हित तथा 
योग्य सनन्‍्तुलित सम्बन्ध की वृद्धि कर सके । अथीत्‌ अच्छे चरित्रवान्‌ नाग- 
रिक की यहां पहिचान है कि वह इन सब सम्बन्धों म॑ सामज्जस्य स्थापित 
करे जिससे सामाजिक एकता व शान्ति बनी रहे। राष्ट्र व समाज के हिंत 
में भी वृद्धि होती रहे। तथा राष्ट्र ओर समाज की उन्नति होती रहे । 

सच्ची नागरिकता का यही चिन्ह है कि व्यक्ति अपने छोटे से छोटे 
कत्तव्य को अथवा बढ़े से बढ़े कर्तव्य को योग्य रीति से निधाये । कत्तव्य 
तथा अधिकारों म॑ ठीक ठीक सन्तुलन कर सके। सच्ची नागरिकता इसी में 
स्पष्ट है कि व्यक्ति माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र, स्त्री, पति इत्यादि प्रत्येक 
अवस्था में अपने कत्तव्य तथा अधिकारों का समतुल्लन करते हुए सामझस्य 
स्थापित करता रहे । छोटे से छोटे तथा बढ़े से बड़े सम्बन्ध में कर्तव्यशील 
होना ही सच्ची नागरिकता की कसोरी है। 

कुट्म्ब वात्सल्य अथवा कोटुम्बिक प्रेम की भावना ही सच्ची नाग- 
रिंकता का विस्तृत स्ररूप है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने कुटुम्त के सुख 
दुख को भेलने में प्रस्तुत होता है, परिवार की उर्मात एवं. तिष्ठा के 
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लिए प्रयत्नशील रहता है, बच्चों के लिए. स्नेह और रक्षा की भावना, 
बड़े बूड़ों के प्रति आदर की भावना इत्यादि से परिवार में शान्ति तथा 
सुख्व॒ की स्थापना करता है ओर परस्पर सहयोग, मेल-जोल की भावना 
से ओत प्रोत होकर कोटुम्बिक सम्बन्ध को दृढ़ तथा निश्चल बनाता है । 
उसी प्रकार यदि नागरिक कुटुम्ब के बाहर भी अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
इन भावनाओं का उपयोग करे तो वह सच्ची नागरिकता का प्रतीक बने 
जाता है। सच्ची नागरिकिता का प्रमुख सिद्धान्त अन्य व्यफ्तियों 
के जीवन को सुख पूर्ण, स्वस्थ, उन्नत तथा कर्ततव्यशील बनाना 
ही है। सच्ची नागरिकता केवल अधिकारों और कर्तव्यों की लम्बी 
सूची का ज्ञान ही नहीं बल्कि सच्ची नागरिकता नागरिक के हृदय में लोक 
मंगलकारी क्रियात्मक एवं व्यवहारिक भावना का उदय ही है। 

अधिकारों के जगत में ही नागरिकता का पूर्ण विकास हो सकता 
है। अधिकारों के विना नागरिक जीवन निष्फल है। राज्य व्यक्ति को 
अधिकार देता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी मानसिक, शारीरिक तथा 
ग्राध्यात्मिक शक्ति का विकास करे और समाज सेवा मे योग दे । व्यक्ति 
अपनी उन्नति के साथ-साथ दूसरों की भी उन्नति करे-यही समाज सेवा का 
मूल है। जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसी खच्छु नागरिकता का प्रवाह 
उतठान्न हो जाता है, वह समाज हित, मानव हित व स्वहित की अ्रमि 
न्‍्नता अथवा ऐक्य का द्ोतक बन जाता है । ऐसे भावों के ज्ञान को ही 
सच्ची नागरिकता कह सकते हैं । 

यदि नागरिक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो राज्य नाग- 
रिक को उसके अर घकारों से वंचित कर सकता है नागरिकता से बंचित व्यक्ति 
अपनी पूरी उन्‍नति नहीं कर सकता है प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन 
उपयोगी बनाने के लिए तथा अपनी पूर उन्नति करने के लिए राज्य तथा 
समाज का सदस्य होना परमावश्यक है। राज्य की सदस्यता का श्रर्थ ही 
नागरिकता हैं । सच्ची नागरिकता एक अन्दरूनी प्रेरणा है। यह एक आशी- 
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बाद एक अनुपम देन है। सच्ची नागरिकता की भावना कोई किस्ली को दे 
नहीं सकता है। यहों प्रेरणा मनुष्य को समाज सेवा, समाज में सामझस्य 
स्थापित करने की शक्ति, तथा कर्तव्यों ओर अधिकारों का योग्य रीति से 
पालन करने के लिये प्रेरित करती है। 

सच्ची नागरिकता के ये चिन्ह हैं--( १ ) राज्य की सदस्यता ( २) 
गज्य के अन्तर्गत कत्तंव्यों का पालन तथा अधिकारों का उपभोग, विदेश में 
नागरिक के जान माल की रुका ( ३) सामाजिक जीवन से सामंज 
लाना तथा समाज की सर्वतोमुखी वृद्धि मे प्रथत्नशील होना ( ४ ) समाज 
सेवा ( ५ ) सजग रीति से कर्तव्यों का पालन करना ( ६ ) राज्य के प्रति 
राज्य भक्ति की मावना रखना । 

अन्त म॑ं इतना ही कहना पयाप्त है कि सच्चसित्रि व्यक्ति मं त्याग 
की भावना होगी । सच्ची नागरिकता तथा सच्ची देशभक्ति, त्याग और 
समाज सेवा के भित्ति पर ही स्थापित हो सकती है । सच्ची नागरिकता व 
मानवता विरोधात्मक भावनायें नहीं है| अथीत्‌ सच्ची नागरिकता, लोक 
कल्याणकारी मावन्ना तथा मानवता ये पर्यीयवाची शब्द ही हैं । 

नागरिकता प्राप्ति के सिद्धान्त :--देश के सभी निवासी नागरिक 
नहीं होते हैं | इसलिये राज्य को यह जानना आवश्यक हो जाता है कि 
कौन नागरिक है ओर कौन नहीं है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है नागरिक 
तथा अनागरिक के कानूनी पद में भेद होता है | राज्य नागरिक को 
झनेकों कत्तंव्यों के पालन के लिये वाध्य कर सकता है । परन्तु अ्रनागरिक 
को उन सब का पालन नहीं करना पड़ता है। प्रत्येक राज्य में नागरिकता 
का निश्चय करने के भिन्न-भिन्न नियम हैं। प्रत्येक राज्य में दो प्रकार के 
नागरिक होते हैं| जिन्हें स्वाभाविक अथवा जन्मसिद्ध नागरिक कह सकते 
हैं | तथा दूसरे वे जिनका जन्म कसी दूसरे राज्य में था, परन्तु वालिग 
होने पर अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करना चाहते 
हैं | ऐसी नागरिकता प्राप्त करने के कारण स्वार्थ, व्यापार अथवा सम्पत्ति 
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का लाभ ही होता है। अथवा कभी कभी शासन व्यवस्था अथवा सामा- 
जिक व्यवस्था से त्रस्त होकर मी व्यक्ति अपनी जन्मसिद्ध नागरिकता त्याग 
कर राज्य कृत नागरिकता प्राप्त करने का इच्छुक होता है। राज्यक्ृत 
नागरिकता वह है जो जन्म से नहीं पाई जाती है | परन्तु जिसका स्त्रीकार 
स्वेच्छा से किया जाता है । 

पहले जन्मसिद्ध नागरिकता का वर्णन किया जायेगा । इस सम्बन्ध मे 
तीन सिद्धान्तों का पालन किया जाता है। अलग अलग देश अपनी 
प्रथानुमार इनको व्यवहार में लाते हैं । 


( १ ) रक्त वंशाधिकार अथवा वंश सिद्धान्तः--नागरिकिता का 
निर्णय रक्त सम्बन्ध से ही किया जाता है। अर्थात्‌ बच्चों की नागरिकता माता- 
पिता की नागरिकता पर ही निर्धारित की जाती है।यह प्रथा सेम में प्रचलित 
थी । इव्ली तथा जर्मनी ने इस सिद्धान्त को अपनाया है। जमन नाग- 
रिकों की सन्‍्तान चाहे जर्मनी में पैदा हो, चाहे जमनी भूमि भाग के बाहर 
पैदा हो, वे जर्मन नागरिकता के हकढार हो जाते हैं । इसी प्रकार इटालियन 

गरिक की सन्‍्तान इटलियन नागरिक ही मानी जायेगी। इस सिद्धान्त 
के अनुसार नागरिकता का सम्बन्ध जन्म स्थान अथवा भूमि भाग से 
नहीं है । 

( २ ) भूमि सीमाधिकार अथबा जन्म स्थान सिद्धान्तः--इस 
सिद्धान्त के अनुसार नागरिकता का निर्णय रक्त सम्बन्ध से न करके जन्म 
स्थान से निर्धारित किया जाता है। यह सिद्धान्त अरजण्टाइना में प्रचलित 
है । किसी विदेशी दर््पत्ति का बच्चा यदि अरजण्टाइना में पैदा होता है तो 
वह बच्चों अजरण्टाइना का नागरिक होगा। इसके लिये यह आवश्यक 

नहीं कि उसके माता-पिता अ्रजण्टाइना के नागरिक हों । यदि अर- 
जण्णइना के नागरिकों की सन्‍्तान अरजण्टाइना के बाहर परेद् हो तो वह्द 
बच्या अरजण्टाइना का नागरिक नदीं माना जायेगा । 
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( हे ) उपरोक्त दोनों सिद्धान्तों के भे् से बना हुआ यह सिद्धान्त 
इंगलेण्ड अमेरिका, तथा फ्रांस आदि देशों में प्रचलित है | इन देशों के 
नागरिकां की सन्‍्तान रक्त सम्बन्ध के अनुसार नागरिकता प्राप्त करती है । 
तथा इंगलेणड व अमेरिका के नागरिकों के बच्चे दुनियाँ के किसी मू मिमाग 
पर पैठा होने पर भी वे इंगलेण्ड अथवा अमेरिका की ही नागरिकता प्राप्त 
करते हैँ | विदेशी नागरिकों की सनन्‍्तान यदि इंगलिस्तान अथवा अमेरिका 
के भूमिमाग पर पैदा हों तो वे इंगलेण्ड अथवा अमेरिका की नागरिकता 
प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं । 

कभी कभी इन दोनों विरोधी सिद्धान्त से नागरिकता प्राप्त करने में 
गड़बड़ी पैदा हो जाती है। फ्रांस के सक्तवंशाधिकार सिद्धान्त के अनुसार 
फ्रांस के नागरिकों की सनन्‍्तान, इंगलण्ड में पैदा होने पर भी फ्रांस की ही 
नागरिकता प्राप्त करती है | परन्तु इंगल॑एड के भूमि सीमाधिकार के अनु 
सार यदि वह सन्तान इंगलूंएड की भूमि पर पैदा हुई है तो वह इंगलण्ड 
की नागरिकता प्राप्त करती है।अर्थात्‌ एक ही बच्चा दो सिड्धान्तों के 
खनुसार दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है | दोहरी नागरिकता प्राप्त झरने 
में लाम न होकर हानि ही है। व्यक्ति एक समय एक हीं देश का नाग- 
रिक होने का अधिकारी है | ढो देश का एक साथ नागरिक नहीं हो 
सकता है। इसका कारण क्या है ! दोनों देश के रीति-रिवाज, परम्परा, 
आचार-विचार में भेद हो सकता है। या उनके सिद्धान्त विरोधात्मक मी 
हो सकते हैं। इससे कुछ कठिनाइयाँ भी उद्मन्न हो सकती हैं। इसका 
दूसरा कारण यह है कि व्यक्ति का पूर्ण दायित्व एक ही राज्य पर रहे । 
यदि वह दो राज्यों का सदस्य होगा तो उसका दाकिब किस राज्य पर रहें 
यह प्रश्न उठ खड़ा होगा | ऐसे व्यक्ति को दोनों देश कदाचित अपना 
नागरिक समझ कर उसे अपने अधिकार मे लाना चाहेंगे तथा दोनों हां 
देश इस व्यक्ति से राज्य भक्ति एवं कत्तंव्य पालन की अपेक्षा करेंगे। यह 
स्थिति युद्धकाल में बहुत ही संकर पूर्ण हो जाती है। यदि दोनों राज्यों में 
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लड़ाई छिड़ जावे तो दोहरी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति धर्म संकट में पड़ 
जाता है | वह किस देश की सेना में भर्ती होकर देश के प्रति कत्तव्य का 
पालन करें ? उसे एक न एक राज्य की नागरिकता को त्याग देना ही 
पड़ता है। इस समस्या का हल दो प्रकार से होता है। यदि बच्चे के 
जन्म के बाद माता पिता अपने देश को लोट जाँय या वयस्क होने पर 
व्यक्ति किसी एक देश की नागरिकता त्याग दे | इन सिद्धान्तों म॑ं कौन सा 
सिद्धान्त ज्यादा अच्छा है. यह कहना बहुत ही कठिन है। मो्ी तौर से 
कहा जा सकता है कि रक्तवशाधिकार सिद्धान्त तर्कपू्ण तथा विचार युक्त 
सा मालूम पड़ता है, ओर मूमिसीमाधिकार सिद्धान्त सरल एवं 
आसान है | 

हर एक देश के अधिकांश नागरिक जन्मसिद्ध नागरिक होते हैं। वे 
ऊपर उल्लेख किये हुये तीन प्रकार से नागरिकता प्राप्त करते हैं। याता- 
यात की सुविधा के कारण भिन्न राष्ट्रों के नागरिकों का निकट सम्बन्ध आने 
लगा है | इसलिये कुछ लोग विदेश में ज्ञाकर बसते हैं। ऐसे इच्छुक 
व्यक्तियों को नये देश की नागरिकता कुछ शर्तों को पूरा करने से ही 
मिलती है| देश-देश म॑ राज्य प्रदत्त नागरिकता के भिन्न-भिन्न नियम हैं । 
इसे देशीयकरण कहते हैं | विदेशियों को नागरिकता देना या न देना 
प्रत्येक देश की ४च्छा पर निर्मर है। कोई भी शक्ति देशीयकरण के लिये 
ढवाव नहीं डाल सकती है | कहीं कहीं न्यायालयों द्वारा ये अधिकार प्रदत्त 
होते हैं और कहीं कहीं ( इंगल॑ण्ड में ) ये अधिकार प्रधानमन्त्री द्वारा दिये 
जाते हैं । 

(१) देशीयकरण अथवा राज्य प्रवत्त नागरिकता प्राप्त करने से पहले 
विदेशी को उस देश म॑ कुछ अवधि तक वास करना आवश्यक है । अमे- 
रिका, जापान, इंगलेंड इत्यादि में पाँच वर्ष की अवधि नियम द्वारा नियत 
की है। फ्रांस में दस वर्ष तथा आस्ट्रेलिया व खिजरलेंड में दो वर्ष की 
अवधि नियत की है । इसके उपरान्त प्रत्येक विदेशी को देशीयकरण के 
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करण के लिये प्राथना कग्ता है | विदेशी को राज्य के प्रति स्वाभिमक्ति की 
शपथ खानी पढ़ती है। अपनी सच्चरित्रता का सबूत देना पड़ता है| 
राज्य में रहने, मरण पोषण की योग्यता आ्रादि गुण तथा उस देश की भाषा 
का अच्छा शान, जमीन जायदाद का , खरीदना तथा राज्य के तत्कालीन 
शासन पद्धति और सिद्धान्तों पर विश्वास आइि गुणों का होना देशीब- 
करण के लिए अत्यावश्यक है। देशीयकरण की मंजूरी के बाद व्यक्ति को 
सनद दी जाता है। कुछ देशों में देशीयकरण के नियम बहुत ही सख्त हैं 
जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में | कहीं कहीं ये नियम बहुत दी सरल है जैसे 
पेर में। आस्ट्रेलिया म॑ केवल श्वेतांग व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकते 
हैं, रंगीन जाति वाले व्यक्ति नहीं। इसी प्रकार गोर लोग तथा अफ्रीका 
के रहिवासी अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु हिन्दुस्तानी, 
चीनी, जापानी, वी निवासी इससे वंचित हैं। मारतीय अत्यधिक न्यून 
संख्या में अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। राज्य प्रदत्त नागरि- 
कता प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति को पूर्ण सामाजिक तथा राजनेतिक 
अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका म॑ जन्मसिद्ध नागरिक 
ही राष्ट्रपति का पद अहण कर सकता है। राज्यप्रदतत नागरिकता प्राप्त 
व्यक्ति केवल इसी पद से वंचित किया गया है। इसके अ्रतिस्क्ति वृह' सब 
उच्चपद गअहण कर सकता है। १९२४ से इंगलेंड में राज्यप्रदत्त नागरिकता 
एवं जन्मसिद्ध नागरिकता में जो उच्चपद के ग्रहण में भेद थे वे हटा 
दिये गये हैं। 


देशीयकरण के अतिरिक्त नागरिकता प्राप्त करने की 
अन्य विधियाँ 
(१) विवाहः--जब कोई ज्जी विदेशी से विवाह करती है तो उसे 
पति के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। साधारणतया यह नियम 
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सब देशों में लागू है। जिन रूसी ज्ियों ने विदेशियों से विवाह किया था 
उन्हें अपना देश छोड़ने की आज्ञा नहीं मिली । जापान में यह नियम है. 
कि यदि जापानी स््री किसी विदेशी से विवाह कर लेती है, तो उसका पति 
जापान का नागरिक हो जाता है | 

(६) सरकारी मौकरीः--यदि कोई विदेशी सरकारी पद पर नियुक्त 
कर दिया जावे, तो वह विदेशी उस देश का नागरिक बन जाता है। 

(४) संयुक्त गष्ट्र अमेरिका की सेना में यदि कोई विदेशी एक वर्ष के 
लिए भर्ती हो जाय तो वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नागरिक बन जाता है। 

(५) पेरू तथा मैंक्सिकों में जमीन अथवा मकान खरीदने से विदेशी 
वहाँ का नागरिक वन जाता है। 

(६) युद्ध के उपरान्त पराजित देश के नागरिक विजयी देश के नाग- 
रिक बन जाते हैं यदि कोई देश अपनी राज्यकी भूमि विदेश को दे देता 
है तो उस भूमि के व्यक्ति दूसरे देश के नागरिक हो जाते हैं। 

(७) गोद ल्लेना:--यदि कोई विदेशी पुरुष किसी बच्चे को गोद लेते 
तो वह कच्चा बाप के देश का नागरिक बन जाता है । 

(८) इंगलेंड में यह कानून है. कि इंगलेंड के जद्दज पर पैदा हुई 
विदेशी माता पिता की सन्‍्तान, इंगलैंड की नागरिक बन जाती है| 

पुनः नागरिकता ग्राप्तः--देशीयकरण के पश्चात्‌ यदि नागरिक 
चाहे तो वह पुनः अपनी जन्म सिद्ध नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 

जैसे नागरिकिता की प्रांसि होती है वैसे ही नागरिकता खोई भी जा 
सकती है । नागरिकता के लोप होने के अलग-अलग देशों में अलग- 
अलग कारण हैं । 

(१ ) जब कोई स्जी विदेशी से विवाह कर लेती है तो वह अपने 
देश की नागरिकता खो बेठ्ती है | 

( २ ) यदि कोई नागरिक विदेश में सरकारी नौकरी कर लेता है अथवा 
सेना में मतों हो नाता है ती वह अपने देश की नागरिकता खो बैठता है | 
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( ३ ) नागरिक अपनी नागरिकता से इस्तीफा देकर अ्रनागरिक बन 
सकता है । 


( ४ ) कुछ राज्यों में यह नियम है कि यदि #कोई नागरिक निश्ि 
अवधि से अधिक काल तक अपने देश के बाहर रहे तो वह अपनी नाग- 
रिकता खो चेठता है। 


( ४ ) फीज से भागा हुआ फौजी, देश द्रोही, खूनी, घोर अपराधी, 
पागल, मिखारी सरकारी नौकरी से पठच्युत व्यक्ति नागरिकता से बंचित 
किये जाते हैं। कुछ देशों म॑ स्त्रियाँ सी नागरिकता से वंचित रहती थीं । 
परन्तु अरब अधिकांश देशों में स्त्रियों को नागरिकता का अधिकार 
प्राप्त है। 

अधिकांश पाश्चात्य देशों में २० अ्रथवा २१ वष्ष की आयु में व्यक्ति 
नागरिकता के अधिकार को प्राप्त कर लेता है। भारतीय गणराज्य संबि- 
धान के अनुसार वयस्‍्त मताधिकार की प्रथा प्रचलित कर दी है भारतीय 
नागरिकता २९१ वर्ष में प्राप्त हो जाती है। 


देशाय करण के अधिकार प्रदान करने मं जैसा ऊपर कहा जा चुका है 
अधिकांश देशों म॑ भेव्माव की मनोवृत्ति दिखलाई देती हैं। अमेरिका मे 
डइंडियन तथा गोरों म॑ संठभाव किया जाता है। दोनों जातियों के लिये 
नागरिकता के भिन्न-भिन्न नियम लागू हैं। इसके अतिर्क्ति अमेरिका में 
चीन, बर्मी, जापान ओर भारतीय निवासी वहाँ की नागरिकता से बंचित 
किये गये हैं। आस्ट्रेलिया म॑ भी संकीर्ण मनोबृत्ति नजर आती है। 
आस्ट्रेलिया के गोरे निवासी काले तथा एशिया के निवासियों को आस्टे- 
लिया की नागरिकता से वंचित रखना चाहते हैं। उसी ग्रकार अ्रफ्रोंका 
में लम्बी अवधि तक रहें हुए हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध तथा वे हिन्दु- 
स्तानी जो अफ्रीका को ही अपना देश मानना चाहते हैं, ऐसे हिन्दू 
स्तानियों के बिरुद्ध देशीयकरण से वंचित करने के लिये आन्दोलन चल 
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रहा है। अथीत्‌ समस्त संसार के नागरिकों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित होने पर भी काला, गोरा, एशिया का निवासी इत्यादि रंगरूप से 
सम्बन्धित भेदभाव दिखलाई देते हैं। एक जाति, एक राष्ट्र अथवा एक 
रंग के नागरिक दूसरे नागरिकों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तथा 
उन्हें देशीयकरण से वंचित करने का मरसक प्रयत्न करते हैं। कुछ जाति 
अपने को उच्च जाति का समभते हैं। तद॒र्थ दूसरों को नीचा समभते हैं । 
इस मनोबृत्ति का परिणाम संसार के लिये भयावह होगा | यही मनोदवृत्ति 
युद्ध और संघर्ष का बीजारोपण करती है। लोकतन्त्र, खतन्त्रता, समानता 
तथा अन्‍्तर्राष्ट्रीयवा के इस युग में हमें एक कदम मोनवता की ओर उठाना 
ही होगा और इस भेदमाव एवं संकीणुता का भावना को हृदय से हटाना 
ही होगा | नहीं तो इस सभ्यता ओर संस्कृति का विनास अवश्यम्मावी है। 

समाज व राष्ट्र के मौलिक सिद्धान्त, ब आदर्श नागरिक के 
गुणः--(१) सर्व प्रथम आवश्यक गुण जो सच्चे नागरिक में होना चाहिये 
वह है लोक सेवा, त्याग ओर निस्वार्थ समाज सेवा । सच्चे नागरिक का 
कर्तव्य है कि वह राज्य के भवभूदि के लिये तथा सभ्यता श्रौर संस्कृति की 
उन्नति के लिये अथवा परिश्रम करें | नागरिक का आम प्रान्त परिवार, 
देश, समुदाय इत्यादि से घनिष्ट सम्बन्ध आता है । इनका वातावरण शुद्ध 
बनाना तथा अपना कर्तव्य पालन करना प्रत्येक आदर्श नागरिक का 
सर्वोच्च गुण है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि उच्च॒हित एवं 
गौणहित में किसी प्रकार का विरोध अथवा संघर्ष पैदा न होने दे । यदि 
नागरिक मनुष्यता के विकास का ध्येय सामने रखता है तो गौण तथा 
उच्चहितों के प्रति स्वामि भक्ति में संघर्ष कदापि नहीं हो सकता है । सच्ची 
नागरिकता भक्तियों के उचित रीति से संगठन एवं परिस्थिति व वातावरण 
के अनुकुल अपनी प्रवृत्ति को ढालना ही है। विशाल दृष्टिकोण रखते 
हुये समाज एवं राज्य के द्वित को प्रमुख स्थान दे, इसी में उसका तथा 
समाज का सामूहिक हित सम्मव है । 


रँ 
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( २ ) सहिष्णुता, सहयोग, विशाल हृदयता, अनुशासन तथा कत्तंव्य 
निष्ठा ये गुण अच्छे नागरिक मे होना झ्रवश्यक है। आज के समाज तथा 
राष्ट्र मे संघर्ष, विद्रोह, स्वार्थपरता, असमानता, प्रतिद्नन्द्तिता इत्यादि 
प्रवृत्तियों की अत्यधिक वृद्धि हो रही है। आज राष्ट्रों का, समाजों का, तथा 
समुदायों का निकट सम्बन्ध आता जा रहा है। इस कारण राष्ट्रों, समाजों, 
एवं समुदायों में परस्पर सहयोग की भी श्रावश्यकता बढती जा रही है। 
सामूहिक जीवन में भी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति पर निर्मस्ता बढ़ती जा 
रही है। परन्तु मतुष्य समाज की वास्तविक स्थिति क्या है? व्यक्तित्व के 
विकास के साथ साथ ही स्वाथ्थीन्चता, विचारों में संकीणुता, कर्तव्य विमु- 
खता, सार्वजनिक कार्यों के प्रति उदासीनता, चारित्रिक हास, असन्तोष, 
लालसा, दायित्व शुन्यता, असामाजिक प्रवृत्तियों की उत्ति इत्यादि अबगुणों 
की वृद्धि भी होती जा रही है। यह प्रवृत्तियाँ राष्ट्र एवं समाज को तहस 
नहस कर देगी । अनीति, अन्याय एवं संघर्ष पर स्थित समाज, उन्नति 
के मार्ग पर अग्नतर नहीं हो सकता है| इसलिये कुट्म्ब, समुदाय, समाज, 
पाठशालायें इत्यादि का यह महत्वपूण कत्तंव्य है कि व्यक्ति के सम्मुख 
अच्छी नागरिकता का चित्र खींचे, अथवा प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी नाग- 
रिकता की शिक्षा दे ओर अच्छी नागरिकता का चित्र उसके हृदय पर 
अंकित करे । यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो संसार का भविष्य संकय्मय 
हो जायेगा । 

(३ ) व्यवहारिक वृद्धि एवं ज्ञान की ज्योति भी प्रयेक नागरिक 
को प्राप्त होनी चाहिये। अच्छे नागरिक होने के लिये इनकी भी 
आवश्यकता है। नागरिक शास्त्र का ज्ञान तथा समाज की समस्याओं 
का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिये। इसी ज्ञान द्वार प्रत्येक व्यक्ति 
अपना कर्तव्य योग्य रीति से कर सकेगा। अज्ञानतावश तथा व्यवहारिक 
बुद्धि की कमी के कारण ही बहुत वार व्यक्ति समाज में खराबियाँ पैदा 
करता है । 

श्प्‌ 
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(४ ) नेतिक अधःपतन का बहुत कुछ कारण है आत्म-संयम की 
कमी तथा अध्यात्मिक गुणों के प्रति अवहेलना की भावना | आज व्यक्ति 
काला बाजार, चोरी, दगाबाजी खुलेआम करता है । समाज ने नीति, धर्म 
आध्यात्मवाद को 'पुरातनः एवं दक्ियानूसी समझकर ठुकरा दिया है। 
व्यक्ति का लोभ बढ़ गया है, तथा सार्वजनिक कार्यों के प्रति लोगों की 
उदासीनता बढ गई है। समाज ने इन सिद्धान्तों को पुरातन समझकर 
त्याग दिया है । परन्तु समाज को सुसंगठित रखने के लिये उनके स्थान पर 
नये सिद्धान्तों की स्थापना नहीं की है । प्रत्येक समाज को सुसंगठित रखने 
के लिये कुछ मोलिक सिद्धान्तों की आवश्यकता होती है | उसके बिना कोई 
समाज स्थायी नहीं रह सकता है । 

(५ ) अर्थ संचय व शारीरिक सुख ही जीवन का ध्येय बन गया है । 
इन सब से समाज का वातावरण विशुद्ध हो गया है ओर समाज की तह 
विस्खलित हो गई है | समाज को अधिक पतन से बचाने के लिये अच्छी 
नागरिकता का स्वरूप नागरिकों के सामने रखना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति के 
लिये अ्रच्छी नागरिकता की शिक्षा अनिवाय होनी चाहिए । 

( ६ ) राज्य को प्रत्येक नागरिक की आर्थिक दशा सुधारने का भर- 
सक प्रयक्ञ करना चाहिये | राज्य एवं समाज से आर्थिक अ्रस्मानता को दूर 
करने का प्रयत्ञ करना चाहिये | आर्थिक परिस्थिति ऐसी होनी चाहिये कि 
समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके तथा उसको 
समान अवसर प्राप्त हो | गरीबी, चरित्रवान नागरिक पैदा नहीं कर सकती 
है | आर्थिक असमानता ही नेतिक पतन का कारण बन जाती है। आर्थिक 
असमानता ही सामाजिक असमानता, ऊँच नीच के भेद को प्रोत्साहित 
करती है | न्याययुक्त आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था तथा नैतिक परिस्थिति 
को ठीक किये विना व्यक्तिव का विकास तथा नागिरकता के गुणों की 
स्थापना सम्भव नहीं है | सरकार बंक बीमा, पेशन फंड इत्यादि की व्यवस्था 
व्यक्ति की आर्थिक उन्नति के लिये करती है | सरकार रुग्णालगों तथा 
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अस्पतालों का प्रबन्ध शारीरिक स्वास्थ्य के सुधार के लिये करती है | सरकार 
को इन सब का अच्छा तथा प्रचुर प्रबन्ध करना चाहिये | जिससे राज्य का 
प्रत्येक निवासी उससे लाभ उठा सके | सरकार को बेकारी तथा गरीबी को 
हटाले का प्रयक्ष करना चाहिये। ये ही नागरिक के आत्मोन्नति में 
बाधक हैं| 

( ७ ) अच्छे नागरिक का ध्येय अन्तरराष्ट्रीय आ्तृत्व, विश्व एकता 
तथा मानव समाज से समानता को स्थापित करना होना चाहिये। ये 
काम उदाहरण द्वारा व ग्रचार द्वारा करने चाहिये । ग्रेम, एकता तथा 
बन्घुत्व की मित्ती पर बना हुआ राज्य और समाज सुसंगठित तथा मजबूत 
होगा | ये ही अच्छी नागरिकता के लक्षण हैं। प्रत्येक नागरिक को ये 
ध्येय आचरण मे लाने चाहिये तथा उनका प्रचार करना चाहिये | 

( ८ ) अच्छा नागरिक वह व्यक्ति है जिसमें दूसरों के प्रति श्रद्धा, 
सेवा की भावना, सहानुभूति निर्मीकता से अपने विचारों तथा सिद्धान्तों 
को प्रकट करने की क्षमता, राजनेतिक व सामाजिक कार्यों के प्रति अमिरुचि 
इत्यादि गुण मौजूद हैं । प्रजातन्त्र राज्य तो ऊपर लिखे हुए गुणों से ही 
सफल हो सकता है। प्रजातन्त्र तमी सफल हो सकता है जत्र नागरिक राज्य 
के कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग लें | संक्षेप में इतना कहना पर्यात्त होगा कि 
आदर्श नागरिक, अच्छा पिता, अच्छी माता, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, 
अच्छी सन्तान अच्छा मित्र, अच्छा कार्यकयो, दूसरों की सहायता में तत्यर 
तथा साबंजनिक कार्यों में भाग लेने वाला होना चाहिये । 


(३ च्भक 
आदरशे नागरिकता के मांग में बाधायें 


(१ ) शिक्षा व अज्ञानताः--नागरिक की पूर्ण उन्नति में सबसे 
पहली बाधा है अशिक्षा के कारण उत्तत्न होने वाली श्रज्ञानता | शिक्षा 
ही अज्ञानता के अन्धकार को नश करती है। शिक्षा ही भल्ते बुरे का ज्ञान, 
कर्तव्य तथा अधिकारों का ज्ञान नागरिक को देती है। ज्ञान के न होने 


शेर 


से चारित्रिक बल का भी अभाव हो जाता है। लोकतन्त्र राज्य सफल तथा 
सचेत जनमत पर ही निर्भर हैं| जिस देश के नागरिक आलस्य पूर्ण उदा- 
सोन हैं उस देश का भविष्य अन्धकारपूण होगा। श्रर्थात्‌ जिस देश के 
नागरिक अपने कत्तव्यों का पालन, “लामदायक नहीं है और लोग तो कर 
ही रहे हैं? यह कह कर टाल देते हैँ | सब प्रकार की समस्यात्रों से विमुख 
हो जाते हैं ओर मत देने नहीं जाते हँ--उस देश में प्रजातन्त्र राज्य 
सफल नहीं हो सकता। अच्छी शिक्षा द्वारा ही मनुष्य म॑ कर्तव्य निष्ठा 
तथा दायित्व की भावना का उदय हो सकता है | वोट का अधिकार, निवी- 
चन का अधिकार सरकारी पद का अधिकार इत्यादि का सदुपयोग शिक्षा 
द्वारा ही सिखलाया जा सकता है | 

(२ ) द्रिद्रता--दर्िद्रता श्रच्छे नागरिक के मार्ग में रोड़े डालता 
है जिस समाज में दर्िता ओर वेकारी फैली हुईं है उत समाज में आदश 
नागरिक नहीं होंगे । जिस समाज में अधिकांश व्यक्तियों को रात दिन 
भोजन की चिंता लगी रहती है तथा जिस समाज सें मनुष्य की आर्थिक 
अवस्था अनिश्चित है ऐसे व्यक्तियों को उच्च विचारों के लिए समय 
कहाँ ? दर्विता हरेक मनुष्य में अनेकों चरित्र दोप तथा अन्य असामाजिक 
प्रवृत्तियों को उत्पन्न करती है | दरिद्रता अच्छी प्रवृत्तियों को दबा देती है, 
तथा मनुष्य को अनीति के मार्ग पर अग्रसर करती है। अच्छी नागरिकता की 
उत्पत्ति के लिए. प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति होनी 
चाहिये | तभी उच्च जीवन सम्भव है | सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक कार्यों में 
भाग लेने के लिए समय ( [,०807७ ) होना चाहिये । यह तभी संभव है. 
जब समाज की आर्थिक अवस्था अच्छी हो । प्रत्येक व्यक्ति का जीवन निर्वाह 
थीक रीति से हो अ्रथीत्‌ सब को मर पेठ अन्न, रहने के लिए मकान तथा 
शरीर ढकने के लिए कपड़े उपलब्ध हों, ओर शिक्षा का प्रबन्ध हो 

(३ ) वर्णद्मवस्था, साम्प्रदायिकता तथा अनुचित दल 
बन्दीः--जो समाज वर्ण, जाति तथा साम्प्रदायिकता के सेदों से ओत- 
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प्रोत है वह समाज आगे नहीं बढ़ सकता है तथा ऐसे समाज का विकास 

म्भव नहीं हैं| ऐसे समाज के नागरिकों का दश्कोण सीमित तथा एकांगी 
होता है भेद माव की प्रवृत्ति समाज ओर राष्ट्र में फू- पैदा करती है। वे 
राष्ट्र के सार्वजनिक हित को भूल कर वरण, जाति एवं सम्प्रदाय के सीमित 
ह्वित की पूर्ति में लगे रहते हैं | क्रमशः जनता में समाज हित व राजनैतिक 
हित की भावना लोप हो जाती है। इससे देश और समाज में गिरोह 
बन्दी पैदा हो जाती है। दलवन्दी और साम्प्रदायिकता, वर्ण भेद, इत्यादि 
समाज में द्वेप, असहिष्णुता, संघर्ष, परस्पर विरोध की भावना की वृद्धि करते 
हैं| फलस्वरूप समाज में अस्वस्थ्यकारी भावनायरें फेल जाती हैं। आर्थिक 
असमानता अर्थात्‌ श्रति धनी व श्रति दरिद्र के अस्तित्व से भी समाज में 
उपरोक्त मावनाओं का प्रादुमीव होता है। ये सब अच्छी नागरिकता के 
बाधक हैं | हिन्दुस्तान का इतिहास पढ़ने से इस बात का पद-पढ़ पर शान 
होता है। देश के विभाजन तथा देश के नतिक पतन के मुख्य कारण 
यही हैं । 

(४ ) सम्राज्यवाद तथा संकीण राष्ट्रीय भावना-- उम्र राष्ट्रवाद 
की भावना आदश नागरिक बनने के लिए घातक है। उम्र राष्ट्रवाद के ही 
कारण हिटलर ने यहूदियों पर नृशंसतापूर्ण व्यवहार किया। उम्र राष्ट्रवाद 
के फल स्वरूप ही पश्चिमी राष्ट्र अफ्रीका व एशिया वासियों पर अत्याचार 
कर रहे हैं| उम्र राष्ट्रीयता दया, क्षमा, त्याग, आत्म संबम इत्यादि भावनाओं 
को नश्ट करती है। तथा मनुष्य की सांस्कृतिक, नतिक तथा आध्मिक उन्नति 
असम्भव कर देती है । 

धन मनुष्य के जीवन के लिए पस्मावश्यक है। परन्तु धन कमाना व 
पैसा जोइना ही जीवन का उद्देश्य हो जाता है, तब मनुष्य को उच्त, 
अनुचित, न्याय, अन्याय का विचार नहीं रह जाता है। पूँजीवादी मनोबृत्ति 
दया, प्रेम, सह्यनुभूति, उदास्ता सहृदयता, आर्दि गुणों का नाश 
करती है | 


३४४ 


पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, तथा उग्रराष्ट्रीयता मनुष्य का दृश्िकोश सीमित 
कर देती है। ये ऊँच-नीच, हिंसा, असत्य, चोरी, दगाबाजी, असहिष्णुता 
इत्यादि भावनाओं को जागशत करते हैं | साम्राज्यवाद, पूँजीवाद तथा राष्ट्री- 
यता ही आधुनिक युद्ध, अशान्ति तथा संघर्ष के कारण हैं। विस्तृत मानव 
समाज के विकास में ये बाघक हैं। आर्थिक एवं राजनैतिक परतन्त्रता 
मनुष्य के विकास में बाधक हैं। उदाहरणार्थ परतन्त्र देश के निवासी 
अपना विकास ख्तन्त्र रूप से नहीं कर सकते हैं। अर्थात्‌ परतन्त्रता, 
साम्राज्यवाद, संकीरण राष्ट्रीय मावना तथा पूँजीवाद, अच्छी नागरिकता की 
उत्पत्ति में बाधक हैं | पिछले दो महायुद्ध साम्राज्यवाद तथा अंधघराष्ट्रीयता 
के फलस्वरूप ही छिड़े थे | 

(४ ) स्वाथ परताः--आदर्श नागरिक का यह कर्चव्य है कि वह 
समाज हित को व्यक्तिगत हित के ऊपर स्थान दे । स्वार्थी मनृष्य अपना 
तथा अपने कुट्म्बियों के हित को उच्च स्थान देता है। स्वार्थी मनुष्य चुनाव 
के अवसर पर खाथ पूर्ति के लिये बुरे मनुष्य को भी मत प्रदान कर देता 
है | जब खार्थी मनुष्य किसी ऊँचे पद पर पहुँच जाता है तो देश और 
समाज की भलाई को भूलकर अपनी तथा अपने कुठम्ब की भलाई में 
संल्ग् हो जाता है | धूतंता तथा असत्य दोनों ही स्वार्थपरता के साथी हैं | 
खाथपरता का भीषए रूप हम बंगाल के अकाल के समय पाते हैं | अच्छी 
फसल होने पर भी बंगाल में लाखों मनुष्य छुधा से जर्जरित थे | क्योंकि 
कुछ धनी व्यक्ति स्वाथंपरता तथा धन लोलुपता की भावना पर अनुशा- 
सन न कर सके। उन्होंने चावल जैसे आवश्यक वस्तु का अख्वाभाविक 
अ्रभाव पैदा कर दिया था | जब संसार में करोड़ों मनुष्य क्लुधा से पीड़ित हैं, 
तब मी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गेहूँ का दाम बढ़ाने के लिये गेहूँ को जला- 
कर भी गेहूँ के बाजार में अकृत्रिम कमी करते हैं| इन सब का मूल है स्वार्थ- . 
परता, धूर्तता तथा असत्य सख्वार्थीन्धता ही सब दुखों का तथा असमानता का 
मूल है। इसके अलावा अधिकांश मनुष्य सामाजिक कार्य तथा सार्वजनिक 
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कार्यों के प्रति उदासीन होते हैं। अधिकांश मनुष्य इनके प्रति अपनी कुछ भी 
जिम्मेदारी नहीं महसूस करते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार सोचेगा तो 
समाज व राष्ट्र का कार्य ही नहीं हो सकेगा | सच्ची नागरिकता की उत्पत्ति 
इन दुशुणों को हटाकर ही हो सकती है । 

( ६ ) चरित्र बल की कमीः--किसी मी संस्था, राष्ट्र अथवा समाज 
की स्चना अच्छी नागरिकता पर ही निर्मर है | इसलिये राजनैतिक, सामा- 
जिक शिक्षा का प्रचार अनिवार्य है। शासेरिक तथा भौतिक उद्नति के 
साथ साथ चरित्र बल भी आवश्यक है। आधुनिक जगत मे बौद्धिक तथा 
वैज्ञानिक उन्नति की पराकाश है। चरित्र बल तथा नेतिक वृद्धि को अति 
गौर स्थान दिया गया है। हमारे समाज में, राष्ट्र में, विद्यालयों में, बुद्धि 
प्रखस्ता, तर्कयुक्तता, एवं वैज्ञानिक जगत की खोज करने वाले ही प्रशंसा 
के पात्र माने जाते हैं | नेतिक बल एवं आत्मिक वल का गौण स्थान हो गया 
है ये गुण राष्ट्र तथा समाज के नेताओं के दृश्कोश के बाहर की वस्तु 
माने जाते हैं। अर्थात्‌ राष्ट्रओर समाज की णकांगी उन्नति हो रही है। 
उपयुक्त शिक्षा तथा सच्ची नागरिकता की शिक्षा मानव समाज को गहरी 
खाई में गिरने से बचा सकती है । 

आर्थिक असमानताः--हरेक मनुष्य की भौतिक आवश्यकता की 
पूर्ति के लिए. समाज की आर्थिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी सुधार की आव- 
श्यकता है । केवल आर्थिक सुधार से ही काम पूरा नहीं होगा | साथ ही 
साथ राष्ट्र ओर समाज की रचना प्रेम सहानुभूति, समानता की भित्ति पर 
करना परमावश्यक है तभी मनुष्य के अन्दर वास करने वाली सुन्दर प्रवृत्तियों 
का प्रादुभाव हो सकता है। इसी से सच्ची नागरिकता का जन्म सम्भव है | 


अध्याय १६ 


अधिकार तथा कत्तव्य 


अधिकार की परिभाषा तथा उनके आवश्यक तत्व :--नाग- 
रिकता की परिभाषा करते हुए कहां गया है कि अधिकार व कर्च॑व्यों का 
समुचित प्रयोग ही नागरिकता है। इसलिए अधिकार व कत्तंव्य क्या है 
यह जानना आवश्यक है। यह भी कहा जा चुका है कि मनुष्य सामाजिक 
प्राणी है ओर उसका विकास समाज में ही हो सकता है क्योंकि मनुष्य के 
विकास के लिए जिन परिस्थिति की आवश्यकता होती है वह समाज में ही 
ग्राम्त होती है। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य को अधिकाधिक सुवि- 
धाश्रों की आवश्यक प्रतीत होने लगी है । सम्य तथा सुसंस्क्ृत समाज वहीं 
है जिसम॑ मनुष्य के पूर्ण विकास की सुविधाय उपस्थित हों |! श्राज पूर्ण 
विकास का अ्रथ है मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तथा भावनाश्रों का 
विकास | अ्रसभ्य जंगली समाज में जब मानसिक विकास का प्रारम्म नहीं 
हुआ था, व्यक्ति अपनी तथा अपनी संतान की प्राण-रक्षा से ही मतलब 
रखता था | शक्ति प्रयोग द्वारा ही इस आवश्यकता की पूर्ति कर लेता 
था | सभ्यता की वृद्धि के साथ-साथ यह सब कार्य समाज तथा राष्ट्र ने 
अपने ऊपर ले लिये हैं । 

मनुष्य जब अपने विकास के लिये कुछ सुविधाओं की माँग करता है 
तो वह सुविधायें केवल वैयक्तिक लाम की माँगें नहीं हो सकती हैं | क्योंकि 
मनुष्य समाज में रहता है ओर उसकी क्रिया का समाज पर प्रभाव पड़ता 
है | उदाहरणार्थ चोरी करना, बदमाशी करना, दूसरों पर अत्याचार 
करना, शराब पीकर मारपीद करना, दूसरों का घर जला देना इत्यादि । 
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उपरोक्त माँगे उचित नहीं हैं | यदि एक व्यक्ति की माँगे पूरी की जावे तो 
उससे समाज को तथा दूसरे व्यक्तियों को कष्ट मी होगा तथा हानि भी 
होगी | व्यक्ति की माँगों में उचित तथा अनुचित का ध्यान भी रखना 
होता है ओर साथ ही साथ उसका फल सबों के लिये अच्छा हो, 
अथवा वे समाजहित के मापटण्ड् से नापी जा सके इसका भी ख्याल रखना 
होता है। केवल मांग ही अधिकार नहीं हो जाते हैं | प्रत्येक माँग के 
प्रष्ठणाग में सामान्य हित के साथ ही साथ समाज की स्वीकृति भी आवश्यक 
है | समाज तमी किसी माँग को स्वीकृति देगा जब माँग में समाज हित 
निहित हो व उससे समाज की उन्नति सम्भव हो। शअ्रर्थात्‌ अधिकार मे तीन 
बातें आवश्यक हैं | 

( १ ) अधिकार एक मांग है ( २) इसका उद्र श्य व्यक्ति विशेष का 
नहीं अपितु सम्पूण समाज का हित है। ( ३ ) यह मांग समाज द्वार 
स्वीकार की जाती है| यदि कोई मांग समाज द्वारा स्वीकार न की जाय तो 
वह अधिकार नहीं केवल मांग है। प्रत्येक मांग के पीछे समाज की समस्त 
नतिक शक्ति रहती है | इसलिए अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिये एक सा 
होता है| अर्थात्‌ समानता प्रत्येक व्यक्ति अधिकार का मूल है। इसके 
बिना अधिकार का मूल तथा महत्व नगण्य है। यदि माँग के पीछे मप्ताज 
की स्वीक्षति न हो तो मांग की पूर्ति शक्ति द्वारा ही की जा सकती है | यदि 
अधिकार को शक्ति मान लिया जावे तो इसका फल काय रूप में यह होगा 
कि समाज अस्तव्यस्त हो जायेगा, तथा गत्येक व्यक्ति अपनी मांग की पूर्ति 
लड़ कगाइकर कर लेगा। फल स्वरूप किसी के भी अधिकार सुरक्षित 
नहीं रह जायेंगे । 

वर्ग, लिंग, जाति, वर्ण इत्यादि के भेढ्माव से रहित सार्वजनिक हित 
ही नागरिक शास्त्र का वास्तविक ध्येय है | इस हित की पूर्ति के लिये तथा 
समाज में सुसंगठ्ति जीवन के लिये कतंव्य तथा अधिकारों की सृष्टि आव- 
श्यक है जिसमें सार्वजनिक हित का ही लक्ष्य हो । नागरिक शास्त्र में हम 
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कतव्य तथा अधिकार का पठन करते हैं। अ्रधिकारों की आवश्यकता ही 
क्या है ? मनुष्य के सर्वीक्षीण विकास के लिए समाज जिन सुविधाओं का 
प्रबन्ध करता है उसे अधिकार कहते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से 
अपने विकास के विभिन्न साधनों का आविष्कार करता है। समाज उन्हीं 
अधिकारों को अथवा साधनों को श्रंगीकार करता है जो सार्वजनिक हित के 
लिये हो, सावंजनिक हित की वृद्धि करते हो, ओर समाज की रखना में 
बाधक न हो | अर्थात्‌ समाज ही में अधिकार की प्राप्ति हो सकती है और 
समाज ही में मनुष्य अपने शक्ति के खतन्त्र प्रयोग की मांगें अधिकार रूप में 
प्राप्त करता है, क्योंकि जेसा पहले कहा जा चुका है समाज और व्यक्ति प्रथक 
नहीं हैं | उनका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है | कमी कभी व्यक्ति यह सोचता है 
कि समाज का हित व व्यक्ति का हित विरोधात्मक है परन्तु यह ठीक नहीं | 
व्यक्ति तथा स्मा्टि के हितों में कोई अन्तर नहीं । व्यक्ति अपना हित समाज 
मे ही ग्राप्त कर सकता है तथा समाज का हित व्यक्ति द्वारा ढी सम्मव है। 
आझधिकार को व्याख्या:---अधिकार व्यक्ति की वे माँगे हैं जो व्यक्ति 
को पूणता प्राप्त करने में सहायक हों, तथा जो दूसरे व्यक्ति को पूर्णता 
प्राप्ति में बाधक न हों तथा जो सामूहिक हित के अनुकूल हो समाज की 
स्वीकृति के बाद ही मांगों का स्वरूप अधिकारों में पर्रिणत हो जाता है। 
मनुष्य की पूर्णता अधिकारों द्वारा ही हो सकती है। प्रत्येक अधिकार के 
पीछे समाज का शारीरिक व नैतिक बल होता है । तथा समाज सामूहिक 
रूप से इन अधिकारों की सक्षा करता है। प्रत्येक अधिकार की उत्पत्ति 
वैयक्तिक तथा सामूहिक आवश्यकता के कारण होती है। अधिकारों की 
उत्पत्ति समाज में ही होती है | राज्य उनको स्वीकार करता है तथा कानूनों 
द्वारा उनकी रक्ता करता है अ्रधिकार विकास पूर्ण होते हैं। ये अस्थयी व 
परितनशील भी होते हैं। सम्यता संस्कृति एवं विचारों के साथ साथ 
इनका विकास होता रहता है। अतः राष्ट्र एवं समाज की उन्नति के स्तर के 
अनुसार ये भी स्थानानुकूल तथा समयानुकूल बदलते व बनते रहते हैं । 
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कत्तव्य व अधिकारों का सम्बन्धः--कर्ततव्य तथा अधिकार में 
लेन देन का सम्बन्ध है। अधिकार के साथ ही साथ कर्तव्य भी गुथा है। 
कत्तव्य के बिना अधिकार ठहर ही नहीं सकता है। अधिकार वह वस्तु है जो 
हम दूसरे से पाते हैं, श्र्थात्‌ इसमें हमारा लाम है। कर्तव्य वह कार्य है 
जो हम दूसरे के लिए करते हैं। अर्थात्‌ इसमें हमारी हानि है। परन्तु 
यह गलत धारणा है। कर्तव्य दूसरे के लिए किए गये कार्य का ब्योतक 
है। समाज में रहने के कारण हम सब को एक दूसरे के लिए कुछ न 
कुछ करना पड़ता है, ओर कुछ करने से अपने आप को रोकना पड़ता 
है। ऐसा करने से ही हम अपने लिए तथा अन्य व्यक्तियों के लिए. कुछ 
सुविधाएँ प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। समाज शात्त्र में इसी 
का नाम कत्तव्य है। अधिकार हमें समाज द्वारा प्राप्त होते हैं। अथीत 
दूसरे व्यक्ति इन अधिकारों के उपमोग में व्यक्ति की सहायता करते हैं । 
तथा उनकी यथोचित रक्षा करते हैं। जब तक दूसरे व्यक्ति अधिकारों 
की रक्षा करना अपना कत्तंव्य अथवा धर्म नहीं समझते हैं तब तक अधि- 
कारों का अस्तित्व असम्मव ही है। अधिकारों का अन्तिम आदर्श कत्तंब्य 
की पूर्ति है | कर्तव्य को ही पूरा करने के लिए. अधिकार समाज द्वारा 
दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ राज्य ओर समाज की ओर से मुक्ते जीवन 
रक्षा का तथा सम्पत्ति का अधिकार समाज द्वारा प्राप्त है। समाज के 
हर एक व्यक्ति का कत्तव्य है कि वह मेरी सम्पत्ति एवं जीवन का हस्ण 
न करे | जो व्यक्ति दूसरों के अधिकारों का हरण करता है उसे राज्य 
दश्ड देता है। क्‍योंकि यदि हर एक व्यक्ति कर्तव्यों को भूल कर 
केवल अधिकार प्राप्ति ही अपना ध्येत्र बना ले तो सामाजिक तथा 
राष्ट्रीय जीवन अस्थायी तथा कष्ट्मब हो जायेगा। समाज तब तक 
ही रह सकता है जब तक मनुष्य एक दूसरे के प्रति अपने कत्तंब्यों 
का पालन करे | बिना इसके समाज में मारकाट होने लगेगी। समाज तभी 
तक रह सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का ठीक ठोक उपभोग 
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कर सके तथा दूसरों के उपभोग में कोई बाधा न डाले अर्थात्‌ अपने 
कर्तव्यों क। पालन करता रहे | 

इस प्रकार कत्तव्य ओर अधिकारों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। एक 
ओर से देखने में वे कत्तव्य नजर आते हैं तथा दूसरी ओर से देखने में वे 
ही अधिकार नजर आते हैं | जिस प्रकार सिक्के के दोनों तरफ अलग नहीं 
किये जा सकते हैं उसी प्रकार कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से लगे 
हुए हैं | अरथीत्‌ अधिकारों के गर्भ में ही कत्तंव्य छिपा है । 

यह टीक ही कहा गया है कि कर्तव्य और अधिकार एक ही वस्तु के 
दो पहलू हैं | वे दो दृश्कोणों से देखी गई एक ही वस्तु है वे एक दूसरे 
पर अवलम्बित है | बाइल्‍ड का कथन है “कत्त व्यों के संसार में ही अधि- 
कार का महत्व है? डाँ० बेनीप्रसाद के अनुसार “अगर प्रत्येक व्यक्ति 
अपने कत्त व्यों का पालन करे तो शीघ्र ही किसी के लिए. अधिकार नहीं 
रहेंगे? | लास्की का कथन है कि हमें कत्त व्य पालन के लिए कुछ अधि- 
कारों की जरूर होती है। उदाहरणार्थ में समाज का द्वित कर सकँ इस- 
लिए यह आवश्यक है कि में उसके योग्य बन सकेँ। जैसे शिक्षा के बिना 
मैं कत्त व्यों का उचित रूप से पालन नहीं कर सक्रेंगी। इसलिए मुझे 
शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिये। इस प्रकार कत्त व्य तथा 
अधिकारों का घनिश्ट सम्पन्ध दिखाने के लिए असंख्य उदाहरण दिये 
जा सकते हैं । 

हि धर्म-पुस्तकों में कत्तव्यों और धर्म का प्रयोग एक ही अर्थ में 
किया गया है। परन्तु आधुनिक काल में धर्म का शअ्र्थ संकुचित तथा 
सीमित रूप से किया जाता है। हिन्दू धर्म शास्त्रों मं अधिकारों की सची 
नहीं थी परन्तु हरएक वश तथा हरएक स्थिति का धर्म निर्धारित था । 
धर्मच्युत अथवा कत्तव्यविमुख व्यक्ति को समाज में कोई स्थान नहीं था | 
राजा-प्रजा, ब्राह्मण, वेश्य शूद्र, क्षत्रिय हरएक का धर्म निर्धारित था। 
कर्तव्य शील मनुष्य ही चरित्रवान व उन्नतिशील होता है। इतिहास में 
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ऐसे ही लोगों की प्रशंसा होती है। अकर्मए्य तथा कर्त्तव्य विमुख व्यक्ति 
की राष्ट्र 4 समाज निनन्‍्दा करता है। परन्तु आधुनिक मनोवृत्ति कुछ और 
ही है। अधिकांश व्यक्ति अधिकारों के उपभोग तथा प्राप्ति पर ही और 
देते हैं । इसी कारण राष्ट्रओर समाज का समतुलन बिगढ़ गया है। 
विद्यार्थियों की मनोबृत्ति देखिये पाठशालाओं की ओर से वे अधिकार 
रूप में सब प्रकार की सुविधायें चाहते हैं। जेसे अच्छी पढाई, खेलकुद 
की सामग्री, अच्छी मेज कुर्सी, अच्छा वाचनालय वर्गेरह | परूतु इन सब 
बस्तुओं का सदुप्योग तथा इन सुविधाओं का सदुपयोग करना अपना 
कत्तव्य नहीं समभते हैं | दूसरा उदाहरण लीजिये जमीदार कृपक से कर 
लेना अपना अधिकार सममता है परन्तु कृषक को जमीन जोतने ओर 
बोने की सुविधायें देना अपना कर्तव्य नहीं समझता है। पूँजीपति येनकेन 
प्रकारेश शोपण काला बाजार इत्यादि से धघनाजन करना अपना कर्तव्य 
सममभते हैं | परन्तु समाज एवं राष्ट्र को सुख शान्ति, दख्िता निवारण, 
तथा आर्थिक स्थिति को ठीक करना अपना कतंव्य नहीं समझते हैं | अर्थात्‌ 
हमारा दृष्टिकोण सीमित व एकांगी हो गया है। समाज के सामूहिक 
सुख अथवा हित के गर्भ ही में दर व्यक्ति का सुख निहित है यह हम 
मूलते हैं। समाज और राष्ट्र में जो असमानता, विष्णता अशास्ति, 
संघर्ष दृष्टिगोचर हो रहा है उसका झरुख्य कारण है अधिकारों की माँग 
तथा कर्तंव्यशुन्यता । 

अधिकार व्यक्ति को समुझत करने के लिये ही प्राप्त होते हैं। इस 
कार्य में सफल होने के लिये मनुष्य को दूसरों की सहायता लेनी ही पड़ती 
है। अरथीत्‌ प्रत्येक को यह मानना ही पड़ेगा कि जीवन को उत्तरोत्तर 
वृद्धि के लिये सबको एक दूसरे की सहायता लेनी ही पढ़ती है । अत 
उसे दूसरों को भी उन्नति करने का अवसर देना चाहिये | इससे स्पष्ट हट 
कि प्रत्येक व्यक्ति अधिकारों के साथ अपने आप को समाज के लिये कुछ 
करव्यों से बाँध लेता है। 
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प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त के साथ ही साथ उसका सदुपयोग 
करने के लिये बाध्य होना होता है | अधिकार वर्ग की नींव आत्मोन्नति के 
साथ साथ समाजिक हित से जुड़ी हुईं है। श्रथोत्‌ अधिकार का अस्तित्व 
व महत्व समाज के दायरे में ही है। अ्रतः अधिकारों का अनुचित प्रयोग 
करते वाले व्यक्ति के अधिकार समाज, सामाजिक हित को मध्य नजर रखते 
हुये छीन सकता है। अतः अधिकार, अधिकार नहीं जो केवल बल 
ग्रयोग द्वारा, शोषण द्वारा अथवा आर्थिक प्रभुता द्वारा प्राप्त किये जाते 
हैं| हरएक व्यक्ति का कर्वव्य है कि वह सामूहिक हित व नैतिक हित को 
प्रथम स्थान देकर अधिकारों का उपभोग करे। अधिकार तथा कर्त्तव्य 
सामाजिक जीवन का एक स्वाभाविक अंग है। अधिकारों व कर्तव्यों के बिना 
मनुष्य मनुष्य नहीं। पशु अपनी इच्छा की पूत्ति येनकेन प्रकारेण करता है. 
परन्तु पशु ओर मनुष्य में भेद यही है कि मनुष्य में बुद्धि है, तर्क है, युक्ति है, 
कर्तध्या कर्तव्य का ज्ञान है ओर विवेक है । इस कारण मनुष्य अपनी माँग 
का उपभोग समाज की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकता है तथा मनुष्य के 
अधिकार कर्तव्यों से सीमित हैं | कुछु अधिकार विश्वव्यापी हैं | उनका उप- 
भोग मानवजाति के लिये है। वे जातिवर्ग अथवा राष्ट्र से सीमित नहीं है । 

अधिकारों की सम्पूर्ण सूचि बनाई नहीं जा सकती है | क्योंकि अधिकार 
देश काल के अनुसार बदलते रहते हैं। कुछ राज्य स्वीकृत व समाज स्वीकृत 
अधिकारों का उल्लेख किया जायेगा । अधिकारों को दो वर्गों में 
बाँटा जायेगा। 

( १ ) सामाजिक अधिकार (२) राजनैतिक थ्रधिकार । ये दोनों ही 
अधिकार राज्यप्रपत्त अधिकार हैं। इनका उल्लंघन करने वालों को राज्य 
दुश्ड भी दे सकता है। 

अधिकारों का कर्तव्य के साथ सम्बन्ध दिखाते हुये उल्लेख किया 
जायेगा । अ्रधिकांश आधुनिक विधानों में नागरिक के मौलिक अधि- 
कार तथा कर्तव्यों की सुचि विधान पत्रक का आवश्यक अंग माना गया है | 
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जमनी, फ्रांस, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, रशिया, हिन्दुस्तान इत्यादि के विधान 
पत्रक में ऐसा ही किया गया है | 


सामाजिक अधिकार मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। 


(१) जीवन रक्षा का अधिकार:--प्रत्येक व्यक्ति को जीवन रक्षा 
का अधिकार प्राप्त होना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति में जीवित रहने की इच्छा 
होती है| इसी को जीवन की इच्छा कहते हैं। इसके अतिरिक्त साधारण 
तथा प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के जीवन को हानि नहीं पहुँचना चाहते हैं | इसी 
को जीवन का अधिकार कहते हैं | जीवन के अधिकार बिना अन्य अधिकारों 
का उपभोग सम्भव ही नहीं है। यदि मनुष्य को सदा जीवन हरुण का भय 
लगा रहे तो वह अधिकारों का उपभोग ही नहीं कर सकता है। इस कारण 
राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य के अन्तंगत रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के 
प्राणों की रक्षा का प्रबन्ध करे | राज्य सेना द्वारा वाह्य आक्रमण से नाग- 
रिकों की रक्षा करता है। ओर पुलिस द्वारा चोर-डाक़ तथा लुटेरों, हत्यारों 
से नागरिकों के जीवन की रक्षा का प्रबन्ध करता है। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी 
की रक्षा करना राज्य का सर्वप्रथम कत्त ब्य है। जब शरीर ही सुरक्षित 
नहीं रहेगा तो मनुष्य को अन्य अधिकार अथहीन प्रतीत होते हैं | राज्य 
की ओर से आत्मस्ज्ञा का अधिकार हर एक नागरिक को प्राप्त है। आत्म- 
रक्षा के लिए नागरिक शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए आक्रमणकारी 
की हत्या कर सकता है, ओर राज्य उसे इसके लिए दोषी महीं ठहराता 
है | इसीलिए नागरिक को आत्मरक्षा के लिए हथियार मी रखने का अधि- 
कार प्राप्त है। राज्य नागरिक को आत्महत्या का भी अधिकार प्रदान नहीं 
करता है। नागरिक का जीवन व्यक्तिगत निर्णय की वस्तु नहीं है हत्या तथा 
थ्रात्महस्ण दोनों हो समाज के लिये हानिकारक हैं और राज्य इस अपराध 
के लिये नागरिक को दण्ड देता है। राज्य और समाज के सबस्य के नाते 
व्यक्ति अपने कार्यों के लिये ख्र्वस्वी निर्शयक नहीं है । क्योंकि व्यक्ति के 
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हर काय का असर समाज पर पड़ता है। इस कारण ऐसे विपयों म॑ समाज 
का भी कुछु अधिकार होना स्वाभाविक है। 

एक स्वाभाविक प्रश्न उठ्ता है तब क्या राज्य को युद्ध द्वारा सामूहिक 
हत्या का अधिकार है ? इस प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दिया जा सकता है। 
राष्ट्रहित ओर राष्ट्र की स्वाधीनता के लिये, व्यक्ति के हित का त्याग करना 
ही पड़ेगा । अर्थात्‌ प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि युद्ध में भाग लें तथा 
राज्य, समाज ओर संस्कृति की रक्षार्थ अपने प्राणों का विसर्जन करें | 
संसार में क्रमशः प्राण दण्ड के विरुद्ध लोकमत होता जा रहा है। व्यक्ति 
के अधिकांश असामाजिक कार्यों के लिये समाज ही जिम्मेदार है | परन्तु 

दि असामाजिक व्यक्तियों को रोका न जायेगा तो समाज की व्यवस्था को 
बढ्ता पहुँचगा इसलिये समाज की रक्षा के लिये प्राण दण्ड आवश्यक सा 
प्रतीत होता है | व्यक्ति को अ्रधिकार इसलिये प्राप्त होते हैं कि व्यक्ति 
समाज के लिये लाभदायक हो । परन्तु देशद्रोह अथवा हत्या करके मनुष्य 
अपनी उपयोगिता खो बैठता है | वह समाज के लिये लाभदायक नहीं रह 
जाता है। वह वास्तव म॑ समाज का शत्रु बन गया है । इसलिये प्राण- 
दण्ड देना आवश्यक है | अधिकतर देशों में असामाजिक व्यक्तियों को 
सुधारने का प्रयत्न जारी है | तथा कुछ विद्वानों का विचार है कि मृत्युदएड 
से आजन्म कारावास न्यायपूर्ण है, क्योंकि न्यायालय फंसले को दुहररा सकता 
है, कर्मी कमी अपराधी निदोंषी भी साबित किया जा सकता है, ओर व्यक्ति 
में सुधार भी हो सकता है | इन सब तकों को सोचते हुये कुछ विद्वान 
समृत्युदणड न देकर आजन्म कारावास के पक्त में हें | इग्लंड में प्राणदणढ 
वर्जित करने का विचार किया जा रहा है । 

(२ ) सम्पत्ति का अधिकार :--अपने जीवनयापन के लिये 
प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति उत्पादन तथा पूर्वजों द्वारा अजित सम्पत्ति के 
उपयोग का अधिकार प्राप्त होना चाहिये। एूँजीवादी सिद्धान्त पर 
संगठित राज्य वैयक्तिक सम्पत्ति की रक्ता करना श्रपना कत्तंव्य समझता 
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है । प्रत्येक सम्य व्यक्ति का कत्त व्य है कि वह दूसरों की सम्पत्ति की रक्षा 
करे | दूसरों की सम्पत्ति को भी लूटपाट से बचाये | समाजवादी 
सिद्धान्त के वेत्ता वैयक्तिक सम्पत्ति के परम विरोधी हैं । उनका 
कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को राज्य के ग्रति कर्तव्य पूर्ण करने भर के लिये 
जितनी सम्पत्ति की आवश्यकता है, उतनी ही सम्पत्ति मिल्ननी चाहिये 
तथा प्रत्येक व्यक्ति को केवल स्वश्नर्जित सम्पत्ति पर ही अधिकार होना 
चाहिये। सम्पत्ति की परीक्षा यही होनी चाहिये कि वह सामाजिक हित 
की वृद्धि करता है या नहीं और व्यक्ति को समाज के कर्तव्य की पूर्ति में 
सहायक है या नहीं । 

( ३ ) कोटुम्बिक अधिकार तथा इकरार का अधिकार ;-- 
कुटुम्ब का महत्व ती पाठकगण पढ़ ही चुके हैं । कुटुम्ब मनुष्य जोवन का 
आवश्यक अंग है | प्रत्येक व्यक्ति को देश की सामाजिक प्रथा के अनुसार 
राज्य की ओर से शान्त तथा सुव्यवस्थित कौटुम्बिक जीवन व्यतांत करने का 
अधिकार होना चाहिये | प्रत्येक वयस्क को अपना जीवन-साथी चुनने का 
अधिकार होना चाहिए परन्तु ये अधिकार असीमित नहीं है। यदि 
किसी व्यक्ति का गाहस्थ्य जीवन अ्नेतिक है, समाज के हित के प्रतिकूल 
है अथवा उसके कोटुम्बिक जीवन का असर समाज पर बुरा पड़ता है | 
तो ऐसे अवसरों पर समाज को हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रा होता है| 

उसी प्रकार प्रत्येक नागरिक को इच्छानुसार इकरार करने का अधिकार 
प्राप्त होना चाहिये | इन दोनों अधिकारों का उपभोग सामाजिक हित के 
अनुकूल ही होना चाहिये | नहीं तो राज्य का कर्तव्य है कि इन अधिकारों 
का हरण कर ले | यदि कोई व्यक्ति दासता का इकरार करता है, तो राज्य 
ऐसे व्यक्ति को नागरिक के अधिकारों से वंचित कर सकता है। राज्य 
सामाजिक कुरीतियों पर विरोध करते हुये उन पर प्रतिबन्ध लगा सकता है | 
जैसे राज्य बाल-विवाह का निर्षंध करता है, विधवा विवाह को वैधानिक 
बनाता है तथा स्त्रियों को सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है | 
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( ४ ) आर्थिक श्रधिकारः--प्रत्येक व्यक्ति की आजीविका की 
व्यवस्था राज्य द्वारा होनी चाहिये। अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति को जीने का 
अधिकार है | इस कारण राज्य की ओर से प्रत्येक व्यक्ति के मरण-पोपण 
के लिये अन्न दख्र की व्यवस्था उचित रीति से होनी चाहिये | प्रत्येक व्यक्ति 
को खेती, व्यापार, नोकरी, मजदूरी आदि करने की सुविधा प्राप्त होनी 
चाहिये | समाजवादियों के अनुसार राज्य की ओर से प्रत्येक नागरिक को 
आजीविका अधिकार प्राप्त होना चाहिये। अर्थात्‌ राज्य को इसे अनिवाय 
कत्त व्य समझना चाहिये | नागरिक का अधिकार है कि उसे अपने श्रम 
का उचित पारितोषिक मिले तथा राज्य द्वारा मजदूरों के हितों की ठीक 
ठीक व्यवस्था करे । जैसे उनके स्वास्थ्य की रक्षा, काम करने के 
घर्टे इत्यादि । 

आधुनिक विचार धारा यह है कि समाज ओर राज्य की ओर से 
प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आ्रावश्यकताश्रों ( अ्रन्न-वस्त्र, वास स्थान ) की पूर्ति 
होनी चाहिये | कहीं कहीं शिक्षा भी मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। 
व्यक्तित्व का विकास भूखे पेट पर नहीं हो सकता है | मनुष्य का भौतिक 
तथा आध्यात्मिक विकास मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही हो 
सकता है। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रत्येक व्यक्ति को 
यथायोग्य काम, थ्रावश्यकता, योग्यता, परिश्रम व महत्व के अनुसार 
पुरस्कार मिलना चाहिये | यह सिद्धान्त बहुत ही आकपक है, परन्तु इनको 
व्यवहार में लाना सुलभ नहीं है | उपरोक्त पाँच व्याख्याओं का कोई माप- 
दण्ड नहीं है | दो व्यक्ति एक ही काम को करते हैं परन्तु दोनों के कार्य- 
दक्नता अथवा परिणाम में भेद है | उसी प्रकार श्रावश्यकतायें भी व्यक्तिगत 
विषय है। इनका नापतौल कोई भी नहीं कर सकता है। मानसिक, 
शारीरिक, नेतिक, कलात्मक इत्यादि विविध गुणों को यथास्थान तथा यथा- 
योग्य पुरस्कार देना मी एक अत्यन्त कठिन काम है | नवीन समाज की 
सस्‍्वना उपसेक्त विचारान्त ही होना चाहिए | 
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नवीन सप्ताज के लिये आर्थिक सिद्धाग्त:--( ९ ) कार्य लोक 
हितकारी है या नहीं । ( २ ) प्रत्येक व्यक्ति को कमसे कम उसकी मोलिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये योग्य पुरस्कार मिलना चाहिये। (३ ) 
परिश्रम के बिना कोई पुरस्कार का अधिकारी नहीं होना चाहिये। प्रत्येक 
रोज्य द्वारा आर्थिक न्यूनतम निश्चित होना चाहिये। 

अन्त में इतना कददना पर्यौत्त होगा क प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार 
व्यवत्ताय तथा व्यापार करने का अधिकार मिलना चाहिये तथा राज्य का 
कत्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यवताय की सुविधा दे जिससे वह अपना 
तथा अपने कुट्ठम्ब का योग्य रीति से मरण पोषण कर सके | अर्थात्‌ राज्य 
द्वारा निश्चि आर्थिक न्यूनतम से कम पुरस्कार किसी को न दिया जाबे | 

(४ ) शिक्षा का अधिकार :--बह सर्वविद्दित है कि शिक्षा के 
बिना मनुष्य का पूर्ण विकास सम्भव नहीं है। शिक्षा के बिना मनुष्य का 
सामाजिक जीवन, राजनेतिक जीवन निरथंक हो जायेगा । शिक्षा द्वारा ही 
मनुष्य को विचार करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति तथा विवेक प्राप्त 
होता है । कत्तव्या-कतंव्य का ज्ञान भी मनुष्य को शिक्षा द्वारा ही प्राप्त होता 
है | शिक्षा मन॒ष्य का मानसिक विकास एवं मनुष्य की भावनाओं को परिप्कृत 
करती है, ओर सम्यता तथा संम्क्ृति की उन्नति मानसिक विकास के बिना 
ग्रसम्भव है | बिना ज्ञान के न अर्थ लाभ हो सकता है ओर न परसमार्थ 
साधन ही सम्भव है | अब सभी सभ्य देश इसको स्वीकार करने लगे हैं 
कि शिक्षा का उचित प्रबन्ध करना प्रत्येक राज्य का मुख्य कत्तव्य है। 
इसलिये सभी समय देशों म॑ प्रारम्मिक शिक्षा अनिवाय तथा निःशुल्क 
देने की व्यवस्था राज्य की ओर से की जाती है। राज्य को उच्च शिक्षा 
को कम खर्चीली बनाने का प्रयत्न करना चाहिये | गरीबों तथा पिछड़ी हुई 
जातियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की मुविधाये देनी चाहिये, क्योंकि शिक्षा 
द्वारा ही व्यक्ति तदर्थ समाज का सांस्कृतिक स्तर ऊँचा हो सकता है। 
राज्य का कर्तव्य है कि पुस्तकालय, अजायबघर, वाचनालय, प्रयोगशालाग्रे 
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इत्यादि की स्थापना करे जिससे नागरिकों के ज्ञानाजन की व्यवस्था हो 
सके । शिक्षा सभी प्रकार की होनी चाहिये विज्ञान की, कला-कौशल की 
तथा उद्योग-धन्धों की | राज्य द्वारा नये विचारों तथा नये आविष्कारों के 
लिये सहायता प्रदान होनी चाहिये तथा राज्य को सक्रीय रूप से इन्हें 
प्रोत्माहित करना चाहिये | यही सांकृतिक उन्नति का गुरुमन्त्र है। 

भाषा तथा संस्कृतिक का अधिकार प्रत्येक नागरिक को मिलना 
चाहिये। ये अधिकार भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा व 
संस्कृति का विकास करने का तथ। अपने विचारों को अपनी भाषा में प्रकट 
करने की पूर्ण सुविधा प्राप्त होनी चाहिये । इतिहास के पठन से देखा गया 
है कि बहुमत वाले नागरिक लघुमत वाले नागरिकों की भाषा तथा संस्कृति 
को प्रोत्साहन तो नहीं देते हैं। परन्तु उनको समूल नष्ट करने का भी 
प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक राज्य को इस ओर ध्यान देना चाहिये और लघु 
संख्यकों की सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं धर्म की रक्षा करना अपना परम 
कतव्य समझना चाहिये | संयुक्त राष्ट्र परिपद एवं सभी सभ्य राष्ट्रों ने इन 
अधिकारों को स्वीकार किया है. परन्तु इस बात का भी ध्यान रखना 
चाहिये कि लघुमत प्राप्त नागरिक राष्ट्र भाषा का भी अध्ययन करे तथा 
राष्ट्रीय उत्थान में अड़चने पैदा न करे । 

(६) धामिक अधिकार अथवा धार्मिक स्वतन्त्रताः--यह युग 
बौद्धिक स्वतन्त्रता का है। प्रत्येक व्यक्ति बैद्धिक खतन्त्रता को प्राप्त करना 
अपना अधिकार समझता है | धार्मिक अधिकार भी इस श्रेणी में आते हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की ओर से किसी भी धर्म को मानने का तथा किसी 
भी प्रकार के धामिक कार्यों को करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना 
चाहिये | राज्य का कर्तव्य है कि एक धर्मावलम्बी दूसरे धर्म के अनुयायियों 
पर अत्याचार न करे तथा उन्हें दबाने का प्रयट्न॒ न करे । कोई नागरिक 
किसी अन्य नागरिक के ध॒ कार्य में हस्तक्षेप न करे, मय अथवा प्रलोभन 
न दे | यदि राज्य में ऐसा वातावरण पैदा हो तो राज्य को हस्तत्तेप करने 
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का पूण अधिकार प्राप्त होना चाहिये, क्योंकि राज्य को नागरिकों की 
सामूहिक सुविधाओं का ध्यान रखकर समुचित तथा निष्पक्ष नियम बनाने 
चाहिये | राज्य का परम कर्तव्य है कि समाज में मुख शान्ति की स्थापना करे 
तथा नागरिकों के मार्ग में आने वाली विष्नवाघादं को हृटावें अथवा 
उन्हें उपस्थित होने न दे | अर्थात्‌ राज्य क्री नोति उदास्ता एवं सहि- 
प्णुता पर स्थित होनो चाहिये। जिमसे यत्येक धर्मावलम्त्ी स्वाधीनता पूर्वक 
जीवन यापन कर सके | इसो प्रकार प्रत्येह नागरिक अपने आचरण में 
अन्य धम विचार अथवा सिद्धान्तों के प्रति ऐसो उदारता एवं सहिष्णुता 
बरते जिसकी अपेज्ञा अथवा आशा वह अपने प्रति अब्य नागरिकों से 
करता है । 

भारतीय गणतन्त्र ने धर्म निरपेक्षिता के सिद्धान्त को अपनाया है | 
भारत भूमि पर अनेक धर्मा के अनुयायी वास करते हैं। भारतीय गणतन्त्र 
द्वारा प्रत्येक धर्मावज्ञम्बी को घामिक खतन्ञ्वता प्राप्त है। इसके विपरीत 
नीति पाकिस्तान भें दृश्गोचर होती है। पाकिस्तान का बुनियादी सिद्धान्त 
इस्लामी धम है | वह धम निरपेक्षिता का कद्र शत्रु है। मध्यकालीन युग 
में धामिक कट्टरता व धार्मिक अनुदारता पाई जाती थी। धार्मिक कट्॒स्ता 
एवं धार्मिक असहिष्णुता के अनेकों उद्धाहरण इतिहास में पाये जाते हैं । 
धम के मामले में संसार का दृष्टिकोण शअ्रव बदल गया है। धर्म के मामले 
में अब दृष्टिकोश अधिक उदार हो गया है। धर्म अब व्यक्तिगत विश्वास 
एवं आचरण का विपय माना जाता है। यदि अ्नीति, श्रष्टाचार, विद्रोह, 
संघर्ष इत्यादि की आशंका ध के नाम पर होने का भय हों तो ही राज्य 
सामूहिक सुख-शान्ति की दृष्टि से इन मामलों में हस्तक्षेप करता है। समाज 
के इस प्रकार के अन्य मामलों में भी राज्य हस्तक्षेप करने का अधिकारी है । 

(७ ) विचार, भाषण व लेखन का अधिकार ओर र्व- 
तन्त्रताः--गैद्धिक श्रधिकार के अन्तर्गत यह दूसरा अधिकार है | मनुष्य 
सामाजिक प्राणी है। वह परस्पर सहयोग से तमी लाभ उठा सकता है 
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जब वह परस्पर विचार विनिमय अथवा विचारों का आदान प्रदान करे । 
मनुष्य के सब कार्य धार्मिक, राजनेतिक, सामाजिक एवं आर्थिक उसके 
विचारों के परिणाम स्वरूप हैं। सब प्रकार की उन्नति के लिये विचार 
विनिमय की आवश्यकता है। लोकतन्त्रात्मक राज्य की सफलंता के लिये 
भाषण लेखन की खतन्त्रता परमावश्यक है। इनके द्वारा ही मनुष्य अपने 
विचार तथा भावनाओं को प्रकट कर सकता है । इसलिये नागरिकों को सभा 
म॑ भाषण करने का लेख लिखने का तथा छापेखाने की खतन्‍्त्रता अर्थात्‌ 
पत्र-पत्रिकार्य और पुस्तके आदि प्रकाशित करने की खतनन्‍्त्रता प्राप्त होनी 
चाहिये। विभिन्न विचारों के प्रकाशन से राज्य तथा समाज का लाम होता 
है | भाषण तथा लेखन द्वारा ही नागरिक सरकार के कार्यों तथा नीति 
की आलोचना करता है। ये आलोचनाये सरकार की निरंकुशता को 
रोकने में सहायक होती हैं। समाज स्वना के विषय में नवीन स्वनात्मक 
विचारों की उत्पत्ति श्रविष्कारों का ज्ञान, ज्ञान-विज्ञान की प्रगति, रीति-रख्म 
काय प्रणाली की विवेचना इत्यादि विभिन्न विपयों का स्पष्टीकरण, भाषण 
तथा लेखन द्वारा ही हो सकता है। नागरिकों का यह कर्तव्य भी हे कि 
भाषण तथा लेखन द्वाया अपने विचारों को प्रकट करे । जिससे अ्रन्य 
नागरिक भी उससे फायदा उठा सके | लोकमत द्वारा ही सामाजिक व राज- 
नैतिक सुधार हो सकते हैं, ओर भापण व लेखन नागरिकों के विचारों व 
भावों को प्रकट करने का मुख्य साधन है | यदि नागरिकों को अपने भाव तथा 
विचारों की प्रकट करने की स्वतन्त्रता नहीं दी जायेगी तो नागरिक सोचना 
ही बन्द कर देंगे | इससे उनका विकास अवरुद्ध हो जायेगा, जिससे उनके 
व्यक्तित पर आघात पहुँचेगा । भाषण लेखन की ख्तन्‍्त्रता न देने से 
नागरिकों में अन्यविश्वास, कृपमंडूकता, अल्पज्ञान की वृद्धि होगी तथा 
ज्ञान अर विज्ञान की प्रगति नहीं हो पायेगी । 


. यह खतन्‍्त्रता असीमित नहीं है राष्ट्रीय तथा सामाजिक हित को ध्यान 
में रखते हुये ही यह स्वतन्त्रता दी जा सकती है | अतः राज्य का' कर्तव्य 
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है कि वह ऐसे विचारों को प्रोत्साहित न करे जिससे समाज व राज्य की 
बुनियाद में पक्का पहुँचे | राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे विचारों का 
निषेध करे जो संघर्ष प्रतिदन्द्रिता, द्पमावना को उत्तेजित करे, अ्रथवा 
जी व्यक्ति के आचरण व चरित्र पर आघात करे, युद्धकाल अथवा संकट 
काल में भापण व लेखन की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। 
क्योंकि नागरिकों की स्वतन्त्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण राज्य व समाज 
का अस्तित्व है | 

(८) सभा व समुदाय का अधिकार और स्वतन्त्रता :-- 
समाश्रों द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों का प्रचार करता है| समुदायों द्वारा 
मनुष्य जीवन की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति होती है । राज्य को 
ऐसी सभा व समुदायों को प्रोसाहन देना आवश्यक है जिससे लोकमत 
सजग हो | आधुनिक युग में इसका महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु राज्य का 
कर्तव्य है कि राजद्रोही अथवा अनेतिक समुदायों व सभाओं को गेंरकाननी 
एलान करके उनके कार्यों पर प्रतिबन्ध लगा दे जिससे राज्य व समाज का 
वातावरण विषाक्त न हो जाय | 


(६ ) आवागमन का अधिकार और स्वतन्त्रता :--राज्य की 
ओर से फ््येक नागरिक को राज्य के अन्दर कहीं भी घूमने का, निवास 
करने का तथा व्यवसाय करने का अधिकार होना चाहिये, साथ ही साथ 
यदि कोई नागरिक विदेश जाना चाहता है तो उसे इसका भी अधिकार 
मिलना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह आवश्यक अधिकार है कि 
अपराध सिद्ध हुये बिना कोई व्यक्ति कारावास में न रक्खा जाय | अर्थात्‌ 
कारण स्पष्ट किये बिना किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता हरुण करने का राज्य 
को अधिकार नहीं है । 

( १० ) साप्ताजिक अधिकार व सामाजिक सुधार का अधिकार 
व्‌ श्॒तन्त्रता:--नागरिकि को इच्छानुसार खाने पहिनने का अधिकार, 
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लाभ होता है। इनके द्वारा नागरिकों का नेतिक विकास होता है। उनमें 
स्वाभिमान, दायित्व तथा आव्म-सम्मान की भावना बढ़ती है क्योंकि 
नागरिक अपने को सार्वभौमिक सत्ता का एक आवश्यक अंग समझने 
लगता है । प्रत्येक नागरिक राज्य को अपना समझने लगता है। यह अप- 
नत्व की भावना ही राज्य के नागरिकों को संकट काल में राज्य की सेवा 
के लिये वत्तचित्त बनाती है। प्रत्येक नागरिक को राजनैतिक समस्याओ्रों की, 
ओर सरकारी मामलों की अच्छी शिक्षा मिल जाती है, क्योंकि वे निवीचन में 
भाग लेते हैं, कानून बनाने तथा व्यवस्था करने वाली समाश्रों के सदस्य 
बनते हैं | अतः ये अधिकार राजनतिक शिक्षा के साधन बन जाते हैं | 
प्रत्येक नागरिक राजनेतिक समस्याश्रों को मुलकाना अपना कर्तव्य ममता 
है, ओर राज्य के कार्यों में ठिलचस्पी लेने लगता है। राजतन्त्र राज्यों मं पजा 
राज्य कार्यों का भार राजा पर सोंप कर राज्य कार्यों के प्रति उठासीन उत्माह- 
हीन हो जाती है. परन्तु प्रजातन्त्र राज्य स॑ इसके प्रतिकूल अवस्था होती 
है | राज्य संचालन मे अ्रधिकाधिक लोगों की बृद्धि व शक्ति का प्रयोग 
होता है | इससे राज्य की कार्यज्षमता बढ़ जाती है। राज्य का कार्य अनेक 
व्यक्तियों की मन्त्रणा से ही चलता है। नागरिकों के अधिकार का स्का 
राजनेतिक अधिकारों द्वारा ही हो सकती है तथा सरकार की निरंकुशता 
रोकने का यह एक महत्वपूर्ण शत्र नागरिकों के हाथ में है । 

(१ ) सताधिकार:--इस अधिकार का उदय ग्रजातन्त्र राज्य 
प्रणाली के साथ-साथ हुआ है । राज्य के कायदे कानून का प्रभाव, राज्य- 
शासन का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। इसलिये यह आवश्यक है 
कि प्रत्येक व्यक्ति अपना मत व्यक्त करके राज्य व्यवस्था पर परोक्ष रीति से 
प्रभाव डाले । मताधिकार द्वारा ही राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के हितों की 
रक्षा हो सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की स्वयं सत्ता 
करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिये अधिकांश प्रजातन्त्र शज्यों 
में नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया है ओर कहीं कहीं न्यूना- 
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घिक योग्यता रखते हुये मताधिकार प्रदान किया है। इसलिए, प्रत्येक नाग- 
रिक का यह महान कर्तव्य है कि वह विवेक से गुटबन्दी में बिना फँसे तथा 
पत्तपात रहित मावना से इस अमूल्य कर्तव्य का पालन करे ! इसी प्रकार 
नागरिक जनता व राज्य के प्रति अपने दायित्व को योग्य रीति से पूरा कर 
सकता है। अर्थात्‌ प्रत्येक नागरिक इस अधिकार को निभाना अपना 
सर्वोच्च धर्म समझे । कुछ वर्षों पृ स्लियों को इस अधिकार से वंचित किया 
गया था परन्तु अब अधिकांश देशों में स््रियों को भी यह अधिकार प्राप्त 
हैं| केवल पागल, खूनी, नाबालिक, विदेशी-अगोग्यता के कारण इस 
अधिकार से वंचित है। कहीं कहीं मताधिकार का कारण योग्य रीति से 
प्रयोग करने के लिये न्युनतम सम्पत्ति कम से कम प्राथमिक शिक्षा इत्यादि 
गुणों को भी नागरिकता प्राप्ति के लिये आवश्यक माना गया है। 
आधुनिक विचार धारा न्यूनतम सम्मति के गुणों की भी विरोधी है। 
आधुनिक विचार धारा प्रत्येक बालिग को जाति-पाति, रूप-रंग, वर्ग, 
लिंग आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना मताधिकार प्रद्न करने में 
विश्वास करती है । 

(२ ) निर्वाचन का अधिकारः--यह अधिकार मतात्रिकार का ही 
दूसरा स्वरूप है |जनता द्वारा निर्वाचित नागरिक राज्य में निर्वाचन के आधार 
पर संगठित समाओओरों, संस्थाओं जैसे व्यवस्थापिका सभा को सदस्यता इत्यादि 
का अधिकारी बन जाता है | “जनता को, जनता द्वारा व जनता के लिये? 
' इस ग्रजातन्त्र राज्य की व्याख्या के अनुसार जब्र सबको निर्वाचित होने का 
अधिकार प्राप्त होता है तो जनता अपनी इच्छानुकुल योग्य कार्यकर्ता 
या समाज सेवी को विधान समाश्रों के लिये चुन सकती है. इस अधिकार 
द्वारा अच्छे तथा योग्य व्यक्तियों के निर्वाचन की सम्भावना हो जाती है। 
इस अधिकार पर ही जनता के राज्य की नींव सुदृढ़ होती है | यदि राज्य 
समानता एवं समान अ्रधिकारों का पुजारी है तो राज्य निर्वाचन का 
अधिकार जाति-पाति, रूप-रंग, लिंग-वर्ण अथवा आर्थिक स्थिति के भेद- 
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भाव के ब्रिना ही नागरिकों को प्रदान करता है। नागरिकों का मी 
करोव्य है कि इस अवसर का सदुपयोग करे तथा अपना कार्य मन से 
करे और जनता का हित हर समय अपने सम्मुख रखे | नागरिक के न्याय, 
टंढ़ता, विवेक व ढायित्व की यही कसौटी है | 


( ३ ) सरकारी पद पाने का अधिकार:--प्रत्येक योग्य नागरिक 
को जाति-पाँति, लिंग, सम्प्रदाय इत्यादि के भेदभाव के बिना यह अधि- 
कार प्रात होना चहिये। यदि नागरिक में आवश्यक योग्यता, पढवी, गुण, 
सद्तरित्रता, शिक्षा इत्यादि गुण मौजूद हैं तो विभिन्‍न सरकारी पढ पाने का 
उसे पूर्ण अधिकार होना चाहिये। सरकार के अनेक विभाग होते हैं जैसे 
न्याय, कार्यकारिणी, कर विभाग, इन्जीनियरिंग विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग 
इत्यादि | पक्षपात रहित, गशुट्बन्दी रहित योग्य व्यक्ति को सरकारी पद देकर हे 
प्रजातन्त्र राज्य की नींव सुदृढ़ हो सकती है तथा राज्य का वातावरण सन्तोप- 
पूर्ण व पवित्र हो सकता है । इस अधिकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक 
का यह कर्तव्य है कि वह अपना कार्य दिलचस्पी के साथ तथा दिल्लोजान 
से करके राष्ट्र के गौरव को बढ़ाये ओर राज्य का वातावरण किसी प्रकार 
दूषित न होने दे | सबको सरकारी नोकरी मिलना संभव नहीं है । सरकारी 
पद सीमित होते हैं। इसलिए सूची में से सर्वृश्रे७ व्यक्ति चुन लिया जाता 
है अथवा उम्मीदवारों को सरकारी स्थानों के अनुसार परीक्षा फल द्वारा 
चुन लिया जाता है। 

( ४ ) आवेदन का अधिकार :--यह अ्रधिकार भी महत्वपूर्ण है । 
व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से नागरिक को सरकार के पास 
लिग्वित आवेदन में भेजने का अधिकार होना चाहिये। शासन शुद्ध व 
न्यायसंगत बनाने के लिए सरकार के समक्ष राज्य प्रबन्ध की च्रुटियों का 
आवेदन करना नागरिक का महत्वपूर्ण अधिकार है। सचेत होकर प्रत्येक 
नागरिक को इस कर्तव्य की पूर्ति करनो चाहिये। आवेदन द्वारा सरकार 
के विचार इस और आकर्षित हो जाते हैं, ओर उनका ध्यान इन चुटियों 
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की ओर, नागरिकों की असु।वधाओं की ओर तथा उनके कष्टों की ओर 
लाया जा सकता है | जनता के हित सम्बन्धी बहुत से काय आवेदन द्वारा 
शीघ्रता से सम्पन्न किये जा सकते हैं । 


(५ ) समानता तथा समान न्याय का अधिकार :-नाग- 
रिक का यह अमूल्य अधिकार है। राज्य प्रत्येक व्यक्ति को अमीर, गरीब 
ऊँच-नीच सरकारी कर्मचारी श्रथवा साधारण नागरिक को बिना किसी 
भेदभाव के समान न्याय मंग के लिए समान दण्ड दे | अर्थात्‌ राज्य को 
गज्य के प्रत्येक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखना चाहिये और पतक्तपात 
रहित होना चाहिये । इसी से राज्य में शान्ति व सनन्‍्तोष विराज सकता 
है । राज्य को प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए अबसर देना चाहिये। सर- 
कार को ऐसे नियम बनाने चाहिये जिससे समाज में रूप-रंग, जाति, अ्रथवा 
किसी विशिष्ट धर्मावलम्बियों के प्रति पत्षपात न हो। तथा सामाजिक 
व्यवस्था अधिकाधिक रूप से समानता के निकट पहुँचे । कानून की समता 
ही राज्य में वास्तविक समानता की श्री गणेश करती है । 


(६ ) राज्य के आदेशों को उल्लंघन करने का अधिकार:-- 
यह अधिकार वैधानिक अधिकार नहीं हो सकता है। परन्तु यह अधिकार 
नेतिक अधिकारों में खखा जा सकता है । राज्य का आधार नैतिक आधार 
है । यदि राज्य इसके विपरीत कार्य करता है तो नागरिकों को यह अधिकार 
है कि वह राज्य को ऐसे कार्यों से रोकें | तथा उनका प्रत्यक्ष रूप से विरोध 
करे | ऐसा करना तो नागरिकों का कर्च॑व्य ही है| ऐसा न करने से राज्य 
का अन्तिम अभीश सफल नहीं होगा ओर प्रजा के हित की वृद्धि असम्भव 
हो जायेगी परन्तु इस अधिकार व कर्तव्य को विवेक के साथ प्रयोग में 
लाना चाहिये और इसका प्रयोग क्रित ही होना चाहिये | अथवा सब 
साधन निष्फल होने पर ही इस अधिकार अथवा कर्तव्य का प्रयोग 
होना चाहिये । 


१६७ 
राजनेतिक व सामाजिक अधिकारों के अ्रतिस्क्ति वैधानिक व नैतिक 
अधिकार भी होते हैं | वेधानिक अधिकार वे हैं जिन्हें राज्य द्वारा स्वीकृति 
मिल चुकी है | सभ्यता की उन्नति के साथ-साथ आदशं अधिकार वेंधानिक 
अधिकारों में परिणित हो जाते हैं। नेतिक अ्रधिकार राज्य प्रदत्त नहीं है । 
परन्तु सभ्य समाज व उन्नत राज्य में इनका अ्रस्तित्व आवश्यक माना जाता 
है | समाज का सच्चा सदस्य राज्य का सच्चा, सुदृदय, सक्‍्चारी नागरिक 
, से कतंव्य मिश्रित अधिकार को राज्य के दण्ड से भयभीत होकर पालन 
नहीं करता है | इसका पालन वह कर्तव्य से प्रेरित होकर ही कर्ता है। 
उदाहरणाथ डूबते को बचाना, अपधात से पीड़ित व्यक्ति को अ्रस्यताल 
पहुंचाना, भूखे को अन्न देना, गरीब परन्तु योग्य विद्यार्थी के पढ़ने की 
व्यवस्था करना इत्यादि | ये नेतिक अधिकार-कतव्यं हैं । 
अधिकारों का सिंदावज्ञोकनः--( १ ) एक सहज प्रश्न हैँ अधि- 
कारों की आवश्यकता ही क्यों है। राज्य की उतत्ति प्रजा के हित के लिये 
और प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति के ही निमित्त है। इन अधिकारों 
द्वारा तथा तत्सम्बन्धित कतंव्यों द्वारा ही नागरिक अपने व्यक्तिगत हित व 
सामूहिक हित की बृद्धि कर सकता है | जब नागरिक का विकास होता है 
तो निश्रय ही समाज का विकास व हित होता है | अधिकारों की प्रासि से 
मनुष्य की क्षमता तथा योग्यता बढ़ जाती है । नागरिक अपने विचारों, कार्यों 
एवं अनुभवों से अन्य नागरिकों की अधिक सेवा कर सकता है तथा समाज 
का अधिक कल्याण कर सकता है ।( २) राज्य सब नागरिकों को समान 
अधिकार देकर, विकास का सामान अवसर देकर तथा नागरिकों से समान 
व्यवहार कर असमानता के भयंकर स्वरूप को कुछ कम करने म॑ सहायक 
होता है | समान अधिकार ही समानता व सच्ची स्वतन्त्रता का पहला सोपान 
है | अर्थात्‌ अधिकार ही मनुष्य के पूर्ण विकास का द्वार खोल देता है। 
( ३ ) अधिकार उसी दशा में अधिकार कहलाया जा सकता है जब 
उसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अ्रथोत्‌ उसका स्वरूप कानून दारा 


रैद८ 


निश्चित किया गया हो | तथा न्यायालय म॑ वह अधिकार सिद्ध किया जा 
सके | (४) देश और काल के अनुसार अधिकार बदलते हैं | (५) यदि 
कोई व्यक्ति या समूह अधिकारों के उपभोग म॑ बाघा उपस्थित करे तो राज्य 
के न्यायालयों द्वारा उनकी समुचित रखा का प्रबन्ध हो । (६) प्रत्येक अधि- 
कार की सीमा व मर्यादा की कतोटी समाज व राज्य की संस्क्षाति नीति सामू- 
हिक हित व आचार विचार है। श्रर्थात्‌ प्रत्येक अधिकार की सीमा व 
मर्यादा का मापदरड उस समाज के विचार एवं सभ्यता ही है । 
कृतंव्य:---अधिकारों के वर्गीकरण के साथ-साथ कत्तव्यों तथा थ्धि- 
कारों का आन्योन्याश्रय सम्बन्ध दिखलाया गया है। अर्थात्‌ अधिकार व 
कत्तव्य एक दूसरे से गुथे हुये हैं। यह निशंक भाव से कहा जा सकता है 
कि करोव्य को निभाकर ही अधिकारों की प्रामि सम्मव है । परूतु इस 
सत्य की वास्तविकता को आज का समाज व राज्य स्वीकार नहीं करता है 
नागरिक अ्रधिकार पाने के लिये पागल हैं---लालायित हैं | परन्तु कर्तव्य 
पालन के प्रति उदासीन हैं | आज के नागरिक कर्तव्य पालन को अपना धर्म 
हीं समझते हैं | फलस्वरूप संसार में दुख, दर्द, गरीबी, संघर्ष इत्यादि की 
मात्रा बढ़ती जाती है। कर्तव्य पालन से ही सवभावतः अधिकारों की प्रासति 
होती है। यह भावना संसार से प्रायः लुप्त होती जा रही है। कर्तव्य व्यक्ति- 
गत व कोौटुम्बिक होते हैं। उनका प्रभाव समाज तथा राज्य पर पह़ता है | 
नागरिक को जीवन के य्रत्येक क्षेत्र में जैसे कुठ्म्ब के प्रति, समाज के प्रति, 
नगर ओर ग्राम के प्रति, धर्म एवं राज्य के प्रति कर्तव्य का पालन करना 
पड़ता है । 

(१ ) राज्य नियम पालन का कत्तेव्य :--समाज हित व समाज 
की शान्ति व सुब्यवस्था के लिये नियय बनाये जाते है । नियम द्वारा ही 
: नियन्त्रित तथा सुव्यवस्थित सुचारु जीवन सम्मव है | राज्य हित को मध्य- 
नजर रखते हुए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि राज्य तथा समाज के 
अच्छे कानूनों का पालन करे | 


३६६ 
( २ ) देशभक्ति :---नागरिक को शान्ति के समय राज्य फायों में 
हाथ बटा कर देश की सेवा करनी चाहिये | उसी प्रकार यद्ध अथवा परराप्र 
के आक्रमण के सम्य भी अज्न धारण करके देश की रक्षा के लिए तत्यर 
होना चाहिये। राष्ट्रीय विज्व के समय भी सरकार की मदद करनी 
चाहिए। नागरिक को स्वतन्त्रता व सुस्क्षा के लिये देश में शान्ति व 
सुव्यवस्था परमावश्यक है | अतः नागरिक को राज्य की रक्षा जोदनदान 
करके भी करनी चाहिए | राज्य नागरिक से यद्ध के समय दलपर्वक अथवा 
' अनिवाय सेवा लेने का अधिकारी है | 


( ३ ) करों को समय पर अदा करने का कत्तेठ्य :-राज्य 
के अनेकों कार्य हं।ते हैं | जैसे शिक्षा देना, स्वास्थ्य रक्ता का प्वन्य करना, 
देश को रक्षा करना, तथा नागरिकों की अनेकां सुविधाओं की व्यब्ा्था 
करना इत्यादि | अथीत्‌ राज्य के अगशित आवश्यक तथा अनावश्यक 
कार्य होते हैं। इन सब कार्यो को करने के लिये विपुल धन की आवश्य- 
कता होती है | राज्य विविध प्रकार के करें द्वारा ही धन संग्रद करता 
है | घन के बिना गज्य लोक सेंद्रा कर हीं नहीं सकेगा। अत 
नागरिक का कत्तव्य है कि वह करों को समय पर तथा सच्चाई से चुकाव | 


( ४ ) विवेक सहित मतप्रदान करने का कत्तेठ्य :-प्र्वेक 
नागरिक को विचारपूर्वक मतप्रदान करना चाहिए । प्रत्येक नागरिक क 
थोग्य व्यक्ति को ही मत प्रदान करना चाहिए । जञाति-एवि, स्नेही-सम्बन्धी 
इन भावनाओं से प्रभावित होकर कहापि मत प्रदान नहीं करना चांहाए | 
राज्य का भविष्य अच्छे कर्मचारियों पर ही निर्भर है । अच्छे कमचारियां 
का चुनाव मतदाताओं पर ही निर्मर है । 

मनृष्य के कर्तव्यों की कोई सीमा नहीं है। नागरिक के कुद्धम्त् 
संस्था, समाज राज्य, नगर, ग्राम सबके प्रति कर्तव्य होते हैं। कत्त व्य 
सुद्म बन्थन है जो इन सबको एक दूसरें से जोड़ता है। 
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जगत में तो कर्तव्य राष्ट्रीय सीमा से ही सीमित नहीं है। ग्राजकल नागरिक 
के कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कतंव्य भी हैं| प्रत्येक व्यक्ति को मानवहित के लिये 
वैयक्तिक स्वार्थ तथा राष्ट्रीय स्वार्थ को त्यागना चाहिये क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र 
का आर्थिक व राजनैतिक हित एक दूसरे पर अवलम्बित है । 


सरकार का विरोध: - ऊपर कहा जा चुका है कि सरकार का 
विरोध करना नागरिक का कर्तव्य भी है तथा अधिकार भी है। राज्य की 
देन का पुनः उल्लेख करना अनावश्यक है | कभी-कभी राज्य में ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है जब सरकार का विरोध करना अत्यावश्यक हो जाता है। 
झब उन परिस्थियों का उल्लेख किया जायेगा | 


(१ ) जब राज्य, जीवन सुखी व उन्नत बनाने में बाघा उत्पन्न 
करता हो । 

( २ ) जब राज्य शोषण, अन्याय या अ्निति के लिये दृढ संकल्प हो । 

( ३ ) किसी खास वर्ग या जाति के हित की वृद्धि करता हो | श्रथवा 
किसी खास वर्ग को पैरों तले रोंदता हो या नष्ट करने के लिये तत्यर हो | 

( ४ ) नागरिकों के अधिकारों को पैरों तले रॉंदता हो | 

(५ ) व्यक्ति के विकास में बाधक हो | 

(६ ) जब राज्य नागरिकों के धर्म, संस्कृति तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों 
में अत्यधिक हस्तक्षेप करता हो अथवा उनको नष्ट करने के लिये प्रस्तुत हो । 

( ७ ) राज्य ऐसे नियम बनाये जो जनता के लिये अहितकर हो | 

इस बात की चेतावनी देना आवश्यक प्रतीत होता है कि नागरिकों 
को इस अधिकार को समझ-बूककर तथा गम्मीर विचार के उपरान्त ही 
कायीन्बरित करना चाहिये | अ्रत: राज्य की अवज्ञा नियम नहीं अ्रपवाद के 
रूप में ही हो सकती है | विरोध तभो उचित है जब अधिकांश लोग समझें 
कि सरकार द्वारा उनके मौलिक स्वत्वों पर आघात हो रहा है और उनकी 
स्वतन्त्रता खतरे में है । 
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राज्य के दोपों को दूर करने के लिये अथवा सरकार के अनुचित 
नियमों को बदलने के लिये सब प्रथम नागरिकों को सरकार को 
आधवेदन पत्र द्वारा उसकी त्रुटियों का ज्ञान करा करके उन्हें बढलने का 
अनुरोध करना चाहिये। यद्धि आवेदन पत्र का कोई मुपरिणाम नहीं हुआ 
तो अखबार द्वारा तथा सभा समितियों द्वारा इसका प्रचार करके लोक- 
मत संग्रह करना चाहिये | जिन देशों में धारा सभा हो उन देशों में 
नागरिकों को धारा सभा में प्रवेश कर शासकों के उनको सधारतने का 
अनुरोध करना चाहिये। यदि इन विधियों से भी सरकार सुधार न कर तो 
नागरिकों को सरकार से असहयोग करना चाहिये। अथीन्‌ नागरिकों को 
सरकार को स्पष्ट रूप से ज्ञात करा देना चाहिये कि वे सरकार की कुछ बातों 
से असन्तुष्ट हैं इस कारण उन बातां के लिए वे सरकार का विगेध करते हैं 
क्योंकि उन्हें मानना वे उचित नहीं समझते हैँ। तालय गद् है कि 
सुधार का प्रथम सोपन वैध आंदो तन होना चाहिये | इस बात का संकेत 
करना परमावश्यक है कि नागरिकों को सत्य और न्याय के लिए हर प्रकार 
का दण्ड अथवा प्राणुदण्ड मी सुगतने के लिए प्रम्तुत होकर हीं सरकार 
का विशध करना चाहिये क्योंकि सरकार के विरुद्ध किये इये आन्दोलन की 
गणना कभी भी वैधता म॑ नहीं हो सकेगी | राज्य के साथ अमहयोग कम्ने 
का कया श्र्थ है? व्यवहार में असहयोग का अर्थ है राज्य के कानृत न 
मानकर अथवा तोड़कर राज्य को परेशान करके उसको टीक मांग पर 
लाने का प्रयत्न | देखा गया है कि इस प्रकार के कानून भर का परिणाम 
राज्य पर अच्छा 'ही होता है, ओर गज्य ने लोकमत के आधार पर 
कानूनों को बदला भी है। परन्तु राज्य की अवज्ञा करने की प्रवृत्ति खतरे से 
खाली नहीं है। यदि एकबार जनता में अवैधानिकता अथवा कानून 
तोड़ने की प्रवृत्ति का समावेश हो जाता है। तो इस प्रवृत्ति को वदल्लना, 
इस प्रवृत्ति को सम्हालना असम्भव सा हो जाता है। राज्य का सुप्रबन्ध 
काफी अस्से के लिए बिगड़ जाता है । प्रजा में नियम मंग की थ्रवृत्ति को 
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बदल कर कानून पालन अथवा आज्ञा पालन की प्रवृत्ति को पुनः जगाना 
विकट समस्या हो जाती है। नागरिकों के नेतिक बल, त्याग बल, द्वारा 
शासकों के 'हृदय परिवर्तन? से ऐच्छिक परिवर्तन! हासिल करवाने की भी 
नीति संसार को ज्ञात है इस साधन का उपयोग महात्मा गांधी ने भारत को 
स्वतन्त्र करने मे किया था । परन्तु यह साधन साधारण जनता के परे है 
सत्य के लिए राजाज्ञा की अवज्ञा करके कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत 
रहना व्यक्ति के घैये व चरित्र बल का बहुत बढ़ा माप दण्ड है। इतना 
नैतिक बल साधारण जनता में कहाँ ! साथ ही साथ सब प्रकार के 
शासकों के विरुद्ध इस साधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 

जब सब वैध और शान्तिपूर्ण साधन असफल हो जाँय जब सरकार 
के परिवर्तन की आशा पूर्णतया निष्फल हो जाय तभी नागरिकों 
को इस अन्‍्तिम व नष्यकारी शस्त्र का प्रयोग करना चाहिये। यह साधन 
है सरकार का सक्रिय रूप से विरोध करना | 'इसमें दोनों ओर से घोर रक्त- 
पांत, हिंसात्मक प्रतिक्रियायें इत्यादि की आशंका है। सहस्तों नागरिकों के 
जान व माल पर आघात पहुँचता है। सक्रिय आन्टोलन के पतक्पाती 
कम्युनिष्ट तथा योरोप के कुछ विद्वान हैं। परन्तु सरकार के विरूद्ध सक्रिय 
विरोध राज्यक्रान्ति, विप्लव इत्यादि का परिणाम अच्छा नहीं होता 
है। इसलिए विद्रोह कर लेने से पहले इन पर गहन विचार करना चाहिये । 
( १ 3) सफलता की कितनी आशा है ? (२) क्‍या नयी व्यवस्था से 
जनता अधिक सुख व शान्ति प्राप्त कर सकेगी १ ( ३ ) नागरिक जिन 
असुविधाशं तथा दुखों से अक्रान्त अथवा आहत है क्‍या वे दुख व असु- 
विधाये क्रान्ति जनित असुविधाओं और रक्तपात से भी अत्यधिक दुखदायी 
व असहनीय हैं ? 

उपरोक्त विरोध सामूहिक विरोध ही होते हैं। व्यक्तिगत विरोध नहीं 
होते हैं | जेसा ऊपर कहा जा चुका है शासकों से नागरिकों को समझा 
बुकाकर उनका दृश्कोण बदल कर तथा शासकों की कठिनाइयाँ समझ कर 
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ही काम करना चाहिये | यदि नागरिकों को पूर्ण विश्वास है कि उनके 
विचार उनके मत यथार्थ हैं तमी उन्हें आन्दोलन की आहाइना देनी 
चाहिये | आखिर राज्य क्रांति अथवा विप्लव का क्यों निपध किया जाता 
है? राज्य क्रान्ति के क्या दुष्परिणाम हैं? विप्लव से शान्ति भंग 
हो जाती है । प्रजा के सांस्कृतिक, राजनेतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा बौद्धिक 
जीवन में रुकावट आ जाती है | तथा उनकी सर्वतोमुखी प्रगति अवरुद्ध 
हो जाती है राज्यक्रान्ति का परिणाम रक्तपात जानमाल का खतरा अशान्ति, 
कलह, संघष इत्यादि की उद्मति के कारण मयावह हो जाता है। अधथीत्‌ 
क्रान्ति अथवा विज्ञव मनृष्य की अमानुपिक अथवा वक्त प्रवृत्तियों को 
जगाता है। विज्ञव से राज्य ओर समाज की तह विख्वलित दो जाती है | 
जिसे पुनः सुसंगठित करना कठिन हो जाता है ओर कभी कमी असम्भव 
भी हो जाता है | अब दूसरी ओर दृश्कोण कीजिये | साधारण प्रज्ञा की 
मनोभावना आकस्मिक परिवर्तन के लिये तंयार नहीं हो पाती है। वे 
कानून, वे परिवर्तन निष्फल हो जाते हैं | जिसमें प्रजा का मानसिक सहयोग 
न हो ! थ्रतः आकस्मिक परिवर्तन से मानसिक तयारी के लिये अवसर ही 
नहीं मिलता है | इसके अतिरिक्त ऐसी गड़बड़ी के कारण राज्य म॑ अरा- 
जकता फेल जाती है। तात्कालीन व्यवस्था के लिये अधिकांश देशों में 
तानाशाही की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य अव्यवस्था अथवा अराजकता को 
दीवकाल के लिये सहन नहीं कर सकता है। श्रराजकता व अव्यवस्था प्रजा 
के लिये हानिकारक सिद्ध हुई है । 

क्या नागरिक को सेना में कार्य करने से इन्कार करना उचित हे ? 

इस प्रश्न को कई दृष्टि से देखना होगा । यह स्पष्ट है कि जत्र देश 
पर विदेशी आक्रमण हो रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक नागरिक 
का धर्म है कि वह राष्ट्र की स्व॒तन्त्रता बनाये रखने के लिये राज्य पर तन, 
मन, घन न्योछावर करे, क्योंकि पराधीनता राष्ट्र के लिये सब प्रकार से 
हानिकारक है | साथ ही साथ यह भी कहना पड़ता है कि युद्ध खास करके 
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आधुनिक युद्ध बहुत ही अमानुषिक व हिंसक कार्य है। इससे केवल जान- 
माल की ही हानि नहीं होती वरन युद्ध में फँसे हुये देशों की सांस्कृतिक, 
नैतिक, आर्थिक, बौद्धिक हर प्रकार की हानि होती है। राष्ट्रों का सुप्रवन्ध 
नष्ट होता है ओर जनता की कुप्रवृत्तियाँ ज्ञाग उठती हैं । अ्रतः जनता को 
परमावश्यक होने पर ही युद्ध के लिये प्रस्तुत होना चाहिये । इसके अरति- 
रिक्त जब राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की खवतन्त्रता अपहरण करने के लिए युद्ध करता 
है | श्रथवा जब एक राष्ट्र विजय लिप्सा अथवा साम्राज्य लिप्सा से प्रेरित 
होकर जनता को सेना में भर्ती होने के लिये प्रोत्साहित करता है। तो 
ऐसी स्थिति में जनता को अपना सहयोग प्रदान नहीं करना चाहिये। 
क्योंकि स्वतन्त्रता जितनी एक देश के नागरिकों की प्रिय है, उतनी ही दूसरे 
देश के नागरिकों को भी प्रिय है। निसकरण अन्य राष्ट्रों के नागरिकों की 
स्वतन्त्रता का अपहरण करना अ्रघर्म है। 

प्रत्येक राष्ट्र में कुछ ऐसे भी नागरिक होते हैं जिन्होंने अदिसा का 
बृत लिया है । ऐसे सच्चे शान्ति के प्रवर्तके अधिकांश राष्ट्रों में हैं इन्हें 
शान्तिवादी (?9०79% ) कहते हैं । शारीरिक व मानसिक 
कष्ट सहन करने के लिये प्रस्तुत रहते हैं । परन्तु ये सेना में भर्ती होने से 
इन्कार करते हैं। ऐसे व्रती विरले हैं| अ्रतः राष्ट्र को ऐसे व्यक्तियों को 
सेना में मर्ती होने के लिए ठबाव नहीं डालना चाहिये | 
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स्वतत्जता, समानता व अ्रातृत्व 
मनुष्य जीवन के विकास के लिये जितना महत्व अधिकारों का है, 
उतना ही महत्व खतन्ज्रता, समानता व प्रातृत्व का है। खतन्त्रता व समा- 
नता इन दोनों का समावेश अधिकारों मे है | परन्तु इनके महत्व को 
देखते हुये इन पर अलग विचार करना आवश्यक है | 
इतिहास के पन्‍ने उलस्नें“ले यह ज्ञात होता है कि मनुष्य सदा ही 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये इच्छुक रहा है, ओर उसकी प्रासि के लिये 


चेष्टा करता रहा है। खतनन्‍्त्रता प्राप्ति के लिये मानव-ममाज ने बढ़े-बड़े 
बलिदान भी किये हैं । 


राज्य की व्यवस्था प्रजा के सर्वागीण विकास का साधन है। प्रजातन्त 
राज्य में ही प्रजा को पूर्ण विकास का समुचित वातावरण प्राप्त होता है। 
क्योंकि प्रजातन्त्र राज्य के मौलिक सिद्धान्त स्॒तन्त्रता व समानता है | यदि 
संसार में शान्ति व सुव्यवस्था लानी है, तो प्रत्येक राज्य का संगठन न्याय, 
स्वतन्त्रता, समानता व बंधुत्व के मौलिक सिद्धान्तों पर होना चाहिये। 
विश्वशान्ति इसी से सम्मव है। क्योंकि खतन्त्रता व समानता के बिना 
मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर ही नहीं सकता हैं। 

स्व॒तन्त का अमात्मक अथः--साधारण वोलचाल की भाषा में स्व- 
तन्त्रता शब्द का प्रयोग नियन्त्रश-रहित जीवन, हस्तक्षेप का पूर्णरूप से अभाव 
अथवा शासन रहित प्रबन्ध के अर्थ में किया जाता है। ग्त्येक व्याक्त को 
मनमाना करने का अधिकार ही, खतन्‍त्रता शब्द का श्र माना 
जाता है। अ्रतः बोलचाल की भाषा में खतन्‍्त्रता का अर्थ इच्छा- 
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नुसार बोलना, सोचना, रहना, व्यवहार करना ही समझा जाता 
है। अथवा दूसरों के हस्तक्षेप के बिना जीवनयापन करना ही 
सच्ची स्वतन्त्रता का खरूप माना जाता है। अब इस प्रकार की 
स्वतन्त्रता का व्यवह्यरिक रूप देखा जायेगा। यदि कोई मनुष्य रास्ते के 
बीचो-बीच चलता है, ओर अन्य व्यक्ति उसे बाई ओर से जाने के लिये 
कहता है, तो बोलचाल की मापा में इसे स्वतन्त्रता का हरण कहा जायेगा | 
उसी प्रकार चोरी करना, व्यमिचार करना, खून खराबी करना इत्यादि भी 
स्वतन्त्रता के प्रतीक माने जायेंगे। अतः इस अर्थ में स्वतन्त्रता का अर्थ 
है (१) जब तक एक मनुष्य दसरे मनप्य के जीवन में पदार्पण नह 
करता है, उस सीमा तक वह मनमाना करने का अधिकारी है और उस 
सीमा के अन्दर वह पूर्ण रूप से ख्तन्त्र है। अथीत्‌ व्यक्ति के जीवन का 
कुछ अंश समाज के श्रन्दर है ओर कुछ अंश समाज के बाहर । अर्थात्‌ 
व्यक्तिगत कार्यों में वह पृर्ण स्वतन्त्र है। (२ ) खतनन्‍्त्रता का अर्थ है 
मनुष्य पूर्ण रूप से अपने पैरों पर खड़ा रहे ओर प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
सहायता स्वर्य ही करें। अतः लूले, लंगड़े, बूढ़े, बालक इत्यादि की भी 
सहायता की आवश्यकता नहीं है । 

उपवर्णित श्रर्थ में स्वतन्त्रता का स्वरूप भर्यकरता में परिशणित हो 
जायेगा | यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय के अथवा मन के तरंगों के अनु- 
सार जीवनयापन करेगा तो किसी के भी जान-माल की रक्त नहीं हो 
सकेगी | इस प्रकार का ख्वेच्छाचार अथवा स्वतन्त्रता समाज व राज्य में 
अराजकता अथवा अनुशासन रहित जीवन का आब्हाहन करेगी। सभी 
को स्वतन्त्रता का अपहरण होगा | ऐसा जीवन मनुष्य को दासता की बेड़ी 
में फंसा देगा | ऐसे जीवन का मूलमन्त्र बल ही होगा | इस बल्ल के साम्रा- 
ज्य में बलवान व्यक्ति बल का उपभोग स्वार्थ सिद्धि के लिये ही करेंगे | 
(१) यदि खतन्त्रता का उपरोक्त अर्थ सही है तो स्वतन्त्रता स्वेच्छा- 
चारिता व उच्छू खलता में कोई भेद नहीं रह जाता है। तात्य यह 
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पर 


है कि समस्त सामाजिक दुर्गुण जैसे चोरी, खून खशबी, हा, अत्याचार, 
व्यसन, व्यभिचार इत्यादि सामाजिक जीवन में स्थान पा जायेंगे। ऐसी 
स्वतन्त्रता सम्ताज एवं व्यक्ति के लिये घातक होगी | अतः सच्ची स्वतन्त्रता 
के लिये नियमित होना आवश्यक है। स्वतन्त्रता की सीमा व सुविधा 
का लक्षु समाज व व्यक्ति का हित ही है। (२ ) यदि खतन्त्रता का 
उपमोग उपरोक्त अथ में किया जायेगा तो ऐसी स्वतन्त्रता समाज में 
सबको उपलब्ध नहीं होगी। यदि प्रत्येक व्यक्ति इच्छानुसार अथवा भावना- 
नुसार कार्य करेगा तो समाज में संघ पेदा होगा व सबल निवल को 
दवायेंगे तथा उनपर अवत्याचर करेंगे। अर्थात्‌ समाज का आधार मल्व- 
न्याय होगा स्वतन्त्रता को स्वोपयोगी वनाने के लिये स्वेच्छाचारिता पर 
प्रतिबन्ध लगाना होगा | अतः खतन्त्रता का सच्चा खरूप यह होना 
चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति के खतन्त्रता उपभोग की सीमा है. कि व्यक्ति 
दूसरे की खतन्त्रता पर आघात न पहुँचावे तथा दूसर की खतनन्‍्त्रता का 
अपहरण न करे | इसलिये राज्य नियम-कानून बनाता है. जिससे सब 
लोगों को अ्रधिकाधिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो तथा वे उससे लाभ उठा सके | 
(३ ) यदि ख्तन्त्रता का श्र हस्तक्षेप के अ्रभाव से लिया जावे तो 
खतन्त्रता का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत नहीं होगा। खतन्त्रता की प्राप्ति हित- 
कर कार्यो को करने की सुविधा के लिये ही है। राज्य द्वारा बनाये हुये 
कानून द्वारा हो यह सुविधायें प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त हो सकती हैं। 
ग्रतः राज्य के कानून खतन्‍्त्रता के रक्षक तथा पोषक हैं। राज्य के कानून 
स्वतन्त्रता के बाघक अथवा विरोधी कदापि नहीं हैं। उपरोक्त विवरण के 
बाद स्वभावतः ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं | 


स्वतन्त्रता का ठीक अर्थ :-खतन्त्रता के दो रूप हैं। (१) 
सत्य, न्याय-युक्त, धर्म पृर्ण (२) असत्य, अन्याय-युक्त, अ्रधर्म युक्त | 
उपवर्शित खतन्त्रता का स्वरूप व्यमिचाखू्ण तथा खेच्छाचारिता युक्त 
है | इस स्वतन्त्रता के वर्णुन में सर्व प्रथम चुटि यह है ( १ ) मनुष्य और 


श्ज्छ 


समाज के अन्योन्याश्रय सम्बन्ध को भूल करके इसका वर्णन किया गया 
है। इस सत्य का विस्मरण हो गया है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, 
ओर समाज के प्रति उसके क््तव्य हैं, तथा समाज का वह महत्वपूर्ण अंग 
है। (२) मनुष्य का विकास सहयोग, सहानुभूति, परस्पर प्रेम द्वारा ही 
हो सकता है। मनष्य के लिए समाज विहीन जीवन असम्भव ही नहीं 
किन्तु मनुष्य की धारणा के परे है| मनुष्य का एकांगी। जीवन असम्भव 
ही नहीं, परन्तु नीरस व शुष्क हो जायेगा। यदि मनुष्य एकांगी जीवन 
व्यतीत करे, तो कुछ काल के अनन्तर उसकी प्रवृत्तियाँ पशुवत होने की 
सम्भावना भी है। 


स्वतन्त्रता के दो पहलू (१) सकारात्मक (२) नकारात्मक 


( १ ) सकारात्मक :--खतन्‍्त्रता के लिए उन परिस्थितियों का 
होना परमावश्यक है जिसके द्वारा मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास 
कर सके । इस कारण मनुष्य के अधिकारों की रक्षा ही मनुष्य को स्वतन्त्रता 
की रक्षा है| मनुष्य का सर्वाज्भीण विकास समाज में रह कर ही सम्भव है । 
सामूहिक हित जिसमें वैयाक्तिक हित निहित है, नियम, कानून तथा व्यवहार 
व विचार में नियन्त्रण द्वारा ही सम्भव है। सच्ची खतन्त्रता का उपभोग 
नियन्त्रित, नियमित, सीमित जीवन द्वारा ही सम्भव हैे। इसलिए राज्य 
खून खराबी, डकैती, व्यभिचार इत्यादि को रोकता है। जब राज्य हमें 
अपनी सन्तान को शिक्षित करने के लिए बाध्य करता है तो वह अपनी 
स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं करता है परन्तु स्वतन्त्र जीवन के मार्ग को 
सुगम बनाता है। अतः सकारात्मक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता को वह खरूप है 
जिसके अन्तर्गत मनुष्य के लिए, उस खच्छ वातावरण को निर्माण करना 
जिसके द्वारा मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर सके तथा अपनी प्रतिमा व प्रेरणा 
का पूर्ण रूप से विकास कर सके-- 


2७६ 


( २ ) नकारात्मक :--खतंत्रता के इस पहलू के अ्रन्तगंत यह 
विचार किया जाता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए. उन परिस्थितियों, उन 
बाधाओं को और उन नियंत्रणों को दूर करना आवश्यक है जो मनुष्य के 
पूर्ण विकास में बाधक हैं। श्रनावश्यक हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण से मनुष्य 
को आविष्कार बुद्धि, स्वतन्त्र विचार की प्रवृत्ति इत्यादि का हास होता 
है ओर इस प्रकार मनुष्य की अन्तः प्रेरणा तथा प्रतिभा कुंडित होती है । 
सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए इन बाधाओं को हटाना आवश्यक है । 

अतः सकारात्मक खतन्जता, स्वतन्त्रता के उस पहलू पर विचार 
करती है जिसमे राज्य अथवा समाज द्वारा सक्रिय रूप से सुख्वस्थ बाता- 
वरण को निर्माण करने का प्रयन किया जाता है। तथा नकारात्मक 
स्व॒तन्त्रता वह पहलू है जिसके द्वारा मनुष्य के पूर्ण विकास में आने वाली 
विष्न-बाधाओं को तथा रोड़ों को हटाने का प्रयत्न किया जाता है । 

स्वतन्त्रता के विभिन्न प्रकार :--मनुष्य के सर्वांगीण विकास के 
लिए. यह आवश्यक है कि मनुष्य को विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त हो । 
इस दृष्टिकोण से स्वतन्त्रता के निम्नलिखित भेद हैं । 


(१ ) साधारण स्वतन्त्रता:--साधारण स्वतन्त्रता 'के अन्तर्गत वे 
सब अधिकार सम्मिलित हैं जो नागरिक को राज्य की ओर से प्रात होते 
हैं । ये वे स्वतन्त्र अ्रधिकार हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के हम्तज्षेप से 
तथा सरकार के हस्तक्षेप से बचाती है। प्रत्येक खतन्त्र देश म॑ नागरिकों को 
अपने जीवन सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होती है उन्हें 
उस ख्तन्त्रता का उपभोग करने का तब तक अधिकार रहता है जब तक कि 
वे एक विशेष सीमा का उल्लंघन न कर | इनमें निम्नलिखित खतन्‍्त्रता में 
सम्मिलित हैं । यातायात का अधिकार, भाषण लेखन का अधिकार, जीवन 
सम्पत्ति का अधिकार, समुदाय का अधिकार, समान न्याय का अधिकार 
इत्यादि । ह 
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(२ ) राजनीतिक स्वतन्त्रताः--राजनीतिक खतन्त्रता का अर्थ है 
राज्य कार्यो में नागरिकों के भाग लेने का अधिकार | प्रत्येक नागरिक को 
अपने देश के शासन-प्रबन्ध में भाग लेने की पूर्ण खतन्ब्रता होनी 
चाहिए | यह खतन्‍्त्रता प्रजातन्त्र राज्य में ही सम्भव है। उठाहरणार्थ 
निर्वाचन का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद ग्रहण 
करने का अधिकार इत्यादि | 


(३) राष्ट्रीय स्वतन्त्रता:--राष्ट्रीय खतन्त्रता, राष्ट्रीय स्वाधीनता अथवा 
एक राष्ट्र की दूसर राष्ट्र की अ्धीनता से मुक्ति-पर्यायवाी शब्द हैं। राष्ट्रीय 
भावना की उ्यत्ति प्राचीन काल से है। एक देश, एक जाति, एक भाषा, 
एक धर्म इत्यादि के आधार पर राष्ट्रीय संगठन होता है। इसी आधार पर 
खतन्त्र राष्ट्रों की स्थापना होती है। उपरोक्त भावनाओं से प्रेरित होकर 
प्रत्येक राष्ट्र अपने को स्वाधीन रखने की इच्छा रखता है तथा अपने राष्ट्र 
को स्वयं शासन करने का इच्छा करता है। परन्तु राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का अ्रथ 
अपने राष्ट्र का हित और अन्य राष्ट्रों अहित श्रथवा उन पर अत्याचार या 
. उनकी स्वतन्त्रता का हरण इस श्रर्थ मे नहीं होना चाहिये । 


( ४ ) वैयक्तिक स्वतन्त्रताः--प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को एक 
विशिष्ट रीति से व्यतीत करना चाहता है ? मनुष्य का पूर्ण विकास वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता से ही हो सकता है। वेयक्तिक खतन्‍्त्रता की सीमा वह है जिसके 
ग्राचरण से सामाजिक शान्ति व सामाजिक कल्याण म॑ विध्न-बाधा उत्पन्न 
न हो। तथा उसके आचरण से अन्य व्यक्तियों के खतंत्रता में हस्तक्षेप न 
हो । ऐसे वेयक्तिक विषयों में व्यक्ति पर बंधन अथवा नियंत्रण न हो जैसे 
भोजन, वेशभूषा, रहन-सहन, विवाह इत्यादि मामलों में व्यक्ति को स्वत- 
न्त्रता होनी चाहिये । ह 

(५ ) धार्मिक स्वतंत्रता :--प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामले में 
पूर्ण खतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये | धर्म संबंधी विषयों में किसी भी मत 
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को प्रकट करने में, अथवा किसी भी मत को ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार 
होना चाहिये। 

( ६ ) नेतिक स्वतन्त्रता :--देश की सुख-समृद्धि एवं पूर्ण उन्नति 
के लिए व्यक्तियों का सद्व्यवहार, शिशचार, पारस्परिक सहयोग तथा 
सहानुभूति का व्यवहार अत्यावश्यक है। राष्ट्र का उत्थान नागरिकों के इन 
गुणों पर ही पूर्णतया अवलम्बित है| अतः प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण नेतिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए, तथा राष्ट्र मं नागरिकों को नैतिक उन्नति के 
लिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, तथा प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र में नेतिक 
वातावरण निर्माण करने में प्रय्नर्शाल होना चाहिए। 


( ७ ) शआर्थिक स्वतन्त्रता :--आर्थिक खतन्त्रता पर ही देश का 
कल्याण एबं उत्थान अवलम्बित है | ग्रार्थिक स्वतन्त्रता एवं आर्थिक न्यून- 
तम के अभाव में उररोक्त स्वतन्त्रता निर्मल, व्यर्थ ग्रथवा निष्फल हैं ? 
आर्थिक संकट से पीड़ित व्यक्ति से किसी प्रकार की आशा अथवा अपेक्षा 
व्यय है | अतः प्रत्येक आधुनिक व उदार प्रकृति राज्य व्यक्ति के लिये 
आशिक स्वतन्त्रता का उपाय सोचता है। तथा राष्ट्रीय संगठन इस प्रकार 
बनाना चाहता है जिसमे किसी व्यक्ति को अ्र्थ का अग्रभाव न हो तथा 
कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से पीड़ित न हो | इस कारण आशिक स्वतन्त्रता 
का श्राधुनिक प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी का अधिकार, अ्र्थीर्जन का 
अधिकार, आर्थिक न्यूनतम, अवकाश का अधिकार, काम के निश्चित 
प्रटे, आर्थिक संगठन का अधिकार, वृद्धावस्था में पेंशन का अधिकार, 
जन्चा की रक्ना, बीमारी, बेकारी, अपधात इत्यादि अवस्थाओं में कानून 
द्वारा आथिक सहायता के उपाय इत्यादि विविध अर्थों म॑ किया जाता है। 

भारत संघ्र ने भी इन अधिकारों को स्वीकार किया है । 

उपरोक्त समी प्रकार की ख्तंत्रता एक दूसरे पर निर्भर है। राष्ट्रीय 
खतंत्रता के बिना साधारण खतंत्रता पूर्णतया प्राप्त नहीं हो सकती है 


देपर 


परराष्ट्र से पददलित राष्ट्र के नागरिकों को साधारण ख्तंत्रता सीमित रूप 
से ही प्राप्त हो सकती है। प्रजातंत्र राज्य के ग्रसफलता का मुख्य कारण 
यही है कि प्रजातंत्र राज्यों में नागरिकों को राजनैतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त है 
किन्तु आथिक असमानता तथा आर्थिक स्वतंत्रता के ग्रमाव के कारण 
राजनैतिक स्वतंत्रता इन देशों में नगश्य हो गई है । 

(८ ) वेधानिक स्वतंत्रताः--राष्ट्रीय स्वतंत्रता की सहचरी वैधानिक 
खतंत्रता है | प्रत्येक नागरिक की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि देश 
का शासन उसके द्वारा निर्मित संविधान के अनुसार चले। कोई बाहरी 
शक्ति इसमे हस्तक्षेप न करे। संविधान निर्माण संबंधी स्वतंत्रता का नाम 
ही वैधानिक स्वतंत्रता है। संविधान निर्मीण इस प्रकार होना चाहिए कि 
उसके द्वारा अ्रन्तर्रष्रीय शान्ति में किसी प्रकार विश्न न उत्पन्न हो । 

स्वतन्त्रता की आवश्यकताः--( १ ) मनुष्य की उन्नति के लिए 
खतंत्रता अनिवार्य है। स्वतंत्रता पाकर ही मनुष्य विचार कर सकता है, 
नयी खोजों का आविष्कार कर सकता है। संसार का उच्चतम साहित्य, 
कला, विज्ञान, दर्शन इप्यादि विषय स्वतंत्रता प्राप्त व्यक्तियों की देन है। 
तथा स्वतंत्र वातावरण पाकर ही फलते फूलते हैं ? ( २) खतंत्र वातावरण 
ही में चरित्र का विकास एवं निर्माण हो सकता है। (३ ) खतंत्रता के 
चाहता ही देश ओर राष्ट्र का नाम ऊँचा करते हैं। खतंत्रता की भावना 
ही मनुष्य को परराष्ट्र की बेड़ी तोड़ने में प्रवृत्त करती है | 

कुछ व्यक्तियों का विचार है कि राज्य एवं समाज में केवल कुछ हीं 
व्यक्तियों को जो भिन्न क्षेत्र में कार्य कुशल हैं, विचारवान हैं, खतन्त्रता का 
अधिकार देना चाहिये। इससे राज्य और सम्ताजकी काय कुशलता बढ़ जायेगी 
तथा समाज ओर राज्य का संगठन मजबूत हो जावेगा। इन विद्वानों का 
कथन है कि सर्वसाधारण जनता स्वतन्त्रता का उपभोग योग्य रीति से नहीं कर 
सकेगी ? क्योंकि उनके दिल व दिमाग का विकास नहीं हुआ है। तथा 
उनके विचार एवं भावनायें परिमार्जित नहीं हैं। अधिकांश विद्वान इन 
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विचारों में सहमत नहीं हैं उनका कथन है कि स्वतन्त्रता के अधिकार को अस- 
मानता से प्रदान करना, राज्य ओर समाज के लिए हानिकारक है। प्रजा- 
तन्‍्त्र भावना के विरुद्ध है। अ्रसमानता एवं पत्चनथात की भावना ही दम, 
संघर्ष, दुख दद का मूल है। स्वतन्त्रता ही मनुष्य जीवन का मूलमंत्र है । 
यहीं भावना मनुष्य को मनुष्य बनाती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास 
करती है | स्वतन्त्रता ही मनुष्यता की आत्मा है। स्वतन्त्रता ही मनुष्य के 
समस्त गुणों की जननी है। अतः समाज व राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को 
खतन्त्रता संत्रंधी समम्त अग्रधिकार समान रूप से ग्राप्त होने चाहिए | उसमे 
योग्यता, बर्ग, लिंग, धनी-गरीब इत्यादि किसी भी प्रकार का भेदमाब नहीं 
होना चाहिए । अतः सच्ची खतनन्‍्त्रता का अथ है कि समाज में सबकों 
समान रूप से खतन्‍्त्रता संबंधी अजिकारों की उपभोग करने का थ्रविकार 
प्राप्त हो । 

राज्यसत्ता व सबतनन्‍्त्रता:--वाह्य इृष्टि से देखने से तथा ऊपरी 
तोर से विचार करने से राज्यसत्ता एवं खतन्‍्त्रता विरोधी प्रज्ञत मालूम 
देते हैं | गहराई से देखने से माल्यूम देगा कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक 
एवं रक्तक हैं | अ्रतीव राज्यशक्ति का दूसरा नाम निरकुशता है जो समाज 
के लिए, हानिकारक है। इतिहास के पन्ने उलयने से मालूम देता है कि 
कई बार सरकार ने व्यक्ति कौ स्वतन्त्रर को पद-ढलित किया हे। 
राज्यों में सरकार का स्वरूप विक्ृत हो गया है, और सरकार ने नागरिकों 
के खतंत्रता संबंधी अधिकारों की रक्षा करने के बटले उनका हरण किया 
है | ऐसी म्थिति में नागरिकों को सरकार का विरोध करना चाहिए। किन्तु 
राज्य का अस्तित्व नहीं मिदाना चाहिए। राज्य और सरकार मिनन्‍ने 
संस्थाएँ हैं। सरकार परखितंन शील है किन्तु राज्य का अ्रस्तित्व मिथना, 
स्वतंत्रता का हनन करना है तथा नागरिकों के लिए. अहितकर है । 

अतीब स्वतंत्रता का दूसरा नाम अराजकता है। जिसके परिणाम 
स्वरूप सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का अन्त हो जायेगा। अतः राज्य- 
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शक्ति की सीमित मर्यादा है | राज्यशक्ति इतनी होनी चाहिये कि वह 
राज्य को सुसंगठित रखते हुये व्यक्ति को पूर्ण विकास की खतंत्रता 
प्रदान करे क्‍योंकि सुसंगछित राज्य हीं में पूर्ण खतंत्रता का 
वातावरण पाया जा सकता है । नागरिक को अपने खतन्‍्तता 
संबंधी अधिकारों के लिए सतक रहना चाहिए। नागरिक की सावधानी 
ओर चोकसी पर ही खतंत्रता की रक्षा निर्भर है | राज्यसत्ता ही 
वह निष्पक्ष तथा उच्चतम सत्ता है जो प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की 
सज्ञा तथा उपभोग के लिये योग्य वातावरण का निर्माण करती है। नाग- 
रिक की सतकता तथा तत्परता ही स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है। अतः 
राज्य ओर समाज हमारी उन्नति के साधक हैं बाधक नहीं । 

व्यक्ति के ज्षिए राज्यप्तत्ता की आवश्यकता:-- ( १) राज्य 
व्यक्ति के संपूर्ण विकास को बाधाओं को दूर करता है। ( २ ) राजनैतिक 
व सामाजिक जीवन के उन अधिकारों को प्रोत्साहित करता है जिसके द्वारा 
मनुष्य का पूर्ण विकास सम्भव हो, तथा राज्य एवं समाज का वातावरण 
सुस्वस्थ एवं सुसंगठित हो । गाधुनिक समाज को राज्य द्वारा अधिकार प्राप्त 
हैं। अतः व्यक्ति की पूर्णता के लिए. अधिक अवसर उपलब्ध हैं। 
इस प्रकार स्वतंत्रता का रूप सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही है । 
( ३ ) प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं नहीं कर सकता 
है । अतः राज्य एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा दूसरे व्यक्ति के अनि- 
यंत्रित हस्तक्षेप को रोक कर करता है| अतः प्रत्येक व्यक्ति के स्व॒तन्त्र अधि- 
कारों की सीमा को निहित करता है | १९ वीं शताब्दी में दृश्टिवावियों ने राज्य 
के कार्यों की सीमा अत्यधिक रूप से सीमित कर दी थी । उनका कथन है कि 
व्यक्ति का ख्॒तन्त्र रूप से विकास राज्य कार्यों का सीमित क्षेत्र होने से ही हो 
सकता है । समाजवादियों का विचार इससे विपरीत है। उनका कथन है कि 
राज्य कार्यों को बढ़ाकर ही नागरिकों के स्वतन्त्रता का सच्चा स्वरूप सम्भव 
है। (४ ) राज्य अयोग्य व्यक्तियों को जो स्वयं सोच विचार नहीं सकते 
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हैं, ख्तंत्रता के अधिकारों से वंचित करता है। जैसे पागल, खूनी, अ्रज्ञानी, 
नाबालिग, अनागरिक, विक्ृत प्रवृत्ति वाले व्यक्ति इत्यादि | अयोग्य व्यक्ति 
जो स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करके समाज को बिगाड़ सकते हैं उनको 
खतन्त्र अधिकारों से राज्य वंचित करता है। ( ५) राज्य खतन्‍्त्रता प्रदान 
करके स्वतन्त्रता को वास्तविकता प्रदान करता है।( ६) भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों की मिन्न-मिन्न आवश्यकताओं तथा कार्यों में संघ होना स्वाभा- 
विक है। राज्य अपनी प्रम्नुशक्ति द्वारा निष्पक्ष रूप से, समान रूप से 
प्रत्येक को यथास्थान सीमित करता है तथा संघ्रप को दूर करने का प्रयत् 
करता है । ( ७) निर्बलों को सबलों क॑ अत्याचार से क्चाता है। 

अतः राज्य की प्रभुशक्ति समान रूप से सबके अधिकारों की स्का 
करती है | सर्वोच्चता ख्॒तन्त्रता को विरोधी नहीं वरन रक्षक एवं पूरक है । 

स्वतन्त्रता और कानूनः--साधारणतया कानून व स्वतंत्रता बिरो- 
धाव्मक मालूम देते हैं। परन्तु वास्तव में यह अ्रमपूर्ण है। स्वतन्त्रता का 
साधारण अर्थ है अनियंत्रण तथा कानून का साधारण श्रर्थ है नियंत्रण । 
इसलिए कुछ लोगों का यह ख्याल है कि कानून के अभाव ही म॑ सच्ची 
खतन्त्रता विकसित हो सकती है । उनका कथन है क्या कानून के विरोध 
तथा बंधनों में स्वतन्त्रता प्रस्कृटिति हो सकती है ? राज्य कानून व नियमों 
द्वारा पग-पग पर नागरिकों की स्वतन्त्रता में रोड़े बिछाता है। कानून के 
रहते हुए स्वतन्त्रता का उपमोग असंभव है | गौर से देखते से मालूम देगा 
कि उपरोक्त धारणा गलत है | सामाजिक जीवन बिना कायदे व कानून 
के असंभव सा जान पढ़ता है। कानून अधिकारों की सीमा का निर्देष 
करता है। दूसरों से क्या ओर कितनी आशा करनी चाहिये इसका आदेश 
देता है। तथा व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिये इसका वर्णन करता 
है। कानून मनुष्य का मनुष्य के प्रति संबंध दिखाता है। कानून बताता है 
कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का कहाँ पर अन्त हुआ है ओर दूसरे की स्व- 
तन्त्रता का कहाँ प्रास्म्म | उद्ाहर्णार्थ रास्ते पर चलने का हमें अधिकार 
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है, पर यदि रास्ते पर चलने का कोई कानून न हो तो प्रत्येक व्यक्ति, 
सभी सवारियाँ एक दूसरे के मार्ग को रोकेंगी तथा एक दूसरे से व्छर 
खायेंगीं। अर्थात्‌ रास्ते पर गड़बड़ी मच जायेगी हजारों अपात होंगे और 
जान माल का नाश होगा । कानून के बिना यही स्वरूप राज्य और समाज 
का होगा | अर्थात्‌ राज्य और समाज में अराजकता का साम्राज्य होगा। 
अतः कानून खतन्त्रता के उपमोग के लिए अनिवार्य हैं। तथा खतन्‍्त्रता 
में व्याधात पहुँचाने वालों की खब्छुन्दता में बाधक है। ख्तन्त्रता की 
सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा निमित कानून नितान्त आवश्यक है। राज्य 
की शान्ति व सुव्यवस्था कायम रखने के लिए नियमों का निर्माण आव- 
श्यक है। अतः नागरिकों का पुनीत कत्त व्य है कि वह अच्छे नियमों 
का समुचित पालन करें| इन नियमों का पालन करके ही नागरिक स्व- 
तन्त्रता का आनन्द उठा सकता है | 

इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कानून अच्छे व बुरे दोनों ही 
प्रकार के होते हैं | कमी-कमी स्वार्थी शासकों द्वारा ऐसे कानूनों का निर्माण 
किया जाता है जो नागरिकों की खतन्त्रता का दरण करे। ऐसी दशा में 
शासकों को हटाने का प्रयत्न करना चाहिये किन्तु कानूनों की अवज्ञा करना 
न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। अ्रतः कानून स्वतन्त्रता का रक्तुक 
भी है तथा सतन्त्रता का भक्ञक भी है। ऐतिहासिक समय से देखा गया 
है कि कानून शोषक, पक्तपात पू्ण तथा स्वाथ पूर्ति के लिए मी बनाये 
गये हैं। ऐसे कानूनों का विरोध अवश्यम्भावी है। 

समानता :--फ्रांस की राज्य क्रान्ति के मूल तत्व की समानता, 
छतन्त्रता तथा आतृत्त । खतन्‍्त्रता की भांति समानता का भी महजपूर्ण 
तथा आवश्यक स्थान है । राज्य के संगठन के इन तीन स्पम्मों के बिना 
सभ्य जीवन तथा प्रजातन्त्रात्मक राज्य की स्थापना ही नहीं हो सकती है | 
समानता का अथ है प्रत्येक व्यक्ति को बरावर अधिकार, ओर उनको उप- 
भोग करने का अधिकार, तथा उसकी प्राप्ति । इसलिए समानता का आधार 
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खतन्त्रता है, तथा स्वतन्त्रता का समानता | खतन्‍्त्रता के अर्थ ही में समा- 
नता निहित है। असमानता व्यक्ति के पूर्ण विकास को रोकती है | अस- 
मानता व्यक्ति की उन्नति में बाधक है | 

समानता का अरमात्मक अथे :--कुछ लोग समानता का अर्थ 
समस्त लोगों की बराबरी से लेते हैं | उनके विचारानुसार प्रत्येक व्यक्ति को 
एक-सा भोजन, एक-सी शिक्षा, एक-सा वेतन, एक-सा निवास स्थान 
मिलना चाहिये। अर्थात्‌ समानता का अर्थ हर एक बातें एक समान होनौ 
चाहिये | कुछ लोगों का कथन है कि आ्थिक समानता सच्ची समानता 
का द्योतक है | जो लोग समानता का विरोध करते हैं वे इस प्रकार तक 
करते हैं। प्रकृति में ही असमानता दृश्णिचरर होती है। इसलिए 
मनुष्य समाज में समानता असंभव है। समानता की स्थापना एक 
असंभव स्वप्न है। मनुष्य मनुष्य के, भाई भाई के शारीरिक, मानसिक 
शक्तियों में अन्तर होता है | इसी प्रकार कोई व्यक्ति वैज्ञानिक है, कोई 
कलाकार, कोई मूख, कोई पागल, कोई साहित्यिक | उसी प्रकार 
विभिन्न समाज में रुचि के, विभिन्‍न योग्यता के, विभिन्‍न प्रकृति के, 
विभिन्‍न मानसिक नेतिक तथा शारीरिक शक्ति के अर्थात्‌ विभिन्न 
गुणों से विमूषित व्यक्ति पाये जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी 
प्रकृति के अनुसार समाज की सेवा करता है। असमान प्रक्षति जनसमूह 
को एक ही मापदंड से नापना बुद्धिमानी नहीं है। समानता के सिद्धान्त 
से प्रभावित हो कर यदि मूर्ख तथा विद्वान को एक ही तौल में तौला 
जायेगा तो प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उन्नति नहीं हो सकेगी, और 
विद्वान तथा असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति पूर्ण उन्नति तथा पूर्ण 
विकास की चेश्ाा ही नहीं करेंगे | उनकी श्रन्तः प्रेर्णा का अ्रन्त हो 
जायेगा | इससे राज्य एवं समाज का नुकसान होगा । यदि अधिक परिश्रम 
तथा विद्वत्ता के लिए तथा साधारण व्यक्ति के लिए समान पुरस्कार को 
की योजना की जायेगी तो नये खोज, आविष्कार, साहित्य, कला इत्यादि 
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कार्य स्थगित हो जायेंगे | अतः इन विद्वानों का मन्तव्य है कि प्रतिभाशाली 
व्यक्तियों के प्रति राज्य तथा समाज को अधिक उदार होना चाहिये, 
क्योंकि उनकी कृति से समाज व राज्य की उन्नति तथा लाम होता है। 
गुणी, विद्वान, योग्य तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अधिक पुरुकार 
मिलना चाहिए । अतः समानता सिद्धान्त का दूसरा नाम है मयंकरता | 
समानता का श्रर्थ मूख, डाक्टर, इंजीनियर, सचिव, राजा, साहित्यकार, 
कलाकार, पागल इत्यादि को समान पुरुकार देना तथा उनसे समान 
व्यवहार करना--यह समानता की अश्रमाव्मक परिभाषा है। वस्तुतः 
उपवर्शित धारणाएँ सर्वथा अनुचित एवब॑ अव्यवहारिक हैं | 


समानता का ठीक अर्थ :--समानता के पक्षपाती मनुष्य की 
तैसरगिंक योग्यता एवं गुणों के अन्तर को समभते हैं । परन्तु सूछ्म दिल से " 
विश्लेषण किया जावे तो मालूम होता है कि परिस्थिति के कारण भी 
मित्रता बढ़ जाती है तथा असमानता बृहत रूप धारण कर लेती है । 
बाह्य परिस्थिति मनुष्य जीवन पर प्रमाव डालती है| अतः राज्य और 
सम्ताज का यह प्रयग्न होना चाहिए कि वह ऐसी परिस्थिति का निर्माण 
करे जिससे प्रकृति प्रद्त असमानता भी कम हो ज्ावे। ऐसा तभी संभव 
है जब राज्य ओर समाज निम्नलिखित विपयों को सक्रीय ७वँ सचेत रूप 
से प्रोत्साहित करके नवीन वातावरण को निर्माण करेंगे | 

(१) प्रत्येक व्यक्ति को पूण विकास का अधिकार एवं अवसर मिलना 
चाहिए। निजी योग्यता तथा रुचि के अनुसार उन्नति की सुविधाएँ प्राप्त 
होनी चाहिए अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का सुग्रवसर मिलना चाहिए। 


(२) समाज की स्वना सामाजिक समानता के सिद्धान्त पर होनी 
चाहिए, । समाज के वर्ग, जाति, लिंग, रूप, अमीर-गरीब इत्यादि के भेद 
भाव का अन्त होना चाहिए।' राज्य को सक्रिय रूप से ऐसे समाज की 
सतना का प्रझन करना चाहिए, आज भारतीय समाज में सामाजिक असमा- 
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नता विष तुल्य हो रही है। ऊँच, नीच, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, श्रद्धृत 
इत्यादि मावनाये भारतीय समाज के टुकड़े टुकड़े कर रही है। सामाजिक 
असमानता समाज में ह्ंष एवं संघर्ष पैदा करती है। भेदभाव रहित समाज 
ही में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता बढ़ाने का उत्साह होगा। इससे 
व्यक्ति, राज्य एवं समाज सभी का कल्याण होगा | अर्थात्‌ सामाजिक समा- 
नता ही समाज का एकीकरण करके समाज को सुदृढ़ एवं स्वस्य बना 
सकती है । 

(३: फ्रयेक नागरिक को राज्य की ओर से अनिवाय तया निःशुक्ल 
शिक्षा का अवसर प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा द्वारा ही चरित्रवल, मान- 
सिकबल बढ़ता है। शिक्षा द्वारा ही नागरिक को कर्तव्य और अधिकारों 
का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा ही सम्यता का प्रथम सोपान है। अतः 
प्रत्येक व्यक्ति को सांस्कृतिक समानता प्राप्त होनी चाहिये | 

( ४ ) आर्थिक समानता का यह अथ नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति की 
आय सप्पत्ति व पुरस्कार समान कर दिया जावे। आर्थिक समानता का 
अर्थ है (अ) योग्यतानुसार काम करने के पश्चात्‌ आवश्यकतानुसार वेतन 
पाने का अधिकार (ब) धनी व निधनों के बीच की अति गहरी खाई को 
कम करना (स) आर्थिक असमानता को हृटाकर प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति का समान अधिकार प्राप्त होना। कार्य के 
अभाव में किप्ती व्यक्ति को मूखे मरने की नोवत नहीं आनी चाहिए। (द) 
शज्य को आर्थिक न्यूनतम स्थिर कर देना चाहिए। समाज की आर्थिक 
स्वमा इस पकार की होनी चाहिए कि समाज की कम से कम आय 
( ग्रथवा आर्थिक न्यूनतम ) में तथा उच्च से उच्च आय में २० प्रतिशत या 
२५ प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। १९ वीं शताब्दी में 
विद्वानों का ध्यान आर्थिक समानता की ओर आक्ृष्ट हुआ था क्योंकि 
आर्थिक समानता के बिना अन्य समानता केवल दकोसला मात्र है। अर्थ 
के बल पर मत ही क्या संसार की समस्त शक्तियाँ तथा वस्तुवं खरीदी जा 
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सकती हैं | अर्थ के लिए मनुष्य घृणित से घृरित कार्य करने के लिए 
प्रस्तुत हो जाता है। यह निश्चित है कि व्यक्ति को योग्यतानुसार व्यवस्था 
पिका सभा में तथा अन्य सरकारी पद पाने का अधिकार प्राप्त होना 
चाहिए तथा प्रत्येक नागरिक को मत प्रकाशित करने का अधिकार 
होना चाहिए। परन्तु यह निश्चित है कि जब तक मनुष्य को आशिक 
समानता प्राप्त नहीं हो जाती है. तब तक राजनेतिक समानता निष्फल 
है, अ्रव्यवहारिक है। प्रजातंत्र राज्य के असफलता का प्रमुख कारण 
ग्रार्थिक असमानत। ही है । प्रत्येक नागरिक को मत प्रदान करने का समान 
अधिकार प्राप्त है किन्तु पूजीपति आशिक बल द्वारा नागरिकों के बोट खरीद 
लेते हैं। ग्रथिक असमानता पूँजीवाद को शक्तिशाली बनाता है । 


( भू ) हरेक व्यक्ति को कानून द्वारा रक्षा का अधिकार प्राप्त होना 
चाहिए | धन, जाति, वर्ग, अफसर, साधारण नागरिक, लिंग इत्यादि के 
भेदभाव के बिना पक्तपात रहित न्याय का समान अधिकार प्राप्त होना 
चाहिए | समान अपराध के लिए. समान रूप से दंड मिलना चाहिए | 
अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय का अधिकार होना चाहिए | समान 
न्याय तथा समान कानून पर ही प्रजातन्त्र राज्य की नींव सुदढ हो 
सकती है | 


स्वतन्त्रता तवथा समानता: --ऊकुछु विद्वानों का कथन है कि समा- 
नता व खतंत्रता विरोधी तत्व हैं। जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ समानता नहीं हो 
सकती है । प्रकृति से ही मनुष्य में बल, बुद्धि, विद्या, विवेक इत्यादि में 
स दा असमानता दृष्शिगोचर होती है। यदि असमानता को देखते हुए भी 
राज्य समानता की स्थापना करे तो तेजस्वी, विद्वान और गुणी व्यक्तियों की 
उन्नति को रोक कर उन्हें सर्व साधारण की श्रेणी में लाना पड़ेगा । ऐसा 
करने से समाज में समानता की स्थापना हो जावेगी किन्तु ख्तंत्रता का 
हरण हो जायेगा । 
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दूसरे विद्वानों का कथंन है कि समानता ख्तंत्रता का विरोधी नहीं 
बरन सहायक व पूरक है | समानता ही खतंत्रता का आधार है | समानता 
के बिना वास्तविक खतंत्रता की स्थापना संभव नहीं है। जब प्रत्येक व्यक्ति 
को समान रूप से व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अधिकार दिया जायेगा 
तभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने विकास का प्रयत्न करेगा। हमारे 
समाज में दरिद्रता तथा शिक्षा के अभाव के कारण तथा जात-पाँत के 
भेद के कारण अनेकों व्यक्तियों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता 
है | कदाचित्‌ इन अशिक्षित दरिद्र बालकों में कालीदास, स्मण आदि 
विद्वान छिपे हों जो अवसर व साधनों के अ्रभाव के कारण अपनी 
प्रतिभा तथा विद्बत्ता को विकसित नहीं कर सके हों | वरगभंद भी अस- 
मानता को उत्पन्न करता है तथा ख्तन्त्र विकास को रोकता है। जसे 
जमींदार व पूँजीपति राज्य व्यवस्था को पूँजी द्वारा अपने हाथ मे रखकर 
अपने वर्ग के लाभ के लिए राज्य संगठन का उपयोग करते हैं। अपनी 
शक्ति स्थायी बनाने के लिए राज्य के नियम, कानून को स्वार्थ हित के 
लिए तोड़ते मरोड़ते हैं । 

सूच्म दृष्टि से देखने से मालूम होता है कि समानता व स्वतन्त्रता एक 
दूसरे के सहायक व पूरक हैं | वास्तव में दोनों का उम्र रूप तथा बिक्ृत 
रूप विरोधी है | यदि हम स्वतन्त्रता.का अथ मनमानी करण तथा समा- 
नता का अ्रथ हर ज्षेत्र, हर विषय में बराबरी का लगावें तो दीनों तत्व 
विरोधी मालूम देगें ? यदि स्वतन्त्रता का अर्थ नियमित खतन्‍्त्रता हो और 
समानता का अथ अवसर व सुविधाओं की समानता मानी जावे तो दोनों 
शब्द एक दसरे के पूरक व सहायक ही मालूम होंगे । प्रकृतिदत अस- 
मानता होते हुए भी मनुष्य को मनुष्य के प्रति स्वतन्त्र व समान रूप से 
विकास व उन्नति का अवसर व सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। यही स्वतंत्रता 
वे" समानता का वास्तविक ख्रूप है। इस अर्थ में दोनों शब्द एक दूसरे 
के सहायक व पूरक हैं । 


श्ध२ 


ग्तः समाज व व्यक्ति की दृष्टि से समानता आवश्यक तत्व है । 
समानता मनुष्य के चरित्र को बलवान बनाती है, असमानता मनुष्य का 
चारित्रिक पतन करती है। समानता मनुष्य की प्रतिभा को विकसित करती है, 
असमानता मनुष्य के प्रतिभा को कुंठित करती है। अथविहीन व्यक्ति अथ 
के लिए सब कुछ बेचने के लिए तयार हो जाता है। उसका नैतिक पतन 
हो जाता है। घनवान व्यक्ति अथ के बल पर स्वार्थ साथन के लिए 
प्रस्तुत द्वोता है तथा अनीति का मार्ग ग्रहण करता है। अत: खतंत्रता 
की रक्षा के लिए समानता का होना परमावश्थक है। असमानता क्रान्ति, 
अशान्ति, संघ, लूट, चोरी, विद्रोह, काला बाजार इत्यादि को उत्पन्त 
करती हैं। अ्रममानता ही नरित्रिह्वीनता को उत्पन्म करता है। समाज व 
व्यक्ति का अन्योन्याश्रय संबंध है। श्रतः व्यक्ति का पतन ही समाज का 
पतन है | व्यक्ति ही समाज का निर्माण करता है। समुन्नत व्यक्ति, दृढ़ 
चरित्र व्यक्ति संपूण समाज का सिर ऊँचा उठाते हैं। अतः: सुहृर समाज 
की स्थापना के लिए समानता व खतंत्रता परमावश्यक है। 


आतत्वः--समानता व स्वतंत्रता की सहचरी पातृत्व की भावना है 
असमानता ही ज्ातृत्व की मावना का नाश करती है | ग्रसमानता ही मातृत्व 
की भावना का सबसे बड़ा रोड़ा है। प्रेम, सहानुभूति व सहयोग की मावना के 
ग्ाधार पर ही समाज व राज्य सुहृद हो सकता है| यही मावनाएँ राज्य व 
समाज में शान्तिपूर्ण वातावरुण को पैदा कर सकती हैं | इस संघर्षमय जीवन में 
ह भावना परमावश्यक है | एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति, एक संस्था 
का दूसरी संस्था के प्रति, एक राज्य का दूसरे राज्य के प्रति श्रातृत्य की भावना 
का होना आवश्यक है | जब राज्य व समाज में सच्ची समानता व सच्ची 
खतंत्रता का निर्माण होगा तब राज्य ओर समाज में आतृत्व की भावना 
का स्वाभाविक रूप से उदय होगा। राज्य ओर समाज में शान्ति, समृद्धि 
ओर उन्नति इसी ' भावना के द्वारा संभव है। यह मावना केवल राष्ट्र 
की सीमा से ही सीमित न होकर अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में भी इसकी आवश्य- 
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कता है | इसी से संसार का कल्याण होगा। प्रेम, सहयोग व सहानुभूति 
की बुनियाद पर ही अन्तर्राष््रीय हित की स्थापना हो सकती है। जिसमें 
प्रत्येक राष्ट्र का हित निहित है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रातृत्व अथवा प्रेम, सहयोग 
व सहानुभूति द्वारा ही अन्तर्यष्रिय समस्याञ्रों का हल संभव है। अतः 
शिक्षा द्वारा, प्रचार द्वारा प्रत्येक देश के नागरिकों के हृठय में अन्तरी- 
प्रीय नागरिकता की भावना का प्रादुमीव करना चाहिए । तथा प्रत्येक 
राष्ट्र को अन्तर्याप्रीय संघात्मक संगठन के लिए प्रयक्षशील होना चाहिए। 
ऐसा न होने से संसार का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा | विज्ञान दिन 
प्रतिदिन प्रकृति की शक्तियों पर विजय पा रह्य है। आज मी संसार के 
शक्तिशाली राष्ट्र कीटाणु युद्ध, अगुब्म इत्यादि की बातें कर रहें हैँ। 
यदि अन्तराष्ट्रीय युद्ध हुआ तो इन वेश्ञानिक शस्त्रो' द्वारा मनृष्यमात्र का 
नाश होगा तथा उसके साथ आधुनिक संस्कृति नश्ट प्राय हो जायेगी | 
अतः अन्तराष्ट्रीय जीवन में सच्ची मानवता का बीजारोपण शिक्षा व प्रचार 
द्वारा करना आवश्यक है| इस प्रकार नागरिकों की विचारबारा में परि- 
वर्तन करके ही संसार मे शान्ति स्थापना का प्रयज्ञ हो सकता है। 
मानवता व ग्रातृत्व पर्यायवाची शब्द हैं। मनुष्यमात्र ईश्वर का अंश है। 
अतः धार्मिक दृष्टि से मी मनुष्य समान हैं, एक दूसरे के भाई हैं । 


अन्याय २१ 


शिक्षा, सम्पत्ति व दण्ड 
राज्य ओर सरकार के संगठन के भेद व उपसेदों तथा उनके विविध 
कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन एवं विवेचना हो चुकी है। अरब कुछ ऐसी 
शक्तियों का वर्णन किया जायेगा जिनका स्थान राज्य के निर्माण, संगठन 
एवं स्थापना में महत्वपूर्ण है। शिक्षा, दंड और सम्पत्ति द्वारा राज्य का 
स्थायित्व बना रहता है| तथा इन्हीं द्वारा राज्य सुदढ़ बना रहता है। 


शिक्षा 


सामाजिक जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है | शिक्षा 
राज्य का नेतिक आधार है | संगठित व्यक्ति समूह राज्य का निर्माण करता 
है | व्यक्ति के निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा ही मनुष्य 
को संस्कृत और सभ्य बनाती है । अप्रत्यज्ञ रूप से उचित शिक्षा ही 
राज्य को उन्नति एवं सुसंस्कृत वना सकती है । शिक्षा ही राज्य को स्थायी 
बना सकतीं है | क्योंकि सम्य व उन्नत राज्य की कल्पना शिक्षा के 
बिना असंभव है। समाज का प्रत्येक आणी इन कल्पनाओं से प्रभावित 
होता है । (१) पाठशालाओं ही में बालक, विभिन्न प्रकृति, विभिन्न स्तर 
तथा विभिन्न वातावरण में पले हुए बालकों के सम्पर्क में आता है| तब 
इन बाहरी शक्तियों से अपने विचार, अपना स्वभाव संतुलित करना सीखता 
है। पाठ्शालाओं ही में विद्यार्थी सहयोग, प्रेम, परस्पर सहायता का पाठ 
सीखता है। पाठ्शालाश्ों ही में विद्यार्थी आदर एवं अनुशासन इत्यादि 
गुणों का पाठ पढ़ता है। साथ ही साथ शिक्षा द्वारा ही विद्यार्थी अच्छी 
प्रवृत्तियों को जगाना व बुरी प्रवृत्तियों को परिमार्जित करना सीखता है | 
अतः शिक्षा द्वारा ही मनुष्य में खच्छु नागरिक का भाव, देशभक्ति, 
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घरेलू जीवन सुखमय बनाने के मार्ग, मनुष्य मनुष्य के विभिन्न संबंधों को 
संतुलित वनाये रखना, समाज सेवा, त्याग इत्यादि गुणों की उत्तत्ति एवं 
जाणति होती है। यदि उचित प्रकार की शिक्षा प्रदान की जावे तो नागरिक 
में उपरोक्त गुणों की उत्पत्ति होकर समाज का सर्वांगीण विकास हो सकता 
है। मनुष्य अनुशासन तथा दृढ़ इच्छा शक्ति से ही बुरी प्रवृत्तियों पर 
विजय पा सकता है | विवेक ही मनुष्य की इन अच्छी प्रवृत्तियों को जगाता 
है | शिक्षा ही मनुष्य को विवेक का ज्ञान कराती है। अब शिक्षा ही दृढ़ 
इच्छा शक्ति, विवेक को जाणत करके मनुष्य को अनुशासित जीवन व्यतीत 
करने की प्रेरणा देती है। 


(२) शिक्षा अ्रथोंपाजन में भी सहायक है। मनुष्य जीवन में धन 
का महत्वपूर्ण स्थान है। घन के अभाव में व्यक्ति सम्मानपूर्ण, सुखी, 
स्वस्थ, सुशिक्षित जीवनयापन नहीं कर सकता है। शिक्षा मनुष्य को धनो- 
पार्जन की योग्यता प्रदान करती है तथा आशिक दृष्टि मे स्वावलम्बी होने 
में सहायक है | शिक्षित व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग कर सकता है । 

(३ ) शिक्षा द्वारा ही मनुष्य को प्रकृति की शक्तियों का ज्ञान होता 
है | अ्रतः शिक्षा ही ज्ञान ओर विज्ञान की कुज्जी है। इस ज्ञान की सहा- 
यता ही से मनुष्य अर्थ संचय कर सकता है । शिक्षा ही मानसिक व शारी- 
रिक स्वास्थ्य की कुझ्जी है। शिक्षा ही मनुष्य को उच्च ध्येब की ओर 
प्रवृत्त करती है । शिक्षा ही मनुष्य को समय का यथोचित व्यय करना 
सिखलाती है । शिक्षा मनुष्य को पठन-पाठन की ओर प्रवृत करती है। 
शिक्षा ही मनुष्य को सावंजनिक कार्य एवं समाज सेवा की ओर प्रवृत्त 
करती है। शिक्षा ही मनुष्य को भूतकाल के अनुभवों का ज्ञान 
कराती है तथा उसी के द्वारा मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी 
के कारण मनुष्य में सावजनिक कार्य की प्रेरणा तथा समय का सदुपयोग 
करने की भावना जाग्रत होती है। यही मनुष्य व समाज के उन्नति की 
कुझ्ची है । 
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(४ ) आज ग्रजातंत्र राज्य का युग है। हर वयस्‍क्त सत्री ओर पुरुष 
को मतप्रदान का अधिकार प्राप्त है। अतः गज्य का भविष्य राज्य का 
सुप्रबंध प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। कर्राव्याकतंब्य का ज्ञान, नाग- 
रिकता की भावना का बीजारोपण, नीति ओर चरित्र निर्माण, शिक्षा ही 
करती है शोर कर सकती है। अतः शिक्षा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिये 
जिससे वह विभिन्न परिस्थिति में अपने कतंव्य को विवेकयुक्त ज्ञान द्वारा कर 
सके शिक्षा द्वारा ही मनृष्य की प्रवृत्तियाँ निमल बन सकती हैं तथा 
. उसकी असामाजिक प्रवृत्तियों को ठीक रास्ते पर ला सकती हैं। शिक्षा 
से हो मनुष्य का विस्तृत दृश्िि कोण, हो सकता है। अतः शिक्षा का 
ध्येय मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिये। परत शिक्षा संस्थाओं 
में राजनीतिक दलबन्दी, धार्मिक दलबन्दी इत्यादि का वीमत्स वातावरण 
नहीं होना चाहिये | शिक्षा का ध्येय उदार व विस्तृत दृष्टिकोण को पैदा 
करना ही होना चाहये | 


आदर्श शिक्षा का स्वरूग:--( १ ) शिक्षा ऐसी होना चाहिये 
जिसमे मनुध्य का सर्वांगीण विकास हो अर्थात्‌ शिक्षा मनुष्य के शारीरिक, 
बीद्धिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नेतिक, आध्यात्मिक व राष्ट्रीय इत्यादि समस्त 
पहलुओं का विकास करने वाली होनी चाहिये। 


( २ ) शिज्ञा मनुष्य के विवेक बुद्धि व न्याय बुद्धि को विकसित करने 
वाली हो | जिससे हरेक शिक्षित नागरिक स्वाधीनता से विचार करंचे की 
शक्ति खखे | शिक्षा मनुष्य के उदार, विस्तृत एवं विशाल दृष्टिकोण से 
सोचने व विचार करने की शक्ति वैदा करे | शिक्षा द्वारा मनुष्य के विचारों 
को लोचक बनाना चाहिये। जिससे मनुष्य परिस्थिति के अनुसार अपने , 
को बदलना सीखे | जिससे व्यक्ति कदर, दकियानूसी व अ्रपस्वितनशील 
ने बना रहे । झूठी तथा प्रथाओं का, अन्धविश्वास का भक्त न बना रहे, 
किन्तु प्रत्येक पहलू पर उपयोगिता की दृष्टि से विचार कर सके। शिक्षा 
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द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिहित को गोण स्थान देनेकी तथा समाजहित 
को उच्च स्थान देने की मनोवबत्ति पैदा होनी चाहिये | 

( ३ ) शिक्षा केवल पुरतकी ज्ञान से सीमित नहीं होनी चाहिये 
परन्तु शिक्षा ऐसी होनी चाहिये की उसका उपयोग व्यवह्ारिक रूप से 
प्रत्येक व्यक्ति कर सके। शिक्षा समाज की परिस्थिति के अनुरूप तथा 
कायव्यवस्था के आधार पर होनी चाहिये | शिक्षा आर्थिक दृष्टि से मनुष्य 
को स्वावलम्बी बनाने में सहायक होनो चाहिये | 

(४ ) शिक्षा विद्यार्थियों में पृ संचित ज्ञान की अभिरूुचि पैदा करते 
हुये मनुष्य मे नये विचार, नये आविष्कार व खोज करने की शर्क्ति 
पैदा करें। 


( ४ ) आधुनिक मारतीय शिक्षा मनृष्य का बीद्धिक कार्य के लिये 
आदर करती हैं। किन्तु हाथ के काम को अनादर की दृष्टि से देखती है। 
उदाहरणाथथ सुशिक्षित व्यक्ति भाषण देना, डाक्टरी करना इत्यादि कार्यो 
की गणना उच्च बाद्धिक व सम्मान योग्य कार्य समझता जाता है किन्तु 
अपने हाथ से कृपि करना, काड़, लगाना अथवा मेज कुर्सी को साफ 
करना इत्यादि कार्य को केवल मजदूरी समझ कर उपेक्षा की दृशि से देखता 
है | इस मनोवृत्ति का अन्त होना चाहिये, विद्यार्थियों में शारीरिक व मान- 
सिक दोनों ही कार्यों के ग्रति आदर की भावना पैदा करनी चाहिये। 
जिससे विद्यार्थियों म॑ किसी कार्य के प्रति ऊँच-नीच की मावना न हो | 


( ६ ) विद्याथियो' म॑ स्वास्थ्य सक्षा व व्यायाम के प्रति अभिरुतचि 
| ५ दी रच वि धो आप 
दा करनी चाहिये | प्रत्येक विद्यालय में नेतिक व अध्यात्मिक बातावस्ण 
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भी पेढा करना चाहिये। 

( ७ ) शिक्षा का ध्येय राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति होना चाहिये। 
प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति में मानव सम्ताज की एकता की भावना का बीजा- 
रोपण होना चाहिए | हर शिक्षित व्यक्ति में रंग, रूप, जाति, लिंग, वर्ग 


रैध्द 


इत्यादि का भेद माव नहीं होना चाहिए। शिक्षा द्वारा प्रत्येक मनुष्य में 
अन्तर्गष््रीय दश्कीण तथा नयी मानवता की भावना की जाशति होनी 
चाहिए | 

(८ ) शिक्षा में उपदेशों का महत्वपूर्ण स्थान है किन्तु गुरुजनों का 
काम केवल उपदेश देकर ही समाप्त नहीं होता है। परोक्ष तथा अपरोक्ष 
रीति से गुरुजनों के चरितार्थ किए हुए उपदेशों का प्रभाव विद्यार्थियों पर 
अधिक तथा स्थायी रूप से होता है । गुरुजनों का सदूचरित्र, सदाचस्ण, 
पवित्र व्यवहार तथा प्रेम के व्यवद्यर का विद्यार्थियों पर बहुत गहरा प्रभाव 
पड़ता है। उपदेशों से भी अधिक इन सच्च बातों से विद्यार्थियों का चरित्र 
निर्माण होता है। आदर्श ग्रादरणीय तथा बुद्धिमान गुरुजन ही अच्छे 
सद्चरित्र विद्यार्थियों का अथवा सच्चे नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं | 


सम्पत्ति 

सामाजिक जीवन में सम्पत्ति का बहुत बड़ा व महत्वपूर्ण स्थान है। 
सम्पत्ति की उत्पत्ति कब और कैसे हुई इसका कोई ऐतिहासिक लेखा नहीं 
है । सम्मवतः मनुष्य के जीवन के साथ ही साथ इसकी उलत्ति हुई होगी। 
कुछ विचारकों का कथन है. कि सम्पत्ति की प्रथा उतनी ही प्राचीन है 
जितनी कि युद्ध की प्रथा | सभ्यता के प्रारम्म म॑ विजेता वर्ग पराजितों की 
भूमि, स्त्री इत्यादि अन्य सम्पत्ति पर अपना अधिकार जमा लेते थे | युद्ध के 
बाद पराजितों की सम्पत्ति विजेता वर्ग अपने सैनिकों में वितरित कर देते थे । 
यहीं सम्पत्ति प्रथा का जन्म हुआ | अन्य विद्वानों का कथन है कि निजी 
सम्पत्ति का जन्म तब हुआ जब मनुष्य ने अपने परिश्रम को प्रकृति की देन 
से मिश्रित करके उद्यादन प्रास्म्म किया। निजी सम्पत्ति प्रथा का जन्म 
सामाजिक जीवन के प्रारम्म में हुआ होगा । जत्र मनुष्य में संग्रह करने की 
भावना ने जन्म लिया होगा और आवश्यक वस्तुओं को आदान-प्रदान की 
प्रथा. का प्रारम्भ हुआ होगा | 
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निजी सम्पत्ति की शुरुआत कत्र ओर केसे हुई यह कहना कठिन है। 
सम्मवतः मूतकाल में जत्र प्रथम बार मनुष्य ने प्रकृति की शक्तियों पर विजय 
पाई तथा अपने उपभोग को वस्तुएँ परिश्रम से उतद्यादनन की उसी समय 
निजी सम्पत्ति की उत्पत्ति हुईं | क्रमशः समाज व राज्य ने सम्पत्ति की रक्षा 
की तथा कुट्ठम्ब व व्यक्ति को उसके उपभोग, दान इत्यादि की स्वाधीनता 
प्रदान की । व्यक्ति के विकास के लिए सम्पत्ति आवश्यक मानी जाती है । 
सम्पत्ति दो प्रकार की होती है--स्थिर तथा अस्थिर। स्थिर सम्पत्ति में घर, 
कल-कारखाने, कृषि की जमीन, खानें इत्यादि हैं। अस्थिर सम्पत्ति में 
रुपये-पैसे इत्यादि को गणना है। राज्य के अन्तर्गत जितना धन व सम्पत्ति 
होती है उस पर राज्य का पूर्ण अधिकार होता है। परन्तु मनुष्य के तथा 
समाज के हित के लिए राज्य तथा समाज मनुष्य को निजो सम्पत्ति के 
उपयोग का अधिकार प्रदान करता है। समाज और राज्य के सामूहिक 
हित के लिए राज्य द्वारा निञ्जी सम्पत्ति का दरण भी हो सकता है। किन्तु 
न्याय युक्त दलीले दिए बिना अथवा हरजाना दिये बिना राज्य ऐसा नहीं 
कर सकता है। 

निजी सम्पत्ति वह सम्पत्ति है जो व्यक्ति अपने पोरुष से पैदा करे 
अथवा वह सम्पत्ति जो उसे बाप दादा से प्राप्त हो | व्यक्ति को और उसके 
कुठम्ब को निजी सम्पत्ति बेचने का, दान करने का, समुचित उपभोग करने 
का, तथा उससे वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। राज्य का 
पुनीत कर्तव्य है कि वह जान माल को रक्ता करे | यदि राज्य इस कर्तब्य 
से चूक जाए तो राज्य में उथल पुथल तथा क्रान्ति मच जायेगी | इस 
प्रकार राज्य सम्पत्ति की केउल रक्ता ही नहीं करता है वरन, दूसरे व्यक्ति 
की दखल व चोरी से उसे क्याता है । 

प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी सामाजिक आवश्यकता तथा उसकी 
उपयोगिता पर निर्भर है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य, उसके उत्पादन में व्यय 
किए हुए मजदूरी तथा कश पर निर्भर है। सोना चाँदी तो उपभोग की वस्तु 
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घन के प्रति उपयोग को दृष्टि न होकर उपभोग की दृष्टि होती जा 
रही है। आ्राधुनिक समाज में आर्थिक ग्समानता ही संघर्ष का मुख्य कारण 
हैं। आबादी की द्वुत गति से बृद्धि, मनुष्यों में उपभोग को मावना को वृद्धि, 
झावश्यक वस्तुओं तथा उपभोग की वस्तृश्नों की कमी और उन वस्तुश्नों का 
असंतोषजनक वितरण, ओर लोप, पेट्रोल, गेहूँ, सोना इत्यादि आवश्यक 
वस्तुओं का उत्पादन कुछ इने गिने राज्यों या स्थानों में ही भोगोलिक 
कारणों से हो सकना, इत्यादि के कारण राज्य व समाज में संत्रप दिखलाई 
देता है। द्वितीय युद्ध के बाद सर्वतोमुखी नेतिक पतन मी सबंत्र दिखाई 
रहा है । इसका मूल कारण है वेयक्तिक सम्पत्ति के कारण उत्पन्न हुईं आधिक 
असमानता । आर्थिक असमानता केवल व्यक्तियों से ही सीमित नहीं है 
एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच भी आर्थिक असमानता होती है। भौगों- 
लिक परिस्थितियों के कारण कुछ राष्ट्र धनवान होते हैं तथा कुछ निर्धन। 
इसी कारण समाजवादी वैयक्तिक सम्पत्ति का पूर्ण रूपेण विरोध करते 
हैं| वैयक्तिक सम्पत्ति ही राष्ट्र के आर्थिक असमानता प्रेठा करती है। 
आर्थिक विष्मता ही नेतिक पतन को लाती: है। समाजवादियों का कथन है 
कि प्रकृति की देन के उपभोग का अधिकार सभी को प्राप्त होना चाहिये । 
ज्य को उत्पादन के साधनों को अपने निमंत्रण में रखकर, उन्हें जनहित 
के प्रयोग मे लाना चाहिये, तथा आवश्यकतानुसार उनका वितरण करना 
चाहिये जिससे प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।. सम्पत्ति 
का अविवेकपूर्ण वितरण ही घर-घर में, व्यक्ति-व्यक्ति में, देश-देश में, 
संघर्य, अशान्ति, परस्पर विरोध इस्यादि मावनाओं को खत्यन्न करता है। 
जब तक आर्थिक दशा में सुधार नहीं होगा तब तक सामाजिक, सष्ट्रो 
अन्तर्सष्रीय परिस्थिति में सुधार होना संभव नहीं है । 
सम्पत्ति से लाभ:--/ १ ) वैयक्तिक सम्पत्ति से ही मनुष्य स्वाधीनता, 

सरक्षा का अनुभव करता है। जीवित रहने के लिए अर्थ परमावश्यक है । 
अर्थहीन जीवन सारहीन व दखमय होता है। धन के अभाव में मनुष्य 
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चिन्ता ग्रस्त हो जाता है। ( २) मनुष्य दुर्दिन के लिए धन का संचय 
करता है। बेकार, बूढापा, अथवा आपत्ति के समय मनुष्य संचित धन से 
ही अपना व अपने कुटम्ब का मरण-पोषण करता है। सम्पत्ति की प्रथा 
ही मनुष्य को धन बचाने का उत्साह देती है| व्यक्ति की वचत ही समाज 
की स्थायी सर्म्पत्ति हो जाती है। राज्य इसी बचत को उद्योग व व्यापार 
में लगा कर अपनी आर्थिक उन्नति करता है।(३) वैयक्तिक सम्पत्ति 
का संचय ही मनुष्य को काम करने का उत्साह देता है। मनष्य अधिक से 
अधिक घन संचय के लिए अधिक परिश्रम करता है| लाभ की आशा 
मनुष्य को नये नये ओद्योगिक साहस करने की प्रेरणा प्रदान करता है । 
व्यापार, कारबार में अधिक से अधिक पूंजी तथा शक्ति लगाने के लिए बाध्य 
करता है । इससे राष्ट्रीय कोष की वृद्धि होती है, तथा राष्ट्र की आर्थिक 
उन्नति होती है। मनुष्य की उन्नति ही राष्ट्र की उन्नति है । अर्थात्‌ वैय- 
क्तिक सम्पत्ति का होना राष्ट्र के लिए आवश्यक व लामदायक है। यदि 
सम्पत्ति प्रथा न हो तो मनुष्य उतना ही काम करेगा जितने से उसकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति हो जावे । इससे राष्ट्र और व्यक्ति की शक्ति व 
प्र रणा कुठित हो जावेगी । 

( ४ ) जिस व्यक्ति को सदा स्बदा अ्रपनी रोटी की चिन्ता लगी 
रहती है, उस व्यक्ति को अपनी उन्‍नति के लिए समय तथा स्वस्थता ही कैसे 
मिल सकती है, धनवान व्यक्ति के पास धन, समय व स्वस्थ चित्त है। 
इस कारण धनवान व्यक्ति अपना बहुत समय कला, साहित्य इत्यादि की 
वृद्धि में लगा सकता है। वेयक्तिक सम्पत्ति की ग्रथा स्वनाव्मक कार्यों के 
लिए तथा वैज्ञानिक खोजों के लिए. उपयुक्त वातावरण उपस्थित करती है । 

(५) सम्पत्ति की व्यवस्था मनुष्य को गंभीर व विचारवान बनाती है । 
यही प्रवृत्ति राज्य को स्थायित्व प्रदान करती है। धनवान व्यक्ति देश में 
उथल-पुथल, क्रान्ति एवं अविचासयुक्त सुधार जिससे समाज की रचना 
न|्ट-भ्रष्ट हो जाये, ऐसे सुधारों की पुष्टि नहीं करते हैं ? धनहीन व्यक्ति 
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भावावेश में आकर क्रान्तिकारी सुधारों की पुष्टि कर सकते हैं क्योंकि वतमान 
समाज रचना से उन्हें कोई लाभ नहीं है | 


(६) धनहीन मनुष्य अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी आत्मा को खोकर 
काय करने के लिए बाध्य होता है। धनहीन व्यक्ति बहुत काल तक चरित्र 
की दृढता, विचारों की स्वतन्त्रता नहीं रख सकता है। उसे श्रर्थ प्राप्ति के 
लिए, विवश हाकर चापलूसी करने की आदत पड़ जाती है | पेट की ज्वाला 
शान्त करने के लिए वह चोरी, डकेती तथा अन्य खराब काम करने के 
लिए भी बाध्य होता है । 


(७) चरित्र गठन में भी सम्पत्ति का महत्व कम दर्ज का नहीं है | 
मनुष्य रुपयों के लिए अपने विचारों को त्याग कर दूसरे के विचारों को 
ग्रहण करने के लिए बाध्य होता हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास 
पर्यौत्त सम्पत्ति होनी चाहिए. | जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
कर सके व कुछ हृद तक उपभोग की सामग्री संग्रहित करने की शक्ति भी 
रख सके । 


(८) सम्पत्ति ही मनुष्य को आत्मविश्वास, आत्मगौरव, विवेक, सदा- 
आर के पथ पर दृढ रखती है। घन ही मनुष्य को सतर्क, स्वावलम्बी तथा 
उत्तरदायित्व की भावना से पूरित करता है। धन ही मनुष्य में महत्वपूर् 
गुणों की उत्पत्ति करता है, जैसे अतिथि-सत्कार, दान, शूरता, स्वाधीनता, 
दया इत्यादि | पर्यी्त धन होने ही से ये गुण फलते फूलते हैं । घनहीन 
व्यक्ति में ये शुण पनप ही नहीं पाते हैं । 


हानियाँः:--(१) वैयक्तिक सम्पत्ति के दुष्परिणाम भी हैं| अधिकांश 
देशों में मुट्रीभमर धनवान व्यक्ति लाखों नागरिकों को सम्पत्ति द्वारा दबा कर, 
चूसकर सब प्रकार के अत्याचार द्वारा आर्थिक असमानता व वियमता का 
साम्राज्य स्थापन कर रहे हैं| इससे धनी अत्यधिक धनी व गरीब अत्यधिक 
गरीब हो जाते हैं। समृद्धि के साथ-साथ अत्यधिक गरीबी का दिदशन 
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हो रह है । इससे चूसने वाले तथा चूसे जाने वालों के प्रथक-प्रभक दल 
बन जाते हैं। जो राज्य के अन्दर व अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध व संघर्ष का द्योतक 
है । सम्पत्ति के लिए धनी निर्धनों को चूसते हैं, शका डालते हैं, चोरी 
करते हैं, काला बाजार को गरम करते हैं। सम्पत्ति प्रथा ही पूँजीवाढ, 
साम्राज्यवाद, की जननी है। साम्राज्यवाद, दासता, पराधीनता, गुलामी, 
आर्थिक शोषण को जनता है| यही विश्वयुद्ध को जनता है जिससे 
सभ्यता संस्कृति का नाश होता है मानवता दानवता का रूप धारण 
करती है । 


(२) सम्पत्ति प्रथा न अमीर को शान्ति प्रदान करती है और न गरीब 
को सुख देती है। गरीब अर्थामाव से दुःखी व चिन्तित रहता है। तथा 
अ्रमीर रात-दिन धन को सुरक्षित रखने की चिन्ता में तथा उसको अधिका- 
धिक वृद्धि की चिन्ता में घुलता रहता है | 


(३) सम्पत्ति प्रथा असमानता के साथ-साथ अयोग्यता की जननी 
एवं पोषक है | जो व्यक्ति स्वयं धन नहीं कमाता है वह मेहनत ओर धन 
के सच्चे मूल्य से सर्वदा अनभिज्ञ रहता है। वो व्यक्ति पैतृक सम्पत्ति पाकर 
धनवान होता है ओर जिसने कभी खुन पसीना एक करके घन नहीं 
कमाया है अथवा जिसने कमी अभाव? शह्भरद को जाना ही नहीं है वह 
अधिकतर अयोग्य, व्यसनी, व्यभिचारी तथा विषय वासनाओं में लिप्त होता 
है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के पास अत्यधिक फालतू समय होता है। अतः 
अधिकांश धनी व्यक्ति समाज के अपार सम्पत्ति को जिससे लाखों के पेट 
का पालन हो सकता है देश की उन्नति के लिए व्यय न करके व्यथ नष्ट 
करते हैं तथा उसका वृरुपयोग करते हैं। 

( ४ ) सम्पत्ति प्रथा समाज में निकम्मे, आलसी, अ्योग्य एवं व्यसनी 
लोगों की वृद्धि करती है। घनी मनुष्य का आदर होता है चाहे व आदर « 
के योग्य हो अथवा न हो। इससे समाज में ऊंच-नीच की मावना 
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बढ़ती है ओर धनवान व्यक्ति में गर्व की मावना बढ़ती है । समाज धन का 
पुजारी बन बैठता है | सदाचार, बुद्धि, शिक्षा व विद्गवत्ता का समाज में गोण 
स्थान या कम दर्जा हो जाता है । इससे आलस्य व दूसरों के धन पर जीने 
की प्रवृत्ति बढ़ती है। उदाहरणार्थ पूँजीपति, जमींदार, ताल्लुकेदार 
आदि बिना परिश्रम के बहुत अधिक धन कमा लेते हैं। उनमें बहु समाज 
हिताय अथवा जन साधारण के कल्याण की भावना का लेशमात्र भी 
नहीं होता है । 

(५ ) पूँजीपति राज्य व समाज में अपनी धोंस व प्रभुख जमाए, रखते 
हैं। सम्पत्ति प्रथा से प्रजातन्‍्त्र राज्य ढकोसला मात्र बन जाता है। आर्थिक 
ग्रसमानता के बिना जनतन्त्र राज्य का सफल होना अ्रसम्भव है क्‍योंकि 
घन के बल पर राजनैतिक दलों को अनुचित सहायता देकर, समाचार पत्रों 
को खरीद कर, एवं मतदाताओं के मत को खरीद कर धनवान व्यक्ति सर- 
कार पर अपना प्रध्ुल कायम रखता है। परिणाम स्वरूप सरकार केवल 
कुछ धनवान व्यक्तियों के हितों को महत्व प्रदान करके जनसाधारण के 
हितों व अधिकारों को ठुकरा देती है । 

(६ ) सम्पत्ति प्रथा कुछ दु्गुणों की भी जननी है। सम्पत्ति 
मनुष्य में असहिष्णुता, गर्व, असल आचरण, धोखेबाजी, अत्याचार, 
अश्रद्धा, बेई्मानी, इत्यादि दुर्गुणों को जन्म देती है। इन दुर्गुणों 
से समाज व राष्ट्र को हानि पहुँचती है | ये प्रवृत्तियाँ सच्ची नागरिकता 
के विकास में वाधक स्वरूप हैं । 

द्ण्ड 

दंड ओर शिक्षा समाज की दो आँखें हैं। जिनके द्वारा समाज 
में शान्ति, व्यवस्था, सदाचर स्थापित किया जाता है। शिक्षा द्वारा 
नागरिकों को उनके कर्तव्य व अधिकारों के लिए सचेत किया जाता है। 
जिससे ये अपने करोव्यों तथा अधिकारों की शान्तिपूर्वक रक्षा कर सके 
तथा उनका उपमोग शान्ति पूर्वक कर सके ओर दूसरों के कत्त व्यों तथा 
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अधिकारों में हस्तक्षेप न करे | शिक्षा मनुष्य को उपरोक्त विषयों के लिये 
सचेत करती है तथा दण्ड मनुष्य को उपरोक्त विषयों की सीमा के लिये 
आदेश देता है। जनसाधारण के लिये शिक्षा का बहुत महत्व है। 
परन्‍तु हर समाज में नाना प्रकार के, नाना प्रवृत्तियों के मनुष्य विद्यमान 
हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन तो करते 
ही नहीं और दूसरों के अधिकारों को हरण करने से चूकते भी नहीं । ऐशा 
मनुष्य श्रवञानतावश, आंतरिक संघप के कारण, दुश हेतु के कारण अथवा 
ग्रार्थिक संकट में फैंस कर अनेकों कारणों से करता है। यदि इस प्रकार के 
मनुष्यों को स्वतन्त्रता पूर्वक विचरने दिया जावे तो समाज का कार्य सुचारु 
रूपसे चल ही नहीं सकता है। इसलिये समाज ऐसे व्यक्तियों के अधि 
कारो' को छीन लेता है जिससे वे समाज व समाज के अ्रन्य व्यक्तियों को 
अधिक हानि न पहुँचा सके | इसी को दण्ड कहते हैं। अ्रत: दण्ड की 
परिभाषा यह है। राज्य के नियमों को भंग करने वालों अ्रथवा अन्य 
व्यक्तियो' के अधिकारों का अपहरण करनेवाले व्यक्ति को राज्य उसके 
अधिकारी' से वंचित कर देता है। राज्य के इस का्य को दण्ड कहते हैं । 
दण्ड का प्रयोजन:--दण्ड क्यों दिया जाता है व इसकी आवश्यकता ही 

क्त्ता है ! व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये सुचारु, अनुशासित, सुव्यवस्थित 
जीवन के लिये कुछ विशिष्ट वातावरण कुछ विशिष्ट परिस्थिति की आवश्यकता 
होती है । नैतिक व विवेकपूर्ण जीवन के लिये तथा शान्ति व्यवस्था प्रस्थापित 
रखने के समाज दण्ड विधान की व्यवस्था करता है | दण्ड विधान द्वारा ही 

राज्य व समाज, व्यक्ति,समुदाय व, अन्य सभी सम्बन्धों का सम्बन्ध उचित रूप से 
प्रस्यापित करता है। राज्य और समाज उन अक्तियों के अधिकारों का 
हरण कर लेता है जो इस कार्य में विध्न डालते हों ओर समाज की रचना 
में व्यथय लाते हों। श्रतः दण्ड देना समाज का पुनीत कर्तव्य है| दण्ड 
विधान ही से नागरिकों के अ्रर्धिकारों की रक्षा हो सकती है श्रतणव राज्य 
नियमों की अवहेलना करने वालों को तथा व्यक्तियों के अधिकारों 
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का अपहरण करने वालों को राज्य अपने महत्वपूर्ण अंग न्याय- 
पालिका द्वारा दरिंडत करता है। दण्ड के परिमाण और गुरुता का निर्णय 
अपराध के परिमाण व शुरुता के अनुपात में होता है। यदि दंड न 
दिया जावे व व्यक्ति की असामाजिक प्रवृत्तियों को पूण स्वतन्त्रता दी जावे 
तो राज्य में अराजकता का साम्राज्य फैल जावेगा। व्यक्ति का विकास व 
राज्य की उन्नति अवरुद्ध हो जायेगी । अ्रतः दण्ड का उद्देश्य राज्य के 
नियमों का पालन करना व राज्य द्वारा नागरिकों के अधिकारों की स्था 
करना है । 


दण्ड सम्पन्धी सिद्धान्त 


(१) प्रतिशोधक अथवा बदला लेने का सिद्धान्तः--कुछ 
लोगों का कथन है कि जब अपराधी किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है तो 
आहत व्यक्ति को क्षति पूर्ति के लिये बदला लेना स्वामाविक है । अपराधी 
को दण्ड मिलने से विपक्षी को कुछ मिलता नहों केवल संतोष मिलता 
- है। तथा व्यक्ति की व्यथित मावनाओं को शक्ति व शान्ति मिलती है। 
अतएव आँख के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत, नाक के बदले नाक 
काट लेने का अधिकार समुचित व न्यायपूर्ण माना जाता था | इस सिद्धान्त 
के अनुसार दण्ड का निश्चय पीड़ित व्यक्ति को ही करना चाहिये और 
राज्य का कत्तंव्य है कि पीड़ित व्यक्ति को बदला लेने में सहायता प्रदान करे । 
यदि हरेक व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिये बदला लेने लगे तो संगठित समाज 
समाप्त हो जायेगा ओर चारो ओर हाहाकार मच जायेगा। इसलिये 
समाज इस ज्ञति को अपनी क्षति मान कर अपराधी से बदला लेता है | 
पुराने समय में छोटे छोटे अपराधों के 'लिये हाथ पैर काटना और हर 
प्रकार की शारीरिक वेंदना पहुँचाने की अ्मानुत्रिक दर्ड विधान की प्रथा 
थी | कालापानी, फाँसी, कालकोठरी, कोड़े से मार इत्यादि कई प्रकार की 
दण्ड विधि थी | परन्तु आज कल ऐसी कठोर दण्ड विधि निनन्‍्दनीय मानी 
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जाती है। कुछ सम्य देशों ने अमानुषिक दण्ड विधि का परियाग भी कर 
दिया हैं क्योंकि बदले की भावना का अन्त नहीं होता हैं। वसन्‌ वह बढ़ती 
ही जाती हैं यह भावना बर्बरता व अराजकता को प्रोत्साहित करती है। 
सिद्धान्ततः तथा व्यवहारिक दृश्शि से दर॒ड देने का अ्रध्रिकार व्यक्ति को न 
होकर राज्य अ्रथवा समाज को होना चाहिये | दण्ड की सीमा इतनी ही 
होनी चाहिये कि जिसे भोग कर अपराधी में यह भावना उत्पन्न हो कि 
भव्प्यि में ऐसा करना उचित नहीं है तथा दूउरे' लोग भी यह अनुभव करें 
कि यदि हमने भी ऐसा अपराध किया तो हमारी दशा यही होगी | 
ग्राजकल अपराधी को कारावास में बन्द कर दिया जाता है किन्तु 
उससे अच्छा बर्ताव किया जाता है | दण्ड कई प्रकार का होता है। खून 
इत्यादि के लिये मृत्यु -दर्ड दिया जाता है। कारावास कुछ समय के लिये 
अथवा आजीवन होता है। इसमे भी दो प्रकार हैं| साधारण कारावास 
तथा कठोर कारावास | कठोर कारावास में अपराधी को कड़ी मजदूरी करनी 
पड़ती । इसके अलावा कारावास में तीन श्रेणियाँ होती हैं | अर, ब, स । 
तीनों श्रेणियों के रहन-सहन, खाना, कपड़ा इत्यादि में भेद किया 
जाता है। ' 
(२ ) भयावह अथवा हृष्टान्त सिद्धान्त :--इस सिद्धान्त के 
समर्थकों का कथन है कि ठण्ड इतना कठोर होना चाहिये कि जिससे अप- - 
राधी इतना भयभीय हो जाय कि दुबारा अपराध करने का साहस न कर 
सके, तथा. अपराध के लिये इतना कठोर दण्ड दिया जावे कि भविष्य में 
झ्रपराध करने वाले सब व्यक्तियों के मन में दएड की कठोस्ता देख कर भय 
उत्न्न हो जावे | अर्थात्‌ अपराध के अनुपात से दण्ड बहुत कड़ा व श्रघिक 
होना चाहिये। जिससे अपराध करने का किसी की हिम्मत ही 
न हों। पुरातन काल में चोरी के अपराध के लिये हाथ काटना व 
राज्य बिसेधीं भाषण के लिये जीम काटना इत्यादि दण्ड प्रचलित 
थे । इन लोगों का कथन है कि इससे समाज व व्यक्तियों के अ्रधिकारों 
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की रक्षा हो सकती है। आधुनिक समय में इस सिद्धान्त को कठोर व 
अ्मानुषिक समझ कर त्याग दिया है। अआाश्ुनिक विचार द्वारा यह है कि 
अपराधी को कठोर दण्ड देने से अपराध कम न होकर बढ़ते हैं ओर 
अपराधी कठोर अपराधी बन जाता हैं। अतः दर्ड का मुख्य उद्द श्य 
अपराधी को सुधारना व समाज में अपराध को कम करना-इन दोनों 
उद्द श्यों को पूर्ति नहीं होती है । 

( ३ ) सुधारवादी सिद्धान्त:--क्रमशः मनुष्यों के विचारों में परि- 
वर्जन होता जाता है। कुछ लोगों का कथन है कि राज्य में अपराध होना 
राज्य की अपूणता का द्योतक है | इन लोगों का कथन है कि अपराध करने 
के अनेकों कारण हो सकते हैं । जैसे सामाजिक कुरीति, आर्थिक कठिनाई, 
मानसिक रोग, दोषयुक्त कौडुम्बिक वातावरण, दोषयुक्त सामाजिक संगठन व 
वातावरण, सामाजिक अ्रन्याय तथा उचित शिक्षा का अभाव । अतः अर- 
राध व अपराधियों की संख्या कम करने के लिये उचित शिक्षा का अबन्घ, 
सामाजिक संगठन में सधार तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इलाज किया जाना 
आवश्यक है | अपराधी को असामाजिक व अवांछित समक्तना भारी भूल 
है । बहुत बार व्यक्ति परिस्थिति के कारण अपराध करता है यदि परिस्थिति 
बदली जाय, योग्य शिक्षा का प्रवस्ध किया जाय, तथा मनोवैज्ञानिक उपायों 
से अपराधी के अपराध के कारण समझे जाँय तो अधिकांश अपराधियों 
को सुधारा जा सकता है. और अपराधी सुयोग्य नागरिक में परिवर्तित किया 
जा सकता है | श्रतः दश्ड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना ही होना 
चाहिये | इसलिये कारावास का वातावरण शुद्ध, धार्मिक ओर नेतिक दृष्टि 
पवित्र होना चाहिये । उन्हें जेलों में रखने के बदले सुधार ग्रहों मे रखना 
चाहिये | हर एक कठोर अपराधी व खूनी को कुछ व्यवसाय सिखाना 
चाहिये, जिससे वे नागरिक बन जाँय । मनोविज्ञान की सहायता से उसके 
अन्दर पैदा हुये संघर्ष को कम करने का प्रयक्ञ करना चाहिये जिससे प्रत्येक 
अपराधी उत्तम सामाजिक प्राणी बन जाय । और उत्तम नागरिक बन कर 
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समाज को सेवा कर सके | उपरोक्त सिद्धान्त सभी सम्य एवं उन्नत देशों में 
अपनाया जा रहा है। इन प्रयोगों से रूस, अमेरिका में काफी सफलता 
प्राप्त हुई है। 


दण्ड समाज के हित के लिये दिया जाता है अतः दण्ड व अपराध 
का अनुपात बराबर होना चाहिये | दण्ड उतना ही देना चाहिये जितना 
मनुष्य सहन कर सके | दण्ड इस प्रकार का होना चाहिये कि मनुष्य को 
उससे आत्मग्लानि हो जिससे अपराधी भविष्य में ऐसा अपराध न करें | 
आधुनिक युग में अमानुषिक दण्ड के विरोधी अधिकांश व्यक्ति हैं। अमा- 
नुषिक दण्ड से व्यक्ति सुधरने के बदले काफी बिगड़ जाता है। उसकी 
कोमल भावनाये लोप हो जाती हैं । अपराधी की अ्रन्तरात्मा कुचली जाती 
है। मनुष्य का अंग भंग करके उसका जीवन भार स्वरूप हो जाता है| 


आधुनिक सिद्धान्त:--उपरोक्त तीनों सिद्धान्तों के मिश्रण से आश्ु- 
निक दर्ड नीति निधौरित की गई। ग्रतिशोधक सिद्धान्त का प्रयोग दीवानी 
मुकदमों में किया जाता है अर्थात्‌ अपराधी द्वारा पहुँचाई हुई क्षति की पूर्ति 
अर्थात्‌ माली नुकसान की भरपाई अपराधी को करने के लिये, राज्य बाध्य 
करती है । नये अपराधियों के साथ तथा बालकों के साथ सुधारक सिद्धान्त 
का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में केवल राज्य ही को दण्ड देने 
का अधिकार प्राप्त है, पीड़ित व्यक्ति को नहीं। दण्ड देने के समय राज्य 
अपराधी की अवस्था, परिस्थिति, अपराध का खरूप एवं समाज पर अपराध 
का प्रभाव इत्यादि बातों के विचारान्तर दण्ड निर्धारित करता है | दण्ड का 
उद्द श्य अपराधी का सुधार व राज्य व समाज से अपराध करने की मनो- 
बूलि को कम करना ही है। 


शआध्याय २२ 
राष्ट्र, राष्ट्रीयता व अन्तराष्ट्रीयता 


राष्ट्रीयता का सिद्धान्त आधुनिक युग की देन है | १९ वीं तथा २० 
वीं शताब्दी में इस सिद्धान्त का महत्वपूर्ण तथा व्यापक प्रभाव मानव समूह 
पर पड़ा | इस सिद्धान्त का क्रान्तिकारी परिणाम हुआ । राष्ट्र के एकोकरण 
में इस सिद्धान्त का महत्वपूर्ण स्थान रहा। राष्ट्र के प्रति भक्ति व प्रेम, 
राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र के लिये त्याग की भावना, राष्ट्रीय उत्थान की कामनों, 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की इच्छा तथा ग्रयत्ष | इन विचारों का उद्गम राष्ट्रीयता 
की भावना सामाजिक व राजनैतिक संगठन को दृढ बनाने के लिये अ्रति 
आवश्यक है। मनुष्य राष्ट्र के गौख के लिये जान तक देने को 
तैयार हो जाता है। राष्ट्रीया एक अद्भुत भावना है। राष्ट्रीयता की 
भावना का दूसरा नाम देश प्रेम है| मनुष्य अपने देश के लिये सब कुछ 
त्यागने के लिये प्रस्तुत होता है | राष्ट्र निमीण या राजनैतिक संगठन को 
दृढ़ बनाना ही राष्ट्रीय] का अन्तिम ध्येय है| 


राष्ट्रीयता की परिभाषाः--( १ ) राष्ट्रीयता वह इच्छा या मावना 
है जो लोगों को किसी एक राजनैतिक संगठन में रहने को बाध्य करती है। 
( २) यह एक आध्यात्मिक भावना है जो लोगों को राजनेतिक रूप से 
एकता के बन्घन में रहने को प्रेरित करती है। समान गुणों के होने के 
कारण जब्र एक जनसमूह के अन्दर प्रेम तैँशा एकता की भावना उत्पन्न 
होती है तो उस भावना को राष्ट्रीयता की भावना कहते हैं। यदि जन 
समूह में समान धर्म, समान भाषा इत्यादि हो तो वे राष्ट्रीय की भावना 
से बंध जाते हैं। राष्ट्र मं राष्ट्रीवा के अतिरिक्त राजनेतिक संगठन भी 


छष्टरश्र 

होना चाहिये | शथ्रथात्‌ राष्ट्रीयवगा तथा राजनैतिक संगठन के होने से ही 
राष्ट्र बन जाता है। देश प्रेम अथवा राष्ट्र प्रेम वह भावना है जो अपने 
देश को स्वाधीन करना चाहती है अथवा स्वाधीनता बनाये रखने के 
लिये प्र-ल्शील है। राष्ट्रीयता वह भावना है जो एक देश को दूसरे देश 
से अलग रखती है.। राष्ट्रीयता कोई स्थल वस्तु नहीं जिसे देखा जा सकता 
है। बह केवल भावना मात्र है। इस भावना से एक समुदाय के व्यक्ति 
एक दूसरे से बैँध जाते हैं ओर समान उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयत्ष- 
शील होते हैं | तथा उन व्यक्तियों से विभिन्नता का अनुमत्र करते हैं जो 
इस समुदाय के सदस्य ने हों। 


राष्ट्र की परिभाषा:--( १ ) गानर की परिभाषा:--राष्ट्र समाज 
का बह भाग है जो प्राकृतिक भौगोलिक सीमा द्वारा अन्य राष्ट्रों से प्रथक 
है, जिनका जातीय मूल एक है, जिसके निवासी एक भाषा बोलते हैं, 
जिनकी सभ्यता व संस्कृति एक सी ही है, जिनका चरित्र एक सा है, जिनकी 
रीति-खिज, साहित्य एक से हैं। 


बगेस की परिभाषा:--राष्ट्र वह जनसंख्या है जिसकी भाषा, साहित्य, 
परम्परागत रीति-रिवाज तथा इतिहास समान है, जिनमें मले-बुरे की 
चेतना के समान भाव है और जो ऐसी भूमि पर वास करते हैं जिसमें 
भौगोलिक ऐज़्य है | 


उपरोक्त पर्मिपाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्र के निर्माण 
के लिये दो आवश्यक शर्तें हैं। सर्वप्रथा राष्ट्र के निर्माण के लिये मनुष्यों 
का संगठन आवश्यक है। मनुष्यों के त्िना राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की 
जा सकता है। राष्ट्र के लिये कितनी जन संख्या होनी चाहिये इसका कोई 
निश्चित आँकड़ा नहीं है। राष्ट्र बढ़े व छोटे सब प्रकार के होते हैं । एक 
: नगर तथा एक गाँव के निवासियों से राष्ट्र नहीं बनता है। राष्ट्र के निर्माण 
के लिये दूसरी आवश्यक वस्तु है एकता की भावना | यह एकता की 
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भावना समान संस्कृति, समान धर्म, समान ऐतिहासिक घटनाओं के 
फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अतः राष्ट्र उस मानव समाज को कहेंगे 
जो उपरोक्त सम्तानताओं के कारण एकता की भावना से बचे हों तथा अन्य 
जनसमुदायों से अपने आपको प्रथक समझते हों | थ्रतः राष्ट्र निश्चित मौगो- 
लिक मीमा में रहने वाले मनुष्यों का समाज है। इसके निवासी समान 
भाषा, समान धर्म, समान साहित्य, समान जाति, समान रीति रिवाज, 
समान संस्कृति के कारण एक सूत्र में बन्चे हों और जिनका मिन्‍न राज- 
नेतिक संगठन हो राज्य व राष्ट्र की परिभाषा मे समानता है। राज्य के 
लिए, निश्चित मौगोलिक सीमा, सरकार, राज्यप्रभुता, तथा मनुष्य समूह 
की आवश्यकता है। परन्तु राष्ट्र के निर्माण के लिए और अनेकों गुणों की 
आवश्यकता है। जैसे समान जाति, भाषां इत्यादि। राज्य का अ्रथ है 
मनुष्यों का राजनैतिक संगठन जिसमे राज्यप्रभुता हो | राष्ट्र की परिभाषा में 
जनता के समान गुणों की चर्चा होती है। जैसे मापा, धर्म, संस्कृति 
इत्यादि । 

अभी तक प्रत्येक राष्ट्र का अपना स्वाधीन राज्य नहीं है । स्वीजरलेंड 
में दो राष्ट्र के लोग रहते हैं। अमेरिका राज्य है, किन्ठ उसके अन्तर्गत कई 
राष्ट्र के निवासी निवास करते हैं । ु 

राष्ट्र व राष्ट्रीयता ये दोनों शब्द पर्यौयवाची नहीं हैं | परन्तु इनका उप- 
योग बोल चाल की भाषा में ऐसा ही किया जाता है। 

राष्ट्रीयता के निर्माण के मूलतत्थ :--जिन तत्वों से राष्ट्रीयता की 
भावना की उर्गात्त होती है और राष्ट्रों का निर्माण होता है उन प्रमुख तल्ों 
की विव्नना निम्नलिखित पंक्तियों में की जायेगी । 

भौगोलिक एकता :+राष्ट्रीयीया की भाषना की उत्यत्ति के लिये 
निश्चित भूमि भाग का महत्व है | किसी मी स्थान की भौगोलिक -परिस्थियों 
का गहरा प्रभाव वहाँ के निवासियों पर पड़ता है। उस देश की जलवायु 
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रहन-सहन, उनके उद्योग घन्बे, काखार, कृषि इत्यादि सब बातों में 
समानता होती है, यही समानता की मावना श्रातृभाव को जगाती 
है | अतः एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति राष्ट्री- 
यता, आत्मीयता अथवा प्रेम के सूत्र से बँध जाते हैं। निश्चित भूमि भाग 
पर रह ने से प्रेम का भाव जाएत होना स्वाभाविक ही है। नहीं वरन्‌ अनि 
वाय है । मनुष्य को अपनी माठृ-भूमि अ्रथवा पितृ-मूमि के लिए खामाविक 
प्रेम होता है। जन्म भूमि का वन्धन राष्ट्रीयवा का जन्मगता व आधार 
स्तम्म है | स्पेन; पुतगाल, स्वीडन प्राकृतिक सीमा से विभक्त होने के कारण 
समान भाषा समान धम के होते हुए भी विभिन्न राष्ट्र हैं। प्राकृतिक 
विभिन्‍न सीमा उनके आदान प्रदान में बाधक है। अ्रतः इन स्थानों का 
इतिहास संध्कृति-रहन-सहन भिन्‍न होता जाता है। विभाजन से पूर्व हिन्दु 
स्तान की प्राकृतिक सीमा निश्चित तथा सुद्दद् थी | अब भारत व पाकिस्तान 
के बीच कृत्रिम विभाजन हो गया है। प्राकृतिक विभाजन जैसे नदी, पहाड़ 
समुद्र, इत्यादि कुछ भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति राज्य के क्वाव व रक्षा 
के लिए श्राशंकाजनक है । 

(२) समान धर्म :-प्राचीन काल में राष्ट्र के निर्माण में धर्म 
का महत्वपूर्ण स्थान था | जब्च मनुष्य अ्समभ्य तथा पिछड़ा हुआ था, उस 
समय मानव समाज घम के आधार पर ही राष्ट्रीय संगठन करता था। 
समान धम के अनुयायी पूजा पाठ की विधि, रीति रिवाज, खानपान, रहन 
सहन, तथा संस्कृति की समानता के कारण अपने आपको राष्ट्र के रूप में 
पस्वि्तित कर लेते थे तथा उपरोक्त समानता राष्ट्रीयता की भावना को 
हढ बनाती थी । 

धर्म राष्ट्रीयता के निर्माण मे बाधक भी रहा है और सहायक भी रहा है। 
एक ही धर्म के अनुयायियों में स्वाभाविक रूप से एकता व प्रंम की 
भावना पैदा होती है | परन्तु अपने धर्म की रक्षा विधर्मियों से करने के 
लिये ऐतिहासिक समय में घम युद्ध भी हुये हैं। उस काल म॑ धर्म की रक्षा 
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ही राष्ट्र की रक्षा का स्वरूप था। हिन्दुओं में मुसलमानों के आक्रमण से 
देश की रुक्ा धर्म की सक्ा के निमित्त की गयी थी। हिन्दुओं में देश की 
रक्षा अथवा राष्ट्रीयवा की मावना का रपश भी नहीं था। १९ वीं तथा 
२० वीं शताब्दी में घामिक भेद-भाव हिनल्‍्द-मुसलमानों का भेद-भाव ही 
राष्ट्रीय एक का प्रमुख रूप से बाघक रहा है। थहूदियों का धम प्रेम देखिये, 
वे जिस देश में रहते हैं, उस देश के नागरिक बन जाते हैं किन्तु अपने धम्म 
को नहीं भूलते हैं। परन्तु आशुनिक युग में राष्ट्र का आधार धर्म नहीं है । 
अब धर्म व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु मानी जाने लगी है। विभिन्न धरम के 
अनुयायी आधुनिक राष्ट्रों में प्रेम पूर्वक्क समान रूप से रहते हैं। धम का 
राजनीति से अब कोई सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। आधुनिक युग 
धार्मिक सहिष्णुता का युग है। अतः घम की सीमा व्यक्तिगत विचारों तथा 
ग्राचरणों से सीमित है | कुछ पिछड़े हुये तथा प्रतिक्रियात्मक राष्ट्र हैं जिनका 
आधार धर्म है जैसे पाकिस्तान | बेलजियम व हालेण्ड का सम्बन्ध भी 
धार्मिक विभिन्नता के कारण भंग हो गया है । 

(३ ) जाति या वंशः--धर्म के समान ही जाति एवं वंश का 
बनन्‍्धन राष्ट्रीयता की भावना की जाणति में तथा राष्ट्र के नि्मीण म॑ महत्व 
पूर्ण स्थान रखता था। एक जाति या एक वंश के लीगों म॑ समान 
रीति-रिवाज संस्कार इत्यादि की समानता श्ट्रीयवा के निर्माण से सहायक 

है। अतः एक जाति के लोगों में स्वभावतः ही एकता की भावना तथा 
प्रम होता है | एक जाति के लोग अपनी उत्पत्ति का मूल एक ही मानतें 
हैं । राष्ट्र के निर्माण में तथा प्रारम्मिक अवस्था में जाति एवं वंश राष्ट्र 
निर्माण व राष्ट्रीयता की भावना की उल्य्ति में एक महत्वपूर्ण सत्र रहा है । 
परन्तु आधुनिक काल में जातीयता का महत्व नहीं के बराबर है। युगों से 
सर्व प्रथम तो जातियों का सम्मिश्रण हो गया है। सच पूछिये तो कोई भी 
जाति पवित्रता का दावा नहीं कर सकती है । यह सच है कि बीसवीं शताब्दी 
में हिटलर ने जर्मनी का संगठन आर्य जाति की पवित्रता के आधार पर ही 
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किया था और उसका कथन था कि श्ञार्य जाति का निर्माण संसार पर 
शासन करने के लिये ही हुआ है। हिटलर के इस सिद्धान्त में कोई भी 
तथ्य नहीं था। जातीयता राष्ट्र संगठन में बाधक भी हुई है ओर सहायक 
भी हुई है | इंगलण्ड, स्वीट्जरलेर्ड आदि योरोपीय देशों में एक ही राष्ट्र 
के अन्तगत अथवा एक ही भोगोलिक सीमा के अन्तर्गत दो और तीन 
जातियाँ प्रेम पूर्वक निवास कर रही हैं | आधुनिक काल में जातीयता राष्ट्रीय 
एकीकरण में बाधक नहीं है। परनत हिन्दुस्तान में जाति भेढ ही 
सुसंगठित राष्ट्रीयता की उलत्ति में बाघक रहा है। जाति विशेष तथा 
जाति बिमिन्नता का परिणाम स्वरूप भारत विभाजन का उदाहरण हमारे 
सामने है | 


वर्तमान युग के नवीन आविष्फारों ने संसार में राष्ट्रीयता की भावना 
में परिवर्तन कर ठिया है। उद्योग, व्यापार एवं यातायात की सविधा के 
कारण राष्ट्रों में आदान-प्रदान बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। अतः 
संकुचित राष्ट्रीयता की भावना का हास होता जा रहा है ओर मानव 
समाज अन्‍्तरीष्ट्रीयता की ओर अग्रसर हो रहा है। 


(४) समान रीति-रिवाज तथा समान ऐतिहासिक 
घटनायें :--संस्कृति की समानता का अर्थ केवल विचारों की समानता 
से ही नहीं है| संस्कृति में अन्य बातें मी सम्मिलित हैं। संस्कृति के 
अन्तर्गत मनुष्यों की परम्परागत रीति रिवाज साहित्य, प्राचीन कथायें व 
गाथाये श्रादि अनेकों बातें सम्मिलित हैं । मनुष्यों के समान विचार, समान 
आदर्श उन्हें परस्पर प्रेम व सहानुमूति की भावना में जकड़ देता है। अतः 
संस्कृति भी राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण आधार है। समान विचार समाज 
आदश व समान रीतिस्बिज एवं प्रथायें राष्ट्रीयता के प्रचार में बहुत सहायक 
सिद्ध हुईं हैं। अथात्‌ थे राष्ट्रीयवा की उत्तत्ति तथा राष्ट्रीयता की भाँविना 
को सुदृढ़ बनाने में सहायक हुये हैं । क्योंकि समान इतिहास, समान रीति- 
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रिवाज मनुष्यों को परस्पर आकर्षित करता है। समान ऐतिहासिक घटना व 
संस्कृति हजारों वर्षों के सम्मिलित जीवन की देन है । 


समान ऐतिहासिक घटनायें देश की उन्नति व थ्रवनति का चित्र है। 
देश के उत्थान की आकांक्षा मी इसमें निहित है। ऐतिहासिक घट्नायें, 
हार जीत, व दासता की यातनाये राष्ट्र के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार 
है | देश के वीर वीरांगनाओं की गाथायें तथा ऐतिहासिक घटनायें राष्ट्र 
के निर्माण में अद्भुत कार्य करती हैं। परतन्त्र देशों में स्वतन्त्रता संग्राम 
' में ही राष्ट्रीयता का जन्म होता हैं। भारत व बोरोप के कतिपय देशों के 
इतिहास से इसकी सत्यता स्थापित हो सकती है। ये सृक्म अपनत्व की 
भावनायें देशवासियों को एक सूत्र में बाँधती हैं। ये ही राष्ट्रीयवा की 
भावना के द्योतक हैं । 


(५) भाषा व साहित्य:---अआमतोर से एक जाति के लोग एक ही 
भाषा बोलते हैं। ऐतिहासिक काल से देखा गया है कि भाषा एक महत्व 
पूर्ण बन्धन है | एकीकरण का बहुमूल्य सूत्र है। भाषा व साहित्य राष्ट्रीयता 
के बन्धन को सुधदह बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भाषा ओर 
साहित्य का घनिश्ट सम्बन्ध है। भाषा द्वारा ही मनुष्य अपने भावों व 
विचारों को एक दूसरे से प्रकट करता है। अर्थात्‌ भाषा हमारे विचारों के 
विनिमय का माध्यम होती है। . एक भाषा भाषी लोग दूसरे भाषा भाषियों 
को गैर समझते हैं। समान भाषा भापी लोग समान रूप से विचार करते 
हैं ओर समान रूप से अपने विचार प्रकट करते हैं। थश्रतः समान भाषा 
बोलने वालों का आचार विचार, रीति-रिबाज, रहन-सहन, भाव प्रवृत्तियों 
आदि समान होती हैं। अर्थात्‌ भाषा राष्ट्रीयीव के विकास म॑ महत्वपूर्ण 
स्थान रखती है। भाषा ऐतिहासिक परम्परा को स्थापित करती है | यही 
परम्परा राष्ट्रीय साहित्य को जन्म देती है। प्राचीन काल के राष्ट्रीय महान 
पुरुषों का स्मरण कराकर राष्ट्रीयता के माव को जागत करती है | 


हद 


भाषा राष्ट्रीयता की भावना को जागणत करने में सहायक अ्रवश्य 
हुई है । संसार के इतिहास को पढ़ने से यह स्पष्ट है। परन्तु भाणां राष्ट्र 
निर्माण के लिये अनिवार्य नहीं है। कनाडा म॑ दो भाषाये बोली जाती 
हैं स्विट्जरलेंड में तीन भाषायें बोली जाती हैं। ऐसी' परिस्थिति में ये राष्ट्र 
राष्ट्रीयता के सूद्टम बन्धन से बंधे हुये हैं। परन्तु भारत की ओर देखिये । 
राष्ट्र भाषा न होने के कारण भारत एक सम्पन्न सम्मिलित राष्ट्र नहीं बन 
सका है । 


इसीलिये देश हिन्दी को राष्ट्र-भापा बनाने में प्रयत्नशील है | मारत 
में प्रत्येक प्रान्त प्रान्तीय भाषा की उन्नति करते हुये अन्तर प्रान्तीय सम्बन्ध के 
लिये हिन्दी को राष्ट्रमाणा के रूप में अपनायेगा | अ्रतः भारत के प्रत्येक 
नागरिक को प्रान्तीय भाषा के साथ साथ राष्ट्र-मापा हिन्दी को सीखना 
होगा । समान भाषा व समाज साहित्य राष्ट्रीयवा के निर्माण में 
बहत ञंश तक सहायक है | 


( ६) समान आर्थिक स्वार्थ व समान शासन :--समान 
आर्थिक स्वार्थ मी राष्ट्रीयवा की जाग्ात करता है। जापन व शआ्रास्ट्रेलिया 
में भी आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिये, उद्योग-धन्धों और व्यापार को 
बढ़ाने के लिये तथा अपने बने माल को खपाने के लिये राष्ट्रीय एकता 
का निर्माण हुआ । एक सुदृढ़ शासन के अन्तर्गत रहने से मी अनेक जाति 
व अनेक धर्म के लोग अपने समान हित को समभते हुये राष्ट्रीयता के 
सूत्र में बंध जाते हैं | इंग्लेण्ड, वेल्स, स्विट्जरलैंड इत्यादि इसके उदा- 
हरण हैं | अर्थात्‌ राजनेितिक एकता राष्ट्रीय निर्माण में सहायक है | जब 
केन्द्रीय सरकार सुहृढ होती है तथा सम्पूर्ण राष्ट्र में शान्ति व सव्यवस्था 
स्थापित करती है तब राष्ट्रीय जाग्रत होती है | अंग्रेजों के ग्रगमन के 
पूर्व भारत के इतिहास को देखिये। केन्द्रीय शासन के निर्बल होने के 
कारण देश प्रथक पथक राज्यों में बैंट गया था। राज्य की बागडोर दीली होने 
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के कारण देश के टुकड़े टुकड़े हो गये थे। व्यक्तिगत स्वार्थ की मात्रा 
समाजहित से अ्रधिक बलवती हो गई थी । ये सब अवनति के लक्षण हैं | 
बह युग भारत की अवनति का युग था। अंग्रेजों ने आकर देश में मजबूत 
केन्द्रीय शासन स्थापित किया | इस एकीकरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय 
भावना की जाणति हुईं । 


( ७ ) लोकमत :--लोकमत द्वारा राशैयता के भावों का विकास 
होता है जब तक मनुष्यों में परस्पर सहयोग की भावना नहीं होगी तब 
तक राष्ट्रीयता की स्थापना नहीं हो सकती है । राष्ट्र बनाने की इच्छा ही 
राष्ट्रीयता का प्रधान तत्व है तथा लोकमत राष्ट्रीयवा का आधार है | 


( ८ ) सम्मिलित स्वार्थ व आन्तरिक प्रेरणाः--मनुष्य स्वमाव 
से ही सामाजिक प्राणी है । मनुष्य आन्तरिक प्रेरण। के वश होकर समाज 
में रहने की इच्छा करता है। समाज के बिना मनुष्य उन्नति भी नहीं कर 
सकता है। आन्‍्तरिक प्र रणा के कारण ही मनुष्य बहुमत की आज्ञापालन 
करने के लिये प्र रित होता है। राष्ट्रीय संगठन के लिये मनुष्य की अन्त- 
राव्मा उसे प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्राणी होने के 
कारण मनुष्य की अनेकों श्रावश्यकताये परुपर सहायता से ही पूर्ण हो 
सकती हैं तथा ये आवश्यकतायें एक दूसरे से परोक्ष तथा अपरोज्ञ रूप से 
सम्बन्धित हैं| अथौत्‌ एक राज्य के निवासियों का सम्मिलित स्वार्थ भी होता 
है | इसकी पूर्ति वह सम्मिलित रूप से ही कर सकता है | समाज परस्पर 
लाभ के निमित्त ही बनाया जाता है| इसलिये देश के नागरिक देश की 
विरोधी शक्तियों का सामना करने के लिये प्रस्तुत रहते हैं, क्‍योंकि सामा- 
जिक व राष्ट्रीय हित में व्यक्ति का स्वार्थ निहित है | देशभक्ति व देश-प्रेम 
में व्यक्ति का स्वार्थ छिपा हुआ है। अर्थात्‌ वैयक्तिक, राजनैतिक, आर्थिक, 
वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक, सामाजिक उन्नति राष्ट्रीय शान्ति व 
सुव्यस्था पर निर्भर है, और व्यक्ति ही इस सर्वतोमुखी उन्नति का संस्थापक है | 
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उपरोक्त तत्वों के विवेचना से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता की भावना के 
विकास में उपरोक्त तत्व आवश्यक हैं | इन तत्वों में से जितने अधिक तत्व 
एक समुठाय में होंगे वह राष्ट्र उतना ही अधिक शक्तिशाली व स्थायी 
होगा। उपरोक्त सभी तत्व राष्ट्र के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं | 
राष्ट्रीयता की भावना मनुष्य खमाव का एक अंग है | एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 
से समान गुणों के कारण आकर्षित होता है। एक स्कूल में पढ़नेवाले 
विद्यार्थियों में, एक कुठम्ब में रहने वाले व्यक्तियों में, एक समाज में रह 
वालों में, एक राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों में समानता के कारण प्रेम तथा 
अपनत्व की भावना होना स्वाभाविक है | अपने से प्रथक दलों से वे विभि- 
नन्‍नता का अनुभव करते हैं। उनको समान भाषा, समान रूचि, समान 
स्व्रतियाँ, समान सुख दुःख, परस्पर आकर्षित करते हैं यही भावना प्रेम, 
राज्यमक्ति, देश प्र म इत्यादि नामों से सम्बोधित होती है। 


राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता का सम्बन्धः--राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्रीयता 
के गुणों के अतिरिक्त राजनैतिक संगठन भी होना चाहिये | अर्थात्‌ राष्ट्री- 
यता तथा राजनैतिक संगठन के होने से ही राष्ट्र बन जाता है | एक निश्चित 
जनसमूह में निम्नलिखित गुण जैसे समान भाषा, समान धर्म,समान ऐति 
हासिक आधार, स्थायी राजनैतिक संगठन, अथवा एकता, समान मौमोलिक 
दशा के होने ही से राष्ट्रीयता की मावना की उत्पत्ति होती है। ये गुण 
एक साथ उत्तन्न नहीं होते हैं परत ऐतिहासिक काल से इन गुणों का 
समय समय पर महत्व रहा है। अर्थात्‌ राष्ट्र के निर्माण में इन गुणों का 
महत्वपूर्ण स्थान रहा है । 


राष्ट्रीयता १६ वीं तथा २० वीं शताब्दी की देन है। इसके पहले 
धम ही मनुष्य को एक सूज्ञ में बांधता था | वैज्ञानिक युग के यारम्म से 
भौतिकबाद के प्रचार के कारण लोगों की मनोबृत्ति में परिवर्तन होने लगा 
है | क्रमशः धर्म व्यक्तिगत विश्वास तथा आचरण की वस्तु मानी जाने 
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लगी है। धमम राष्ट्रीय नियन्त्रण के परे हो गया है। धर्म, अ्न्ध विश्वास, 
ढोंग, पाखएड तथा मादक वस्तु जिसके द्वारा मनुष्य की मति वश में की 
जाती है, ऐसी वस्तु मानी जाने लगी | क्रमशः धर्म का स्थान राष्ट्रीयता 
की भावना ने ले लिया है। प्रत्येक निश्चित भूमिभाग में राष्ट्रीयता की 
भावना की उत्पत्ति हुईं है। प्रत्येक भूमिमाग राष्ट्र बनने के लिए उत्सुक 
हुआ । क्रमशः राजनैतिक संगठन बनने लगे ओर प्रत्येक जाति में स्वतंत्रता 
प्राप्त करने के लिए अथवा स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए 
करने के लिये जनसमूह संगठित होने लगे। त्याग तथा राष्ट्र की सेवा ही 
देश प्रेम की कसौटी मानी जाने लगी। राष्ट्र के अनेकों वीर सुख सम्पत्ति 
को व्यागकर देश की सेवा में रत होने लगे । भारत में मी स्वाधीनता युद्ध 
में अनेकों नवयुवकों ने आत्म-बलिदान किया है। 


राष्ट्रीयचा का अत्मनिर्णय सम्बन्धी सिद्धान्तः--१९ वीं शताब्दी 
के ग्रास्म्म में योरोप में एक राष्ट्र एक जाति? का नारा लगा-अ्रर्थात्‌ प्रत्येक 
जाति का स्वतन्त्र राज्य होना चाहिये ओर प्रत्येक राष्ट्र व प्रत्येक जाति को 
अपने देश पर स्वयं शासन करने का श्रधिकार प्राप्त होना चाहिये । 


इस सिद्धान्त के पक्ष में तके--( १ ) प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति, 
भाषा, धर्म, व्यवसाय, इत्यादि में विभिन्‍नतता एवं वैशिष्ट्य होता 
है। प्रत्येक राष्ट्र की विशेषता की रक्षा करने के लिये उसके अनुकूल श्र 
की राज्यपद्धति होनी चाहिये। प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक ही उस प्रतिमा से 
पूर्णुरूप से परिचित हो सकते हैं, और उसकी रक्ता कर सकते हैं। विदेशी 
दूसरे देश की आत्मा को पहिचान नहीं सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपनी 
भाषा संस्कृति एवं साहित्य की रक्षा तमी कर सकता है जत्र वह राजनैतिक 
दृष्टि से खतंत्र हो । 

५ २ ) संसार में स्वतंत्रता एवं समानता के उच्च आदर्शों की प्राप्ति 
खतंत्र राष्ट्र ही में पायी जा सकती है । एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से युद्ध 
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का कारण पराधीनता ही है। पराधीन व परतंत्र राष्ट्र अपना विकास व 
उन्नति नहीं कर सकते हैं। अतएव प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय का 
अधिकार प्रास होना चाहिये | व्यक्ति एवं राष्ट्र की उन्नति के लिये आत्म 
निशय का सिद्धान्त आवश्यक है | 

( ३ ) अत्येक राष्ट्र के खतंत्र होने ही से संसार में शान्ति एवं संस्कृति 
. भी रक्षा हो सकती है। पराधीन राष्ट्र खाधीनता प्राप्ति के लिये निरंतर 
युद्ध, विद्रोह, उपद्रव, करते रहते हैं। जिन राष्ट्रों के पास साम्राज्य नहीं है 
वें सौम्राज्यशाही राष्ट्र का द्वेष करते हैं, और साम्राज्य स्थापना के लिये 
अयतनशील होते हैं। इन दोनों कारणों से संसार की शान्ति मंग होती 
है | संसाख्यापी दो महायुद्धों से यह पूणुरूप से स्पष्ट है । 

( ४ ) एक राष्ट्रीय राज्यों में देशप्रेम की भावना बलवती रहती है। 
बहुराष्ट्रीय राज्यों में यह भावना निस्तेज रहती है। 


अन्तर्राष्ट्रीयवाः--राष्ट्रीयता के अनेक गुण होते हुए भी यह कहना 
होगा कि विक्वत राष्ट्रीय के कारण ही संसार को दो महायुद्धों का सामना 
करना पड़ा है । राष्ट्रीयवा की भावना मनुष्यों को खार्थी, संकुचित मनोवृत्ति 
का तथा अत्याचारी बना देता है। आधुनिक युग में राष्ट्रीया। एक मयंकर 
रोग सा हो गया है। आधुनिक युग में राष्ट्र प्रेम का अर्थ है दूसरे राष्ट्रों 
को दबाना तथा उनसे द्वेष करना और ख्राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने के 
लिये दूसरे देशों को नाश करना । राष्ट्रीयता का दूसरा नाम है साम्राज्य 
वाद अथवा एक देश का दूसरे देश पर आर्थिक अधिकार । राष्ट्रीयता का 
श्र्थ है एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा शोषण | राष्ट्रीय गौरव की 
अभिलाषा ने हजारों लोगों के जान-माल का नाश किया है और संसार 
की सुख-शान्ति का हरुण किया है। 


परन्तु वतंमान संसार में एक नवीन जाणति पायी जाती है। आधुनिक 
जनमत साम्राज्यशाही राष्ट्रों दरा शोषित व दबाये हुए देशों के प्रति 
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सहानुभूति व संवेदना की भावना रखता है। सम्पूर्ण मानव जाति इकाई 
है इसका बोध आधुनिक जनमत को होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप 
प्रानव समाज के हित में ही प्रत्येक व्यक्ति का ह्वित निहित है इसका बोध 
क्रशः संसार के नागरिकों को होता जा रहा है। अतः 
भिन्न राष्ट्रोंकी सदस्यता के साथ-साथ विश्वनागरिकता के सिद्धान्त का भी 
प्रचार होता जा रहा है | अर्थात्‌ संसार का जनमत राष्ट्रीय सिद्धान्त 

ग्रन्तरसष्टरीय सिद्धांत की ओर अंग्रसर हो रहा है।. विश्वब्स्धुत्व का 
भी सिद्धान्त हमारे सामने थ्राता जा रहा है । 


कलह अथवा युद्ध विनाशकारी होता है। कुठुम्ब में कलह होने से 
कुटुम्ब का नाश होता है | संस्थाओं में कलह अथवा प्रतिद्वन्द्रिता होने से 
संस्थाग्रों का नाश तो होता ही है ओर साथ ही साथ प्रान्त का नाश हीता 
है | प्रान्तीयता तथा जातीयता बड़े बड़े राष्ट्रों के ठुकड़े-ठुकड़े कर देती है। 
इससे राष्ट्र की प्रतिमा व समृद्धि का ह्वास होता है। उसी प्रकार राष्ट्रों का 
संघर्ष विश्वशान्ति में बाघक है | अतः मानव समाज के विभिन्न अंग एक 
दूसरे से सम्बन्धित ही नहीं वरन्‌ एक दूसरे पर निर्भर हैं। मानव समाज 
इकाई है इसका बोध विश्व निर्भरता के कारण अधिकाधिक होता जा रहा 
है । विभिन्न स्तरों में प्रतिदन्द्रिता ही युद्ध का मूल कारण है। आधुनिक 
युद्ध, थ्रार्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक तथा बौद्धिक समी न्षेत्रों पर 
प्रभाव दालता है। युद्ध राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय उन्नति में बाघक 
है | युद्ध से जान-माल एवं राष्ट्रों का तो नाश होता ही है साथ ही 
साथ युद्ध, संघर्ष, विज्ञव इत्यादि से मनुष्य की बुरी अथवा असामा- 
जिक प्रवृत्तियाँ जैसे देष, शोषण, क्रोध, सक्तपिपासा इत्यादि को भी 
प्रोत्साहित करती है | इन पाशविक प्रवृत्तियों का प्रस्फुटित होना समाज 
के लिये हानिकारक है। जब ये प्रवृत्तियाँ एक बार जाशत हो जाती 
हैं. तब इन्हें दबाना अथवा शान्त करना कठिन हो जाता है। युद्ध से 
देश के नवजवानों का बलिदान होता है। युद्ध म॑ भाग लेने वालों को 
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शारीरिक हानि के अतिरिक्त मानसिक एवं नसों की ( 7०7ए७७ ) शक्ति 
का भी हास होता है। युद्ध में भाग लेने वालों में ऐसी मानसिक 
विक्वति पैदा हो जाती है कि कमी कमी उन्हें सामाजिक जीवन यापन करना 
कठिन व असम्भव हो जाता है। मानव समाज के लिये युद्ध अथवा संघर्ष 
हर प्रकार से हानिकारक है | युद्ध से मनुष्य के व्यक्तित्व का नाश होता 
है। युद्ध के समय अथवा राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्र की रक्षा के निमित्त 
राज्य प्रभुशक्ति दिगुणित हो जाती है। राष्ट्र की रक्षा के निमित्त नागरिकों 
के स्वतन्त्र अधिकारों का मी हरण राज्य द्वारा होता है | युद्धकाल में नाग- 
रिक राज्य का निर्जीव घटक मात्र बन जाता है। अतः युद्ध नागरिकों के 
अधिकारों तथा व्यक्तित्व के विकास में बाधक है तथा कुछ काल के लिये 
राष्ट्रों के विकास, उन्नति एवं समृद्धि में घातक सिद्ध होता है । 


उपरोक्त विवेचना से युद्ध दवेप तथा विप्लव की म्यंकरता स्पष्ट है | 
आधुनिक युग में अन्तराष्ट्रीयता के सिद्धांत को कार्य रूप म॑ परिणित करना 
नितान्त श्रावश्यक है । 


अन्तराष्ट्रीय निर्भरताः--वैज्ञानिक उन्नति के कारण तथा याता- 
यात की सुविधा के कारण एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के समीप आ गया है। 
तथा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर विभिन्न कारणों से अवलम्बित है । जैसे एक 
व्यक्ति समाज में रह कर अपनी भौतिक, नेसर्गिक, तथा आध्यात्मिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसी प्रकार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र द्वारा 
अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है | खास करके एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र पर आ्रार्थिक आवश्यकताओं के लिये निर्भर है। जैसे भारत पाकि- 
स्तान से पाट खरीदता है, कनाडा से गेहूँ खरीदता है तथा इंगलैंड से 
कल पुरजे खरीदता है। अर्थात्‌ प्रत्येक राष्ट्र अपनी विभिन्न आवश्यकतायें 
अपने आप पूरी नहीं कर सकता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी आवश्यकता 
से अधिक वस्तुओों का उपारजन करता है | इन वस्तुओं को अन्य राष्ट्र । 
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को बेचकर घन का उपाजन करता है. आधुनिक राष्ट्रों का आर्थिक 
जीवन राष्ट्रों के क्रयविक्रय पर निभर है। प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक उन्नति 
व आर्थिक जीवन इस क्रय-विक्रय के सिद्धांत पर हीनि भर है। युद्ध 
अशान्ति व विज्ञव अन्तरोष्रीय आर्थिक सम्बन्ध को असम्मव बना देता है । 
युद्ध से प्रत्येक राष्ट्र को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है । 


इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक क्षेत्र में विचार विनिमय द्वारा तथा आवि- 
ध्कारों द्वारा राष्ट्रों में अनेकों प्रकार से आदान-प्रदान होता ही रहता है। 
संसार के सब राष्ट्रों का एक दूसरे से इतना घनिश्ट सम्बन्ध हो गया है कि 
संसार के किसी राष्ट्र में श्रशान्ति या हलचल हो जाने से उसका न्यूनाधिक 
असर संसार भर में हो जाता है। किसी भो देश की राजनैतिक घटनाओं 
का प्रभाव दूसरे राष्ट्र पर अवश्य पढ़ता है । कोई भी देश अ्रन्य देशों के 
परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त नहीं है । यदि एक देश पर आपत्ति श्राती 
है जैसे महामारी, युद्ध या अकाल तो उसका प्रमाव अन्य देशों पर भी 
पड़ता है । अतः प्रत्येक राष्ट्र का कल्याण विश्व के कल्याण का अविमाज्य 
अंग बन गया है। अतः एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से प्रथक्‌ हो ही नहीं सकता 
है | भविष्य के युद्ध के भयानक शख्त्र हैं कीटारु बम तथा अशु बम | इन 
शस्त्रों से युद्ध का स्वरूप भयानक हो गया है | ऐसा प्रतीत होता है कि 
इनके द्वारा मानव समाज व मानव संस्कृति पू तया नथ्ट हो जायेगी। 
प्रतिदिन यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि मानव समाज इकाई है। 
अतः प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक राष्ट्र तथा प्रत्येक समाज की क्रिया की प्रतिकिया 
एक दूसरे पर होती ही रहती है, और ये एक दूसरे पर प्रमाव डालते ही 
रहते हैं । 


यह युग अन्तररीष्रीयता का है। राष्ट्रीय जीवन तथा अन्तरोष्ट्रीय 
जीवन प्रतिस्पर्धी नहीं है। वे एक दूसरे के सहायक व पूरक हैं। प्रत्येक 
नागरिक को राष्ट्रीय हित को मध्यनजर रखते हुये अन्तर्राष्ट्रीयता, मानवता एवं 
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विश्व बय्घुत्त की ओर अग्रसर होना चाहिये। समानता, खतन्‍्त्रता तथा 
विश्वबन्धुत्व का पाठ संसार के प्रत्येक नागरिक को पढ़ना होगा। तथा 
संसार के प्रत्येक नागरिक को इस भावना को अपने आचरण में कार्यरूप 
में लाना होगा | संसार के राष्ट्रों का परस्पर सहयोग तथा राष्ट्रों की परस्पर 
निर्मरता के सिद्धान्त की स्थापना करनी होगी। शिक्षा, आचरण, रेडियो 
तथा समाचार पत्रों द्वारा इन सिद्धान्तों का प्रचार किया जा सकता है। 
इस नवीन विचारधारा की ओर संसाख्यापी लोकमत को भुकाना होगा | 
जिससे कि भविष्य के नागरिकों के समत्ष यह सिद्धान्त सदेव रहे तथा वे 
उसकी आवश्यकता को पूर्णतया समझे | इसी मार्ग से संसार का भविष्य 
उज्ज्वल हो सकेगा तथा इसी मार्ग से मानव संस्कृति तथा मानव समाज 
की रक्षा हो सकेगी । 


आजकल संसार की ऐसी अवस्था हो गईं है कि अन्तरोष्ट्रीय सहयोग, 
प्रेम तथा सहानुभूति की नीति ही अन्‍्तराष्ट्रीय शान्ति सुख एव॑ उन्नति 
को सम्मव बना सकती है। इसी परस्पर सहयोग का नाम अन्तराष्ट्रीयता है । 


क्या राष्ट्रीयता व अन्तर्राष्ट्रीयता विरोधात्मक तत्व हैं ९ 


राष्ट्रीयता का विक्ृति स्वरूप साम्राज्यवाद को' आव्हाहन देता है। 
राष्ट्रीयता का शुद्ध स्वरूप अन्‍न्तरीष्ट्रीयता का ग्रतिपत्नी है। राष्ट्रीयता के 
विकृत स्वरूप का आधार है संकीर्णता, छल, हेष युद्ध तथा अन्य राष्ट्रों का 
शोषण | शुद्ध राष्ट्रीयता अ्रथवा अन्तर्राष्ट्रीय का आ्राधार है विशाल 
हृदयता, मानवता, परवपर सहयोग तथा अन्य राष्ट्रों को स्वतन्त्रता एवं समा- 
नता का उपयोग करने का पूर्ण अवसर देना। विक्वत राष्ट्रीयता एक राष्ट्र को 
दूसरे राष्ट्र से प्रथक रखने में गौरव सममभती है। शुद्ध राष्ट्रीयता अथवा 
अन्तर्यप्रीयता राष्ट्रों तथा व्यक्तियों के सम्पर्क को महत्व देती है। विक्षत' 


घर 


शष्ट्रीयता संकुचित मनोवृत्ति की पक्तपाती है। विशुद्ध राषट्रीया। विशाल 
दृष्टिकोण की पक्तपाती है । 

अतः निष्पक्ष रूप से देखने से मालूम देता है कि राष्ट्रीयता व अन्त- 
राष्ट्रीयता एक दूसरे के सहायक व पूरक हैं । राष्ट्रीयता तथा अ्न्तर्राष्ट्रीयता के 
क्षेत्र विभिन्न हैं परन्तु विरोधात्मक नहीं | राष्ट्रीयता प्रत्येक राष्ट्र की स्वतन्त्रता 
को महत्व देती है | राष्ट्रीयता प्रत्येक राष्ट्र की भाषा, संस्कृति, आर्थिक, एवं 
सामाजिक उन्नति को आवश्यक समभती है। विशुद्ध -राष्ट्रीयता सर्वाज्ञीण 
उन्नति की पक्षपाती है, किन्तु वह अन्य राष्ट्रों की उन्नति में बाधक नहीं है 
परन्तु सहायक है। अन्तर्राष्ट्रीयीव इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है। 
विक्ृत राष्ट्रीयता से राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता दोनों ही संकट में रहेंगे विक्ृत 
राष्ट्रीयता से अन्तर्राष्ट्रीयता सदैव संकट में रहेगी | विक्षत राष्ट्रीयता युद्ध एवं 
आशान्ति की जड़ है। अतः शुद्ध राष्ट्रीयता के अ्रभाव में अ्रन्तर्यष्ट्रीयता 
सम्भव नहीं | तथा अन्तर्सष्ट्रीयता के अमाव में राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र सुरक्षित 
नहीं हैं | मानवता व अन्तर्सष्ट्रीयता पर्यायवाची शब्द हैं। 


अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिये उनको प्रयत्न किये गये हैं| प्रथम महा- 
युद्ध के बाद ( १९१४-१९ १८ ) राष्ट्रसंघ ( [,082 ५० ०0 7९७/४078 ) 
की स्थापना की गई थी | युद्ध की मीषणता देखकर संसार मे शान्ति 
व सुरक्षा प्रस्थापित करने के लिये १९२० में राष्ट्रसंघ की स्थापना की 
गई थी । राष्ट्रसंध के मुख्य उद्दंश थे अन्तर्सप्ट्रीय शान्ति की स्क्षा 
निसस्त्रीकरण युद्ध सामग्रियों पर नियंत्रण, अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा 
तथा लोकहित कार्य का संगटन करना जैसे स्वास्थ-रत्षा, समाज सुधार 
श्रमिकों को अवस्था में सुधार इत्यादि, राष्ट्र के परस्पर झगड़ों को शान्ति से 
तथा समभीते द्वारा निपटाना अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों तथा नियमों का 
पालन करना । 

संगठनः--( १ ) प्रथम संस्था लीग काउन्सिल थी, जो व्यवस्थापक 
मंडल के सहृश्य थी। लीग काउन्सिल के चार स्थायी सदस्य थे तथा कुछ 
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अस्थायी सदस्य थे | ( २) लीग असेम्बल्ली व्यवस्थापिका सभा के समान 
थी | यह एक विराट सभा थी | राष्ट्रसंघ्र की सब्स्यता प्रात्त सभी राज्य इसके 
कार्यक्रम में भाग ले सकते थे | ये दोनों समायें अन्तराष्ट्रीय शान्ति सम्बन्धी 
मामलों पर विचार विनिमय करते थे। तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को सुल- 
भाने में प्रय्नशील होते थे | ( ३ ) सेक्रेटेस्थिट भी था जिसमें विभिन्न देश 
के स्त्री पुरुष कर्मचारी पद पर नियुक्त किये जाते थे। ऐसे व्यक्तियों की 
नियुक्ति की जाती थी जो कार्य-कुशल होते थे तथा अपने विभाग के 
विशेयज्ञ होते थे | / ४ ) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी स्थापना की गईं 
थी । अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्याय तथा अन्तर्सष्ट्रीय कानूनी कगड़ों को मिटाने के लिये 
एक स्थायी न्यायालय की स्थापना की गई थी। ११ से १५ की संख्या तक 
विभिन्न देशों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। (५ ) मजदूरों की 
स्थिति सुधारने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम समीति की भी स्थापना को 
गईं थी | 

राष्ट्रसंघ के काये की विवेचना:--राष्ट्रसंध लोकहित कार्य में 
पर्याप्त मात्रा में सफल रहा । मानव समाज को इससे काफी लाभ हुआ । 
बहुत लोकहित कारियणी संस्थाओं का अन्तरीष्ट्रीयररण हुआ | परन्तु राष्ट्र 
संघ का मुख्य ध्येय था युद्ध का अन्त करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को 
स्थापित करना इस कार्य में राष्ट्रसंध सर्वधा असफल रहा। इसके अनेकों 
कारण थे | संसार के प्रभावशाली तथा विजेता राष्ट्र जैसे फ्रांस, जापान, 
जम॑नी, इटली इत्यादि अपने राष्ट्र की स्वार्थ सिद्धि में तथा अपने राष्ट्र 
के उत्थान में रत थे | उनमें अन्तर्राष्ट्रीय दश्कोण अथवा अन्‍्तर्राष्ट्री- 
यता लेपषमात्र भी नहीं थी। जब तक संसार में संकुचित एवं स्वाथ 
प्रवृत्ति के दो चार भी राष्ट्र होंगे तब तक संसार की शान्ति की 
स्क्षा असम्भत्र है। जापान तथा इंग्ली मन्चूरिया तथा अबिसीनिया 
पर चढ़ाई करने के लिये राष्ट्रसंध से निकाले गये। प्रत्युत्तर में 
जापान तथा इटली ने राष्ट्रसंघ की रादस्थता ठुकरा दी, और युद्ध 
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जारी खखा। राष्ट्रसंध के पास कोई प्रभावशाली अ्रस्र नहीं था। 
जिसके द्वारा वह अपने अन्तर्गत राष्ट्रों को आज्ञा-पालन के लिये विवश 
करता | अतः राष्ट्रसंच के आदेशों का पालन करना न करना राज्य की 
व्यक्तिगत शक्ति पर निर्भर था | संसार को ल्ोकमत इतना जाशत नहीं था 
कि वह अपने बल से युद्ध को रोकता अथवा उसका विरोध करता | इसके 
श्रतिस्कि राष्ट्रसंघ के सदस्य जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति नहीं 
थे |.इसके सदस्य राज्य के उच्चाधिकारी अथवा राष्ट्र के मन्त्री नामजद होते 
थे। वे अपने राजनीतिक दल की परराष्ट्र नीति को ही प्ृष्ठभाग में रख कर 
कार्य करते थे । इसके अलावा उन एशियायी देशों का जो जाग्रत हो रहे 
थे, जिनका संसार की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान होने जा रहा था राष्ट्र 
संघ में गोण स्थान था | अतरव राष्ट्रसंत्र में योरोपीय देशों का प्रमुख स्थान 
था। रूस तथा श्रमेरिका जैसे शक्तिशाली एवं प्रभावशाली राष्ट्र जिनके 
निर्णयों का संसार की राजनीति पर उच्चतर प्रभाव पड़ सकता था वे दोनों 
ही देश राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं बने | इस प्रकार राष्ट्रसंत्र एक निष्फल एवं 
निसथंक संस्था साबित हुईं, और इसका प्रभाव क्रमशः कम होने लगा। 
अन्त में इतना कहना ही पर्याप्त है कि राष्ट्‌ राष्ट्रीयीवा तथा खाथसाधना 
को ही प्रमुख स्थान देते रहे । अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति पर ही प्रत्येक राष्ट्र का 
अभ्युदय व उन्नति निर्मर है, वे इस सत्य को सर्वथा भूल गये। परस्पर 
सहयोग व सहानुभूति से ही मानव समाज उन्नति की ओर कदम उठा 
सकता है। क्योंकि बारम्व्रार युद्ध से राष्ट्र की शक्ति का दास होता है ओर 
राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में क्ञति पहुँचती है| संघर्ष कूट्नीतिशता शक्ति मदां- 
धता ने संसार के राष्ट्रों को द्वितीय महायुद्ध के लिये विवश किया | द्वितीय 
महायुद्ध का स्वरूप प्रथम महायुद्ध से भी अधिक व्यापक व विध्वंसक रहा । 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि विज्ञान के आविष्कार लोकहित साधक न 
होकर लोक विध्व॑सक होते जा रहे हैं। अ्रसुबम व कीयणुबम के आवि- 
(कार ने युद्ध के स्वरूप को और मी भीषण व विध्वंसक बना दिया है। 
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जान व माल पर इन आदविष्कारों का क्या परिणाम होगा यह विचार भी 
भयावह मालूम देता है | 

संयुक्त राष्ट्रसंघ के निमाता अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। जेसे 
राष्ट्रसंघ के निर्माता अमेरिका के राष्ट्रपति विल्लसन थे | राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
तथा ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री च्चिल ने सम्मिलित रूप से १६७९१ में 
एक घोपणा की जिसे अटलांटिक चार्टर कहते हैं। जिन सिद्धान्तों का 
उल्लेख अ्रट्लांटिक चाटर में किया गया था उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई १९४८ में' ५६ राष्ट्रों ने इसकी सदस्यता 
स्वीकार की। अनेकों सम्मेलनों के उपरान्त इसकी रूपरेखा खींची गई । 
इसके मुख्य सिद्धान्त ये हैं । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ के सिद्धान्त 

संयुक्तराष्ट्र के प्र्येक निवासी को :--( १ ) संसार को महायुद्ध 
से बचाने, स्रीओर पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त करने, मनुष्य की 
मान-मर्यादा और व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से विकसित करने तथा मानवता 
को दृष्टिकोश भें रखते हुये मौलिक अधिकारों को स्थापित करने का 
प्रयन करना चाहिये। तथा अन्तरोष्ट्रीय न्याय सन्धि तथा नियमों का 
आदर करना चाहिये। 

(२ ) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लियेश्रथक परिश्रम करना 
तथा सम्मिलित प्रभाव व सहयोग द्वार तथा सैनिक बल का प्रयोग बंद 
करते हुये विश्वशान्ति को भंग करने वालों को रोकने का प्रयज्ञ करना 
चाहिये। अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय संगर्ध तथा भेदभाव को शान्ति तथा सहयोग 
द्वारा मिथने का प्रयज्ञ करना चाहिये। 

(.३ ) विश्वशान्ति को मध्य नज़र रखते हुये राष्ट्रों में मैत्रीपू्ण मावना 
को उत्पन्न करना तथा राष्ट्रों में सहिष्णुता की भावना को उल्लन्न 
करना चाहिये | 
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( ४ ) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा आर्थिक सामाजिक तथा मानव-समाज 

की अन्य समस्याञ्रों को हल करना चाहिये। 
संयुक्तराष्र संघ की पांच पम्ुख्य संस्थोर्यें हैं | 

( १) साधारण असेम्बत्ली:--प्रत्येक सदस्यता प्राप्त राष्ट्र को 
अधिक से अधिक पांच प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त है। इसकी 
बैठक प्रति वर्ष कम से कम एक बार होना अनिवाय है | जरूरत पड़ने पर 
साधारण असेम्बली का विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। 
समस्या का निर्णय ३ बहुमंत के आधार पर होता है। 

साधारण असेम्बत्ली का कायक्षेत्र :--( १ ) विश्व की शान्ति 
कालीन विभिन्न समस्याश्रों पर विचार करना | ( २ ) नये सदस्यों की भरती 
करना तथा सुरक्षा कॉसिल की सिफारिश पर किसी राष्ट्र को सदस्यता से 
वंचित करना | (३ ) सुरक्षा कॉसिल के छः और आर्थिक-सामाजिक 
कॉंसिल के १८ सदस्यों को चुनना । 

( २) सुरक्षा कोंसिल :--इसके ग्यारह सदस्य हैं | ( आ ) स्थायी 
सदस्य इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियय्सरूस, चीन व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। 
(व ) अस्थायी सदस्य छः होते हैं। वे साधारण असेम्बली द्वारा चुने 
जाते हैं । प्रत्येक सदस्यराष्ट्र बारी बारी से सुसज्ञा कॉसिल का सदस्य होने 
का अधिकारी है | जब संयुक्तराष्ट्‌ संघ्र के सब राष्ट्रों को सुरक्षा कोंसिल की 
सदस्यता प्राप्त हो जायेगी तभी किसी राष्ट्र को पुनः निर्वाचन का अधिकार 
प्रास हो सकता है। सुरक्षा कोंसिल के सब निर्णय इस नियम के अनुसार 
मान्य होंगे। कोई भी निर्णय तभी मान्य होगा जब सुरक्षा कॉसिल के सात 
सदस्य उसके पक्त में मतदान करेंगे | साथ ही साथ पांचों महाशक्तियों का 
सम्मिलित रूप से मत के पक्त या विपक्ष में मत प्रदान करना परमावश्यक 
है। यदि एक भी महान राष्ट्र निर्णय के विरोध में मत प्रदान करता है तो 
निर्णय रद किया जायेगा ओर इसे ( ५०४०, ?0ए७/ ) कहते हैं यह 
समझा जायेगा कि निर्णय को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ । 
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काय प्रणाल्ली :--जत्र कोई अन्तर्यष्ट्रीय मामला कॉसिल के समक्त 
पेश होता है तो सब प्रथम यह देखा जाता है कि कॉसिल के सदस्य इस 
पर विचार करने के पक्ष में हैं या नहीं। यदि कॉंसिल के सदस्य मामले को 
जांचने के पक्ष में नहीं हैं तो मामला वहीं खतम कर दिया जाता है। 
यदि सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्या पर विचार करने के पक्ष में हैं तो निम्न- 
लिखित प्रणाली का अनुसरण किया जाता है । ( अ्र ) सस्क्ञा-कौंसिल 
मामले की जांच करने के लिये जांच कमीशन बेठाती है| तथा पंचायती 
न्याय द्वारा दोनों पक्षों के मनमुठव को सहयोग द्वारा मिथने का प्रयत्न 
करती है ( ब ) यदि सुरक्षा-कॉसिल का यह प्रयत्न असफल हो जाता है तथा 
दोनों ही पक्ष आपस के निपटारे या समभौते के लिये तैयार नहीं होते हैं 
तो सुरक्षा कासिल अपने तरीके से समस्या को .हल करके निर्णय दे देती है । 
( स ) यचि दोषी राष्ट्र इस पर भी तेय्यार नहीं होते हैं तो संयुक्तराष्ट्र अपने 
सदस्यों को दोषी राष्ट्रों के प्रति आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का आ्रादेश देता है । 
अर्थात्‌ दोषी राष्ट्रों से आयात तथा निर्यात रोकने का आदेश देता है | 
सुस्ज्ञा कॉसिल आर्थिक दवाव द्वारा दोषी राष्ट्रों को ठीक अथवा शान्ति 
मार्ग पर लाने का प्रयत्न करती है। (द ) सुरक्षा कॉसिल' शान्ति तथा 
दबाव के मार्ग द्वारा समभझीता करने का प्रयत्न करती है. परन्तु जब दोनों 
ही मार्ग असफल हो जाते हैं तब सुरक्षा-कोंसिल अन्तिम अस्त्र का उपयोग 
करती है। स॒सक्षा-कॉंसिल दोषी राष्ट्रों को युद्ध अथवा सैनिक बल द्वारा ही 
शान्ति के मार्ग पर लाने के लिए विवश करती है। यहाँ पर यह बात 
ध्यान में रखने योग्य है कि दोषी राष्ट्र अपने मामले में मतप्रदान करने से 
वंचित किये जाते हैं | तथा प्रत्येक निर्णय के लिए पांचों महान राष्ट्रों की 
सम्मिलित स्वीकृति अनिवाय है । आजतक सुरक्षा-कॉसिल के सामने 
काश्मीर, कोरिया पलस्तीन तथा दक्षिण आफ्रिका के मामले पेश हुए हैं । 


(३ ) संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक कौंसिल :-- 
इनके अठारह संदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष के लिए चुना जाता 
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है| इस कॉसिल के अधिवेशन साल भर में आवश्यकतानुसार कई बार 
होते रहते हैं| कोई महान राष्ट्र' अपनी प्रभुशक्ति द्वारा इसके कार्य में 
हस्तक्ञेप नहीं कर सकता है । कोई भी राष्ट्र इसके निर्णय को बदल नहीं 
सकता है। ये संगठन स्वाधीन रूप से कार्य करते हैं। इनके विभिन्‍न कार्य 
कमीशन व संगठनों द्वारा किए जाते हैं। यह कॉंसिल अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
एवं उन्नति के उपाय सोचती है। तथा आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, , 
शैक्षिक, मानवीय एवं स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विचार करती है और रच- 
नात्मक उपायों से इन समस्याश्रों को हल करने का प्रयत्म करती है । 
आर्थिक व सामाजिक कॉंसिल के अन्तर्गत ये कमी- 
शन हैं :--आर्थिक, सामाजिक, आंकड़ा, मानवीय अधिकार, यातायात 
स्त्रियों की स्थिति तथा जन सम्बन्धी कमीशन, आर्थिक व सामाजिक कौंसिल 
' के अन्तर्गत ये संगठन हैं | स्वास्थ्य संगठन, अन्‍्तर्सष्ट्रीय शरणा्थी संगठन, 
अन्तरष्ट्रीय व्यापार संगठन, शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खाद्य-कृपि, 
अन्तर्राष्ट्रीय निधि, अन्तर्राष्ट्रीय बंक, अन्तर्साष्ट्रीय श्रमिक संगठन, युद्ध द्वारा 
आहंत देशों को पुनः स्थापन करने के लिए तथा उनका शासन करने 
के लिए संगठन | इन संगठनों द्वारा यही आशा की जाती है कि प्रत्येक 
राष्ट्र में सुख, शान्ति तथा सम्पदा विराजेगी और प्रत्येक राष्ट्र में आर्थिक, 
व्यापारिक तथा श्रोद्योगिक उन्नति पर्याप्त मात्रा में होगी | थे ही संगठन 
विश्व-शान्ति की नींव को सुदृढ़ बनायेंगे । 

( ४ ) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय :--यह न्यायालय अन्‍्तर्सष्ट्रीय न्याय 
की व्यवस्था करता है। यदि कोई सदस्य राष्ट्र न्यायालय के निर्णय की 
अवज्ञा करता है भ्रथवा ऐसा कार्य करता है जिससे अन्तरष्ट्रीय शान्ति भंग 
होने की सम्भावना हो तो सुरक्षा-ऑेंसिल उवर्णित रीति से यद्ध के लिए 
उद्यत राष्ट्र को आ्राज्ञापालन के लिए बाध्य करती है | 

(५ ) कार्योज्य :--संयुक्त राष्ट्र संघ के दैनिक कार्य के लिए एक 
कार्याज्य की योजना की गई है। 
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( ६ ) ट्रस्टीशिप कोंसिल :--संसार के कुछ महान राष्ट्रों को 
संसार के कुछ पिछड़े हुए राष्ट्रों के शासन का भार दिया गया है। ऐसे 
पिछड़े हुए प्रदेशों को मेंस्डेटस कहते हैं | ये राष्ट्र ऐसे हैं जो आर्थिक व 
राज्नैतिक खाधीनता के योग्य अमी नहीं है, तथा जिनकी रक्ता करना 
परमावश्यक है। चीन तथा सोवियट रूस की महान राष्ट्रों में गणना होते 
हुए भी इन दोनों महान राष्ट्रों के अन्तर्गत कोई मेंण्डेट नहीं हैं। 


मेंण्डेटरी राष्ट्रोंका महान का येः-पिछड़े हुए राष्ट का निरीक्षण उसकी 
अनुमति से करना, मेंस्डेट में निवास करने वाली प्रजा के हित की निंता करते 
हुए सुयोग्य रीति से राज्य शासन करना, मेंस्डेटरी राष्ट्र पत्र द्वारा, प्रार्थना 
द्वारा अपने शासकों के नीति का विरोध कर सकता है। मेंस्डेट शासन का 
मुख्य ध्येय यही है कि मेंस्डेटरी राष्ट्र उपयुक्त समय उपयुक्त स्थिति प्राप्त 
करने के बाद स्वाधीनता प्राप्त करलें। केवल शत इतनी ही है कि मेंण्डे- 
टरी राष्ट्र स्वाधीनता पूर्वक शासन करने की योग्यता प्राप्त कर लें | 
संयुक्त राष्ट्र संघ का अविष्यः--सामाजिक, शेक्षिक, व सांस्कृतिक 
क्षेत्र में संयुक्तराष्ट्र संघ को काफी सफलता प्राप्त हुई है। पर6्तु संयुक्त- 
राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को सम्पन्न करना, युद्ध का 
समूल नाश करना तथा राष्ट्रों म॑ परसुपर सहयोग तथा सहकार्य की प्रवृत्ति 
को जगाना । परन्तु इसकी स्थापना के पाँच वर्ष बाद ही उत्तरी कोरिया तथा 
दक्षिणी कोरिया में युद्ध छिड़ गया है | जिसमें उत्तरी कोरिया की तरफ से 
सोवियट रूस ( अपरोज्ष रीति ) से दक्षिणी कोरिया की तरफ से संयुक्तराष्ट्र 
अमेरिका तथा संयुक्तराष्ट्र संघ के अन्य सदस्य युद्ध के लिये प्रस्तुत हुये । 
चीन ने भी तिब्बत पर थावा बोल दिया है | इण्डोनेशिया तथा इण्डोचीन 
हॉलंण्ड तथा फ्रांस के साम्राज्य से मुक्ति पाने के लिये अशान्त एवं व्याकुल 
हो उठे हैं| युद्ध के लिये प्यीत्त वातावरण तैयार हो रहा है। चिनगारी 
सुलगने की देरी है। उपरोक्त घव्नाश्रों का मुख्य कारण है. संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका तथा सोवियट रूस का मनमुगबद तथा विरोधात्मक राजनीति । 
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दोनों महान राष्ट्रों के सिद्धान्तों मं जमीन आसमान का फर्क है। दोनों ही 
संसार को अपने सिद्धान्तों पर संगठित करने पर तुले हुये हैं। दोनों ही के 
पास युद्ध की भीपण से भीषण सामग्री पर्याप्त मात्रा में है। विज्ञान के 
नवीनतम तथा विनाशकारी आविष्कार प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं | 
अनुमान है कि दोनों ही महान राष्ट्रों को अशुबम तथा कीयगुबम बनाने 
की विधि ज्ञात है। दोनों ही राष्ट्र पीछे हय्ने को तेयार नहीं हैं। दोनों 
ही अपना प्रभाव योरोप तथा एशिया के देशों में फैलाने का प्रयत्न कर 
रहे हैं | संघर्ष तथा युद्ध का वातावरण मौजूद है। क्या दोनों महान राष्ट्र 
परस्पर सहयोग तथा परस्पर सम्बन्ध अथवा अन्तर्सष्ट्रीयता के लिये तैयार 
हो जायेंगे ? सोवियट रूस कम्यूनिजम का पक्षपाती है तथा संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका पूंजीवाद का । दोनों ही राष्ट्रों में संकुचित राष्ट्रीयका की भावना 
का लोप नहीं हुआ है। साम्राज्यशाही राष्ट्रों में साम्राज्य की पिपासा का 
लोप नहीं हुआ है । अर्थात्‌ प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीयता, राज्यप्रमुता, साम्राज्य- 
वाद, असमानता की मावना का प्रतिपादन करते हुये विश्वशान्ति, भ्रातृत्व 
एवं अ्न्तराष्ट्रीयवा का सुखद स्वप्न देख रहा है। विश्वशान्ति, भातृत्व 
एवं अन्तर्राष्ट्रीय] का नामोच्चारण कर रह है। क्‍या ऐसी स्थिति में सच्ची 
पवित्र मानवता का प्राहुर्भाव सम्भव है ? क्‍या हेष, प्रतिदृन्दिता एवं अवि 
श्वास की नींव पर जैसे संयुक्तराष्ट्र अमेरिका एवं सोवियट रूस में है--प्रेफ 
ओर परस्पर सहयोग की स्थापना हो सकती है ? क्या अगुवम तथा कीयगु- 
बम तथा युद्ध की नाना प्रकार की सामग्री के उत्पादन से विश्वशान्ति 
सम्भव है ? । 

नवीन मनोवृत्ति के उत्पत्ति के बिना तथा हृदय परिवर्तन के बिना 
विश्वशा न्‍त असम्भव है। विश्व-बखुत्व का पाठ तथा अन्‍्तर्यष्ट्रीयता का 
पाठ प्रत्येक नागरिक तथा प्रत्येक राष्ट्र को पढ़ाना होगा। अन्‍्तर्राष्ट्रीयता 
का महत्व सब को सिखाना होगा साथ ही साथ दृढ़ निश्चय होकर राष्ट्रों 
को विद्वानों की सहायता से राष्ट्रों के आर्थिक सहयोग एवं अन्तर्राष्ट्रीय 

श्द् 
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आर्थिक आयोजन के लिये प्रयत्न करना पड़ेगा नहीं तो संसार का भविष्य 
अन्धकारमय प्रतीत होता है। यह कार्य शिक्षा द्वारा, प्रचार द्वारा, पुस्तकों 
द्वारा तथा विश्वशान्ति संगठन द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर करने की आव- 
श्यकता है। प्रत्येक सुशिक्षित नागरिका यह पुनीत कर्तव्य है कि वह इस 
कार्य में दिलचस्पी ले तथा इसको सफल बनाने में भरसक प्रयत्न करे | 


अध्याय २३ 


विद्यार्थियों से दो शब्द 


राष्ट्र का भविष्य तथा समाज का दारोमदार विद्यार्थियों पर निर 
है। अतः इस स्थान पर विद्यार्थियों से कुछ कहना आवश्यक सा 
प्रतीत होता है | थ्राज के ही विद्यार्थी कल के राजनीतिज्ञ, सरकारी श्रफसर, 
अध्यापक, समाज सुधारक इत्यादि हैं। जिन विचार, भावनायें, व्यवहार 
इत्यादि का बीजारोपण उनमें आज होगा वहीं व्यवहार व विचार उनमें 
मत्युपयंत रहेंगे | यदि वे सदगुणी होंगे तो वे अपने सदशुणों से समाज को 
प्रभावित करेंगे | यदि वे दुर्गुशी होंगे तो वे समाज पर अपने दुर्शुणों की 
छाप डालेंगे । 


लोकतन्त्र के सफलता का दायित्व प्रत्येक नागरिक पर निर्भर है । श्राज 
के विद्यार्थी कल के नागरिक हैं। लोकतन्त्र की सफलता नागरिकों के 
दायित्वपूर्ण आचरण, निष्पक्ष भाव से योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन, 
शासकों, शासितों एवं प्रतिनिधियों का पवित्र एवं विवेकपूर्ण आचरण 
पर ही निर्भर है | नागरिकों ओर शासितों के परस्पर सम्बन्ध पर ही लोक- 
तन्‍त्र की सफलता निर्भर है । अर्थात्‌ नागरिकों के पवित्र एबं नेतिक पूर्ण 
' आचरण पर ही लोकतस्त्र राज्य की पवित्रता सम्मव है। आज के 
विद्यार्थी ही कल के नागरिक हैं । अ्रतः स्कूल तथा कॉलेजों में अच्छा 
व्यवहार, अच्छी आदतें, पवित्र एवं नीति-पूर्ण आचरुण इत्यादि चरित्र 
निर्माण की ओर ध्यान देना परमावश्यक है। क्योंकि आजके विद्यार्थी तथा 
कल के नागरिक का बनने व बिगड़ते का समय यहीं है। सच्चरित्र नाग- 
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व छोटों का बड़ों से सम्बन्ध, गुरु का शिष्य व शिष्य का गुरू के सम्बन्ध में 
अनादर व उपेक्षा की मात्रा बढ़ती जाती है | अ्रनादर की प्रवृत्ति हानिकारक 
ही नहीं है किन्तु यह विनाशकारी प्रवृत्ति है। अनादर सामाजिक बन्धनों व 
सम्बन्धों को शिथिल करता है। अनादर समाज के भेद को व मनुष्य की 
विभिन्नता को प्रोत्साहित करता है। अतः अनादर सामाजिक एकता का 
शत्रु है। उपरोक्त सम्बन्ध प्रेम व आदर की मित्ती पर निर्भर होने चाहिये, 
तमी देश व समाज का कल्याण हो सकता है। इसका दायित्व सभी पर 
है। यदि माता-पिता गुरुजन व बड़े-बूढ़े अपने कनिशें के प्रति केवल 
भरण-भोषण का ही सम्बन्ध न रखकर प्रेम, आदर व मैत्री का सम्बन्ध 
स्थापित करेंगे तभी यह अनादर की नाशकारी प्रवृत्ति के वातावरण का 
अन्त होगा ओर एक नया पवित्र और स्वस्थ सम्बन्ध पैदा हो सकेगा 
जिसमें बड़ों के व छोखें के प्रति, उच्च ध्येयों के प्रति व सामाजिक व राज- 
नैतिक सम्बन्धों के प्रति, आदर की भावना रहेगी। अतः बढ़ों और छोटों 
के वीच की खाई जो डर, दूरी, व एक दूसरे को न समझने के कारण 
पैदा होती है वह मिट जायगी | अर्थात्‌ समाज के प्रत्येक अंग स्त्री, पुरूष,. 
माता-पिता, अमभिमावक सन्‍्तान, माई-बहन, बड़े-छोटे, गुरू-शिप्य 
इत्यादि के सम्बन्ध पवित्रता तथा आदर पर स्थित होंगे। प्रेम और निकट 
सम्बन्ध ही मनुष्य को सर्माप लाते हैं। प्रेम व निकट सम्बन्ध दूराख्व भावना 
का शत्रु है । ऐसे सम्बन्ध ही आदरसूचक हो सकते हैं। अतः आदर 
का बीजारोपण करके श्रनादर का बहिष्कार करना होगा | तभी सुदृढ़ 
सुस्वस्थ समाज स्वना सम्भव है। जब कुट्ठम्ब के सम्बन्ध सुख्वस्थ व आदर- 
पूर्ण होंगे तो उसका प्रभाव समाज व राज्य पर होगा। ऐसे वातावरण 
मे पला हुआ वर्याक्त सच्ची नागरिकता को वरतेंगा । 

(३ ) उत्तरदायित्व रहित, अनुशासन रहित व अनियमित 
आचरणः--सखतन्त्रता व स्वाधीनता? शब्दों से उन्मत्त होकर विद्यार्थियों 
में कानून भंग, अनुशासन को तोड़ना, उत्तरदायित्र रहित आचरण 
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व अनियमित आचरण की परम्परा .भी चल पड़ी है । उपसोक्त 
दुगगुणों के कारण विद्यालयों का वातावरण विपाक्त हो गया है | व्यवस्थित 
कार्य प्रणाली उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार एवं नियमित जीवन पर ही समाज 
की रचना सम्मव है। क्‍योंकि कानूनसय श्राचरण पर ही समाज कायम रह 
सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के दायित्वपूर्ण आचरण पर ही समाज सुसंगठित 
रह सकता है | अर्थात्‌ अनुशासन रहित स्वतन्त्रता भगंकरता में परिणित 
हो गई है | इस कारण कुटठुम्ब समाज राष्ट्र का वातावरण विषाक्त हो 
गया है। 

समाज की स्थिति देखिये सम्पत्तिवान व्यक्ति सम्पत्ति प्रकत्रित करने 
में व्यस्त रहता है | उसे समाज व राष्ट्र के प्रति कत्तव्य व दायित्व का ज्ञान 
नहीं तथा कभी कभी इससे वह पूर्ण रूप से उदासीन भी रहता है | उसके 
स्वार्थ सुख व भोग की सीमा में अनुशासन नहीं, नियम नहीं, नीति व 
अनीति का ज्ञान नहीं | शासकबृन्द की भी मनोबृत्ति इसी प्रकार की है। 
उन्हें भी अपने कर्तव्य व दायित्व का ज्ञान नहीं है | जब शासक बड़े बूढ़े, 
समाज सेवक नीति, नियम का पालन नहीं करेंगे, अपने विभाग के प्रति 
अपना दायित्व समझते हुये मन पूर्वक्क यथाशक्ति काम नहीं करेंगे, तब 
शासन की बागडोर शिथिल हो जायेगी | श्रव्यवस्थित एवं अनियमित 
वातावरण शासन में बढ़ जायेगा। ऐसे व्यवहार से नागरिकों के हित की 
रक्षा नहीं हो सकेगी | संपत्तिवान व्यक्तियों के उपरोक्त व्यवहार से दुष्ख 
दारिदय की मात्रा बढ़ जायेगी। इससे समाज व राष्ट्र की वह विस्खलित 
ही जायेगी। ऐसी मनोबृत्ति समाज' व राष्ट्र की उन्नति में बाधक है। 
आज के विद्यार्थी कल् के नागरिक हैं| उनके आज के अव्यवस्थित अनु- 
शासन रहित, अनियमित जीवन का प्रमाव कल के समाज पर अवश्य पड़ेगा | 
क्योंकि जो आदतें वे आज सीखेंगे उन्हीं की पुनरावृत्ति वे अपने कल के 
नागरिक जीवन में करेंगे वैियक्तिक अधिकारः व्यक्ति का विकास? इत्यादि 
विचारों का ठीक ठीक अर्थ नहीं समझने के कारण हमारे सामाजिक जीवन 
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में अनर्थ हो रहा है। समाज व व्यक्ति, विद्यार्थी व विद्यालय, व्यक्ति व 
कुठुम्ब इनका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है इस सिद्धान्त को भूल जाने के ही 
कारण आज के विद्यार्थियों का अनुशासन रहित व अनियमित जीवन नजर 
आर रहा है वेयाक्तिक अधिकार व स्वतन्त्रता का उपभोग सुसंगठित समाज 
व्‌ राष्ट्र के अन्तर्गत ही हो सकता है, इसको हम भूल गये हैं। प्रत्येक 
व्यक्ति, प्रत्येक विद्यार्थी छोये व बड़ी मात्रा में एक दूसरे को प्रभावित करता 
है। अतः इस प्रकार की विनाशकारी प्रवृत्ति का समाज की व्यवस्था पर 
गहरा प्रभाव पड़ता है। रे 

(४ ) उपरोक्त मनोबृत्ति की सहचरी उच्छ झलता है। विद्यालयों 
की पुस्तके, अन्य सामान इत्यादि का भी दुरुपयोग विद्यार्थी करते हैं। सामान 
व्‌ पुस्तकों का उपभोग करना अपना अधिकार समभते हैं परन्तु उन्हें यथा 
स्थान रखना, नियमत्रद्ध रीति से उनका उपयोग करना अपना कतंव्य नहीं 
सममभते हैं । हमारे विद्यार्थियों में विशाल सामाजिक व नागरिक दृष्टि कोण 
की कमी है उनमें दूसरों की वस्तुओ्रों के प्रति तथा सार्वजनिक हिंत अथवा 
वस्तु के प्रति आदर व दायित्व की भावना नहीं है। साथ ही साथ व्यब- 
स्थित जीवन के प्रति उनमें उदासीनता की भावना की मात्रा अधिक नजर 
आती है। यह मनोवृत्ति नागरिक जीवन में प्रवेश करने के बाद स्वतः 
व्यक्ति के लिए. तथा उसके चारो ओर स्थित समाज के लिए अत्यन्त हानि- 
कारक है। क्योंकि अव्यवस्थित दायित्व रहित अनियमित ग्राचरण समाज 
व्‌ राष्ट्र के लिये हानि-कारक है। नागरिक जीवन मे प्रवेश करने 
के बाद सावजनिक हित के प्रति उदासीनता राष्ट्र तथा समाज के लिये 
अत्यन्त हानिकारक होगी। अतः समाज, विद्यालय तथा घरों में अव्यवस्थित 
आचरण दृश्गिचर होता है| सार्वजनिक वस्तुओं का दुरुपयोग तथा उनको 
यथास्थान रखने का आलस्य नजर आता है । इस अव्यवस्थित मनोदृत्ति 
का प्रभाव नागरिक जीवन पर गहरा पड़ता है । स्कूलों में विद्यार्थी सामान व 
पुस्तकों का सदुपयोग करना जानते ही नहीं हैं। श्रतः हमारे विद्यालयों तथा 
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घरों में व्यवस्थित जीवन की शिक्षा ही नहीं दी जाती है | इस अव्यवस्थित 
जीवन प्रणाली के कारण प्रत्येक कार्य समयानुकुल नहीं होता है। इससे समाज 
की शक्ति का हास होता है। इससे समाज व राष्ट्र को ज्ञति पहुँचती है। 


(४ ) सफाई व स्वास्थ्य:--सफाई व स्वच्छुता का ख्याल भी विद्या- 
थिंयों में नहीं पाया जाता है। केवल ऊपरी वेशभूषा, शकल-सूरत को टीक-ठाक 
रखने में उनका ध्यान रहता है। किन्त उनमें सच्ची नागरिक भावना की 
कमी पाई जाती है | कागज के टुकड़े इधर-उधर फैकना, खाकर दोने या 
छिलके इधर-उधर फेंकना, खाने के बाद हाथ-मेँह की-सफाई टीक से नहीं 
करना इत्यादि अनेकों अवगुण विद्यार्थियों म॑ विद्यमान हैं। श्राजकल एक 
ही वश्तरी में खाना एक ही गिलास में पानी पीना इत्यादि अवगुण भी 
विद्यार्थियों में दिखलाई देते हैं। जूदा इत्यादि का विचद्वर केवल धार्मिक 
ठोंग नहीं है इसमें स्वास्थ्य रक्षा का नियम छिपा हुआ है | जूटन द्वारा ही 
संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँचते हैं। सफाई की 
भावना केवल व्यक्ति तक ही सीमित है। हमारे विद्यार्थियों का ध्यान 
इृद-गिर्द की सफाई की आवश्यकता की ओर नहीं जाता है। स्कूल की 
सफाई, मुहल्ले की सफाई में ही व्यक्ति का स्वास्थ निहित है। इस ओर 
विद्याथियों का ध्यान नहीं गया है। वातावरण का दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ 
पर पड़ेगा | तथा वातावरण को स्वच्छ. तन्दुरुस्त रखना प्रत्येक का पुनीत 
कर्तव्य है। इस शोर भी विद्यार्थियों का ध्यान कम हैं। दूसरों के सुख व 
आवश्यकताओं के प्रति भी हमारे विद्यार्थी उदासीन है। इस प्रकार की 
स्वार्थ बुद्धि अथवा एकांगिता का अन्त करना होगा । हमारे विद्यार्थियों को 
सावजनिक हित की ओर ध्यान देने के लिये प्रवृत्त करमा होगा। नागरिक 
जीवन में इसकी आवश्यकता होती है। सच है हम अपने घर को साफ 
करने के लिये अपने घर का कूड़ा दूसरे के घर में डालकर अपने सम्पूर्ण 
वातावरण को असख्स्थ बना देते हैं। इस भावना को जात करना 
आवेश्यक है। 
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प्रत्येक क्षेत्र में सीमोज्नंबन की प्रवृत्ति अनादर, उपेक्षा व विवेक 
रहित जीवन नजर आता है। इस वातावरण को बदलना होगा । सीमित 
स्वतन्त्रता को लक्ष बनाकर जीवन यापन करना सीखना होगा । 

(5६) अनमोल समय व शक्ति का नाशः--विद्रार्थगण सार 
रहित बात-चीत, गुलगपाड़ा इत्यादि में काफी समय नष्ट कर देते हैं। आज 
के विद्यार्थियों के व्यवहार, विचार में किसी प्रकार की सीमा, ध्येय, बन्धेज 
नहीं दिखलाई देता है | असीमित बन्धन रहित जीवन व्यक्ति समाज एज॑ 
राष्ट्र के लिये हानिकारक है। विद्यालय केवल आमोद-प्रमोद के स्थान 
होते जा रहे हैं। अधिकतर विद्यार्थियों के जीवन में कोई लक्ष नहीं 
होता है। अ्रतण्ब केबल समय काटने के लिये वे भरती हो जाते 
हैं| अधिकांश विर्थियों को बौद्धिक जीवन की थ्रोर अमिर्७नच्र नहीं होती 
है। अतः विद्यार्थियों को तथा शिक्षकों को विद्यालयों में बौद्धिक वातावरण 
उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिये। तथा राष्ट्र की शक्ति एवं समय 
का अ्रच्छा उपयोग करना विद्यार्थियों को सिखलना चाहिये | दिनों दिन भारत 
का बौद्धिक स्तर घ्रटता जा रहा है क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों का 
मन पटठन-पाठन में नहीं लगता है। विद्यार्थी जीवन का ध्येय बुद्धि का 
विकास एवं ज्ञान का संग्रह होना चाहिये। विद्यार्थी जीवन म॑ ही बालक 
को इसके लिये पर्याप्त समय मिलता है | यही समय है जब विद्यार्थी विभिन्न 
दृष्टिकोण को पढ़ कर, समझ कर विभिन्न विद्वानों की कृतियां को पढ़ कर 
अपना बौद्धिक व मानसिक स्तर ऊँचा कर सकता है| इसी से राष्ट्र व 
समाज का बोडिक स्तर ऊँचा हो सकेगा | 

(७ ) वेषभूषा :--भोतिक विपुलता के इस युग मे विद्यार्थियों के 
प्रलोभन की अनेकानेक बस्तुएँ पर्याप्त हैं | अतः अधिकांश विद्यार्थी बाहरी 
आडम्बर जैसे वेपभूपा, शकलन, सूरत मे निमग्न रहते हैं। मन व शरीर को 
उपभोग प्रिय है | मन मनुष्य को प्रलोभना की ओर खींचता है | इच्छा व 
लोभ का कोई अन्त नहीं। हजारों युवक व युर्वातयां विद्यार्थी जीवन में 
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अपने माता-पिता के कठोर प्रयत्न से उत्पादन किये हुये धन को वेषमूषा, 
सिनेमा, ग्रनावश्यक विलास की वस्तुओं में व्यर्थ खर्च कर देते हैं | इससे 
न विद्यार्थी का और न देश का ही कुछ काम होता है | सादगी से रहना, 
उच्च आ्रादर्शों का पालन करना तथा बोद्धिक स्तर को ऊँचा करना यही 
विद्यार्थी जीवन का ध्येय होना चाहिये। ये ही गुण सम्पन्न एवं सुहृठ 
राष्ट्र निर्माण के लिये परमावश्यक हैं । 

यहां पर यह भी कहना उपयुक्त होगा कि विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों 
को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये | जब्र विद्यार्थी अपने आप को पूणुरूप से 
झार्थिक, सामाजिक व कीटुम्बिक जीवन का दायित्व ग्रहण करने के योग्य बना 
ले तब ही व्यक्ति को आहस्थ्य जीवन में पदारपण करना चाहिये। श्रतः विद्यार्थी 
जीवन में पर-स्त्री के प्रति मां बहिन का ही सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये | 
इस प्रकार का संयम ही शरीर व मन का समतुलन बनाये रख सकता है | 

पठन-पाठन एवं मनन ही विद्यार्थी जीवन का ध्येय. होना चाहिये 
प्रत्येक बुद्धिमान विद्यार्थी का कर्तव्य है कि मन को प्रलोमन से विमक्त 
करके नये खोज व आविष्कारों में लगावें| जिससे देश व राष्ट्र का लाभ 
हो। अमाग्यवश बुद्धिमान थुवक प्रलोभना में फँसकर अपनी बुद्धि का 
पूर्ण रूप से विकास नहीं करते हैं| वे अपना समय और धन खोते हैं 
शोर उगकी बुद्धि का उपयोग राष्ट्र के लिये नहीं हो पाता है। इस प्रकार 
राष्ट्र के धन समय व बौद्धिक शक्ति का नाश होता है । 

अतः विद्यार्थी जीवन में खोया हुआ समय व खोया हुआ अ्रवसर 
फिर लौट नहीं सकता है। अतणव विद्यार्थी जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण 
शारीरिक 4 बौद्धिक विकास के लिये प्रयलशील होना चाहिये। तथा 
विभिन्न समस्याश्रों जैसे थ्रार्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक इत्यादि को 
समभने का प्रयत्न करना चाहिये ओर उनसे सम्बन्धित विभिन्न दृष्टिकोश पर 
परिपक्क विचार करने का प्रयत्ञ करना चाहिये | नागरिक जीवन में अधकचरे 
विचारों को लेकर प्रवेश करना मह्यातक है । 


अच्याय २७ 


उच्च नागरिकता की ओर 


आधुनिक भारतीय समाज्ञ :--आधुनिक भारतीय समाज की 
स्वना विस्खलित हो गई है। पुरातन विचारों को सनातन समझकर मारत- 
बासियों ने उनका परित्याग किया है। अधिकार के साथ जुड़े हुए. कर्तव्यों 
की विस्मृति हो गई है | इसलिए. आज मारतीय समाज में उच्छ्ललता 
नजर आा रही है | सामाजिक संबंधों म॑ शूत्यता नजर आती है। _ कर्तव्य 
ओऔर अधिकार ही मनुष्य मनुग्य के सम्बन्ध को जोड़ता है। इसके बिना 
समाज असंख्य टुकड़ों मं विभाजित हो गया है। आप के समाज में श्रधि- 
कारों को महत्व है कतंव्यों को नहीं । 

इसके अतिरिक्त भारतीय समाज ने बिना मनन किये हुये पाश्चात्य 
सभ्यता के ऊपरी आडम्बरों को अपना लिया है। अर्थात्‌ पाश्चात्य सम्यता 
से हमने खान-पान, शराब, सिगरेट, कपड़े-लत्ते, रहन-सहन, वोल- 
चाल, नाच-गाना इत्यादि ऊपरी गुर सीख लिए हैं परन्तु उनके सभ्यता 
व संस्कृति के मूल तत्वों पर तो गौर ही नहीं किया है | उनकी मुंस्तेदी, शक 
समय पर काम्त करने की आदत, प्रजातन्त्रात्मक भावना, नागरिकता, उनका 
सप्रबन्ध, कार्यकशलता व कार्य दक्कृता, कायदे से काम करने के तरीके 
व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवन के क्षेत्रों को विभाजित करना, सावजनिक कार्यो 
की पवित्रता, वैज्ञानिक दृश्ककोण इत्यादि चारित्रिक गुण जी प्रत्येक सम्यता 
व संस्कृति के प्राण हैं इन्हें तो अहएण ही नहीं किया ग्रथीत्‌ पाश्चात्य 
सभ्यता की श्रात्मा व सार को तो हमने अपनाया ही नहीं | उपरोक्त गुणों 
को भारतीय जीवन में लाने का प्रयत्न करना होगा | 
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अधिकांश भारतियों ने पूर्वात्य सभ्यता के पवित्र स्पष्ट, खुले भाई चारे 
के व्यवहार को त्याग कर पाश्चात्य सभ्यता के कृत्रिम व्यवहार को अपना 
लिया है। परन्तु शादी विवाह, रीति रस्म इत्यादि मामलों में अधिकांश 
नागरिक पुरानी भारतीय परिपारी पीटते हैं। किन्तु दिन प्रतिढिन के व्य- 
बहार में पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते हैं। जेसे रहन-सहन व्यवहार 
इत्यादि में पाश्वात्य सम्यता का अनुकरण करते हैं। श्रतः आधुनिक भार- 
तीय के विचार, व्यवहार तथा भावनायें अलग-अलग व्शिओं मे जा रहे 
हैं। दिल-दिमाग, व्यवहार व विचारों में पूर्वात्य एवं पाश्चात्य सभ्यता का 
समिश्रण है । बिना विचारे ही इन सबको ग्रहण किया गया है इससे 
विचार ओर भावनाओ्रों में कशमकश चलती है। 

पाश्चात्य सम्यता भोतिकवाद के मूलतत्वों पर स्थित है तथा पूर्वीय 
सभ्यता आध्यात्मिक तत्वों पर निर्भर है। पाश्चात्य सभ्यता, भोगवाद, शारी- 
रिक सुखों की तृसि पर ही स्थित है। सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक समी 
ज्षे्रों में पाश्चात्य सभ्यता, भोगवाद को ही उच्च स्थान देती है। भोग का 
अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति अपनी? प्रगति को सर्वप्रथम स्थान देकर जीवन- 
यापन करे। अर्थात्‌ खार्थ का, अधिकारों का अत्यधिक महत्व है, कतव्य 
निस्वार्थ जीवन, सेवा माव, परोपकार, सहानुमूति, प्रेम इत्यादि माव- 
नाओं का निम्न स्थान है। अ्रतः पाश्चात्य सम्यता ईरपा, द्वेष, संघर्ष 
प्रतिदन्द्रिता, पलोभना, आचार भ्रश्ता इत्यादि का सक्रिय रूप से विरोध 
नहीं करती है | कुछ हृद तक इन प्रवृतियों की प्रशंसा एवं य्रोसाहना ही 
की जाती है अर्थात्‌ बुद्धिबल व पाशविक बल्ल को पाश्चात्य सम्यता के 
दृष्टि से महत्व है। उपरोक्त प्रवृत्तियों के पुष्टि के कारण पाश्चातद्य सम्यता 
की शोचनीय स्थिति हो रही है| विज्ञान का चक्र जोर से घूम रहा है। 
अगुब॒म और कियरुब॒म इसी सभ्यता के प्रतीक हैं। विज्ञान के चक्कर में 
फंसकर पाश्वात्य सध्यता अपने थआपको नष्ट करने जा रही है। 
इस चक्कर से हम भारतीयों को अलग होना पडढ़ेगा । 
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एक नवीन विचार घारा को अपनाना होगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में चरित्रचल, आत्मबल को /मुख्य स्थान देना होगा। मारतीय सभ्यता 
के अ्ध्यात्मिक तत्वों को पुनः जन्म देना होगा | भौतिकवाद व अध्यात्मवाद 
का सुन्दर समिश्रण करना होगा | जीवन के प्रत्येक क्षेत्र आर्थिक, राज- 
नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, सामाजिक इत्यादि में अधिकारों के साथ साथ 
कर्तव्यों को उच्च स्थान देना पड़ेगा। धर्म ( जिसे समाज धारण करे ) 
की भावना को पुनजन्म देना होगा । 


भोगवाद हमें वैषक्तिक सम्पत्ति को एनकेनप्रकारेश संग्रढित करना 
सिखलाता है । सम्पत्ति ही भौतिक सुख व भोग की सब बस्तुओं की प्रासि 
सम्मव करती है | अतः प्रत्येक नागरिक के जीवन का मुख्य ध्येय अधि- 
काधिक सम्पत्ति को एकत्रित करना है श्रर्थात्‌ लोभ व भोग जीवन का 
ध्येय वन गया है| इसका दूसरा कारण यह भी है कि समाज घनवान 
व्यक्त का आदर करता है। इस भावना के कारण हिंसात्मक प्रवृत्तियों की 
उर्पात्त होती है | सामाजिक विपमता द्वेष व संघर्ष को बढ़ाती है। राष्ट्र 
ब समाज में शोपक दल व शोषित दलल--दो दल दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 
यह हिसात्मक व भोगवाद प्रवृत्ति समाज को विनाश की ओर ले जा 
रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र भें इसने अपना घर बना लिया है । 


उपरोक्त भावना का वातावरण पर बहुत प्रमाव पड़ता है। काला- 
बाजार, असत्य, भूठ, तृष्णा-लोम इत्यादि इसी भावना की सहचरी हैं | सर्वत्र 
संघर्ष दिखलाई देता है। राष्ट्रों के बीच संस्थाओं के बीच ओर आर्थिक, 
समाजिक, बौद्धिक इत्यादि क्षेत्रों में भी संघर्ष की मात्रा बढ़ती हुईं दिखलाई 
देती हैं। साम्राज्याद शोषण, प्रवृत्ति, संकुचित राष्ट्रीया, जात-पात 
अ्रथीत्‌ हर प्रकार के संत्रष का मूल भौतिकवाद ही है । 

अतः इन अनेकों कारणों से संसार में सबंत्र नेतिक अधःपतन दिखलाई 
देता है | तेजी से भारत भी इस ओर जा रहा है। यह भारतीय समाज व 


देह 


नवीन संस्थापित भारतीय राष्ट्र के लिये भयपूर्ण, हानिकारक व नश्प्रद 
मालूम देता है। इन समस्याञ्रों की ओर विद्यार्थियों का तथा समाज व 
राष्ट्र के नेताओं का ध्यान गआाकृष्ट करमा परमावश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति 
अपना प्रभाव दूसरे पर डालता है, ओर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 
प्रभावित होता है | यह भी सत्य है कि साधारण व्यक्ति का प्रभाव साधा- 
रण व कम होगा । प्रतिभाशाली व आत्मोन्नत व्यक्ति का प्रभाव श्राधिक 
होगा । गुणवान महात्मा जैसे बुद्ध मगवान, अ्रशोक, इसामसीह, मोहम्मद 
इत्यादि का प्रभाव दूर दूर देशों की जनता पर पड़ा और शताब्दियों तक 
पड़ता रहेगा | उसी प्रकार इस जमाने में फ्राइड, महात्मा गांधी, स्वामी 
विवेकानन्द, मार्क्स, म्याडम, माण्टेसरी, डॉ, बेसेए्ट इत्यादि का प्रभाव सारे 
भूखरडों पर पड़ रहा है | अतः प्रत्येक विचारवान सच्चे नागरिक का यह 
परम पुनीत कर्तव्य है कि वह उपरोक्त दलदल से अपने आप को उठाये 
ओऔर छोटी बढ़ी सीमा में जितना उसका प्रभाव है--नूतन विचार घारा को 
उत्पन्न करे | भविष्य के नागरिक होने के नाते इसका बहुत बड़ा दायित्व 
विद्यार्थियों पर भी है। राष्ट्र के नेता, समाज सुधारक, सरकारी अफसर, 
न्यायाधीश, प्रान्तीय व कंद्रीय परिषद, इत्यादि प्रत्येक स्तर के व्यक्ति का इस 
ओर ध्यान आकर्षित होना चाहिये। इन्हें नवीन वातावरण को प्रस्थापित 
करने का सचेत रूप से प्रयत्ष करना चाहिये, और अपने कार्यों से, उदा- 
हरण से, तथा अपने जीवन से नेतिक व आध्यात्मिक स्तर को ऊँचा करने 
के लिये उन्हें प्रस्तुत होना चाहिये | 

प्रत्येक नागरिक को उपदेश व उदाहरण से विश्व्ब॑धुत्व, विश्व सहयोग, 
अन्तर्रप्रीयता खतंत्रता, समानता, समता इत्यादि की मावनाओं को सच्चे 
व पवित्र रूप से पुनर्जन्म देना होगा। ये सब भावनायें विद्यमान हैं। परन्तु 
इनका प्रचार करके उन्हें जीवन का ध्येय बनाने की आवश्यकता है। आाधु- 
निक लोकतन्त्र भोग और हिंसा पर स्थित है उसमें आध्यात्मवाद अथवा 
इंश्वर के लिये स्थान नहीं है| आत्मबल, संयम, धम, ईश्वर, ये सब उपहास 
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की वस्तु समझी जाने लगी हैं | आत्मा ही में विश्वास नहीं तो परमात्मा की 
पूछ कहाँ । शारीरिक ऐश आराम व मौतिक सुख की तृष्णा में आध्यात्मिक 
विचारों को, ईश्वर को स्थान कहां | विश्वबन्धुत्व, सहिष्णुता, समता, स्- 
तन्त्रता, दया, धर्म, सेवा इत्यादि उच्च आदर्शों में आकार है, इन आदरशों 
से शाब्दिक सहानुभूति है किन्तु इनमें वास्तविकता नहीं इनमें आत्मा या 
जीवन नहीं है। सच्चे नेतिक व आध्यात्मिक दृश्ककोण को उत्पन्न करना प्रत्येक 
नागरिक का कतंव्य है| आतमबल, आत्मशान्ति, संतोष, वसुधेव कुठुम्बकम, 
संयम, दया, धर्म, अहिंसा, सहिणएुता इत्यादि मावनाओ्रों को समाज व 
राष्ट्र का अंग बनाकर, उन्हें पुनः स्थापित करना मारतीय नागरिकों का पुनीत 
कर्तव्य है | यह सब करने के लिये नई विचारधारा अथवा नई मनोबृत्ति 
निर्माण करनी होगी । पाश्वाय्य सभ्यता के भोतिक विज्ञान अनाव्मवाद के 
साथ ही साथ अध्यात्मिक ध्येय भी रखने होंगे। निर्वालिस देहवाढ या 
भोतिकवाद मानव समाज को नाश की ओर ले जा रहा है। सामाजिक 
जीवन को विनाश की ओर ले जा रहा है। सामाजिक जीवन को नये सिरे 
से संगठन करना होगा। शरीर सम्बन्धी सब ही सुखों व आवश्यकताओं 
की समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार पूर्ति के साथ ही साथ, प्रत्येक 
नागरिक को आध्यात्मिक दृष्तिकोश, जिससे जीवन अच्छा व पूर्ण हो 
सके--ऐसी मनोबृत्ति का निर्माण करना होगा । 


प्रजातन्त्रात्मक भावना तथा उसके उत्पत्ति के साधनः--प्रजा- 
तनन्‍्त्र राज्य को सफल बनाने के लिये प्रजातन्त्रात्मक भावना की उत्पत्ति की 
आवश्यकता है | इस भावना की नींव घरों में तथा झरकूलों में डाली जा 
सकती है | यदि समाज के नेता व माता-पिता सक्रीय रूप से उपरोक्त 
विचारों का प्रचार करें, तथा इन विचारों को अपने दिन प्रतिदिन के 
जीवन में सचेत होकर लाने का प्रयत्न करे तो कुछ वर्षों में समाज में 
एक नई व खबच्छु प्रवृत्ति का प्रादुर्माव हो जायेगा और प्रजातंत्र मनोबृत्ति 
समाज की मनोबृत्ति का एक अंग हो जायेगी | जब्र अधिकांश नागरिक 
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इस प्रकार सोचने लगेंगे तो सच्ची नागरिकता भारतीय समाज का अंग हो 
जायेगी । (१) प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिये सर्वप्रथम माता-पिता और 
बच्चों के सम्बन्ध में परिवतेन आवश्यक हैं। माता-पिता केवल क्ये का लाड़- 
प्यार करना तथा भरण-पोपण करना ही अपना कर्त्तव्य समभते हैं | बहुत 
कम माता-पिता बच्चे के विचार व भावना को समझने का प्रयत्न करते हैं । 
विना विचारे अत्यधिक लाइ प्यार व अत्यधिक कठोरता व कठोर अनुशासन 
दोनों ही व्यवहार बच्चों में सुस्वस्थ व संतुलित मनोवृत्ति पैदा नहीं कर सकती 
हैं। माता-पिता बच्चों को केवल आज्ञापालन का यंत्र मात्र समभते हैं या 
कुछ उन्हें अनुशासन रहित स्वन्त्रता देते हैं | बालक एक सजीव प्राणी है वह 
सोचता है, समझता है और उसमें भावना भी है । माता-पिता इस बात को 
भूल जाते हैं | जब सन्‍्तान सोचने समझने के लायक हो जाय तो माता- 
पिता को अपनी सन्तान से मैत्री ओर बराचरी का सम्बन्ध स्थापित करना 
चाहिये, और हर कार्य में उनकी अनुमति व विचार का भी ध्यान रखना 
चाहिये | बच्चों को स्वतंत्र विचार करने की ख्तंत्रता होनी चाहिये। इस 
प्रकार से प्रेम, सुसज्ञा, सच्ची समानता, मैत्री व सच्ची ख्तंत्रता में पल्ला 
हुआ बालक संतुलित होगा, और बड़ा होकर इसी परम्परा की अभिवृद्धि 
करेगा साता-पिता का सन्‍्तान के प्रति प्रेम व समानता का व्यवहार बच्चे 
के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा | ( २ ) स्कूल तथा कॉलिजों 
ही में बच्चों के विचार दाले जाते हैं | स्कूलों में विविध विषयों पर बाद- 
विवाद द्वारा, चुनाव द्वारा तथा विभिन्न प्रकार के विषयों पर भाषण द्वारा 
विद्यार्थियों, को विमिन्न विषयों की जानकारी दिलाई जानो चाहिये | धार्मिक, 
आर्थिक, राजनैतिक सांस्कृतिक सभी विषयों पर निष्पक्ष रूप से विद्यार्थियों 
को जानकारी दिलाई जानी चाहिये | स्कूलों में किसी विशिष्ट दलबन्दी 
का पत्तषपात नहीं करना चाहिये | परन्तु विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों 
पर स्थ॒तंत्र रूप से विचार करने का अवसर देना चाहिये । इसका प्रमाव 
राष्ट्र व समाज पर हितकर होगा | 
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इसी प्रकार स्कूलों में कोंसिल द्वारा तथा अन्य प्रकार के कार्यभार देकर 
विद्यार्थियों में दायित्व अहण करने की क्षमता अथवा शक्ति का निर्माण 
करना चाहिये | राष्ट्‌ व समाज के निर्माण में इस गुण की आवश्यकता 
है | जहाँ तक सम्भव हो सब कार्य समझा बुकाकर करना चाहिये बल- 
फ्रधोग द्वारा नहीं। प्रेम, आ्रतृत्व, समानता, अन्तर्राष्ट्रीय इत्यादि भाव- 
नाश्रों का निर्माण शिक्षा संस्थाश्रों में ही होना चाहिये। गुरुजनों द्वारा 
इन शुणणों का व्यवहार भी होना चाहिये। इसका प्रमाव विद्यार्थियों पर 
अच्छा पड़ेगा क्‍योंकि गुरुजनों के व्यवहार का अनुकरण विद्यार्थी करते 
हैं। आज के संसार में इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। आज कल के 
विद्यार्थियों में बड़ों के प्रति, घर्म के प्रति, माता-पिता के प्रति सबके प्रति उपेक्षा 
की बृत्ति बढ़ती जा रही है। यह प्रवृत्ति विनाशकारी प्रवृत्ति है. अतः जब बड़े 
छोटों के व्यक्तित्व का आदर करेंगे तमी छोखें में मी वैसे ही आचरण का 
बीजारोपण होगा। प्रेम, आदर, परस्पर सहानुभूति व समझ की नींव पर स्थित, 
कुटुम्ब॒ विद्यालय व सच्चे, सुस्वस्थ व सन्तुलित नागरिकों का निर्माण कर 
सकेगा । ऐसा ही नागरिकता से प्रजातन्‍्त॒की नींव सुदृढ़ बन सकती है । 

( ३ ) स्कूलों में तथा कुटठ्ठम्बों में दूसरों के धर्म तथा विचारों के प्रति 
सहिष्णुता की भावना का बीजारोपण करना चाहिये, और समाज से 
जाति-पाँति, ऊँच-नीच, बड़े-छोटे की भावना का क्रमशः सक्रीय विधि से 
लोप होना चाहिये। समाज की स्वना समानता के ध्येय पर होना चाहिये | 
प्रत्येक नागरिक में समान सेवा तथा नागरिकता की सावना की उत्पत्ति 
होनी चाहिये । इसकी शिक्षा भी स्कूल तथा कुटुम्ब द्वारा ही दी जा सकती 
है। कुठम्ब तथा स्कूलों को चरित्र संगठन की ओर ध्यान देना चाहिये । 
सामाजिक समानता तो आर्थिक तथा राज्नैतिक समानता के सम्बन्धित 
है । जब तक राज्य आर्थिक समानता की ओर प्रयल्शील नहीं होगा तब- 
तक सामाजिक और राजनैतिक समानता “वास्तव में हो ही नहीं सकती है 
और उसका स्वप्न देखना निर्थक है| सर्वप्रथम प्रत्येक राज्य की स्वना 
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ऐसी होनी चाहिये कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को खाना, 
कपड़ा, रहने का स्थान, शिक्षा धनोपाजन का साधन तथा सांस्कृतिक 
जीवन के साधन उपलब्ध होने चाहिये | जबतक प्रत्येक व्यक्ति को ये जीवि- 
कार्जन के न्यूनतम साधन उपलब्ध नहीं होंगे तबतक राष्ट्र और समाज में 
संघर्ष होता रहेगा क्‍योंकि इन साधनों के बिना मनुष्य के व्यक्तित्म का 
विकास नहीं हो सकता है, ओर इनके बिना उनके व्यक्तित्व पर चोट पहुँ- 
चती है | जिसकी चोट से मनुष्य असमाजिक व्यवहार करने के लिये प्रस्तुत 
होता है | 


इसके अलावा राज्य को प्रत्येक व्यक्ति के सांस्कृतिक, शारीरिक तथा 
बौद्धिक उन्नति के लिये प्रयक्षशील होना चाहिये | राज्य को नागरिकों को 
इसके लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। ये साधन उनके सम्मुख प्रस्तुत 
करने चाहिये | द । 

(४ ) यदि कुद्धम्ब व विद्यालयों का वातावरण उपरोक्त रीति से 
बदला जायेगा तो इसका प्रभाव समाज, सामाजिक संस्थाओं पर भी 
पड़ेगा | क्रमशः इस स्वच्छ वातावरण का प्रभाव जीवन के सभी ज्षेत्रों में 
जैसे धार्मिक राज्नेतिक श्रार्थिक इत्यादि पर भी पड़ेगा | 


(५ ) नागरिकों को नागरिकता की शिक्षा देने के लिये प्रत्येक नगर 
व॑ गांव में तथा शहरों के वॉर्डों में ऐसी समाझ्रों की स्थापना होनी चाहिये, 
जिनका मुख्य उदश्य सब्ची नागरिकता की शिक्षा प्रदान करना ही होना : 
चांहिये | अतः ऐसी नागरिक संस्थाओं में किसी' विशेष राजनैतिक दल का 
पत्तपात॑न करके विस्तृत राजनैतिक शिक्षा की योजना होनी चाहिये | 
साधारण नागरिक को उसके कर्तव्य व अधिकारों का ज्ञान कराना चाहिये, 
मंतप्रदान की रीति उसके दोष व्‌ गुण की विवेचना करनी चाहिये, तथा 
विविध राजनैतिक व सामाजिक समस्याश्रों पर चर्चा व बादविवाद द्वारा 
नागरिकों की राजनीति के प्रति 'एवं विविध समस्याश्रों के प्रति अभिरुचि 
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बढ़ानी चाहिये। इससे सचेत, विवेकपूर्ण व सुख्वस्थ नागरिकता का 
निर्माण होगा । अर्थात्‌ नागरिकों में निष्पक्ष रूप से नागरिकता की जागृति 
करने का महत्वपूर्ण कार्य समाज के नेताओं पर अवलम्बित है। ये नागरिक: 
संस्थायें इसके अतिस्क्ति सफाई, स्वास्थ, रक्षा, मनोरंजन इत्यादि अन्य 
कार्यों का भी दायित्व ग्रहण करके नगर को सुन्दर व सुरम्य बनाने का प्रयक् 
कर सकती हैं | इस प्रकार की छोटी-छोटी संस्थाओं में एक ही विभाग में 
रहने वाले व्यक्तियों का परूपर घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित होगा, तथा ऐसी 
संस्थाओं का नागरिक के जीवन पर गहरा तथा स्थायी प्रभाव पड़ेगा | इन्हीं 
साधनों से नवीन वातावरण तैयार किया जा सकता है। 


(६ ) नेतिक व धार्मिक प्रभाव :--प्रत्येक व्यक्ति अपने वाता- 
वरण से प्रभावित होता है। प्रत्येक व्यक्ति तभी सुखी व स्वस्थ हो सकता 
है जब उसके निकट सम्बन्धी व निकय्वर्ती व्यक्ति भी सुखी व स्वस्थ हों। 
यदि मैं अपने मकान को साफ सुथरा रखती हूँ किच्तु मेरे पास पड़ोसी 
गन्दे हैं तो उनके वातावरण का दुष्प्रभाव मुझ पर भी पड़ता है । मेरे 
गली की गन्दी मेरे मुहल्ले को गन्दा करती | मुहल्ले की गन्दगी शहर 
को तथा शहर की प्रांत को तथा ग्रान्त की राष्ट्र को तथा राष्ट्र की 
अत्य राष्ट्रों को । उदाहर्णार्थ जब प्लेग, महामारी चेचक इत्यादि फैलता है 
तो वह केवल मुहरुले से सीमित नहीं रहता है किन्तु वह कई शहरों में 
फैल जाता है। उसी प्रकार में अपने बच्चे को श्रच्छी शिक्षा देती हूँ। 
किन्तु जब मेरा बच्चा अपने अन्य अशिक्षित असम्य साथियों के सम्पर्क में 
थ्राता है तो वह बहुत कुछ बातें उनसे सीखता है | इसी प्रकार प्रौढ़ व्यक्ति 
पर भी वातावरण का, देश काल का, जाति धर्म का प्रभाव पड़ता है| 
तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति पर वातावरण का प्रमाव पड़ता है | साधारण 
व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से विचार करने की क्षमता नहीं रखता है। वह केवल 
सामाजिक व धार्मिक रीति-रिवाज का अनुकरण' मात्र करता हैं। प्रतिमा- 
शाली व्यक्ति -आत्मोन्नत व्यक्ति देशकाल से अधिक प्रभावित नहीं होते 
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हैं। किन्तु व्यक्ति जैसे गाँधी जी, सावर्स, बुद्ध भगवान, इसामहीम, 
डारबिन इत्यादि महान व्यक्ति देश के विचार एवं वातारवरण को 
अपने आत्मबल एवं विद्वता से बदलते हैं | तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने वातावरण पर प्रभाव डालता है, और प्रत्येक व्यक्ति वातावरण 
से प्रभावित होता है। आधुनिक काल में तो यह सर्ब विदित है कि 
प्रत्येक व्यक्ति केबल अपने समीपवर्ती वातावरण से ही प्रमावित नहीं है 
किन्तु वह अपने दूर के वातावरण से ही प्रभावित हो रहा है। हमारी 
धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, विचारधारा हमारे खान पान, 
रहन-सहन, वेषभूषा, भाषा, साहित्य निखालिस भारतीय ही नहीं है किन्तु 
आचार विचार पर अन्य देशीय छाप भी विद्यमान है । आधुनिक 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क के कारण प्रत्येक नागरिक पररुपर 
प्रमावित है। 

प्रजातन्‍्त्र राज्य की नींव निर्वाचन पर ही निर्भर है। आज के हिन्दु- 
स्तान के किये प्रजातन्त्र निर्वाचन पद्धति पाश्चात्य सम्पर्क की देन है। 
भारतियों ने इसकी सफलता एवं उपयोगिता देख कर अपने . संविधान में 
इसे आत्मसात कर लिया है। यदि देश में सुख्स्थ व सच्ची नागरिकता हो, 
यदि नागरिकों में विवेक हो तो यह स्वाभाविक है कि हम अच्छे उम्मेदवारों 
का ही निर्वाचन करेंगे। यदि राष्ट्र का नेतिक वातावरण अच्छा हो तो 
: प्लोभन, गुय्बन्दी, धमकी, जाति-पांति का भेद-माव इत्यादि विकारों से 
निर्वाचन मुक्त रहेगें | श्रतः यदि नेतिक वातावरण अच्छा हो तो योग्य, 
विद्वान, विचाखान, राष्ट्रहित से प्रेरित व्यक्ति ही निर्वाचित होकर शासन 
की बागडोर थामेंगे | परिणाम स्वरूप वे कर्तव्यपरायण होंगे, आलस्य रहित 
होंगे, विशाल तथा उदार दृष्टि वाले होंगे, स्वार्थी एवं लोभी नहीं होंगे । 
अर्थात्‌ ये व्यक्ति निष्पक्ष रूप से कानून बनायेंगें और निष्पक्ष रूप से 
उसका पालन करेगे। ऐसे व्यक्ति नैतिक वातावरण से प्रभावित होंगे और 
उसके वृद्धि के साधन होंगे सरकार समाज को प्रतिबिम्बित करती है 


छ्श्न 


व्‌ समाज सरकार को। ये एक़ दूसरे पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। 
मनुष्य जीवन इकाई है अतः न्याय आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जीवन 
का परस्पर प्रभाव पड़ता ही है। उसी प्रकार यदि राष्ट्र का! नैतिक वाता- 
वरण शुद्ध होगा तो शासक बृन्द अनीति, चापलूसी, कार्य शिथिलता, कार्य 
के प्रति उदासीनता, पद पाकर उ्मान्द आदि बीमारियों से वंचित रहेंगे। 
जैसे ऊपर कई बार कहा जा चुका है राजनीति का प्रभाव मनुष्य जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ता है | अतः यदि राजनीतिक क्षेत्र को स्वच्छु व नि ल 
बनाया जायेगा तो जनता का बहुत हित होगा। शासकबृन्द के पविच्न 
आचरण का प्रमाव क्रमशः जनता के मनोभावों पर पड़ेगा | इसी प्रकार 
वातावरण की शुद्धी की जा सकती है। रेल यात्रा को ही लीजिये। 
जन साधारण इस विभाग से बहुत अधिक सम्पर्क में आता है। 
इस विभाग के अशुद्ध वातावरण का असर साधारण जनता को पक्ष 
रूप से दिखता व मालूम देता है | टिकिट कलक्टर, स्टेशन मास्टर, माल 
अफसर इसके अतिरिक्त रेल के बड़े से बढ़े अफसरों के लोभ-अ्रनीतिपूर्ण 
आचारण का प्रभाव साधारण जनता पर दो प्रकार से होता है। इनके लोभ 
के शिकार हो कर जनता पिसी जाती है तथा उच्च श्रफसरों के अनीतिपूर्ण 
व्यवहार को देखकर साधारण जनता भी अधिक से अधिक लाम उठाने का 
प्रयत्न करती है ओर उनके आचरण का अनुकरण करने लगती है क्योंकि 
साधारण जनता समझती है कि अनीति का सार्ग ही ठीक मार्ग है | इसी मार्ग 
से ही तो ये व्यक्ति सुखी व समृद्धिशाली हुये फिर में क्यों इससे वंचित रहूँ 0 
पुलिस व पुलिस अफसरों का भी सम्बन्ध जनसाधारण से बहुत निकट है | 
इनके व्यवहार का प्रभाव जनसाधारणा पर परोक्ष रूप से होता है। यदि 
पुलिस व पुलिस अ्रफसर लोक-सेवक व कतंव्यनिष्ट हैं तो वे धनी व्यक्ति जो 
चीनी, चावल, इत्यादि का संग्रह करते हैं उन्हें सुगमता से पकड़वा सकते 
हैं पर्तु धनी व्यक्ति लालच दिखाकर घूस देकर इनका मुँह बन्द कर 
सकता है। यदि ये लालच में पड़ कर ऐसा करते हैं तो इसका प्रभाव 
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समाज पर वुरा पड़ता है| बड़े-बड़े अफसर व धनवानों का अनुकरण' 
साधारण प्रजा करती है। अतः समाज में अनैतिक वातावरण प्रचुर मात्रा 
में फेलता है। दूसरी तरफ संग्रह करने वाले को इतनी वस्तुओं की आव- 
श्यकता नहीं होती है। अतः वे उसे काला वाजार में बँचते हैं अथवा नष्ट 
कर देते हैं। अतः अनाज व चीनी पर्याप्त मात्रा में होते हुये भी जन 
साधारण तक पहुँच नहीं सकती है। परिणाम स्वरूप जनता में असन्तोष 
दाखिय, व अनेतिकता बढ़ती है। इसी प्रकार न्याय भी शुद्ध व न्याय संगत 
होगा। यदि न्याताधीश न्याय पीठ पर बैठकर भ्ूठ, फरेब नहीं करेंगे गवाह 
भी लोभ वश भूठ नहीं बोलेंगे। अतः न्याय अन्याय मूलक न होकर 
न्याययुक्त तथा निष्पक्ष होगा । अतएव न्याय, शासन इस्यादि प्रस्येक 
मनुष्यक्ृत संस्था पर नैतिक वातावरण का बहुत गहरा एव स्थायी प्रभाव 
पड़ता है। प्रत्येक विचाखान, समाज सुधारक, शासक, राजनीतिज्ञ इत्यादि 
का यह पुनीत कर्तव्य है कि देश के नैतिक वातावरण को शुद्ध एवं पविन्न 
बनाने का प्रयत्न करे । यह काम शिक्षा संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकता 
है। यदि अध्यापक वर्ग इस ओर ध्यान दें तो वे विद्यार्थियों को नैतिक तथा 
धामिक शिक्षा देकर उनको जीवन में पवित्र तथा उच्च ध्येय पालन करने 
की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। विद्यार्थियों पर भी नैतिक वातावरण को 
शुद्ध व पवित्र बनाने का दायिल है। वे हो भविष्य के शासक, शासित 
निवाचक, न्यायाधीश हैं। 


प्रत्येक धर्म दया सहानुभूति, उच्च आदर्श, परोपकार, प्रेम, सदाचार 
इत्यादि का उपदेश देता है। प्रत्येक धर्मयुक्त सर्वोच्च शक्ति को मानता 
' है| अतः उपरोक्त रीत्या प्रत्येक धर्म श्रातृूभाव को ही महत्व देता है। 
किन्तु श्राज कल धर्म संकुचित मनोबृत्ति का पोषक हो गया है। क्योंकि 
अधिकांश धर्म पुरातन की ' परिपारी पौंग्ते हैं, और अधिकांश धर्मों में 
उसको आत्मा का अ्रभाव है | धर्म एक मानने की वस्तु हो गई है, आच- 
रण की नहीं | धर्म युद्ध व ईपी का केद्ध वन गया है। धर्म साम्प्रदायिकता 


